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 बच्चे  दि
 लोक  सभा  म०  पृ०  पर  सभवेत  हुई  ।

 ी  महोदय  वीहांसो

 प्रदर्षों  के  भोखिक  जैलेर

 ख
 लबु  लैंचे  के  रैशोने  स्वोषिंत  करने  के  लिए  प्रेक्रियों  को  सरेंल  बनाता

 [  प्रभुवाद ]

 $471.  थी  पी  ०  पेंचालेया  :

 क्‍या  उच्चयोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यों  सरकार  का  लघु  क्षेत्र  के  उच्चीर्षों  को  बंढ़ावा  देने  के  लिए  प्रेशासेनिक  प्रक्रिया  को
 करण  बनामे  का  विचे।र  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उस्योग  अत्त्रालंध  में  ग्रोशॉगिर्क  विकास  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  एम०  ध्रजाचलस )  !:
 ओर  एक  विवरण  सभा  पढ़म  पर  रखा  जाता

 विवरण

 हां  ।  लघ्‌  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कार्य-विधि  को  सैरल  बनांमा  एक  सतत  प्रक्रियाँ

 अलिधल

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  लघु  ऑरद्योगिक  उपक्रमों  के  लिए  आवश्यक विभिन्‍न
 अनु  मतियों/स्वीक्ृतियों  हेतु  का्यं-विधि  को  सरल  बनाया  गया  है  :--

 उत्पाद  कःमून  ।

 (@)  वित्तीय  संस्थामों  द्वारा  ऋण  की  मंजूरी  ।

 अमिक  कानून  ।

 पंजीकरण के  प्रपत्र  ।

 प्रदूषण  नियंत्रण  की  दृष्टि  से  अनुसति  ।
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 श्री  पो०  पेंचालेया  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  बड़े  उद्योगों
 की  स्थापना  पर  अनावश्यक  बल  दिया  जा  रहा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  देश  में  केवल  कुछ ही  क्षेत्रों

 का  विकास  हो  रहा  है  ।  जबकि  अन्य  कई  क्षेत्र  पिछड़े  रह  जाते  इससे  प्रादेशिक  असंतुलन  पैदा  हो
 रहा  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  ने  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र
 के  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  कया  कदम  उठाए  हैं  ।

 श्री  एम०  भ्ररणाचलम  :  लघु  उद्योगों  के  विकास  का  संबंध  मूलतः  राज्य  सरकारों  से  है  तथा

 केन्द्र  सरकार  उनके  कार्य  क्रमों  के  लिए  सहायता  दे  रही  मेरा  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  है  कि

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  बात

 श्री  पी०  पेंचालेया  :  जो  छोटे  उद्यमी  नोएडा  क्षेत्रों  में  लबु  इकाइयों  की  स्थाਂ
 करना  चाहते  हैं  उन्हें  लए  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  आवश्यक  प्रमाण-पत्र  लेने  में  बहुत  कठिनाई

 होती  जिसके  फलस्वरूप  ये  प्रमाण-पत्र  पाने  में  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  मैं  यह  जानना  चाहता

 हैं  कि  नौएडा  तथा  ऐसे  अन्य  प्राधिकरणों  में  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?  ताकि  उद्यमियों  को  रियायतों  का  मिल  संके  ।

 श्री  एम०  स्‍प्ररुणाचलम  :  लघु  दुद्योगों  की  स्थापना  का  पंजीकरण  मुश्यतः  राज्य  के  उद्योग
 निदेशक  ही  करते  हैं  **

 )

 थभरो  सी०  माधव  रेड्डो  :  वह  दिल्‍ली  की  बात  कर  हे  हैं  दिल्‍ली  में  यहु  काम  आपका  है  ।

 श्री  एम०  झरणाचलम  :  नौएडा  उनर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  नियंत्रण  में  नोएडा  के
 चेयरमैन  बनाए  गये  हैं  ।

 डा०  दत्ता  सामात  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  समस्‍या  है  ।  देश  में  ।2  लाख  उच्चोग

 हनमें  से करीब  10  प्रतिशत  अर्थात  1.2  लाख  उद्योग  बन्द  कर  दिए  गये  हैं  ओर  10  से  15  प्रतिशत
 तक  उद्योग  बन्द  होने  की  स्थिति  में  यह  देखना  केन्द्र  सरकार  को  जिम्मेदारी  है  कि  इससे  प्रभावित
 लोगों  को  कुछ  राहत  मिले  ।  लघु  उद्योगों  के  लिए  विपणन  एक  महत्त्वपूर्ण  मसला  है  ।  कुछ  मार्गंदर्शी
 सिद्धांत  थनाना  जरूरी  है  |  सरकार  ने  रिलामंस  जेसे  बड़े  औद्योगिक  धरानों  को  प्रोत्साहन  दिया
 वे  1000  करोड़  रुपए  तक  मूल्य  का  उत्पादन  कर  रहे  लषु  उद्योगों  की  क्या  स्थिति  वे  अपने
 उद्योग  चलाने  में  सक्षम  नहीं  सरकार  को  समाजवाद  की  भावना  और  निध॑न  व्यक्तियों
 को  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  सहायता  करने  पर  विचार  करना  होगा***  )  माननीय  मंत्री
 भरी  साठे  जी  जानते  हैं  कि  महाराष्ट्र  में  9000  लघु  उच्योग  बन्द  हो  गये  लघु  उद्योगपतियों  अथवा
 स्वातकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  सरकार  विपणन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  मांदर्शी  सिद्धांत  बनाएगी  ?

 लघु  उद्योगपति  बड़े  औद्योगिक  घरानों  के  साथ  प्रतियोगिता  नहीं  कर  सकते  |  सरकार  को  यह
 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  पर  डालने  की  बजाय  कुछ  ऐसी  प्रक्रिया  बनानी  होगी  और  उसे  कड़ाई से
 लागू  करना  होगा  ।  )

 ॥॒

 श्री  पो०  एम०  सईव  :  माननीय  अध्यक्ष  प्रश्न  संख्या  480  भी  इसी  विषय  से  सम्बन्धित
 है  ।  क्या  आप  उसे  इसी  में  जोड़  सकते  हैं  ।

 भप्रध्यक्ष  महोवय  :  यहां  नहीं  ।

 ]

 आप  लेट  हो  गये  हैं  ओर  गाड़ी  निकल  गई  आप  प्लेटफार्म  पर  दिकट  लेकर  खड़े  रह  गये  ।
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 प्रो०  सधु  दष्डवते  :  जैसे  रिपोर्ट  को  करने  में  देरी हुई  ऐसी  ही  इसमें हुई  है  ।

 ]
 उद्योग  मंत्री  जेल  बेंगल  :  महोदय  देश  भर  में  )6  लाख  लघु  उद्योग  हैंन  कि

 12  जंसा  कि  श्री  दत्ता  सामन्त  जी  ने  कहा***  )

 डा०  दशा  सामंत  :  1.5  लाख  उद्योग  बन्द  करे  दिए  गए  थे***

 भरी  जे०  बेंगल  राध  :  कुछ  रुग्ण  उद्योग  भी  एक  राष्ट्रीय  इक्विटी  कोष  बनाया  गया
 यह  आई०बी  आई०  से  संबद्ध  रुग्ण  उद्योगों  को  पुनः  शुरू  करमे  के  लिए  आई०डी०बी०आई०

 राष्ट्रीय  इक्विटी  कोष  में  से  75,000  रुपए  तक  वित्त  इस  तरह  इन्हें  चलाने  की  योजनाएं
 चल  रही

 को  ए०  चाल्स  :  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  का  बढ़ावा  देने  के

 लिए  कायं  विधि  को  सरल  बनाना  एक  सतत  प्रक्रिया  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  यहां  उठाये  गये

 एक  विशेष  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  उ्योगों  की  की  ओर  दिलाना  चाहता  केरल  में  60%
 से  भी  अधिक  लघु  उद्योग  पहले  ही  से  रुग्ण  हैं  और  इसके  कई  कारण  मद्यपि  सरकार  ने  कई  पैकेज

 योजनाएं  शुरू  की  किन्तु  लघु  उद्योगों  की  सहायता  करने  वाला  कोई  नहीं  कि  उन्हें  लाभ
 मिल  सके  |  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  इकाइयों  की  सहायता  के  लिये
 केन्द्र  सरकार  के  मार्गनिदंशन  में  ठीक  अध्ययन  किया  जाएगा  जिससे  इन्हें  ये  लाभ  प्राप्त  हो  सकें  तथा  उन
 उद्योगों  को  बन्द  किया  जाये  जो  लाप्रप्रद  नहीं  हैं  ?  साथ  ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार
 ओद्योगिक  राजसहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  जिसे  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  हाल  में  देना  बन्द
 कर  दिया  गया  था  और  इससे  कई  उद्योगों  क ेलिए  परेशानी  प॑दा  हो  गई  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  उद्योगों  के  लिए  राज  सहायता  दी  जाएगी  जेसा  कि  6  महीने  पहले  किया  जा
 रहा  था  ?

 थी  जे  .  बेंगल  लथधु  उद्योगों  के  फायदे  के  लिए  835  उद्योग  आरक्षित  बड़े
 ओऔद्योगिक  घरानों  को  इस  क्षेत्र  में  नहीं  आना  चाहिए***  )

 भ्रो  प्रताउरहमान  :  बहु-राष्ट्रीय  कंपनियां  इस  क्षेत्र  में  आ  रही  )

 डा०  दत्ता  सामभ्त  :  यहु-राष्ट्रीय  कंपनियां  छोटे  उद्योग  शुरू  कर  रही  -*  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्पया  प्रश्न  का  उत्तर  यह  मत  देखिए  कि  उन्होंने क्‍या
 कहा  है  ।

 ह

 भी  जे  ०  बेंघल  राव  :  हम  बड़े  उद्योगों  को  इस  क्षेत्र  में  आाने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  इकाइयों

 के  रुण्ण  होने  के  कई  कारण  जंसे  कि  धनराशि  को  दूसरे  कार्यों  में  लगाना  |  इन  उद्योगों  के  पुनरद्धार
 के  लिए  हमने  राष्ट्रीय  इक्बिटो  कोष  बनाया  इस  कोष  पर  आई०डी०बी०भाई०  का  नियंत्रण

 हमले  रुग्ण  के  पुनदद्धार  के  लिए  10  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया

 झी  ए०  चाल्स  :  उन्होंने  राजसहायता  संबंधी  प्रश्न  का  उत्त  र  नहीं  दिया  है  ।

 _  भ्लो  जे०  श्ेंगल  राब  :  कोई  राजसहावता  महीं  दी  मई  राजसहायता  देना  30  सितभ्यर
 से  बन्द  कर  दिया  गया
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 प्रसम  में  तेल  झोघक  कारखाने

 ]

 *473.  श्री  बलवस्त  सिह  रामूवालियां  :

 ओ  बिनेश  गोस्वासो  :

 क्या  पेट्रो  लियम  मंत्री  यह  कि  :

 कया  सरकार  का  असम  में  एक  ओर  तेल  प्लोधक  कारखाना  स्थापित  करने  तथा  मौजूदा
 शोधक  कारशानों  का  विस्तार  करने  का  विचार

 यदि  तो  पया  यह  15  1985  को  हुए  असम  समझौते  के  अनुसरण  में  किया

 जा  रहा  ओर Ne

 इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कदम  उठाए

 |  भह्तवाव  ]

 पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  से  असम
 समझौते  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  असम  में  दो  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  की  एक  रिफाइनरी
 केन्द्रीय  साबंजनिक  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है  तथा  वहां  पर  अतिरिक्त  कच्चा  तेल

 लब्ध  होने  पर  इसकी  क्षमता  को  3  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  तक  बढ़ाने'की  व्यवस्था  वतंमान  तेल

 कम्पनी  की:क  सहायक  के  रूप  में  रिफाइनरी  स्थापित  करने  के  लिए  हाल  ही  में  सहमति  व्यक्त  को  गई

 इसमें  राज्य  सरकार  को  भी  कुछ  पूंजीਂ  में  भागीदारी  होगी  ।  इस  समय  असम  में  वर्तमान
 नरिग्रों  की  क्षमता  में  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  बजबंत  सिह  रामूवालिया  :  मंत्री  जी  ने  उत्तर  में  यह  जानकारी  दी  है  कि  सावंजमिक  क्षेत्र
 में  एक  तेल  शोघक  कारखाना  स्थापित  करने  का  तिर्णय  लिया  गया  है  किन्तु  कोई  विस्तृत  जानकारी

 नहीं  दी  गई  क्‍या  मंत्री  महोबय  इस  संबंध  में  उठाए  गए  प्रभावशाली  उपायों  की  जानकारी  सद्त  को
 देंगे  ?

 भरी  श्रह्म  दत  :  हमने  सभी  प्रभावशाली  उपाय  किए  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सूचना
 देना  चाहत़ाहूं  कि  सबसे  पहले  यह  सुझाव  था  कि  यह  तेल  शोधक  कारखाना  निजी  क्षेत्र  में  होना

 यह  समझौते  में  कहा  गया  जब  कोई  भी  पार्टी  सामने  नहीं  आई  तो  हमने  इसे
 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  खोलने  का  निश्चय  फिर  असम  के  मुख्य  दूसरे  अनेक  मंत्री  तथा
 जनता  के  कुछ  प्रतिनिधि  मुझसे  मिले  ओर  उन्होंने  सुझाव  दिया  कि  यह  संयुक्त  क्षेत्र  में  होना

 हुमते  यह  भी  स्वीकार  अब  हम  यह  कम्पत्ती  स्थापित  करमे  के  लिए  सभी
 उपाग्र  कर  रहे  हैं  ओर  व्यवहायंता  रिपोर्ट  अकुययन  कर  रहे  है  और  पी०  आई०  बी०  के  पास
 था  रहे  हैं  ।,  किन्तु  अभी  दो  बातें  रहतो  सबसे  पहले  मैं  असम  सरकार  को  यह  सलाह  दंगा  कि
 वाधिक  योजना  में  धनराशि  का  आब्रंटन  करें  और  ऐसी  स्थिति  बनाएं  जिसके  द्वारा  तेल  शोधक

 खामे  को  ओर  तेल  यदि  तेल  शोधक  कारखाते  में  तेल  नहीं  जाता  है  तो  तेल  शोघक  कारखाने  को
 चलाने  की  समस्या  उत्पन्न  होगी  ।  उन्होंने  हमें  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  मुझे  आशा  है  कि  उन्हें
 पैड़ा  प्रिल्लेक़ा  ओर  वे  उचित  वातावरण  हमें  स्वयं  इस  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  में
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 रुचि  है  क्‍योंकि  हम  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  को  अगले  पांच  वहौं  में  55  लाख  टत  से  छग़भछ  90  लाख
 तक  बढ़ाना  चाहते

 इसका त  रफ़्तू  अश्विस्मा  :  और  बंस  भापोषः  द्वारा  आयोजित  पंडित  जवाहर
 लत्र  नेहरू  को  जत्म  शताक््दो:की  बेठक  जहां  श्रो  एच०  के०  र्मं॑  और  श्री  एस»  पी०  वाही  भी
 स्थित  उन्होंने  कहा  कि  उनका  मंत्रालय  तेल  उत्पादन  85-  प्रतिश्षत  वृद्धि  करते  के  लिए  वचमबद्ध

 एक  ओर  तो  आप  यह  चाहते  हैं  कि  आप  देशी  स्रोतों  के  द्वारा  तेल  उत्पादन  में  ६5.-प्रतिशत  वृद्धि
 करने  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  और  दूशरी  ओर  जब  असम  सरकार  ने  आपसे  कट्टा  कि  तेल  शोध्नक
 कारखाने  के  निर्माण  के  लिए  एक  नई  कम्पनी  बनाएं  तो  आपने  यह  उनका  अजुरोकश्न  अस्वीकार  कर
 दिया  ।  वास्तव  में  वे  लक्ष्य  को  दुगना  करने  के  लिए  आपसे  सहयोग  कर  रहे  अब  आप  कहते  हैं

 भाप  इसे  अत्मेका र  कर  रहे  हैं  कसेंकि  अपने  ग्रह  हरियाणा  करमालः  में  नहीं  दिया  ।
 कर  भर  अक्षत्र  में  भस्तर  में  तेल  के  भण्डार  हरिकाणाਂ  में

 केल़  के  प्ग्ढार  हैं  ।  भाप  भम्रस  सत्क्षप्र र  के  बा  को  इस  प्रकार  क्यों  लेते  ?

 जी  ब्रह्म  कत्त  :  मुझ्षे  लगता  है  कि  मामनोय  सदस्य  के  भित्रों  ने  इन्हें  उचित  ढंग  से  जानकारों
 दीਂ  कभी  भी  इसे  अस्वीकार  नहीं  किया  जैसा  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  तेल  शोधक

 खाना  भिजो  क्षेत्र  में  होनाਂ  यक्ति  कोई  मिजी  पार्टो  वहां  तेल  शोधक  का  रखाना  स्थापित  नहीं
 भाई  तो  यह  मेरा  दोष  नहीं  फिर  मैंने  इसको  सावंजनिक  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 असम  सरकार  ने  यह.स्वीकाइ  नहीं  किग्रा  ।  फ़िर  झह  प्रस्तुक  क्रिया  असम  सरकार
 को  इसे  किसी  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  साथ  सम्बद्ध  करना  हमने  यह  भी  स्वोकार  किया

 किन्तु  मूल  शर्तेਂ  बही!हैं  अस्रम  सरकार  को  पैसे  की  व्यवस्था  करनी  उन्हें  हुमसे  नहीं
 कहना  चाहिए  कि  हम  उनका  अंश  भी  दें  और  इसके  अतिरिक्त  ऐसा  वातावरण  होना  चाहिए  कि  तेल

 बराबर  मिलता  उन्होंने  हमें  विग्रा  है  ओर  हम  उनके  सभीਂ  प्रह्शाब  स्कीकार  कर

 रहे  हैं  ।

 जहां  तक  करनाल  संबंध  इसक्रा  महत्व  नहीं  है  कि  तेल  का  स्रोत  कहां  पर  बम्बई

 हाई  में  तेल  का  स्रोत  हैं'क्रिन्तु  हम्रਂ  बम्थई  हाई  में  शोधक  कारखाना  नहीं  बना  सकते  ।  करनाल
 तेछ  शोधक  कारखासा  इसलिए  खोला  जा  रहा  है  क्योंकि  मानतीय  सदय  के  राज्य  में  भो  बहुत  गांग

 ओर  पश्रत्रर्ती  उत्तर  प्रदेश  की  मांग  को  करने  के  पाइपलाइन  के  द्वारा
 कच्चेम्ते  ल  आछानः  हे  ।'  हम  कांह्ला-भठिंढा  पाहपਂ  लाइन  बिछा  रहे  हैं  और  करनाल  तेल
 शोधक  कारखाने  के  लिए  भी  दूसरी  लाइन  बिछा  रहे  यह  उपभोक्ता  दृष्टिकोण  भी  अत्यन्त

 ,  मदृत्वपूर्ण

 ध्ये  विनेश्न  :  मैं।समझता  हूं  कि  अपसा  पूरक  प्रश्न  पूछने  से  पूर्य  मुझे  स्पष्ट

 कप  से  अपनी  बात  ध्यक्षत:करतती,  चाहिए  दय  सही  नहीं  कह  रहे  ज७ਂ  वे  कहते  हैं  कि  असम
 में  तेल  शोधक कस  रखाता  सजी  क्षेत्र  स्थापित  किया  जाना  असम  समझोतेਂ  में  ऐसी

 कोई  बात  है  कि  तेज़  फ्पोधक  कारखाता  तिजी  क्षेत्र  में  होम  ।  किन्तु  इस  बात  को  छोड़कर  उम्होंगे

 कहा  है  कि  व्यवस्था  ऐसी  होली  तेल  झ्लेध्वक  कारसावे'को  बशाबर  तेल  मिलता

 यह  प्रश्न  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  के  पश्चात  साढ़े  तीन  वर्ष  का  समग्र  पहले  ही
 बोत  चका  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  सहायक  तेल  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  क्‍या

 उपाय  कर  रहे  हैं  और  किस  समय  तक  वे  काम  आरम्भ  करेंगे  और  तेल  शोधक  का  रख्यूना  कब  तक
 तैयार
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 ह्लो  भ्ह्म  इस  :  सबसे  पहले  मैं  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि
 असम  समझोते  में  क्या  था  ।

 मैं  उद्धरण  देता  हूं  :  के  औद्योगिक  तथा  शैक्षिक  विकास  को  और  तेज  करने  के  भारत

 सरकार  ने  असम  में  एक  तेल  शोधक  का  रखाना  स्थापित  करना  स्वीकार  किया  था  |  सरकार  संस्थागत

 तथा  बैंक  वित्त  के  रूप  में  हर  संभव  सहायता  देगी  ताकि  निजी  क्षेत्र  में  तेल
 शोधक  कारबशाना  स्थापित

 करने  में  सहायता  हो  |  इसमें  यह  शब्द

 जय

 भी  बिनेश  गोस्थामी  :  आप  सम्भवतः  गृह  मंत्री  के  वक्‍तव्य  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।
 असम

 मन

 झौते  में  यह  बात  नहीं  है  किन्तु  गृह  मंत्री  ने  बाद  में  एक  वक्तव्य  दिया  आप  असम  समझौते  से  उद्धरण

 नहीं  दे  रहे  हैं  क्योंकि  मैंने  अक्छी  तरह  से  असम  समझौता  पढ़ा

 भ्री  ब्रह्म  दत्त  :  किन्तु  अब  यह  असंगत  मान  लीजिए  कि  यह  निजी  क्षेत्र  में  नहीं  आता  मैंने

 स्वयं  इसका  प्रस्ताव  किया  और  मंत्रिमंडल  से  स्वीकृति  प्राप्त  भी  की  कि  इसे  सावंजनिक  क्षेत्र  में

 फिर  मुख्य  मंत्री  तथा  असम  के  हमारे  सभी  माननीय  सदस्य  मुझसे  मिले  और  फिर  हमने  उस  मांग  को  भी

 स्वीकार  हमने  सावंजनिक  क्षेत्र  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करना  मान  अब  हम
 सभी  समरूप  उपाय  कर  रहे  अब  हम  व्यवहार्यता  रिपोर्ट  तंयार  कम्पनी  तेयार  करने  आदि
 के  लिए  पूरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  तेल  तेयार  होते  ही  हम  तेल  साफ  करने  के  लिए  तंयार  होना

 चाहते  हैं  ।

 थरो  दिनेश  गोस्थासी  :  आपको  एक  समय  सीमा  निर्धारित  करनी  |

 भी  ब्रह्म  दस  :  मैं  समझता  हूं  कि  कोई  भी  तेल  शोधक  कारखाना  तैयार  करने  में  चार  वर्ष,से
 कम  समय  नहीं

 क्री  वांगफा  लोबांग  :  इस  समय  अरुणाचल  से  कच्चा  तेल  डिगबोई  में  असम  के  तेल
 शोधक  कारखाने  में  भेजा  जाता  अब  एक  योजना  है  जिसके  अनुसार  अरुणा चल  प्रदेश  में  तेल  शोधक
 कारखाना  स्थापित  करने  के  बदले  अरुणात्रल  से  डिगबोई  तक  कच्चा  तेल  पाहप  लाइन  द्वारा  ले  जाया
 जाएगा  ।  आज  अरुणाचल  प्रदेश  की  ओर  से  वहां  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  की  उचित  माँग
 की  गई  है  ।  अरुणाचल  एक  अत्यन्त  पिछड़ा  राज्य  है  भौर  वहां  बेरोजगारी  तथा  अन्य  समस्याएं
 इन  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  क्या  सरकार  अरुणाचल  प्रदेश  में  तेल  शोधक  कारखाना
 स्थापित  करेगी  और  पाइप  लाइन  के  द्वारा  अरुणाचल  प्रदेश  से  असम  में  डिगबोई  तक  कच्चा  तेल  ले
 जाना  बन्द  करेगी  ?

 भरी  ब्रह्म  दत्त  :  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  :  इस  उद्योग  को  एक  राष्ट्रीय
 उद्योग  यह  क्षेत्रीय  उद्योग  नहीं  इसके  अलावा  अरुणाचल  हमारे  लिए  एक  प्रत्याशित  क्षेत्र

 किन्तु  हम  प्रथम  चरण  पर  हमने  उत्पाद  आरम्भ  किया  यदि  ऐसा  समय  आता  है  जब
 वन  पर्याप्त  मात्रा  में  हो और  यदि  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सके  कि  इतने  समय  में  उत्पादन  इतना  ही
 जाएगा  तो  हम  निश्चित  रूप  से  ऐसे  किसी  भी  स्थान  पर  तेल  शोधक  कारखाने  लगाएंगे  जहां  इसकी

 सम्भावनाएं  अधिक  हों  क्योंकि  तेल  शोधक  क्षमता  में  वृद्धि  की  जानी  आवश्यक

 को  बोरेखा  पाटिल  :  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उनका  संयुक्त  क्षेत्र
 या  निजी  क्षेत्र  के  साय  तेल  शोधक  कारखानों  का  अनुभव  ठीक  रहा  है  क्योंकि  कुछ  समय  पूर्व  निजी  क्षेत्र

 द्वारा  सावंजनिक  क्षेत्र  क ेसाथ  तेलशोघक  कारखानें  स्थापित  करने  में  अधिक  रुचि  ली  जा  रही
 उदाहरण  के  करनाल  और  मंगलूर  में  वे सरकार  से  बहुत  दिनों  तक  अनुरोध  करते  रहे  ओर  वे
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 इस  परियोजना  में  हिस्सेदार  बनने  के  लिए  अत्यधिक  इच्छुक  थे  ।  मुझे  बताया  गया  है  यह  मंत्री  महोदय
 ही  बताएंगे  कि  जहां  तक  मंगलूर  तेल  शोधक  कारखाने  में  निजी  क्षेत्र  के  साझेदार  का  सम्बन्ध
 उनका  उत्साह  कम  हो  गया  है  और  अब  वह  इसके  प्रति  इतने  इच्छुक  नहीं  रहे  हैं  तथा  इस  स्थिति  में
 सरकार  को  दूसरे  साझेदार  की  तलाश-करनी  इसका  तात्पयं  बह  हुआ  कि  यह  काम्र  छछो  सिरे  से
 करना  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  करनाल  और  मंगलूर  तेलशोधक  कारखाने  में  भी
 निजी  क्षेत्र  के  साझेदार  के  सम्बन्ध  में  व ेउतनी  ही  रुचि  ले  रहे  हैं  जो  वे  इस  परियोजना  के  आ रम्भ  में
 ले  रहे  थे  या  क्या  उनका  उत्साह  भी  ठंडा  पड़  गया  मदि  उनका  उत्साह  ठण्डा  पड़  रहा  है  तो  सरकार
 इसका  क्‍या  उपाय  सोच  रही  है  ?

 श्री  ब्रह्म  वत्त  :  जहां  तक  मुझे  जानकारी  उनका  उत्साह  जरा  भी  ठण्डा  नहीं  पड़ा  है  ।  वे
 तेलशोधक  कारखाने  लगाने  में  और  हमारे  साथ  सहयोग  करने  के  लिए  बहुत  हछुक  हमने  विशेष
 रूप  से  मंगलूर  तेलशशोघक  कारखाने  के  बारे  में  उनसे  संभाव्यता,रिपोर्ट  तैयार  करने  को  कहा  था  और

 हमें  पिछले  सप्ताह  ही  यह  रिपोर्ट  मिल  गई  है  तथा  इसकी  जांच  की  जा  रही  साथ  ही  हमने

 भूत  ढांचे  की  स्थापना  के  लिए  सभी  कदम  उठाए  हैं  ताकि  वास्तव  में  निर्माण  कार्य  शुरू  कियां  जा  सके  ।
 हमने  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया  है  और  पुनर्वास  का  कार्य  हो  रहा  हमने  कनटिक  सरकार  से
 बिजली  देने  के  लिए  कहा  है  और  हसके  लिए  कदम  उठाए  रहे

 श्री  वोरेन्द्र  पाटिल  :  मैंने  यह  पूछा  था  कि  कया  निजी  क्षेत्र  इस  परियोजना  में  पहले  जितनी  ही
 रुचि  ले  रहा  है  ।  !

 श्री  ब्रह्म  दस  :  ज़ी  महोदय  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अगला  श्री  भद्गेश्वरी  तांती  ।

 शी  पराग  चालिहा  :  मैं  एक  प्रश्न  करना  चांहता

 क्षष्यक्ष  महोवय  :  श्री  भद्दे  श्वरी  तांती  ।

 क्री  पराग  चालिहा  :  वे  प्रतिदिन  खड़े  होते  हैं  और  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दे  दी  जाती

 किन्तु  मैं  बहुत  अधिक  समय  के  बोलने  के  लिए  छड़ा  हुआ  हूं

 ध्ध्यक्ष  महोवय  :  नहीं  ।

 झो  पराग  चालिहा  :  आप  हम  पर  कृपाल  नहीं  मैं  प्रश्न  करने  के  लिए  बहुत  इच्छुक
 हैं  ।  किन्तु  लगता  है  आप  हमारी  उपेक्षा  कर  रहे  लगता  है  कि आप  उन  लोगों  की  उपेक्षा  करते  हैं
 जो  रुचि  लेते  मुझे  इस  प्रकार  के  रुख  से  नारांजगी

 भ्रध्यक्ष  महो  वय
 :  ठीक  नाराजगी  रखिए  ।

 क्री  पराण  चालिहा  :  लगता  है  आप  केवल  उन  लोगों  का  अधिक  ध्यान  रखते  हैं  जो  हर  रोज

 हाथ  खड़े  करते  आप  हमें  कभी  भी  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  नहीं  देते  ।  )
 भरो  दिनेश  गोध्वामो  :  वह  पैट्रोलियम  उत्पाद  का  व्यापार  करते  '

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  आपको  अवसर  दिया  हस  तरह  तो  बृद्ध  व्यक्ति  भी  उत्तेजित  हो

 पका  ह

 (४॥  +  )
 आओ  oP
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 भी  पराग  चालिहा  :  मैं  *(व्यवथान )

 इंप्यक्ष  स्तोदय  :  तब  आप  सदन  से  बाहर  जा  शकते

 भ्रो  पशाग  चालिहा  :  ठोक  मैं  बाहर  घला  जाता  हूं  ।

 भी  परांग  चालिहा  समा  भवत  से  धाहर  शले

 एक  साननोय  सवस्य  :  यह  दुव्यंवहार  नहीं

 शक्षप्यक्ष  महोदय  :  यह  दुग्यंवहार  से  भी  अधिक  है  ।

 भरौ  मह्नेहबर  ताँतो  :  वह  सदन  में  बोलतें  ही  नहीं  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  इस  तरह  अपना  संतुलन  नहीं  खोना

 तेल  धोर  प्राकृतिक  गेस  स्ायोप  हारा  लकका  ताप  बिदुत
 केगा  को  गेस  की  सप्लाई

 श्री  मद्गेश्बरो  तांतो  :

 क्या  पेट्रोलियस  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंदे  कि  :

 क्‍या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  लकवी  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  गैस  कौ  सैंप्लाई  कर

 रहा

 यदि  तो  क्या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  अत्तिरिक्‍त  सप्लाई  के  लिए  अधिक

 मूल्य  की  मांग  कर  रहा

 यदि  तो  क्या  असम  सरकार  ते  इस  सम्बन्ध  में  केशशीय  तरकार  को  सस्ती  दर  परे
 अतिरिक्त  गैस  की  सप्लाई  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 (a)  यदि  ती  इस  बारे  मैं  क्या  मिर्णय  लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गेस  भंत्तालय  के  राज्य  मंत्री  :  (१)  हां  ।

 से  सरकार  ने  1987  में  प्राकृतिक  गैस  की  कीमतें  निर्धारित  की  उत्तर.पूर्वी
 राज्यों  के  लिए  एक  हजार  रुपये  प्रति  हजार  घन  मीटर  की  कीमत  निर्धारित  की  गई  इसमें

 शुल्क  और  अन्य  स|विधिंक  शुल्क  आंदि  शैमिल  नहीं  असंम  सरकार  ने  राज्य  सरकार
 कौ  विंभिन्‍्ने  परियोजनाओं  के  लिए  रियायंती  कीमती  कै  लिए  अनुरोध  किया  असैम  राज्य  विर्जली
 बोर्ड  को  प्राकृतिक  गेस  की  सप्लाई  में  500  रुपए  प्रति  हजार  धन  मीएेर  की  अधिकतम  छूट  दी

 गई

 श्री  मह्रेश्बर  तांती  :  मुझे  माननीय  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  पर  आश्चर्य  हो  रहो
 मैं  मानता  हूं  कि  मेरे  प्रश्न

 के
 भाग  का  उनका  उत्तर  ठीक  है  ।  किन्तु  जहां  तक  भाग

 और  के  उनके  उत्तर  का  सम्बन्ध  वह  मुख्य  मुद्दे  से  हट  गये  मेरे  प्रश्न  क ेभाग
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 तो  क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  गैस  की  अतिरिक्त  सप्लाई
 के

 लिए  अधिक  मूल्य  की  मांग  कर  रहा

 यदि  तो  क्या  असम  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  सस्ती  दर
 + +  पर  अतिरिक्‍त  गैस  की  सप्लाई  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 (8),  और  इस  प्रकार  थ े:

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निणंय  लिया  गया  ?

 आप  मेरे  प्रश्न  के आधार  पर  कोई  उत्तर  नहीं  पाएंगे  ।

 उत्तर  इस  प्रकार  दिया  गया  है  :

 ने  वर्ष  1987  में  श्राकृतिक  ग्रेंस  की  कीमतें  निर्धारित  की

 किन्तु  प्रश्त  यह  है  कि  क्या  असम  सरकार  ने  लकवा  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  रियायती  आधार  पर

 बैंसं  की  सप्लाई  के  लिए  अनु  रोध  किया  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  इसलिए  मंत्री

 महोदय  से  अपने  प्रश्न  का  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 थ्रो  ब्रह्म  महोदय  मैं  अपने  उत्तर  में  पहले  ही  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  असम  सरकार  ने
 राज्य  सरकार  की  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के  लिए  रियायती  कीमतों  का  अनुरोध  किया  या  ओर  हमने
 अधिकतम  अनुशेय  रियायत  दी

 ।  भरी  मदर  इमर  तंतो  :  अपना  दूसरा  पुरक  प्रश्तकरने  से  पूर्व  मैं  यह  कहना  चाहुँगा  कि  बेस

 राष्ट्रीय  उत्पार  है  जो  असम  में  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  और  प्रतिदिन  करोड़ों  रुपयों  की  गेंस  श्रलाक्र
 नथ्ट  की  जाती  है  परन्तु  भारत  सरकार  द्वारा  इसका  उचित  रूप  से  उपयोग  नहीं.किया  )
 यह  असम  सरकार  के  अधीन  नहीं  यह  भारत  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  पेट्रोलिमरम
 मंत्रालय  के  अधीन  किन्तु  यह  असम  की  भूमि  पर

 भार्स  सरकार  असम  को  देश  का  अभिन्न  हिस्सा  नहीं  मान  रही  है  इसी  लिए  वहां  यह्‌
 उपेक्षापृर्ण  रख  ओर  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा  और  यदि  गेंस  का  उचित  उपयोग  किया  जाता
 तो  वहां  बहुत  से  उद्योग  होते  और  रोजगार  की  बहुत  सी  समस्याएं  की  जा  सकती  थीं  ।  किन्तु
 उपेक्षापृर्ण  रवेये  क ेकारण  इसका  उचित  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  अब  श्राप  अपनी  शबित  का  अपव्यय  कर  रहे  हैं  ।

 भी  मद्बेदबर  तांती  :  और  इसके  जिम्मेदार  आप  हैं  ।

 मैं  मानमीय  मंत्री  महोदय  से  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  लकवा  विद्युत  ताप  केन्द्र  के
 सप्लाईਂ  की  जानते  वाली  गेस  की  मात्रा  जानना

 जब  भारत  सरकार  इसकी  सप्लाई  कर  रही  है  तो  अश्तम  सरकार  से  गैस  की  ऊंची  कीमत
 मांगने  के  क्या  कारण  हैं  ?  रियायती  दर  पर  गैस  सप्लाई  करने  के  निर्णय  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया  तेल  और

 प्राकृतिक
 गैस  आयोग  को

 ऊंची
 दर  पर  गैस  की  सप्लाई  नहीं  करनी  चाहिए  ।  इस

 समय दी  जाने  वा  4  गेस  रियायती  बर  पर  नहीं  दी  जा  रही  इसकी  सप्लाई  युक्तियुक्त  और
 यती  दर  पर की  जानी  चाहिए  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदण्से  इसके  बारे  में  ज  नना  चाहता  हूं

 ।
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 श्री  बह्मादत्त  :  मैं  पहले  ही  यह  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  तेल  और प्राकृतिक  गैस
 आयोग  अधिक  कीमतों  की  मांग  नहीं  कर  रहा  अधिकतम  अनुमत्य  रियायत  दी  जा  रही  स्थिति

 बिलकुल  विपरीत  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  प्रतिदिन  4.5  लाख  घन  मीटर  की  सप्लाई के
 लिए  वचनबद्ध  है  जबकि  प्रतिदिन  केवल  2.7  लाख  धन  मीटर  गैस  निकाली  जा  रही  ओ०भाई  ०एल०
 प्रतिदिन  8  लाख  घन  मीटर  की  सप्लाई  करने  के  लिए  वधनबद्ध  है  जबकि  4  लाख  घन  मीटर  ग्रैस  ही
 निकाली  जा  रही  इससे  हमारी  26  करोड़  रु०  की  भुगतान  राशि  बकाया  परन्तु  फिर

 भी  गेस  जलाने  में  भारी  कमी  हुई  है  ।

 श्री  30  वर्षों  के  बाद  ।

 थी  ब्रह्म  दत्त  :  महोदय  यह  हमारा  दोष  नहीं  वे  हमारी  वचतबद्धता  के  अनुसार
 गैस  नहीं  ले  जा  रहे  और  हमने  7.06  लाख  घन  मीटर  के  लिए  वायदा  किया  है  और  हम  पहले  ही
 असम  के  सभी  गैस  स्रोतों  को  जोड़ने  के  लिए  एक  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तेयार  करने  और  धनराशि  जुटाने
 के  बारे  में  आगे  कायंवाही  कर  चुके  है ंऔर  फिर  उनसे  सहायक  पाइप  लाइन  बिछाने  के  लिए  अनुरोध
 भी  कर  चुके  हैं  ।  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  हमारे  ऊपर  यह  आरोप  क्‍यों  लगाते  हैं  कि

 हम  उनकी  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  और  उन्हें  भारत  का  एक  अभिन्न  अंग  नहीं  मान  रहे  आप  भारत  का

 एक  प्रतिष्ठित  अंग  हैं  ।

 श्री  मद्ेतवर  तांती  :  क्‍्ग्रा  आप  परियोजना  को  आरम्भ  करने  जा  रहे  हैं  ?

 क्री  ब्रह्म  वस  :  वह  पहले  ही  त॑यार  हो  रही  है  ।  वित्तीय  व्यवस्था  के  लिए  हमने  विश्व  बैंक  से

 अनुरोध  किया  है  ।  हम  एक  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  में  भी  असम  सरकार  की  सहायता  कर

 श्री  हरेन  भूमिज  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  यह  कंहा  है  कि  असम  राज्य  बिजली  बोर्ड
 को  की  जाने  वाली  प्राकृतिक  गैस  की  सम्पूर्ण  सप्लाई  में  508  र०  प्रति  1000  घनमोटर  की  अधिकतम

 छुट  इसके  असम  राज्य  में  लकवा  नामरूप  ताप  परियोजना  और  इसके  साथ

 हो  हजारों  चाय-बागान  इस  प्राकृतिक  गैस  के  उपभोक्ता  हैं  ।  यह  भी  एक  वास्तविकता  है  कि  असम  राज्य
 के  तेल  क्षेत्र  में  दिन-रात  प्राकृतिक  गेस  जलाई  जा  रही

 क्या  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  अनु रोध  कर  सकता  हूं  कि  क्‍या  वे  यह  सुनिश्चित
 करेंगे  कि  सरकार  इन  परियोजनाओं  और  इन  उद्योगों  को  असम  राज्य  सरक।र  की  इृच्छानुसार
 तक  रियायती  मूल्य  पर  प्राकृतिक  गेस  सप्लाई  करने  का  प्रयास  करेगी  ।

 भरी  ब्रह्म  वतत  :  असम
 के

 बारे  में  मैं  पहले  ही  यह  उल्लेख  कर  चुका  हूं  कि  उन्होंने  और  आगे  छूट
 देने  का  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।  अधिकतम  अनुमत्य  छूट  पहले  ही  दी  जा  चुकी  हे  ।  वास्तव  चाय  बागान
 कम्पनियों  ने  इन  मलयों  का  स्वागत  किया  केवल  एक  चाय  कम्पनी  ने  इस  मामले  को  न्यायालय में
 उठाया है  '  गैस  का  उपयोग  करने  का  सर्वोत्तम  तरीका  यह  होगा  कि  उद्योगों को  शीघ्रता
 से  स्थापित  किया  जाए  ओर  इस  प्रक्रिया  में  हम  उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  ।

 10
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 विद्युत  संयंत्र  उपकरणों  के  संचालन  एवं  रख-रखाव  में  प्रशिक्षण

 *475.  श्री  अनवारो  लाल  :

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  विद्युत  संयंत्र  उपकरणों  के  संचालन  एवं

 रखाव  में  विकासशील  देशों  के  कार्मिकों  को  प्रशिक्षित  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  ऐसा  प्रशिक्षण  भारतीय  कामिकों  को  भी  दिया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  संत्री  जे०  बेंगल  :  नेपाल  से  पांच  व्यक्तियों  को  4  सप्ताह  की  अवधि  के

 लिए  टरबाइनों  ओर  जनरेटरों  के  संचालन  ओर  अनुरक्षण  में  प्रशिक्षित  किया  गया
 जाम्बिया  और  स्वीजिरलेंड  जेंसे  विकासशील  देशों  के  कामिकों  को  भी  प्रशिक्षण

 में  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  भेजा  गया

 और  बी०एच०ई०एल०  द्वारा  भारत  में  लाभप्रदताओं  और  उद्योगों  के  कामिकों  को

 सुध्यवस्थित  कार्यप्रणाली  के  रूप  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  वर्ष  1988-89  के  दौरान

 ई०एल०  के  विभिन्‍न  एककों  में  लगभग  300  व्यक्तियों  ने  प्रशिक्षण  का  लाभ  उठाया  इसके

 ग्राहकों  के  अनुरोध  पर  विशेषज्ञ  विभिन्‍न  कार्यस्थलों  पर  बातचाोत/सुपरिचित  कराने  के  लिए  भेजे
 जाते

 ]

 हो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  धाहता  हूं
 कि  पूरे  भेल  ग्रुप  आफ  इण्डस्ट्रीज  में  कमंचारियों  और  मजदूरों  की  कुल  कितनी  संख्या  है

 और  1988  में
 कितने  विदेश  के  लोगों  को  ट्रेनिंग  नेपाल  के  बारे  में  भापने  बताया  कि  5  लोगो  को  ट्रेड  किया
 लेकिन  कुल  कितने  बाहर  के  लोगों  को  आपने  ट्रेनिंग  दी  ओर  ट्रेनिंग  के  नाम्सं  क्‍या  क्‍या  जिन  देशों
 को  आप  एक्सपोर्ट  करते  वहीं  के  लोगों  को  ट्रेनिंग  देते  हैं  या  किसी  और  एग्रीमेंट  के  तहत  ट्रेनिंग  के

 लिए  बुलाया  जाता  है  ।

 [  श्रभुवार  ]

 क्री  जे०  बेंगल  राव  :  हमने  केवल  उन  लोगों  को  ही  प्रशिक्षण  दिया  है  जो  बी०एच०ई०एल०  के

 उपक  रण  खरीद  रहे  हम  अन्य  लोगों  को  प्रशिक्षण  नहीं  देंगे  ।  जैसा  कि  मैंने  उत्तर  के  भाग  में
 कहा  हम  नेपाल  के  4-5  लोगों  को  पहले  प्रशिक्षण  दे  चुके  हमने  मलेशिया  और  अन्य  देशों को
 भी  यह  सुविधा  वेने  की  पेशकश  की

 भ्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न का  जवाब  नहीं  मैंने  पूछा था
 कि  भेल  ग्रुप  में  कमंचारियों  और  वकंस  की  कुल  स्ट्रेंग्य  कितनी  इसका  जवाब  नहीं  यह  तो

 इनको  मालूम  होता  चाहिए  ।
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 ]
 भरी  जे०  बेंगल  राव  :  सम्पूर्ण  भारत  में  बी०एच०ई०एल०  के  क्रमंथारियों  की  कुल

 संख्या  75,000  है  जिनमें  63,000  श्रमिक  हैं  और  12,000  अभियन्ता  और  अधिकारी

 ]
 करो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब  में  यह  दिया है  कि

 करीब-करीब  80  हजार  लोग  वहां  पर  काम  करते  हैं  ओर  तकरीबन  तीन  सो  लोगों  ने  ट्रेनिंग  का  फायदा
 उठाया  है  |  विदेशों  की  बात  तो  आप  बाद  में  सोचिए  लेकिन  अपने  यहां  के  जो  लोग  हैं  उनकी
 करीब  दो  हजार  होनी  चाहिए  जिमको  ट्रेक्मि  दी  जा  क्‍या  अप्य  हसका  स्कोप  बढ़ाने  पर  विभार

 करेंगे  ।

 [  प्रनुक्षाव

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  वे  इस  प्रश्न  से  गुमराह  हुए  हैं  और  उनका  पूरक  प्रश्न  ठीक नही ंहै  ।

 हम  बिजली  बोडं  ओर  निगम  के  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण  दे  रहे  बी०एच०ई०एल०  के  हमारे
 करमंचारी  पहले  से  ही  प्रशिक्षित  विशेषज्ञ  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  प्राकाप्षबाणो  केसों  को  असारण  कता

 +477.  श्री  हरीश  रावत  :

 क्या  सचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  आगामी  तीन  वर्षो  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश में  कम  शक्ति  वाले  कुछ  आकाशवाभी  केन्द्रों
 के  प्रसारण  क्षमता  बढ़ाने  का  विधार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  कितनी  लागत  आएगी  ?

 ]

 सचमा  धोर  प्रसारण  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  कृष्ण  कुमा  ):  से
 उत्तर  प्रदेश  में  चार  केन्द्रों  पर  आकाशवाणी  के  ट्रांसमीटरों  की  शक्ति  बढ़ाने  की  सातवीं  योजना

 अनुमोदित  स्कोमें  आगामी  तीम  वर्षों  पूरो  किए  जाने  का  कार्यक्रम  शक्ति  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में
 तथा  प्रत्येक  परियोजना  पर  होने  वाला  अनुमानित  व्यय  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 :

 अत  -  ाजजजडय,-पप+--+.स
 केला  से  तक  प्रमुमानित  व्यय

 सं०  स०  )

 2 3 4 5 इलाहाबाद ... ] 20
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 2  |  a  ही

 2.  लखनऊ  1  किव्या०मी०वे०  10  किल्या०मी  ०वे०  हे
 भारती  )

 eee

 3...  वाराणसी  [0  )00

 4.  लखनऊ  श्री हरीश्ञ रावत : अध्यक्ष जी, »  शा  ०  वे  50  किव्वा०शाणम्वेण  करता
 _  मुझे

 श्री  हरीश  रावत  :  अध्यक्ष  माननीय  कृष्ण  कुमार  जी  की  मैं  इज्जत  करता  लेंकिन  मुझे

 यह  देखकर  तकलीफ  हुई  कि  जो  सींनियर  मिनिस्टर  हैं  वे  पालियांमेंस्टरी  अर्फर्क्स  मिनिस्टर  भी  हैं  और

 यहां  मौजूद  उसके  बावजूद  हाऊस  में  प्रश्न  का  उत्तर  देंने'के  लिए  मौजूद  नहीं  रहते  मते
 )

 अरगयाद  ]

 ध्रष्यक्ष  महोदध  :  वे'नी  समान  रूप  से  उत्तरदावी  आप  इस  बारे  में  चिन्ता  मत  कीजिए  ।
 वेनिच मों  के  जमुसार  उक्षर  देने  के  लिए  बाधित  |

 ह

 थो  हरोश  रावत  :  मैं  यह  जानता  हूं  कि  वे  एक  सक्षम;उयक्त  हैं  ।

 धष्पक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  इस  प्रकार  नहीं  उठायाਂ  जा  हस  तरफ सै
 कोई भो  मंत्री  किसी  भी  प्रश्न  का  उत्तर  दे.सकता  ,  उन्हें  ऐसा  भभ्िकार  इससे छोई  नहीं
 पढ़ता  ।

 श्री'हरोंग  शाकत  :  जब  वरिष्ठ  भंत्री  वहां  दिल्ली  में  हैं  तो  वे  यहाँ  प्रेश्तਂ की  देनैਂ
 के  लिए  उपस्थित  क्‍्यों'नहीं'हैं  ?  रा  ॥॒

 भ्र्पक्ष  महोदय  :  यहां  यह  भृद्दा  नहीं  है  ।  वे  ऐश्ाा-कर  सकते  हैं  ।

 धरी  एस०  अयपाल  वे'ओशित्य४ का  उल्लेश  कर  रहे

 प्रो०ਂ  मधु  बंडलले  :

 करी  हरी  शराबत  :  तकनीको रूप  से  उच्षित  भी  हो  सकता है  ।

 अध्यक्ष  यू  ०  पी०  में  कई  ऐसे  लो  पवर  आक्रवशवाणी  के  ट्रांसनीटर  हैं  जिनका  अ्रसा  रण  फच  :

 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं सुना जा सकता जैसे आगरा और अल्मोड़ा के अन्दर मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे ट्रांसमीटर्स को अपग्रेड करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे क्या आठवीं पंचकर्थीय पोचना में ऐसे ट्रांसमेटर्स क्षी अपग्रेड किया जाएगा । 0७७७४ थो एस० कृष्ण कुमार : मेरे वरिष्८ मंत्री अपरिहार्य'रूप से ध्यंस्त इसीलिए वे यहां नहीं आ सके । सातवीं योजना के अन्त4त उत्तर प्रदेश में नये ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हमने मुझ्य प्रश्त में यह उत्तर दिया है कि चार ट्रांसमोटरों को ऋर्ति:बढ़ाई था रही है भाषतीय सदस्य ते
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 जिस  विशेष  ट्रांसमीटर  का  उल्लेख  किया  है  उसकी  शक्ति  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताब  नहीं

 थी  हरीश  राबत  :  यू+  पी०  में  कुछ  ऐरियाज  ऐसे  हैं  जहां  आक्राशवाणी  के  प्रसारण  सुने  ही
 नहीं  जाते  बल्कि  जो  चीन  के  प्रसारण  हैं  वह  सुने  जाते  ऐसे  ऐरियाज  के  लिए  जहां  प्रसारण
 आकाशवाणी  के  नहीं  सुने  आप  क्या  नये  ट्रांसमीटर  लगाने  जा  रहे  हैं  या  इसकी  कोई  योजना  है  और
 है  तो  कितने  ट्रांसमीटर  यू०  पी०  में  लगाए  जाएंगे  ?

 [  भ्रभुवाव  ]

 भ्रो  एस०  क्षष्ण  कुमार  :  यदि  मैं  और  आगे  कहूं  तो  बात  यह  है  कि  अलमोड़ा  और
 आगरा  में  तकनीकों  कारणों  से  शक्ति  नहीं  बढ़ाई  जा  सकी  ।  वतंमान  रेडियो  स्टेशन  उत्तर  प्रदेश  के  87
 प्रतिशत  भू-क्षेत्र  और  96  प्रतिशत  जनसंख्या  के  लिए  पर्याप्त  जब  सातवीं  योजना  के  कायंक्रम  को

 पूरा  कर  लेने  के  अर्थात  4  रेडियो  स्टेशनों  की  शक्ति  को  बढ़ाने  और  ।0  नये  रेडियो  स्टेशन  स्थापित
 कर  लिए  जाने  के  बाद  इसका  प्रसारण  क्षेत्र  बढ़कर  93  प्रतिशत  भू-क्षेत्र  और  98  प्रतिशत  जनसंब्या
 हो  यह  सच  है  कि  कुछ  बाहरी  प्रसारण  भारत  में  सुनाई  देते  परन्तु  यह  एक  बिलकुल  अलग
 प्रश्न  बाहरी  प्रसारणों  की  निगरानी  कश्ने  और  हमारे  सीमान्‍्त  क्षेत्रों  में  प्रसारण  जाल  को
 शाली  बनाने  और  ब।हरी  प्रणारण  के  माध्यम  से  हमारे  देश  के  विरुद्ध  प्रतिकल  प्रचार  का  सामना  करने  के
 लिए  हमारी  एक  व्यापक  योजना

 थी  हस्मान  भोल्लाह  :  कलकता  की  प्रसारण  प्रणाली  सबसे  कमजोर  प्रणालियों  में  से

 एक  हमारे  सीमान्‍्त  जिलों  में  कलकत्ता  से  आकाशवाणी  का  प्रसारण  नहीं  सुना  जा सकता  ।  इसका
 प्रसारण  समय  बंगला  देश  रेडियो  से  है  और  बंगला  देश  रेडियो  का  प्रसारण  कलकत्ता  के

 प्रसारण  को  तुलना  में  अधिक  साफ  सुनाई  देता  इसके  दिल्‍लो  से  प्रसारित  किए  जाने
 वाले  समाचारों  में  कलकत्ता  के समाचार  कभी  भी  प्रसारित  नहीं  किये  जाते  यह  वास्तविकता  है  कि

 कलकत्ता  एक  ऐसा  बड़ा  शहर  है  जिसकी  प्रसारण  प्र  णाली  बहुत  कमजोर  कया  माननीय  मंत्री  महोदय
 इस  प्रसारण  प्रणाली  में  सुधार  करेंगे  ताकि  हम  लोग  समाचार  सुन  सके  ।

 प्रो०  भक्षु  इंडबते  :  पश्चिम  बंगाल  में  सरकार  बदले  जाने  के  बाद  ही  ऐसा  सम्भव  है  |  )

 थो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  इस  समय  कलकत्ता  में  दो  ट्रांसमीटर  स्थापित  एक  2.5  किलोवाट
 का  मध्यम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  है  जिसे  बढ़ाकर  10  किलोवाट  मीडियम  ट्रांसमीटर  बनाया  ऐसा
 पहले  ही  किया  जा  चुका  50  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाकर  उसे  100
 किलोवाट  मीडियभ  वेव  ट्रांसमीटर  बनाया

 श्री  बसुदेव  प्राचार्य  :  कब  ?

 क्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  सातवों  योजमा  अवधि  के  पूरा  होने  से  पहले  ऐसा  किया  जाएगा  ।  जैसा
 कि  माननीय  सदस्य  जानते  विभिन्‍न  ट्रांसमीटरों  के  प्रभाव  क्षेत्रों  में  अलग-अलग  होते  यह  एक
 मीकी  विवशता  मह  आवश्यक  नहीं  है  कि  भारत  में  प्रत्येक  जगह  प्रत्येक  प्रसारण  सुनाई  ऐसा

 सम्भव  नहीं  है  ।

 ओ  शोमताथ  रण  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यहू  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  उड़ीसा  के  गंजम

 बे
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 जिले  में  बरहामपुर  स्थान  पर  एक  कम  शक्ति  का  आकाशवाणी  केम्द्र  स्थापित  करने जा  रही
 बरहामपुर  गंजम  जिले  की  बाहरी  सीमा  पर  स्थित  इसके  एक  ओर  महासागर  है  तथा  दूसरी

 ओर  कुछ  ओर  समस्याएं  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इस  केन्द्र को
 बरहामपुर  में  स्थापित  करने  के  बजाय  इसे  आस्का  जो  कि  उड़ीसा  के  मध्य  में  स्थित  स्थापित  करने
 के  बारे  में  विचार  करेगी  ताकि  इस  आकाशवाणी  केन्द्र  का  लाभ  सभी  जिलों  को  मिल

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता  कि  ऐसा  सम्भव

 )

 ]
 झ्ध्यक्ष  महोदय  :  यह  सवाल  ही  ऐसा  है  जेसा  आपका

 ]

 श्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सूचित  करता  चाहुंगमा  कि  आकाशवाणी  के
 नये  अतिरिक्त  आधारभूत  ढांचों  के  स्थान  के  बारे  में  बतंमान  आधारभूत  ढांचों  और  प्रसारण  तथा  ऐसे

 जिनमें  प्रसारण  नहीं  पहुंचता  के  बारे  में  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  के  बाद  ही  निर्णय  लिया  गया

 मुझे  विश्वास  है  कि  सदस्य  महोदय  जिस  स्थान  का  उल्लेख  कर  रहे  उसका  निर्भय  भी  इसो
 प्रकार  किया  गया  फिर  भी  हमें  माननीय  सदस्य  की  किसी  विशेष  शिकायत  की  जांच  करने  में  कोई
 आपत्ति  नहीं  यदि  स्थान  परिवतंत  से  सम्पर्ण  प्रसारण  नेट  वर्क  और  सिग्रनलों  की  उपलब्धता  में

 सुधार  होता  तो  उनके  सुझावों  का  स्वागत  है  ।

 श्री  बजमोहन  मह॒न्ती  :  भृवनेश्वर  के  बारे  में  एक  समस्या  यदि  आप  दिल्‍ली  दूरदलेंन
 खोलते  हैं  तो  आप  ढाका  का  प्रसारण  देख  सकते  मैं  नहीं  जानता  कि  इसे  कैसे  ठीक  किया  जा  सकता

 परन्तु  यह  वास्तविकता  यह  बहुत  अफसोस  की  बात  है  कि  जब  भी  आप  धूरवर्शन  थोलते  हैं  तो
 आप  हाका  तो  देख  सकते  दिल्‍ली  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हस  बारे  में  कोई  कांयेबाही  की
 जा  सकती  है  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  जब  भी  हम  टी०  वी०  खोलते  हैं  हमें  प्रधान  मंत्री  महोदय  दिश्वाई  देते

 भ्रो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  टेलिविजन  अथवा  प्रसारण
 नल  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमाओं  का  पालन  नहीं  करते  ।  परन्तु  सीमा  प्रसारण  प्रणाली  और  सीमा  टेलोकास्टर
 को  शक्तिशाली  बनाने  के  लिए  हमारी  एक  व्यापक  योजना  अवश्य  और  हमारे  सीमांत  क्षेत्रों  में
 तीन  योजना  समूहों  के  माध्यम  से  टी०  वी»  ट्रांसमीटरों  की  शक्ति  बढ़ाने  के  लिए  सातबीं  योजना  में
 100  करोड़  रुपये  से अधिक  धनराशि  खर्च  की  जा  रही  है  ।  अआवश्यक  उपकरणों  के  विस्तार  के  अलाबा
 हमारे  बाह्य/विदेशी  प्रसारण  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  योजनाएं  कार्यास्बित  की  जा  रही  हैं  ताकि
 पड़ोसी  देशों  के  किसी  भी  प्रचार  का  प्रभावशाली  ढंग  से  उसर  दिया  जा  सके  ।

 बिदेशी  दंड  म,क  का  अयोध  ;

 +478.  भ्री  लितामनि  लेना  :

 क्या  उच्चोग  मंत्री  विदेशी  ट्रेड  मार्क  के  बारे  में  30  1988  के  धारांकित  प्रश्न  संरूया

 416 के  उत्तर  में  यह  बतामे की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  स्वदेशी  बाजार  में  विदेशी  ट्रेड  मार्कों  के  प्रयोग  के  विनियमन  सम्बन्धी

 नीति की  समीक्षा  पूरी  कर  ली  है  और  दस  सम्बन्ध  भें  कोई  निर्णय  ले  लिया

 इस  संबंध  सें  वर्तमान  नीति  क्‍या  और

 भारतीय  क्षांड  नामों  का  विकास  करने  तथा  इतके  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देन ेके लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्चोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 घरेजू  बाजार  में  वस्तुओं  की  बिक्री  हेतु  विदेशी  ट्रेड  मार्कों  के  प्रयोग  के विनियमन  संबंधी  नोति  के  सभी

 पहलुओं  की  समीक्षा  की  जा  रही  इस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 ओर  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  घरेलू  बाजार  में  बिक्री  हेतु  उत्पादों  पर  विदेशी
 ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा  न  दिया  विदेशी  सहयोगों  की  स्वीकृति  देते  हस  आशय
 की  एक  मानक  शर्त  लगाई  जाती  है  कि  आन्तरिक  बिक्री  हेतु  उत्पादों  पर  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग
 की  अनुमति  नहीं  दी  आएगी  ।

 क्षो  चिम्ताप्रणि  जेमा  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  अपने  देश  में  उपयोग  की
 ज़ाने  वाली  वस्तुओं  पर  विदेशी  ट्रेड  मार्क  या  नाम  का  प्रयोग  न  किये  जामे  के  संबंध  में  सरकार  के  निर्देश
 के  मुख्य  रूप  से  इस  देश  में  उपयोग  में  लाये  जाने  बाली  वस्तुओं  पर  प्रत्येक  दिन  हम  नये  विदेशी
 मार्का  देखते  इसका  क्या  कारण  है  ?  और  इस  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  उपाय॑  किये  हैं  ?  कृपया  आप  देखैंगे  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  का
 खंड  28  (1)  हस  प्रकार  के  विदेशी  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  नहीं  देता  जिसमें

 भी  प्रकार  का  प्रत्यक्ष  अथवा  अक्षत्यक्ष  लक््म  सम्मिलित-हो॥  इस  प्रकार  के  लाभ  का  कया  अथं  है
 विदेशी/मुझा  विनिम्रम  श्ितिग्रस  के  बावजूद  सस्कार  हस  पर  रोक  लगाने  पर  ध्यान  नहीं  दे  रही

 है  ?  कया  यह  बिदेशी  मुद्रा  बिनियम  अधिनिग्रमक्रा  डल्लंघत  नहीं  अतः  कया  मैं  सरकार  से  पूछ
 छकता  कूं  कि  सरकार  का  अब  कया  है  और  कह  इसे  रोकने  के  लिए  तरह  का  विधेयक
 लाने  के  लिए  सोच  रही  है  अथवा  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  निर्देश  देने  की  बात  सोच  रही  है  ?

 थो  एम ०  अध्रावलम  :  ब॒तंमात  ट्रेंडन्मार्क  अफ्रैर  वाधिसा  अन्तर्गत  केन्द्र
 सरबार  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  ट्रेश-मार्क  के  प्रस्तावित  उपभोक्ता  के  निबंधन  को  अस्वीकार  करने
 के  लिए  ट्रेड  मार्क  के  रजिस्ट्रार  को  निर्देश  विदेशी  हैड  नामों  सहित  किसी  भी  ट्रेड  मार्क  का  प्रयोग
 करने  से  हम  मना  नहीं  कर  सकते  विदेशी  मुद्रा  अधिनियम  कानून  के  अन्तगंत  विदेशी  ट्रेड  मार्क  के
 प्रयोग  के  लिए  भारतीग्र  रिजवं  बैंक  की  अनुमति  की  आवश्यकता  होती  है  यदि  इस  प्रकार  के  प्रयोग  से
 प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  लाभ  शामिल  अन्यथा  हस  प्रकार  का  प्रावधान  कानून  में  नहीं

 श्री  कि  तल्मलि  थे  :  मेरे  प्रशन  के  ध्राम  में  पैंते  पूछा  था  कि  भा  रतीप्  ब्रांड  तामें  का  विकाश
 करने  और  इनके  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  कवम  उठाने  का  विचार  मानतीय  मंत्री  से
 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मैं  उस  का  उत्तर  चाहता  इसके  अतिरिक्त  30  1988
 को  माननीय  मंत्री  श्री  वेंगल  राव  जी  ने  श्री  पाहक  और  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को  तारांकित  प्रश्न
 संख्या  416  का  उत्तर  देते  वक्‍त  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  जिसे  मैं  उद्धव  करत  हूं  :

 .  हमस़  खोग:डस:सन्र  में  विदेश्नी  ट्रेड  भ्ाक्तों  केअयोग्रਂ  को  रोकने  के  एक  विज्ञेयक  लाने
 के  लिए  आाध्य  8  या  9  महीने  व्यतीत  हो  जाने  के  गावःस  क्कार  ने-कप्र-कार्यवरही  की  है  ?  मैं  सस्ता
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 हे  कि  सरकार  ने  कोई  कायंवाही  नहीं  की  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  प्रश्त  का  स्पष्ट  उत्तर

 चाहता  हूं  कि  कब  इस  विधेयक  को  लाया  इसे  सत्र  में  इस  लाया  जायेगा  अथवा  और  यदि

 तो  इसे  कब  लाया  जायेगा  ।

 थी  एम०  श्रदमाचलम  :  यह  एक  जटिल  विषय  है  ;  हम  विषय  का  अध्ययन  कर  रहे
 अध्ययन  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात्‌  हम  कोई  कदम

 भरी  बो०  किशोर  चना  एस०  वेब  :  विदेश  ट्रेंड  नामों  से  सम्बन्धित  प्रश्न  पर  हस  सभा  में  पहले
 भी  चर्चा  की  जा  चुकी  विदेशी  ब्रांड  नामों  के  प्रयोग  का  अर्थ  विदेशी  सहयोग  भी  इस  सभा  में

 बार-बार  हमें  यह  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  सरकार  विदेशी  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति
 नहीं  देगी  और  सरकार  उन  क्षेत्रों  में  जहां  स्वदेशी  तकनीक  उपलब्ध  है  ।  विदेशी  तकनीक  के  सहयोग  की

 अनुमति  भी  नहीं  देगी  ।

 आज  यह  हो  रहा  है  कि  उन  क्षेत्रों  में  जहां  हमारी  स्वदेशी  तकनीक  अपनायी  गयी  है  उदाहरण  के
 तौर  पर  टमाटर  चटनी  इत्यादि  में  हम  विदेशी  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  और  सहयोग  ले  रहे
 इससे  हमारा  राजस्व  कम  होता  है  भोर  हमें  बहुत  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होती  इसके  अलावा
 हमारे  गृह  उद्योगों  को  भी  यह  नुकसान  पहुंचाता  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  यह
 अश्वासन  विया  जामे  कि  जिन  क्षेत्रों  में  हमारी  स्वदेशी  तकनीक  उपलब्ध  वहां  विदेशी  तकनीक  के

 लिए  लाइसेंस  नहीं  दिये  जायेंगे  ओर  जिन  क्षेत्रों  में  हमें  इस  तकनीक  की  आवश्यकता  भी  वहां  भी
 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायेगी  कि  उत्पादित  वस्तु  गुणवत्ता  में  चाहे  केसी
 भी  हो  माल  बे  घने  के  लिए  विदेशी  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग  न  किया  इसके  शीघ्र  सियंत्रण  के  लिये
 सरकार  क्‍या  कदम  उठायेगी  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  लाइसेंस  ओर  आशय  पत्र  जारी  करते  समय  हम  लोग
 एक  शर्त  लगा  रहे  लेकिन  कुछ  कम्पनियां  अभी  भी  विदेशी  ब्रांड  नामों  का  प्रयोग  कर  रही  एक
 कठिमाई  यह  है  कि  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  हमारा  देश  अभिसमयਂ  का  सदस्य  नहीं  इस  विदेशी

 ट्रेड  मार्क  को  कार्वान्वित  करना  बहुत  कठिन  हम  सभी  वंधानिक  पहलुओं  पर  विचार  कर  रहे  हैं  और
 निश्चित  तोर  पर  हम  इस  पर  कार्यवाही  करेंगे  ।

 करी  एस०  जथवाल  रेड्डी  :  ऐसे  बहुत  से  मामले  हैं  जहां  सहयोग  भी  नहीं  किया  गया  इस
 में  भी  टी  -  वी  ०,  खाद्य  सिगरेट  आदि  जैसे  क्षेत्रों  के  बारे  में  विदेश

 भें  उपलब्ध  सामान  के  सम्बन्ध  में  प्रेस  में  बडे-बड़े  विज्ञापन  आ  रहे  क्‍या  सरकार  यह  देखने  के
 लिए  कदम  उठायेगी  कि  भारतीय  प्रेस  ओर  जन  सम्पकं  माध्यमों  में  विज्ञापनों  के  जरिये  यह  प्रचार  न
 किया  जाए  कि  इस  वस्तु  का  उत्पादन  भारत  में  नहीं  हुआ  है  ?

 क्रो  जे०  बेंगल  राब  :  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  का  हम  ध्यान

 उड़ोसा  को  परियोजमाों  को  मंकू रो

 7  *  *479.  भते  बज  मोहन
 रण

 श्री  के०  प्रधानो  :
 अं
 +  -  क्या  उच्चोभ  नंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 उड़ीसा  की  उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  केस्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए

 लम्बित  पड़ी

 इन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  नियं॑त्र  णाधीन

 कोई  उद्योग  स्थापित  किया  गया  और

 क्‍या  आठवीं  योजना  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  यवि  तो  ततल्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्लोद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  :

 (#)  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 और  दिनांक  3]  1989  को  उड़ीसा  के  लिए  आशय  पत्र  दिये  जाने  हेतु
 आवेदन  भ्रक्रिया  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  इस  प्रकार  के  लम्बित  पड़े  प्रस्तावों के  अभ्ैरे

 तब  हक  प्रकट  नहीं  किये  जाते  जब  तक  सरकार  अन्तिम  रूप  से  उन  पर  कोई  निर्णय  नहीं  ले  लेती  ।

 सरकार  का  यह  निरन्तर  प्रयास  रहता  है  कि  लाइसेंस  सम्बन्धी  सभी  आवेदन  जल्दी  से  जल्दी  निपटा

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अब  तक  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  भी  कया

 उपक्रम  स्थाण्ति  नहीं  किया  गया  है  !

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 श्री  बजमोहन  महस्तो  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  इन  लम्बित  पड़े  प्रस्तावों  के

 ब्यौरे  को  तब  तक  प्रकट  नहीं  किया  जाता  जब  तक  कि  सरकार  उस  पर  अन्तिम  मिर्णय  न  ले  मैं
 इसके  लिए  आग्रह  भी  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  उद्योग  मंत्रालय  में  यह  देखने  का  कोई  प्रथास  किया  गया  है  कि
 योजना  की  अवधि  में  जो  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  थे  उनसे  और  निवेश  से  उड़ीसा  जो

 क्षेत्रीय  असंतुलन  से  ग्रस्त  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  योजनावधि  में  उड़ीसा  में  निवेश  में  वृद्धि  हुई  है  ।
 बाक्साइट  खानों  में  हगारा  निवेश  62.70  करोड़  रु०  नाल्‍को  में  हमारा  निवेश  2476.90  करोड़
 रु०  सिलिकन  इरपात  परियोजना  में  यह  करोड़  रु०  राउरकेला  के  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  में

 यह  209  करोड़  रु०  और  राउरकेला  इस्पात  कारथषाने  के  चरण  |  के  आधुनिकीकरण  में  यह
 415  करोड़  रु०  इस  प्रकार  उड़ीसा  में  अब  तक  3000  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  लगे  हुए  हैं  ।

 श्रो  बज  सोहन  महन्ती  :  माननीय  मंत्री  सभी  बातों  को  छिपाना  चाहते  वाल्को  1980  की

 एक  परियोजना  यह  छठो  योजना  में  ही  स्वीकृत  को  गयी  मेरा  प्रश्न  सातवीं  योजना  से
 सम्बन्धित  है  ।  चाहे  यह  जो  कुछ  भी  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  आशय  पत्र  जारी  करते  वक्‍त  और
 निवेश  प्रस्तावों  का अनुमोदन  करते  वक्‍त  क्या  राज्य  के  पिछड़ेपन  ओर  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  ध्यान  में
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 रखा  जाता  ?  यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  दिया  जाये  ।

 भरी  जे०  बेंगल  राव  :  सातवीं  योजना  में  हम  लोगों  ने  2195.7  करोड़  रु०  उड़ीसा  में  निवेश
 किया

 भरी  के०  प्रधानो  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  लाइसेंस  जारी  किये  जाने  के
 लिए  सम्बित  पड़े  प्रार्थना  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  विश्तृत  ब्यौरा  देना  उचित  नहीं  मेरे  क्षेत्र  में

 बहुत  बड़े  इलाके  में  मक्‍के  की  पैदावार  होती  है  लेकिन  स्टार्प  के  कारखाने  के  अभाव  में  इसकी  बिव्री  में

 नुकसान  हो  रहा  उमरकोट  में  एक  स्टाप॑  कारखाना  शुरू  करने  के  लिए  एक  गर-सरक।री  उद्योगपति
 को  लाइसेंस  दिया  गया  था  लेकिन  इस  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  वह  कोई  कदम  नहीं  उठा  रहा  क्‍या
 मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  वह  इस  कारखाने  के  शीघ्र  लगाने  के  लिए  इस  लाइसेंस  का
 उपकोय  कर  सकता  है  अथवा  उसके  लाइसेंस  को  रह  किया  जायेगा  ताकि  दूसरे  आवेदक  द्वारा  हस  उद्योग
 की  स्थापना  की  जा  सके  ?

 भरी  जे०  वेंगल  राब  :  इस  मुद्दे  पर  हम  विचार  कर  सकते  ;

 उलध  सोगों  की  समस्याएं

 *480  श्री  पी०  एम०  सईद  :

 क्रो  नारायण  जोबे  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्या+  देश  में  लघु  उद्योगों  की  समस्याओं  के  बारे  में  भारतीय  बाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंडल  परिसंघ  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  के  निष्कर्षों  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  सरकार  का  उनकी  समस्याओं  को  दूर  करने
 के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 उच्योग  मंत्रालय  में  स्ोझ्चोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :
 और  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विधरण

 हां  ।

 (@)  यह  अध्ययन  लघु  उद्योगों  की  विपणन  समस्याओं  पर  ध्यान  केन्द्रित  कराता  सर्वेक्षण  के
 परिणामों  से  यह  पता  चलता  है  विपणन  की  समस्या  उन  वस्तुओं  के  लिए  अधिक  है  जो  सीधे  ल  धु
 उद्योग  एककों  द्वारा  बेची  जाती  हैं  तथा  उन  वस्तुओं  में  कम  है  जो  अनुषंगी  वस्तुओं  के  रूप  में  या  दूसरी
 विपणन  कम्पनियों  द्वारा  बेची  जाती  अध्ययन  में  बतायी  गयी  विपणन  प्तमस्याओं  के  का  रणों  में
 लिखित  कारण  सम्मिलित  लघु  उद्योगों  के पास  संसाधनों  की  कमी  उत्पादन  की  सभी  किसमें
 दे  पाने  में  तथा  व्यापार  की  प्रतियोगी  शर्तों  को  पूरा  कर  पाने  में  असमर्थ  मांग  की  कमी  और
 प्रतिस्थापन  वस्तुओं  का  उदय  हो  जाना  आदि  |  इसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  छोटे  उद्यमियों  को  बाजार
 का  अभ्वाज  होना  चाहिए  और  उन्हें  अपनी  बाजार  नीति  तय  करने  में  सक्षम  होना  किन्‍्त  उनके
 छोटे  आकार  को  देखते  जिससे  विपणन  की  समस्या  बड़ती  इस  बात  को  काफी  बल  मिलता  हैकि
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 लघु  उच्चोग  एककों  फो  निरन्तर  सहायता  और  संरक्षण  मिलता  रहना  चाहिए  ।

 विपणन  एक  उद्यमीय  का  हैं  और  छोटे  एकक  विपणन  का  कार्य  अपने  बल  बूते  पर  करते  आा

 रहे  किन्तु  लघु  उद्योगों  को  सहायता  देने  संबंधी  अपनी  नीति  को  ध्यान  में  रखते  लघ
 उद्योग  क्षेत्र  को  निम्नलिखित  माध्यमों  से  विपणन  सहायता  दे  रही  है--केन्द्रीय  सरकार  भण्डार  खरीद

 अनुषंगी  और  उप-ठेकेदारी  सम्बन्धों  के  क्रेता-विक्रेता  प्रदर्शनियों  के  कार्य
 केवल  लघु  उच्योग  क्षेत्र  में  ही  उत्पादनाथ  वस्तुओं  का  आरक्षण  और  दुलंभ/अआयातित  कच्ष्चा  माल  दिलाने
 में  सहायता  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  और  राज्य  लघु  उद्योग  विकास  निगमों  द्वारा  भी
 विपणना  सहायता  दी  जाती  है  ।

 क्रो  एम०  सईद  :  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  चंम्बर  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  है  जिसमें

 उन्होंने  लघु  उद्योग  के  मामले  को  स्पष्ट  किया  है  ओर  कहा  है  कि  विशेष  रूप  से  विपणन  क्षेत्र  में  इन
 उद्योगों  को  बहुत  कठिनाई  होती  है  ।  अतः  उन्होंने  अनेक  सुझाव  दिए  सर्वेक्षण  द्वारा  यह  स्पष्ट  होशा

 है  कि  विपणन  को  समस्या  उन  वस्तुओं  के  मामले  अधिक  हैं  जिनका  विपणन  लघु  उद्योग  इकाइयों  द्वारा
 सीधे  किया  जाता  है  मोर  उन  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  यह  समस्या  कम  है  जिन्हें  सहायक  सामग्री  के  रूप
 में  भअथवा  अन्य  वि+णन  कम्पनियों  द्वारा  बेचा  जाता  है।वे  यह  भी  कहते  हैं  कि  उनके  पास  संसाधनों
 की  कभी  है  ओर  वे  पूर्ण  उत्पाद  उपलब्ध  कराने  में  सक्षम  नहीं  हैं  और  न  ही  थ्यापार  की  प्रतियोगितापूर्ण
 शर्तों  पर  चल  सकते

 हमने  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  और  राज्य  लघु  उच्योग  विकास  निगम  की  स्थापना
 की  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  एजेंसो  द्वारा  किया  गया  सर्वेक्षण  सरकार
 द्वारा  स्वीकृत  है  अथवा  कया  वे  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  स ेसहमत  हैं  ।  यदि  तो  इन  बाधाओों  को  दूर
 करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  विशेष  उपाय  करने  की  सोचती  है  ?

 उच्चयोग  भमत्रो  जे०  :  भारतीय  वाणिज्य  भोर  उद्योग  चेम्बर  द्वारा  देश  के  ,  6
 लाख  लघु  उद्योगों  में  स ेकेवल  2000  इकाइयों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  2000  इकाइयों  में  से  उन्हें
 भात्र  204  इकाहयों  से  उत्तर  जिन  उद्योगों  का  उन्होंने  सर्वेक्षण  किया  है  उनमें  से  15  प्रतिशत
 उद्योगों  ने  कहा  है  विषणन  की  कोई  समस्या  नहीं  उन्होंमे  रुग्णता  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  हम
 कार्यवाही  कर  रहे  यह  सरकार  के  लिए  एक  आदेश  नहीं  यह  सरकार  को  विया  गया  एक
 वेदन  है  ओर  हम  इन  सभी  मुद्दों  पर  विचार  कर  रहे

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 विद्युत  के  उत्पादन  पर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगशभ  को  लागत

 ]
 +476  थी  किध्णु सोदो  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  बिभिन्त  क्षेत्रीय  बो्डों  के  साथ  हुए  टैरिफ  संबंधी
 धमझोतों  में  विनिदिष्ट  विद्युत  उत्पादन  लाग्रत  की  तुलना  में  क््युत  उत्पादन  पर  बहुत  अधिक धस  राशि
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 खर्च  कर  रहा  और

 क्या  बिद्युत  उत्पादन  को  लागत  मैं  हुई  वृद्धि  की  प्रतिपूर्ति  टैरिफ  में  वृद्धि  करके  की  जा
 ही  यदि  तो  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  मिनम  द्वारा  विद्युत  उत्पादन  लागत  पें  हुई  वृद्धि  को  पूरा

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  क्चिार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  दिभाग  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  और
 200  मेगावाट  के  यूनिटों  के  विद्युत  उत्मदन  की  लागत  के  आधार  पर  राध्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  और
 विभिन्‍न  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  बीच  वर्तमान  ट॑रिफ  सम्बन्धी  सप्रझ्ोतों  में  निगम  द्वारा  590  मेगावाट
 के  यूनिटों  को  पूरा  कर  लिए  जाने  के  पश्चात्‌  संशोधन  भपेक्षित  होगा  ।  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निग्रम  ने
 इस  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  बिजली  बोरों  को  प्रस्ताव  भेजे

 उपभोक्ता  वस्तुप्नों  के  उत्पादन  हेतु  उस्नत  प्रोद्योगिकी  का  विकास

 *+48 1.  भी  कमला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  दस्तावेज  में  स्वदेशी  उद्योग  भें  प्रौद्योगिको  के विकास  के  लिए
 रित  किया  गया  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  ताकि  उस्पादों  के  उत्तम  किस्म  के  डिजाइन  तैथार  किये
 जा  सकें  और  अधिक  उत्पादन  करके  मूल्य  में  कमी  की  जा

 (@)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ब्लेड  और  ड्राई  बंटरी  सेल  जंसी  उपलोकता  वस्तुओं  के  बेहतर  किस्म  के म  होने
 गौर  न  ही  उनका  मूल्य  कम  होने  के  क्या  कारण  हैं  भौर  सम्बन्ध  में  यदि  उपभोक्ताओं  से  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कव॒म  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  हूं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  सरकार  का  मूल्यांकन  यह  है  कि  कलाई  ड्राई  बैटरी

 सैलों  इध्यादि  जैसे  विशिष्ट  उद्योगों  में  प्रौद्योगिकी  विफास  के  लिए  शरकार  द्वाशा  कार्यान्वित  विभिन्‍न

 नीति  विषयक  पंकेजों  से  सम्बन्धित  उद्योग  अपने  उत्पादों  को  गुणवत्ता  में  एक  उपयुक्त  उत्कृष्ट  स्तर  बासे

 में  सक्षम  हुए  हैं  ।

 विदेक्षो  पुंणो  निषेश

 *482.  भो  सेयद  शाहबुहोन  :

 कया  उद्योग  मंत्री  विदेशों  निवेश  के  बारे  में  7  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संदया  1527

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  वर्ष  1987  और  1988  के  दौरान  स्वीकृत  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  देश  में

 21

 ।
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 अलग  कितना  विदेशी  पूंजी-निवेश  वास्तव  में  किया

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितने  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  गई  ओर  प्रत्येक  वर्ष
 इनके  लिए  कुल  कितमी  धनराज्षि  मंजूर  की  और

 क्‍या  सरकार  स्वीकृत  प्रस्तावों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखती  है  ?

 उद्योग  भंश्री  जे०  बेंगल  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  अर्थात्‌  1986,  1987
 और  1988  में  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  विदेशी  सहयोग  की  कुल  संब्या  और  जिन  विदेशी  सहयोगों  के
 लिए  बिदेशी  निवेश  अंतग्रंस्त  की  संदुया  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  स्वीकृत  विदेशी  उन  मामलों  की  संख्या  स्वीक्षत  विदेशी
 सहयोगों  की  जिनमें  विदेशी  निवेश  निवेश

 कुल  संक्ष्या  अंतप्रेस्त  था

 लाख  में  )

 1986  9357  240  10695.15

 1987  853  242  10770.57

 1988  926  282  23975.75
 —___——

 वास्तविक  निवेश  आँकड़े  केवल  1987  तक  की  अवधि  के  लिए  उपलब्ध  भारत  में  वर्ष
 1987  में  किया  वया  वास्तविक  अतिरिक्त  निवेश  भारतीयों  द्वारा  किए गए  निवेश  को

 3864  लाख  २०  बिदेशो  सहयोग  को  स्वीकृति  और  परियोजना  के  वास्तविक
 कार्यान्वयन  के  बीच  सामान्यतया  एक  समय-अन्तराल  रहता  स्वीकृत  प्रस्तावों  के  कार्यान्वयन
 की  प्रगति  को  मानोटरी  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार/विभिन्‍न  प्रशासनिक  मंत्रालयों  का

 होता

 निस्तापित  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादम

 ०483.  श्री  मदन  पांडे  :

 क्या  वैद्रोलियम  शौर  प्राकृतिक  गेस  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  तेल  शोधक  कारखानों  में  निश्तापित  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन  किया  जा
 रहा  और

 निस्तापित  पेट्रोलियम  कोक  की  विद्यमान  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  तथा  गत  तीन  बर्षों
 के  दौरान  इसका  वास्तविक  उत्पादन  कितना  हुआ  ?

 पेट्रोलियण  झोर  प्राकृतिक  नेस  मंत्रालय  के  राज्य  सजी  श्रह्म  :  और
 बरौनी  और  बोंगाईगांव  रिफाहसरियां  निम्नलिखित  मात्रा  में  निस्तापित  पेट्रोलियम  कोक

 )  का  उत्पादन  कर  रही  हैं  :--
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 उत्पादन  क्षमता  वास्तविक  उत्पादन

 प्रतिबर्ष )
 ...

 1985-66  1986-87  1987-88
 बरोनी  रिफाइनरी  45,000...  32,300

 ~

 32,200  32,900

 बोंगाईगांव  रिफाइनरी  52,500  12,550  7,136  15,281

 भारत  हैबो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  gre:  शह्त्रों  का  निर्माण  ध्रारम्भ  करना

 *484.  भ्री  एच०  ए०  डोरा  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  शस्त्रों  का  निर्माण  आरम्भ  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  और  इसके  क्या  का  रण  हैं  ?

 उच्चोग  मत्री  जे०  बेंगल  :  और  (a)  बी०एच०ई०एल०  अपने

 करण  कार्यक्रम  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  रक्षा  से  सम्बन्धित  बशस्‍्ष्तुओं  जेसे  फील्ड  इलेक्ट्रानिक
 करण  आदि  के  निर्माण  की  योजना  बनाई

 पश्चिम  बंगाल  झ्रावश्यक  बस्तु  सप्लाई  निगम  हारा  उत्तर  कोरिया
 सोमेंढ  की  क्षरीद

 *485.  श्री  विजय  कुमार  मिथ  :

 क्या  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  आवश्यक  वस्तु  सप्लाई  निगम  द्वारा  निविदा  नियमों  का
 उल्लंघन  करके  वर्ष  1984  में  उत्तर  कोरिया  से  की  मई  30  करोड़  रुपए  की  सीमेंट  की  श्वरीद के  बारे
 में  इस  निगम  के  विरुद्ध  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 कया  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  इस  सौदे  के  बारे  में  कोई  जांच  की
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  ले०  बेंगल  :  पब्लिक  इन्टरेस्ट  लिटीमेशन  लीगल  एण्ड
 सबिसेज  सोसाइटी  को  ओर  से  एक  शिकासत  मिली  थी  जिसमें  वेस्ट  बंगाल  एसेर्शल
 कमाहिटीज  सप्लाई  कार्पोरेशन  )  द्वारा  उत्तर  कोरिया  से  आयात  किये
 गये  सीमेंट  सम्बन्धी  सौदे  की  जाँच  करने  का  अनरोध  किया  गया  था  ।

 और  वित्त  मंत्रालय  का  एनफो्समरेंट  निदेशालय  इस  लिकायत  की  जांच  कर  रहा
 अभी  यह  बता  पाना  संभव  नहीं  है  कि  ठक्त  सौदे  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 के  किसी  उपबंध  का  उल्लंघन  हुआ  है  या  नहीं  ।

 c
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 पश्चिम  बंबाल  में  ड्िलिग  कार्य

 $486.  शी  गवाधर  साहा  :

 क्या  पेड्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  बीरभूम  और  बर्दवान  जिलों  के  कई  स्थानों  पर  तेल  और  गैस  की

 थोज  हेतु  डरलिंग  कायं  चल  रहा

 यदि  तो इस  समय  कितने  ड्िलिंग  प्लेटफामं  कार्यरत  और

 इस  ड्िलिग  का  के  अभी  तक  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  प्लोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  स्तरों  ब्रह्म  :  ओर
 इस  समय  पश्चिम  बंगाल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  तीन  रिंग  ड्रिलिंग  का  कार्य  कर  रहे  हनमें  से  दो  ड्रिलिंग
 बेल  भर्थात्‌  झोर  यधंवान  जिले  में  बीरभूम  जिले  में  कोई  ड्रिलिंग नहीं  की  जा

 रही  है  ।

 इस  खोजी  ड्रिलिग  के  परिणाम  ड्रिलिग  के  पूरा  होने  और  उत्पादन  के  परीक्षण  के  बाद

 ही  पता  चल

 जिजलो  की  कटौतो  के  कारण  प्रौद्योगिक  उत्पाव्त  में  कमो

 ३४487.  भो  ई०  धय्यपू  रेह्ो  :

 भी  एंस०  एम«  धुरहो  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिजली  की  कटोती  के  कारण  देश  में  भौद्योगिक  उत्पादन  में  बहुत  कमी  आई
 और

 यदि  तो  केंन्द्रीय  सरकार  का  राज्यों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  विद्यत  सप्लाई  सुनिश्चित
 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  भन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  सम्झो  कल्पमाथ  :  ओऔद्योगिक
 उत्पादन  कई  पहलुओं  पर  निर्भर  करता  है  जैसे  :  कच्चे  माल  की  उत्पाद  की
 गिक  उपस्करों  की  प्रबंध  कोशल  आदि  ।  इस  कारण  यह  निर्धारित  नहीं  किया
 जा  सकता  है  कि  औद्योगिक  उत्पादन  में  केवल  बिजली  कमी  के  कारण  कितनी  हानि  हुई

 देशें  बिजली  की  उपलब्धता  में  बृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  विभिन्‍न  उपाय  किए  जा  रहे
 णेसे  :  नई  क्षमता  को  जल्दी  चालू  विद्यमान  ताप  क्द्युत  क्षमता  से  बिजली  का  उत्पादन  अधिक

 से  भ्र्चिक  चालू  की  यई  यूनिटों  का  शीक्ष  विधमान  ताप  विद्यत  केन्द्रों  के
 निष्पादन  में  सुधार  पारेषण  एवं  जितरण  हानियों  को  कम  ऊर्जा  संरक्षण  एवं  मांग
 प्रबन्ध  उपायों  को  क्रियास्वित  और  अल्पावधि  में  निर्माण  की  जाने  वाली  परियोजनाओं को
 क्रियास्वित॑  करना  ।

 2१.
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 ईस्ट  कोलफ़ील्ड्स  लि०  में  कोयले  की  चोरों

 $489.  डा०  सुधीर  रा  :

 क्या  हर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ईस्टने  कोलफीड्ड्स  लि०  में  कोयले  की  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  होने  का  पता
 लगा

 यदि  तो  इसके  कारण  कितना  नुकसान  हुआ

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  कोयले  की  चोरी  के  सरकार  के  ध्यान  में  आए  मामलों  का  भ्यौरा
 क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किए  हैं  ?

 ऊर्जा  मरत्री  बसंत  :  आदि  से  कोयले की  चोरी  के

 छुटपुट  प्रयास  दुराचारी  व्यक्तियों  तथा  समाज-विरोधी  तत्वों  द्वारा  किए  जाते

 कोयले  की  चोरी  से  हुई  हानि  का  सही  अनुमान  लगाया  जाना  बहुत  कठिन  लेकिन

 कोयले  की  चोरी  की  घटनाएं  समान  रुप  से  नहीं  होती  पिछले  तीन  वर्षों  की अवधि  के  दोरान  चोरी

 हुए  कोयले  की  निम्नलिखित  मात्रा  में  वसूली  की  गई  :  -

 व  मात्रा  टन  कोसमत  श०

 आापक्ा  7,053
 19.61

 वृग्रढ्ा

 8,227  23.86
 *

 1989  (25-3-89  तक  )  2,303  7.83
 कट

 वर्ष  1987  की  अवधि  से  कोयले की  हुई  चोरी की  घटनाएं  तथा  इस  संबंध  में  पकड़े  गए
 व्यक्तियों की  संख्या  नीचे  दी  गई

 को  घटनाएं  को  संख्या

 को घटनाएं  209

 1987  812  209

 1988  (  25-2-89  तक  1019  35

 राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  के  समन्वय  से  कोयले  की  घोरी  रोकने  के  लिए  प्रभावी

 कदम  उठाए  जाते  इस  संबंध  में  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  (1)  इन  क्षेत्रों  में
 निरंतर  निगरानी  रखना  और  कम्पनी  के  सुरक्षा  बलों  तथा केन्द्रीय  ओद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कामिकों
 द्वारा  गश्त  तेज  किया  (2)  पुलिस  तथा  जिला  प्राधिकारियों  के  साथ  निरंतर  सम्पर्क  बनाए
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 (3)  सामरिक  स्थलों  पर  निरीक्षण  चोकियों  की  स्थापना  करना  ।

 कोयला  साम  क्षेत्रों  मे ंपेपलल  की  स५लॉई

 ]

 श्री  योगेश्वर  प्रसाव  योगेश  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  खान  क्षेत्रों  में  पेपजल  की  सप्लाई  के  लिए  कया  व्यवेस्था  की
 गई

 क्‍या  कालोनियों  में  पेयजल  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  टैंकरों  द्वारा  भी पेयजल  की
 सप्लाई की  जाती

 यदि  तो  टैंकरों  द्वारा  पेयजल  की  सप्लाई  करने  पर  कोल  इंडिया  लि०  द्वारा  प्रति  वर्ष
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  जाती

 नलों  के  माध्यम  से  नियमित  रूप  से  जल  सर्प्लाई  करने  पर  कितना  खं  अंनि'कां

 मान  और

 वहां  पर  टैंकरों  द्वारा  पेयजल  की  सप्लाई  करने  के  स्थान  पर  ईाँयी  ध्यक्शवा
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  वसंत  :  एकीकृत  जलपूर्ति  गहरे  पम्पों  तथा

 खुले  कुओं  के  माध्यम  से  पेयजल  की  नियमित  रूप  से  आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  विभिन्‍न  कोयला
 नियों  में  व्यवस्था  विद्यमान

 हां  ।  अत्यधिक  गर्मी  की  अवधि  के  दौरान  जब  नियमित  पद्धति  के  अम्तगेर्त  अलापूर्ति
 अस्त-व्यस्त  हो  जाती  है  अथवा  जल  की  अधिक  मांग  होती  है  तो  कभी-कभी  जल  आपूर्ति  की  कमी  को

 पूरा  करने  के  लिए  टेंकरों  स ेजल  की  सप्लाई  की  जाती  है  ।

 कोल  इंडिया  लि०  की  कम्पनियों  ने  वर्ष  1988-89  के  दोरान  टैंकेरों  स ैजले  की  आपूर्ति
 किए  जाने  पर  लयभग  37  लाख  रुपये  की  राशि  व्यय  की  ।

 समस्त  कमंचारियों  को  तथा  कोयला  क्षेत्रों  में  कंम॑चारियों  के  परिवारों  को  नियमित  रूप
 से  नलकों  के  माध्यम  से  जलापूर्ति  की  सुविधा  प्रदान  किए  जने  पर  लगभग  65  करोड़  रुपये  का  व्यम

 होगा  ।

 जलापूति  की  स्थिति  में  सुधार  लाए  जाने  के  लिए  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  उठाए  बधु
 कदमों  में  निम्नलिखित  कदम  शामिल  हैं  :

 (1)  नई  जलापूर्ति  योजनाओं  के  माध्यम  से  विशश्ॉपित  जल
 संयंत्रों  की  क्षमता  में  वृद्धि  (2)  राज्य  सरकारों  के  अभिकरणों  की  संगत  जल्ापृर्ि  योजनाओं  में
 भागीदारी  (3)  गहरी  बोर  होल  पद्धति  को  अपनाना  तथा  अधिक  खुले  ट्यूबवेलों  की  खुशाई
 करना  ।

 +  oy
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 फ्रांसोसी  उद्योगों  द्वारा  भैस  लेन  को सहायता

 [  ध्रमुवाव  )

 श्री  शांति  साल  पहैल  :

 भरो  मती  बसब  राजेदव  री  :
 ह

 क्या  पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  गेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांसीसी  उद्योगों  ने  गैस  क्षेत्र  में  पूंजी  निवेश  करने  में  गहरी  रुचि  प्रकट  की

 यदि  तो  क्या  इस  बादे  में  किम्तनी  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 बेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  रस  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  से
 तिक  गैस  से  सम्बद्ध  विभिन्‍न  परियोजनाओं  में  कायं  करने  के  लिए  कुछ  फ्रांसीसी  कम्पनियों  ने  रुचि

 दिलाई  इत्र  पेशक़॒शों  के  तक़नीकी-आश्चिक  मूल्यांकतों  के  आधार  पर  उन  कम्पनियों  में  से  कुछ  को

 प्राकृतिक  गेस  से  संबद्ध  विभिन्‍न  परियोज़नाक्षों  के  संबंध  में  उपकरण्प्लें  की सप्लाई  और

 निर्माण  कार्यों  से  संबंधित  ठ  के  दिए  गए

 सहांलनगरों  में  केबल  टेलीविजन  का  इस्तेमाल

 4555.  एस०  ढी०  धिह  :

 क्या  सूचतरा  धोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 बड़ा  महासमरों  में  कंटाविजन  का  प्रयोग  तेजी  से  लोकप्रिय  हो

 रहा

 इस  काय॑  में  लगी  प्राइवेट  कम्पलियों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी

 सरकार  ने  इन  कम्पनियों  श्रे  कितनी  धनराशि  अर्जित  की  है  भर  ऐसा  फरने  का  आधार

 क्‍या

 कया  इस  संबंध  में  सरकार  से  पूर्व  अनुमति  आवश्यक  है  ओर  यदि  नहीं तो  इसके  क्‍या

 कारण
 गौरਂ

 (&)  क्या  ये  कम्पनियां  डिस्क  एंटेला  का  इस्तेमाल  करके  यूरोपीय  टेलीविजन  संस्कृति  आयात

 करने  का  प्रयास कर  रही  है  ?

 संसवोय  कार्य  मंत्रो  तथा  सूचना  झोर  प्रसारण  संत्रो  के०  एल०  :

 से  (७)  सूचना  एकश्र  की  जा  रहौ है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 श्री
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 मारतोय  सुस  प्राधिकरण  लिमिटेड  श्ञारम्म  की  गई  परियोजनाएं

 [  प्रभुवाद  ]

 4556.  श्री  सनत  कुमार  मंडल

 क्या  पेट्रोलियम  भोर  प्राकृतिक  भ्रेस  मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गैंस  आयोग  से  गैस  उत्पादन  संबंधी  और  अधिक

 सुविधाओं  को  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  ए०  आई०  को  हस्तांतरित  करने  का

 कि फैसला  किया

 यदि  तो  हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर  पाइप  लाइन  परियोजना के  पूरा हो  जाने

 पर  जी०  ए०  आई०  एल०  कंसे  बनी  रह  सकती

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  की  भविष्य  संबंधी  योजना  क्‍या  है  और  क्या  इसके  कार्य -
 क्षेत्र  का  विविधीकरण  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसको  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  इस  पर  कितनी  घनराशि  खंचे  होगी  और

 भारतीय  गैस  प्राध्किरण  लिमिटेड  इस  धनराशि  को  कंसे  जुटाएगी  ?

 वेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  मेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  श्रह्म  :  से  (4)  गैस
 अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  पर  विभिन्‍न  चरणों  में  प्राकृतिक  गैस  को  विपणन
 भ्रौर  परिवहन  की  जिम्मेदारी  डालने  का  प्रस्ताव  गैस  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  पहले  हो

 एच०  बी०  जे  ०  पाइप  लाइन  परियोजना  का  क्रियान्वयन  कर  रहा  है  तथा  पाहप  लाइन  मार्ग  में  विभिन्न

 उपभोक्ताओं  को  गंस  की  सप्लाई  कर  रहा  गंस  अथारिंटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  नई  स्कोमों
 को हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव  इस  समय  यह  297  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  मध्य  प्रदेश
 के  विजयपुर  में  एक  एल०  पी०  जी०  निकालने  का  संयंत्र  बनाने  का काम  कर  रहा  इस  संयंत्र  का
 अधिकांश  भाग  विश  पोषण  गेल  के  आन्तरिक  संसाधनों  के  सृजन  द्वारा  किया

 मोपाल  गंस  बुघंटना  से  पीड़ित  लोगों  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए
 कानूमों  में  संशोधन

 4557.  प्रो०  मधु  बंडबते  :

 क्या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोपाल  गैस  दुघंटना  से  पीड़ित  लोगों  के  संगठनों  द्वारा  इस  बात  की  जोरवार  मांग
 की  जा  रही  है  कि  भोपाल  गैस  दुषंटना  से  पीड़ित  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  संबंधित  कानूनों  में  संशोधन  किए  जाने  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  जे०  बेंगल  :  और  भोपाल  गैस  रिसाब  दुर्भटना
 पर  कार्यवाही  )  1985  की  वंधता  को  चुनौती  बेते  हुए  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय  में  कुछ
 विशेष  अनुमति  याचिकाएं  दायर  की  गई  इन  याचिकाओं  की  सुनवाई  इस  उद्देश्य  के  लिए  गठित  एक
 विशेष  पीठ  द्वारा  की  जा  रही  है  ओर  मामला  न्यायाघीन
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 महाराष्ट्र  में  एस०  टी०  ढी०  सुविधा

 4558.  श्री  गुरुदास  कांभत  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  महाराष्ट्र  मे ंके  1989  के  दौरान  किन-फिस

 शहरों  और  कस्बों  में  एस०  टी०  डी०  को  सुविधा  वी  जाएगी  ।

 संचार  भन्ञ्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  गिरिथर  :  1989  की  क्षेष  अवधि  में
 लिखित  शहरों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  किये  जाने  की  योजना  है  ?

 लतू  र  ।

 बिल्‍ली  टेलीफोंस  में  हैलीफोत  काल  मिलने  की  सफलता  दर

 4559.  भी  श्ोकास्त  वस  मरतिह  राज  ब।डिकर  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1956  में  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  की  स्थापना  के  समय  विल्‍ली  टेलीफोंस
 विभाग  के  अस्तगंत  टेलीफोन  काल  मिलने  की  अनुमानित  सफलता  दर  क्या

 क्‍या  टेलीफोन  काल  मिलने  की  सफलता  दर  में  अब  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  दिल्ली  टेलीफोंस  विभाग  के  अन्तर्गत  टेलीफोन  काल  मिलने  की  वर्तमान
 सफलता  दर  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  भग्जालप  में  राज्य  सपनो  तिरिजर  :  .  1986  महीने  में

 स्थानीय  नेटवर्क  की  काल  कम्प्लीशन  दर  79.1  प्रतिशत

 हां  ।

 1989  महीने  के  दौरान  काल  कम्प्लीश्षन  दर  96.9  प्रतिशत  थी  और  इस

 सुधार  के  मुच्य  कारण  निम्नलिखित  हैं  :---  ब्वा

 दिल्ली  के  नेटवर्क  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  का  शुरू  किया

 (2)  आकलन  में  गाजियाबाद  और  फरीदाबाद  नेटथर्क  के  लिए  की  जाने  बाली  तथा  वह  से
 दिल्‍ली  के  लिए  को  जाने  बाली  कालों  को  शामिल  न

 सामूहिक  प्राधात  सम्तितियों  को  कालोनियों  का  व्छुतीकरण

 4560.  कुमारी  मभता  अनकों  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पाकेट  पीतमपुरा  दिल्‍ली  में  जिन  आवास
 तियों  को  ऋण  दिए  उन्होंने  इन  समितियों  के  आवास  कम्पलंक्सों  के  विद्युतोकरण  के  लिए  अपेक्षित
 धनराशि  दिल्ली  बिद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  जमा  कर  दो

 यदि  तो  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  इन  कालोनियों  में  विशुतीकरण  का  काम
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 कब  तक  प्रा  कर  देगा

 क्‍या  इन  आवास  कम्पलैक्सों  के  विशेषरूप  से  जबकि  मकांन  कब्जा  देने  के  लिए
 तेबाआरਂ कै  विश्युतीक रण  का  कार्य  पूरा  होने  तक  अस्थायी  बिजली  कनेक्शन  देने  का  विधार  और

 यदि  तो  व्यक्तिगत  सामूहिक  आवास  समितियों/व्यक्षिगगत  फ्लेट  मालिकों  को  इस
 संबंध  मक्का  प्री  करनी  हैं  ?

 झर्जा  मंत्रालय  में  बिल्ुत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  और  ग्रुप
 हाऊर्सिंग  सोसायटियों  के  प्रत्येक  कालोनियों  की  विद्युतीकरण  की  स्थिति  इस  १२  निर्भर  करती  है
 कि  वे  कालोनियां  कितना  भुगतान  करती  डेसू  प्रीतमपुरा  में  कोआपरेटिव  ग्रुप  ह[ऊर्सिंग  सोसायटी
 के  25  कालोनियों  के  विंशुंतीकरण  की  स्कीम  पहले  ही  बना  चुका  है  और  उन  कालोनियों  द्वारा
 शयक  भुगतान  कर  दिए  जाने  पर  उन  स्कीमों  को  के  लिए  जारी  कर  इस  प्रकार  की

 19  कालोनियों  से  सम्बन्धित  विद्युतीकरण  का  कार्य  पहले  ही  पूरा  किया  जा  चुका  है और  आशा  है  कि
 4  कालोनियों  के  विद्युतीकरण  का  काय  1989  तक  पूरा  कर  लिया  शेष  दो

 की  विह्तुतीकर॒क  का  कार्य  1989  तक  प्रगतिशील  रूप  से  पूरा  किए  जाने  के  लिए
 यथासमय  हाथ  में  लिए  जाड़े  प्रस्ताव  ढ़शर्तें  कि  निथिवाद  स्थल  उपलब्ध.हो  जाए  ओर  दूसरी  शर्तें
 आदि  पूरी  कर  ली

 और  सामान्‍य  सेवा  लाइन  सविस  लाइन  )  के  माध्यम  से  अस्थायी  कनेक्शन
 की  जो  संबंधित  सोसायटी  द्वारा  दी  जाएगी  और  अनुरक्षित  की  उस  कालोनी  तक  भी

 पहुंचाई  जा  सकती  है  जिनके  विद्युतोकरण  की  स्कीम  को  सामान्‍य  वाणिज्यिक  आवश्यकताओं  को  पूरा

 कहर  जड़े  लौर  केसू  के  पश्स  के  विज्चम्रान  मुख्य  लाइन  से  भार  के  तकनीकी  व्यवहायंत्ा  घुनिश्चित
 कर  देने  के  बाद  सम्बन्धित  सोसायटी  के  विज्षिष्ट  अनुशोध  पर  कार्यान्वयन  के  लिए  पहले  ही  जारे  किया
 का  चुका

 इलोफ़ोव  सज़ाहक्वार  में  शारोईिक  कप  से  ज़िकल्नांग
 व्यक्तियों  को  प्रतिमिघित्व

 4561.  भी  एन०  डेनिस  :

 ,  कठ्य  सदा  अंड़ी  गह  बताते  को  कृपा  करो  कि  :

 क्‍या  महानगरों  भें  टेलीकोन  सलाहकार  बोर्डों  में  शारीरिक  रूप  से विकलांग  व्यक्तियों  को

 प्रतिनिधित्व  दिया  गया  ..  _

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संजार  संग्रातय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से  रिक्त  स्थान  सीमित

 होने  के  कारण  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  मे  अलग  से

 प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों  को  चिकित्सा  कानूनी
 बाणिज्य  और  उद्योग  तथा  सामाजिक  कार्यकर्ता  आदि  के  रूप  में  नामित  किया  जा  सकता
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 प्लास्टिक  ध्रौर  प्लास्टिक  स ेलि.क्त  ताबात  का  .:  -  Lae

 4562.  श्री  परसरास  मारदाल  :
 ता

 क्या  उद्चयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  प्लास्टिक  और  प्लास्टिक  से  निरभित  सामान  के
 उत्पादन  में  बुंद्धि  करें  के

 लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये
 +  «५

 ;
 ऐसे  कितने  एकक  प्लास्टिक  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जो  लाभप्रद  आधार  पर  काय  कर

 रहे  और

 क्‍या  सरकार  का  प्लास्टिक  और  प्लाध्टिक  से  निर्मित  सामान  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  उद्यमियों  को  कोई  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  वेंगल  :  प्लास्टिक  के  कच्चें  माल  के  उत्पादन  के  लिए
 रिक्त  क्षमताएं  स्वीकृत  की  गई  हैं  ओर  वे  स्थापित  की  जा  रही  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  इस  प्रकार

 महाराष्ट्र  गेस  क्रेकर  कम्पलेक्स  यांत्रिक  रूप  से  1909  में  पुरा  होता  इसके  चालू  होने  से  प्लास्टिक  के
 कच्चे  माल  की  घरेलू  उपलब्धता  लगभग  दूनी  हो  इसी  प्रकार  गुजरात  राज्य  के  हाजिसं  में

 एक  क्रेकर  काम्पलेक्स  स्थापित  करने  के  लिये  आशय  पत्र  जारी  किया  मया  इस  काम्फ्लेक्स  में  भी
 विभिन्‍्त  प्रकार  के  प्लास्टिक  के  कच्चे  माल  का  उत्पादन

 इस  बीच  प्लास्टिक  के  कच्चे  माल  की  मांग  और  उपलब्धता के  चीच  अन्तर  को  बीत  हारा

 पूरा  किया  जा  रहा  है  जिसकी  ओजीएल  के  भाधार  पर  अनुमति  दी  ज्यती  है  ।

 हस  सम्बन्ध  में  कोई  गणना  नहीं  की  गई  ऐसी  जानकारी  इस  मंत्रालय  हॉरॉ'लेंकालित
 नहीं  की  जाती  है  फिर  भी  प्लास्टिक  के  कच्चे  माल  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  में  वृद्धि  ओर  इसके  साक  ही
 उनकी  अपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  कुछ  प्लास्टिक  प्रोसेश्चिमय  एककों  की  लाभप्रदता  पर  प्रतिकूल
 प्रभांव  पड  रहा  बताया  जाता  है  ।

 '  ०

 लघु  एककों  और  पिछड़े  क्षेत्रों  आदि  में  उद्योगों  की  श्यापना  के  लिए  जिन  प्रोरशेहनों  की

 अनुसति  है  वे  प्लास्टिक  और  प्लास्टिक  प्रोसेस्ड  माल  उद्योगों  को  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 ताप  विद्युत  फेखो  मेंबिद्ुत  उत्पादन  में  चंडि

 4563.  भ्रो  मुरलोथर  माने  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  क ेआधुमिकीक रण
 '  के  पश्चात  प्रत्येक  केन्द्र  में  विद्युत  में  कितनी

 वृद्धि
 और

 विद्युत  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  पर  कितनी-धनराशि  क्षत्रं  की  बाएगम़ी  ?  ,

 ऊर्जा  मस्त्रालय  में  विद्युत  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  कश्क्भाथ  :

 आशा  की  जाती  है  कि  ताप  विद्युत  केन्द्रों  से सम्बन्धित  नवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण  का  कार्य  पूरा
 जानें  पर  प्रति  वर्ष  करीब  7000  मिलियन  यूनिट  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  होने  लगेगा  ।  कॉर्येंकर्म की
 स्वीकृत  लागत  1083.26  करोड़  रुपये  जिसमें  455.09  करोड़  *इपये  केन्द्रीय  ऋण  तथा

 अर
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 628.17  करोड़  रुपये  राज्य  योजना  के  संसाधन  के  अधीन  प्रत्याशित  अतिरिक्त  बिजली  के
 उत्पादत  एवं  स्वीकृत  लासत  का  राज्यवार  प्रति  बषं  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विधरण
 —_—  लकी

 क्रम  ता०बि०केन्द्र  नवीकरण  नवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण  कायेक्रम  की  स्वीक्षत
 का  नाम  एवं  ह  __  अनुमानित  लागत  _

 निकीक  रण  केन्द्रीय  ऋण  राण्य  जोड़
 कार्य  क्रम  के  सहायता  स्वयं  के  संसाधनों  to)

 पूरा  होने  पर  के  अंतगंत  के  अम्तगंत

 संभावित
 बाधिक

 1  2  3  4  5  6

 1.  बदरपुर  373  --  2870.60.  2870.60

 3.  इस्द्रप्स्‍स्थ  213  2451.00  2929.95  5380.95

 3.  फरीदाबाद  134  2300.00  2000.00  4300.00

 4.  पानीषत  116  872.00  1183.00  2055.00

 5.  भ्टिडा  250  2366.00  2035.70  4401.70

 6.  पनकी  172  2514.00  951.00  3465.00

 7.  भोबरा  115¢  3870.00  2700.00  6570.00

 8.  हरदुभागंज  518  3655.00  4640.00  8295.00

 9.  कोरबा  122  400.00  1314.06  1714.06

 10.  अमरकंटक  69  55.03  989.95  1044.98

 11.  सतपृड़ा  283  1772.74  2212.40  3985.14

 13.  बरांघीनगर  99  1111.87  809.60  1921.47

 13.  घुबरान  122  692.79  1255.90  1948  69

 14.  उकई  122  621.13  2766.69  3387.82

 15.  कोराड़ी  152  1942.00  1387.80  3329.80

 16.  नासिक  85  721.00  126.00  847.00

 17.  शूलाबल  12  19.78  8.72  88.50



 ध्रांप्  अवैंशਂ  में नये  त/क  खिखिलो  धर  की  स्थायना

 4564.  थी  सी  ०  सम्सु  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1@  7912  )  लिखित  उत्तर

 1  2  है  4  5  6

 18,  कशस्‍्राश  31  217.00  42.75  259.75

 19.  कोर्ठशिडेंस  685  3240.57  4811.00  8051.57

 20.  रामगुंडम  _-  297.00  297.00

 21.  एन्‍नौर  .  380  3016.78  3064.70  9061.48

 22.  तृतीकोरिन  515  592.25  120.51  712.76

 23.  नेवेली  61  970.7  4970.78

 24.  तंलचेंर  145  2451.66  1163.84  3615.50

 25.  चन्द्रपुर(डी०वी  205  1953.00  4810.00  6763.00

 26  बोकारो  42  1088.00  184.00._  1272.00

 27.  दुर्गापुर
 49  226.00  609.20  835.20

 28.  175  813.00  3449.00  4262.00

 29.  बरौनी
 56  1273.35  672.65  1946.00

 30.  कारंबोभहिया  14  494.58  23.42  518.00

 589:  .  संतालशीशह  185  1488.67  1903.33  2192.00

 32.  अस्देल  125  1118.15  2462.85  3581.00

 33,  डी०पी०एल»  9605  2166.00  1386.00  3552.00

 34.  नामरूप  135  246.00  564.00  810.00

 हक  जोड़

 :  ः
 7000.  45509.35  628  108325.75  25.75

 आर  बअंदेश  में  एक  नया  ताप  बिजली  घर  स्थापित  क  रने  का  कोई  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 ऑम्ध्र  प्रदेश  में  चिंलली  की  भाँग  पूरी  करने  हेतु  रांमॉगुंडम  ताप  बिजली  घर  में  कितना

 विद्युत  उत्पादन  होता  है  !
 :  7०

 कणों  फेंसॉलिय  में  विदेते  विजगिं  में  रॉज्य  मंत्री  कल्पताथ  :  और

 33
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 आन्ध्न  प्रदेश  में  क्रियान्वयनाधीन  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 क्र*  परियोजना  क्षमता  चालू  करने  का  क्त॑मान

 सं०  )  कार्यक्रम

 केशोय  क्षेत्र

 1...  रामगुंडम  सुपर  ताप  विद्यूत  केन्द्र  500  1990-91

 राय  क्षेत्र

 1...  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  केन्द्र  2x 210  '  1989-90

 यूनिट  3  और  4

 2.  विजश्वरम  गैस  टर्बाइन  में  संयुक्त  29<  33  1989-90

 साइकल  ताप  विद्यत
 और  2

 सटीम  टर्बाइन  यूनिट  -- 1 1x  9८  33  1990-91

 3.  रायलसीमा  ताप  विद्युत  29%  210  अन्तिम  निर्णय  नहीं
 *

 यूनिट
 ।  और 2  लिया गया

 1100  मेगावाट  की  क्षमता  में  से  295  मेगाबाट  आन्धप्र  प्रदेश  को  आवंटित  है  जो  कि

 इस  समय  रामगुंडम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  में वाणिज्यिक  प्रचालन में  है  ।

 विज्ञापन  एवं  बहय  प्रणार  निदेशालय  हारा  बिहार  में
 ग्रक्षआषारों  को  बिशापत  वेसा  ,

 ]

 4565.  श्री  सरफराज  झहमब  :

 क्या  सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्‍या  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने  बिहार  में  पटमा  से  प्रकाशित  होने  वाले  कुछ

 दैनिक  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  दिये  और

 यदि  तो  3।  1987  से  1989  की  अवधि के  दौरान  इनके  लिए
 कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  तथा  सूचना  प्रोर  प्रसारण  मंत्री  एच०के८«  :  (१)

 1987
 से  1939  की  अवष्ति के  दौरान  पटना से  प्रकाशित  समाचार
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 पत्रों  को  47,84,754/-  रुपणे  के  विज्ञापन  दिए  गये  थे  ।

 विमागेत्तर  शाला  डाकपालों  का  बेतन

 ]
 4566,  डा०  ए०  के०  पटैल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभागेत्तर  कमंचारियों  शाखा  डाकपालों  के  तथा
 सर  शाखा  डाकपालों  के  वेतन  निर्धारित  करने  में  कोई  असमानता

 यदि  तो  इश्न  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के  विभागेत्तर  कमंचारियों  के  वेतन  निर्धारित  करने  के  लिए  किन-किन

 मूल  बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ?

 संधार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिघर  :  से  (1)  अतिरिक्त  विभागीय
 कमंचारियों  के  मूल  भत्ते  कार्यभार  के  एकरूप  सिद्धांत  क ेआधार  पर  निर्धारित  किये  जाते  अतिरिक्त
 विभागीय  कर्मचारियों  को  सभी  श्रेणियों  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टरों  के  का
 कार्यभार  नियमित  कमंचारियों  द्वारा  किये  गये  उसी  तरह  के  कार्यों  क ेलिए  लागू  मानदण्डों  के  आधार
 पर  निश्चित  किए  जाते  हैं  ।  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टरों  के  कार्यभार  का  निर्धारण  प्वाइंट
 प्रणाली  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 विज्ञान  सम्दम्धो  घटना  प्रकाशित  करने  वाले  समाचारपत्रों  को  विजञावन
 तथा  प्रक्षतादों  कागज  उपलब्ध  कराना

 4567.  भरी  जग  स्ताथ  पटनाथक  :

 क्री  ध्रार०  एम०  भोये  :

 क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विज्ञान  सम्बन्धी  घटनाओं  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  उपलब्ध  कराये  गये
 शाजनीतिक  समस्याओं  सम्बन्धी  विद्वानों  के  विचारों  और  मानव  के  परम्परागत  उच्च  आदर्शों  को  दशाने
 के  आधार  पर  समाचार  पन्नों  सथा  पत्रिकाओं  को  सरकारी  विज्ञापन  और  अखबारी  कागज  का  कोटा
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  बुद्धजीवियों  का  कोई  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  भ्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तया  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  ०एल०  मगत )  :
 बारपन्नों  को सरकारी  विशापन  और  अखबारी  सरकार  की  विज्ञापन  नीति  और  अखबारी  कागज
 आबंटन  नीति  के  अनुसार  रिलीज  किए  जाते

 हैं  न  कि  समाचारपन्रों  और  पत्रिकाओं  द्वारा  विभिम्त
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 विषयों  के  लिए  उपलब्ध  किए  कह  स्थान  के  आधार  पर  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठठा  ।

 कृष्णा-गोदाबरो  बेसिन  से  प्राप्त  प्राकृतिक  गेस  का  किक्षत  उल्मादन  पेंप्रय्रोष

 4568.  श्री  टी०  बाल  गोड  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कृष्णा-बोदावरी  बेसिल  में,प्रचुर  मात्रा  में  उफलभ्ध  प्राकृतिक  मैस  का  विद्येत
 उत्पादन  में  प्रयोग  करने  पर  विचार  कर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  यदि  नह्ठीं;तो  इसके  कारण

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विज्युत  बिमाग  में  राज्य  संत्री  कल्यक्षणथ  :  औहरः

 नरसापुर-रजोले  में  एक  3  »  33  मे०वा०  का  गेस  आधारित  प्राएः  गेस  पर

 विद्युत  संयंत्र  को फरवरी  1988  में  स्वीकृति  दी  गयी  थी  उम्तकै  बाद  भान्प  सपा
 बिजली  बोर्ड  प्र०  रा०  वि०  बोर्ड  )  ने  इस  विद्युत  संयंत्र  कार  के  निकट  विज्ेश्व  €९।पित
 करने  के  प्रस्ताव  की  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  वि०  को-सूचना  विज्ेश रम  रस
 टर्बाइन  संयंत्र  स्थापित  किये  जाने  की  स्कीम  को  केन्द्रीय  प्राधिकरण  दारा.तकनीकषे-बाशिक  दृष्िट
 से  1989  में  स्वीकृति  दे  दी  गई  तदनुसार  को  समात्षी  स्ट्रीकृति

 1989  में  दी  जा  चुकी

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  काकीनाडा  में  कृष्णा-गोधावरी  बेसिन  से  प्राप्त  गैस  पर  आधारित
 500  मे०  वा०  की  क्षमता  का  गेस  आधारित  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।
 आ०  प्र०  रा०  वि०  बोर्ड  ने  के०  वि०  प्रा०  को  विजेश्वरम  में  3.८  90/10%  दा #  की  क्षमता  को  गंस
 पर  आधारित  विद्युत  संयंत्र  हेतु  व्यवहायंता  रिपोर्ट  भेजी  विश्युत  की  आवश्यकताओं  और  गेस  की
 उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखकर  ही  इन  प्रस्तावों  पर  आगे  कार्यवाही  की  जा  सकती

 तेल  कम्पनियों  हारा  होट  पावर  प्लांटਂ  को  स्थापना

 4569.  भीमती  जयन्ती  पहनापक  :

 पेह्लोलिग्र  प्राकृतिक  भेस  मंत्री  पह  क्साने  कीः  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  तेल  कम्पनियों  ने  वेस्ट  हीट  पावर  प्लांट  स्थापित  किये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  भी  इस  दिशा  में  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  आयल  इंडिया  लिमिटेड  ने  हीट  पावर  प्लांटਂ  कहां-कहां  स्थापित  किये ह

 (¥)  कया  ऐसा  कोई  हीट  पावर  प्लांटਂ  फालू  किया  गया  मौरः

 36
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 यवि  को  गए  रु  स्मिफ्य  लिएकले  हैं  ?

 वेट्रोच्डफा  ध्रोर  प्र'क्षणिन्न  पेघ  पंड्ालए  के  राय  बढ़त  श्रे  वेस्ट
 हीट  मे  उत्पन्न  स्टीम  को  कुछ  हद  तक  बिजली  बनाने  के  लिए  कोचीन  और  मद्रास  रिफाइनरियों  में  प्रयोग
 किया  जा  रहा  आपल  इंडिया  लिमिटेड  के  अशस  में  75  मेनकैट  को  एक  वेस्ट  हीट
 रिकवरी  सुंयंत्र  स्थापित  किया  यहां  पर  ओ.०  एल.२  के  रेफ्टरिय  पावर
 प्लांट  के  14.45  मेगाज़ाट  टर्बाइनप्रें  से  निकली  गैस्ों  का  किक्की  रक्त  ईपन  प्रश्लोग
 किया  जा  रहा  इसको  जनवरों  1989  में  चालू  किया  गया  और  यह  सन्‍्तोषजनक  ढंग  से  काम  कर

 रह

 विमागेत्तर  व्यवस्था  लागू  करना

 4570.  थी  सी०  जंग  रेशूडी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बततने  को  करेंगे  कि  :

 देश  में  विभागेत्तर  व्यवस्था  कंसे  कहां  और  किस  उद्देश्य  हेतु  प्राश्म्भ  की  गई

 क्‍या  सरकार  ने  शहरी  क्षेत्रों  में  चिभागेत्तर  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  लंथो  विभागेतर
 कम  ऐेवा  क  दारे  ्षाकूर  के  श्रोस्शीकार  कर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 31  1988  को  शहरी  क्षेत्रों  मे ंकितने  विभागैलर  कर्मचारी  कांये  कर  रहे  थे  ?

 संकार  बंज्रफाज/में  अंत्री  मिस्यिक  गो  1806  806  से  पहले  से  शूरू  की  गई
 अतिरिक्त  विभागीय  प्रणाली  देश  के  उन  विभिन्न  भागों  में  सीमित  डाक  परियात  के  प्रक्‍्खਂ  के  लिंए
 प्रारम्भ  को  गई  थी  जहू  निग्रमित  विभाग्रीय  डाकश्र  स्थापित के  का  ब्रोषिद्ष्य  ।

 (ap  और  (#)  की  यह  सिफारिश  अआमतोर  फररवीकाार  कर  सती  भहीरीं  कि

 शहरो  क्षेत्रों  में  कोई  विश्ागीक  एकेटਂ  जिध्रृकक  तहीं'कश्नपय  संतार्द
 कार्यालयों  में  अतिरिक्त  विभागीय  सार्टरों  की  नियुक्ति  की  जा  रही  क्योंकि  उसकी  लागत  प्रेस  के

 मालिकों  से  वसूल  की  जात  है:॥  झह  प्रस्ताओ  हैर्नज़  कहुबी  क्ोेतडंस  भौर  उन  छोटे  कस्बों
 रिक्त  विभागीय  वितरण  अतिरिक्त  विभागीय  डाक  वाहक  और  अतिरिक्त  विभागीय  पैकरों  की

 नियुक्ति  करना  जारी  रखा  जाए  जहां  संबंधित  श्रेणियों  के  नियत्षित  विभरगोथ  कंभोचे।रियों  का  ओचित्य

 नहीं  बनता  समिति  ने  अतिरिक्त  विभागीय  प्रणाली  को  मोजूदा  ढांचे  में  जारो  रखमे  की  सिफारिश

 की  है  तथा  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  को  नियमित  विभागीय  कर्मचारी  बनाने  की  सिफारिश

 तड्ठीं  दी  ।

 जानकारो  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 1988-89  8-89  के  दौरान  स्थापित  किए  गए  सह्राक्ाशुणाभी  केसा

 क्या  सूचना  धर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (%)  वर्ष  के  दोरान  कितने  आकाशवाणी  केन्द्र  खोले  जाने

 इस  ब्ष  के  दौरान  कितने  नए  आकाशवाणी  केम्द्र  स्थ  किए  और

 इम्हें  किन-किम  स्थानों  पर  स्थापित  किया  गया  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  एज०  के०  एल०  :

 द्रांससीटर  के  दौरान  25  मये  रेडियो  स्टेशनों  को  पूरा  किए  जाने  की  योजना

 और  को  के  क्योंझ्रर  आगरा  कोट्टागुडम
 में  नए  रेडियो  स्टेशन  तथा  नागपुर  में  राष्ट्रीय  चेनल  का  में  किलोवाट  मीडियम  वेव

 द्रांससीटर  चालू  किया  गया  ।

 मरोरा  में  कम  शक्ति  बाला  दूरदर्शन  रिले  ट्रांसमीटर

 4572.  भ्री  रेजुपद  दास  :

 क्या  सूचना  ध्लौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  नरोरा  स्थित  नरोरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  कमंचारी  यूनियन  से
 नरोरा  में  एक  कम  शक्ति  वाला  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संतदोय  कार्य  मंत्रों  तथा  सूचना  ध्लोर  प्रतारण  संत्री  एच०  के०  एल०  :

 हुआ

 नरोरा  परियोजना  क्षेत्र  पीतमपुरा  के  के  दौरान  किलोवाट  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 के  सेवा  क्षेत्र  के किनारे  पर  पड़ता  इस  क्षोत्र  में  सेवा  को  सुदृढ़  दूरदशंन  विस्तार  को  भावी

 घोजनाओं में इस प्रयोजन के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । रब्ट्रीय फिल्म विकास निगस का कार्य निष्पादन 4573. थी ध्वार० एम० मोये : क्या सूचना धौर प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हे (%) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को इसकी स्थापना से लेकर अब तक लाखों रुपये का धांटा हुआ यदि तो इसके क्‍या कारण राष्ट्रीय फिल्म विकास मिगस ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि के ऋण लिए
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 पे  वा

 सरकार  द्वारा  फिल्म  वित्तपोषण  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  फ़िल्म  विकास  निगम  के  सम्पूर्ण
 दृष्टिकोण तथा  नीति  में  परिवर्तंत  लाने  तथा  इसकी  प्रबंध  व्यवस्था  को  सुचारू  बनाने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  झोर  प्रसारण  मंक्रो  एच०  के०  एल०  सथत  )  :  और

 (@)  वर्ष  1981-82  को  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  अपने  स्थापनाकाल  से  अपने  वाषिक

 लेखों  में  लाभ  दर्शाया  संलग्न  विवरण  में  विस्तृत  ब्यौरा  दिया  गया

 90.00  लाख  रुपये  भारत  सरकार  से  तथा  192.33  लाश्य  रुपये  पिक्चर

 पोर्ट  एसोसियेशन  आफ  अमेरिकाਂ  से  ।

 ऐसे  किसी  पुननिर्धारण/व्यवस्था  को  सुचारू  करने  का कोई  विचार  नहीं  है  ।

 $9
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 जउड़ोता  में  क्योंकरगढ़  में  टेलोफोन  प्रणालो

 4574.  भो  हरिहर  सोरन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  पं

 क्या  क्योंझ्वर  गढ़  उड़ीसा  में  टेलीफोन  लाइनें  अक्सर  खराब  रहती
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 टेलीफोन  लाइनों  के  बेहतर  रखरखाव  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घिरिघर  :
 से

 कयोंझ्ररगढ़  उड़ो]सा
 की  टेलीफोन  सेवाएं  सामान्‍्यतया  सन्‍्तोषजनक  तथापि  प्रणाली  में  आगे  और  सुधार  की  दृष्टि से  किए

 मुख्य  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 टेलीफोन  उपकरणों  की  जांच  की  जाती  है  और  जव  कभी  उनमें  दोष  पाए  जाते  उन्हें
 बदल  दिया  जाता

 आन्तरिक  उपकरण  !  तथा  बाह्य  संयंत्र  की  नियमित  जांच  की  जाती  है  और  उनमें  पाए
 गए  दोष  तत्परता  से  दूर  किए  जाते  हैं  ।

 मेत्रहीनों  को  टेलीफोन  बूथ

 4575.  भ्रो  रामाक्य  प्रसाद  सिह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्ली  द्वारा  नेत्रहीनों  को  टेलीफोत  बूथ
 टेलीफोन  आवंटित  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों
 के  आवंटन  को  प्रतीक्षा  सूची  में  नेतहीनों  की

 संख्या  कितनी

 संचार  मन्त्रालम  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गिरिघर  :

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  के  आवंटन  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  मे  दर्ज  नेत्रहीनों  की  सूची

 कृष्ण  स्वरूप

 ब्लाइन्ड  वेल्फेयर  इंडस्ट्रीयल  इन्सटीच्यूट
 दिल्‍ली

 2.  जगदीश  प्रसाद

 343  मदनग्री  नई  दिल्खी

 4
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 3.  जे०  के०  अरोड़ा
 1227,  कश्मीरी  गेट

 हैप्पी  स्कूल  के  सामने

 4.  भगवान  सिंह  हूंस
 345,  हकीकत
 दिल्ली

 5.  राजिन्द्र  कुमार  ओवरा
 9915,  $,  गली  पराठे  वाली

 नवाब  गंज  आजांद

 दिल्ली
 ॥

 6.  दयाल  राय  ह
 एफ-1/5 |  डी०  डी०  ए०  फ्लैट  पहली  मंजिल

 ननन्‍्द  दिल्‍ली
 7,

 १.  विजय  कुमार
 गली  नं०  13  प्रेम

 नई  दिल्‍ली  *

 8.  हरवंश  लाल
 करम

 नई  दिल्‍ली

 9.  विदर्दी  चन्द
 40,  पुराना
 ट्िल्ख़ी  ,;
 दिल्ली

 पटपड़गं  दिल्‍लो  के  झ्रौश्नीगिक  क्षेत्र  में  ग्रमुसुचित  जाति/जनथाति  के
 लोगों  को  भ्रोद्योगिक  ८्लाठों  का  प्राबंटन

 ]

 4576.  थो  राम  रतन  शाप  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह'बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  उद्योग  निदेशालय  द्वारा  पटपड़गंज  ओौद्योगिक  क्षेत्र  में  आवंटित  किये
 जाने  वाले  प्लाटों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  कितते  प्रतिशत
 आरक्षण

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  ज्नजातियों  के  लोगों  से  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  ओर

 4३
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 इन  प्लाटों  के  भावंटन  भें  अधिकाधिक  कितना  समय  लिये  जाने  की  संभावना

 क्‍या  सामान्य  श्रेणी  के  आवेदकों  की  तुलना  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 के  लोगों  को  प्लाट  रियायती  दर  पर  दिये  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  श्रोन्‍्ागिक्त  विकास  बिमाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  ध्रजाललम  )  :
 दिल्‍सी  प्रशासन  के  अनुसार  हस  योजना  में  पटपड़गंज  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  प्लाटों  क ेआबंटन  में  अनुसूचित
 जातियों/भनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  15  प्रतिशत  आरक्षण  का  प्रावधान  है  ।

 अनुसूचित  जातिग्रों/अनुसूचिन  जनजातियों  स ेलगभग  680  आवेदन  प्राप्त  हुए
 टन  की  कार्य  विधि  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  आअंटन  डरा  हारा  किए  जाने  की  सम्भावना

 और  सभी  सफल  आवेदकों  को  एफ  समान  शर्तों  पर  प्लाटों  के  आबंटन  की  पेशकश
 की  जाएगी  ।  पूर्व-निर्धारित  दरों  पर  प्रिमियम  लिया  जाएगा  और  किसी  श्रेणी  अथवा  वर्ग  के  आवेदकों
 को  और  रियायत  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 निर्माण  बिल्ली  में  डाकधर

 [  प्रभुवाव

 4577.  श्री  कमल  नाथ  :

 क्या  सचार  मन्त्री  निर्माण  दिल्ली  में  डाकथर  खोलने  के  बारे  में  29  1988  88  के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  522८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे कि  :  ।  ७४

 क्‍या  निर्माण  विहार  दिल्ली  में  डाकखाना  क्षोलने  के  करे  में  शहरी  क्षेत्रों  मे ंडाकखाना
 खोलने  सम्बन्धी  निर्धारित  मानदंड  अब  पूरे  हो  गये  है  क्‍्यरेंकि  हस  क्षेत्र  की  जनसंख्या में  भारी  वृद्धि  हो
 गई

 यदि  तो  वहां  डाकखाना  खोलने  में  बिलंम्द  के  क्या  कारण  जबकि  डाकखाने  के  लिए
 अपेक्षित  स्थान  पहले  से  उपलब्ध  औरਂ

 यह  ढाकघर  वहां  कड़  तक  क  रना  आरम्भ  कर  देभा  ?

 संचार  मंक्षालय  में  राज्य  रश्त्री  शिरिध्षर  :  जी  हां  ।

 ओर  विलस्ब  इस  कारण  क्योंकि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मे  डाकभर  के  लिए
 दिए  गए  स्थान  हेतु  उन्हें  दय  भुगतान  पर  पेनलਂ  भ्याज  दावा  किया  था  |  एस  मामले  का  संतोषजनक

 हल  निकाल  लिया  गया  है  ओर  घर  ने  ०1.3.1989  से  काम  करना  शुरू  कर  दिया

 झतुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  पेट्रोल  पन्‍्व  झौर  रसोई  पेस
 एजेस्सियों  का  प्रायंटन

 4578.  डा०  बौं०  एल०  शैलेश  :

 क्या  पेढ्रो'यम  प्रोर  प्राकृतिक  वैस  मन्‍्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 48



 लिखित  उत्तर  4  19:  9

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भारतीय  तेल  निगम  द्वारा  पेट्रोल  के  कितने

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  और  कितने  रसोई  गंस  डो  लरशिप  भाबंटित की  जायेगी ;

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  पेट्रोल  पम्पों  ओर  रसोई  गेस  डोल  रशिपों  का  आबंटस

 उनके  लिए  निर्धारित  कोटे  के  अनुसार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  यह  सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  पेट्रोल  पम्पों  और  रसोई  बंस
 शिपों  का  आबंटन  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  निर्धारित  कोटे  के  अनुसार  किये  जायें  ओर  इस
 मामले  में  जो कमी  रह  गई  उसे  पूरा  किया  जाए  ?

 पेट्रोलियम  प्ोर  प्राकृतिक  येस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  इंडियन  ऑयल
 कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  1980-81  से  1987-88  तक  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  अधीन
 दिए  गए  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  (पेट्रोल/डीजल)  की  डीलरशिपें  तथा  1980-81  की  वाधिक  विपणन
 योजना  से  1988-89  8-89  तक  की  वाधिक  विपणन  योजना  के  अधीन  दिए  गए  एल०  पी०  जी०  वितरण
 केन्द्रों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 खुदरा  बिक्री  केन्द्र  --1167

 एल०पी०जी०  वितरण  केन्द्र  —

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  अलाटमेंट  में  आरक्षण  को

 लागू  किए  जाने  से  तेल  उद्योग  की  वाधिक  विपणन  योजनाओं  में  इस  श्रेणी  के  लिए  अपेक्षित  आबंटन  को

 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 उपयु कत  में  से  जनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों  को  द्वी  गई  संडया  इस  प्रकार  है  :--

 खुदरा  बिकी  केन्द्र  234

 एल०  पी०  जी०  वितरण  केन्द्र  215

 उपयु क्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  प्रदेदा  में  सावंजतिक  टेसीफोन  केन्द्र  खोलने  के लिए  किराए
 झोर  गारम्टो  को  क्षत्तें

 4579.  प्रो०  गारायन  बसा  पराह्षर  :

 ५०  क्या  संचार  मंत्रो  पह  बताने  को  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  हिमाचल  प्रदेश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सावंजनिक
 टेलीफोन  केम्द्र  )  खोलने  के  लिए  दूरसंचार  विभाग  के  किराये  ओर  गारंटी  सम्बन्धी  शर्तों
 को  सूचित  किया

 या  दे  तो  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  वर्ष  उन  जिलाबा  साबंजनिक  टेलीफोन

 केम्द्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनस  सम्बन्धित  शर्तें  राज्य  सरकार  को  सूचित  की  गई

 जिलावाएँ  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  जिनके  बारे  में  राज्य  सरकार  ने  किराया  और
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 गारन्‍्टी  शर्तें  देने  के  बारे  में  सहमति  दे  दी  थी  और  बाद  में  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  को  मंजूरी  दे  दो
 गई  तथा  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  मंजूरी  को तारीख  ओर  रकम  का  ब्यौरा  क्या

 (3)  ऐसे  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  अब  तक  स्थापित कर  दिये

 गये  और

 (2)  ऐसे  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  शेष  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित

 किए  जाएंगे  ?
 ह

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  जी  हां  ।

 से  (2)  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवर०

 उन  सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  के  । जलावार  और  वर्ष-वार  नाम  नीचे  दिए
 गए  हैं  जिनके  बारे  में  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  राज्य  सरकारों

 को  किराये ओर  गारंटी  को  शर्तें  कोट  की  गई  थीं  :

 “
 जिला  कांगड़ा

 1984-85

 !«  सारा  डोगरी
 हु

 5.  बनी

 2.  बाड़ी  6.  कन्द्रोड़ी
 ह

 3.  सुहन  बारगन
 ह

 7.  हरेर

 4.  गहलियां
 न  8.  मंगबाल

 5.  ठाकुरद्वारा
 9.  लहरू

 ह
 6.  मसाल  हा  10  गग्गलखोली

 7.  लोहारा  ः  11.  नौरा

 8.  कैरवां  ४  12.  सपेल

 9.  कोसरी  13.  हरसी

 1985-86
 *

 _1986-87

 1.  नहूलियां  1.  आलोह

 2.  गगदोही  का  2  डोल  खरियाना
 '

 3.  नियार  ।  3.  बावली

 4.  शाकरी  poe  4.  बदुही
 हा

 45



 14.  जलाग

 15.  मन्झेड़ा

 16.  हारमेड़ा

 1987-88

 1.  मलियाना

 2.  मुहाल

 3.  पोयेसा

 4.  जम्बल

 $

 6

 7.  अम्बलेला

 14

 15.

 16.

 17.

 18.

 49,

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 सपेर

 चांदपुर

 सलेहरा

 1988-8  9.

 1.

 2.

 3.  सियोरपियान

 4.

 5.  डाकवासल

 6.

 सिल

 कान्डी

 हरसार

 अन्वरेता

 7.  मक्ष्याल

 दोल

 4  1989
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 12.  संसाई

 13.  बघूयर

 जिला  ऊना

 _1984-45

 1.  दलोह

 2.  कठियारी

 3.  पृथोपुर

 4.  भरलू

 1985-86

 4.  भलून

 5.  ताभमेरा

 6.  मेरी

 1986-87  7

 भटदरकाली

 2.  कूरियाला

 3  बड़ेंडा

 4.  दुगलहर

 5.  रायपुर

 2987-88

 1.  सकोरी

 2.  मदनपुर  बसोली

 3.  पोलीहित

 4.  चकसरिया

 लिब्वित  उत्तर

 5.  नगरायण

 1988-89
 अति

 1.  प्रनोह

 2.  सोहीन

 लिला  बिलासपुर

 1984-85  5
 क्जाप++य:जसडफससकजनआ ना  न

 ऋषिकेश

 2.  कसाबर

 3.  घानीपाखर

 4.  पनोह

 2.  बरगरान

 2.  करलोटी

 3.  रौरासेक्टर

 4.  लगियार

 5.  लाखनपुर

 6.  रानीकोटला

 नथ्षण्रेहरा  7

 नथ्षण्रेहरा

 2.  तलवारा

 3.  कोठी

 4.  समोह्‌

 5.  जभ्लू

 6.  पन्तेहर

 7.  निचलीवबड़

 8.  भमरपुर

 ५7
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 1987-88

 1.  तलियाना

 थोथा

 .  बेहराजाटन

 >>

 ७

 पा  «  कपारा  के

 .  तांवोल 6

 7.  पैगन

 8.  तांबोभ

 9.  हरलोग

 1988-89

 छत्तेन

 2.  डीयथ

 3.  मेहरीकठाला  )

 4.  सोल्धा  ‘

 जिला  अस्या

 1984-85

 1.  होली

 1985-86

 1,  मसरून्द  ’

 1986-47

 ज््न्य

 1987-88  8

 दुष्हा

 2.  चकलू

 48
 भ्स

 सालोम  1  oa

 3  माने

 4.  दुरगंधी

 5.  गरोला

 _2१08:89

 1.  राजनग्र

 2.  दरभल्ला

 3.  भदेल

 4.  रायपुर

 5.  छतरारी

 6.  यादमुख

 7.  कोटी

 जिला  हमोरपुर

 1984-65

 1.  तारक  बाई

 2.  बदहेरा

 3.  महारल

 4.  भिरा

 1985-86

 1.  कोट

 2.  डिग्रीकालेज  हमीरपुर

 -  लगबेंस

 5

 6

 7.  उहल

 8.  लुदर  महादेव

 4  1989
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 —

 9.  बहिना

 10.  बधानी

 _1986-87

 1.  बोरू

 2.  लाहर

 _198

 1.  टिप्पीर

 2.  नगरोटा  गं  जियाना

 3.  बूंबलू

 4.  अमरोह

 1988-89

 1.  धानगोटा

 2.  बारीफरनोट

 3.  हरसावर

 4.  उठपुर

 5.  हरता

 जिला  मण्डो

 1984-85  84-85 1.  ने

 2.  कोटखामर

 2.  थोने

 3.  गोल

 4.  तरोह

 भदरवार

 ].  भदरवार

 2.  खालू

 1.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5

 2

 3.

 4

 1986-87

 डाल

 -  मेरा  मसीद

 9.  मरादू

 1987-88

 पिगला

 दराहल

 पनोली

 गुरूकोठा

 खटह्र

 1988-89

 बेगरोटू
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 10.  घरन

 11.  रोहण्डा

 12.  शेरीकोठी

 13.  गोलवा

 14.  खादियार  थारा

 15.  तिल्‍ली

 16.  पंजालग

 17.  दुल्लाह

 18.  काठों

 19.  बरसू

 20.  तालीऊर

 21.  वराहल

 22.  बलाग

 23.  झांगी

 24.  बरोटी

 25.  दरवार

 26.  तरोहला

 27.  गढ़बासं

 28.  कमलाफोट

 29.  सिद्धपुर

 30.  मझ्नवार

 31.  मंडप

 32.  चंवानीरा

 1984-85  5

 कलीथ

 1985-86

 श्ष्य

 1986-87

 1.  फिज्जल

 2.  डोभी

 3.  भंडरोली

 4.  गोठीकोन

 5  लारेल  केला

 6.  करोडसू

 1987-88

 1.  साही

 2.  जीवी

 3.  भोटी

 4.  गूशानी

 5.  चम्नोर

 6.  हर्ला

 1988-59

 1.  शेरी

 2.  मोहल

 जिला  शिमला

 1984-85
 ।  खोसीघाट

 2,  कियरकोटी

 4  1989



 14  झ्िखित  उत्तरें

 उन  सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  के  जिलावार  नाम  तथा  प्रत्येक  मामले  में  मंजूरी  की
 तारीख  ओर  रकम  का  ब्योरा  नीचे  दिए  गए  हैं  जिनके  बारे  में  राज्य  सरकार  ने  किराया  ओर  गारंटी
 की  शर्ते  स्वीकार कर  ली  है  ओर  जिनको  मंजूरी  दी  जा  चुकी

 क्रम
 पी०  सी०  ओ०  का  नाम  मंजूरी  की  तारीख  राशि

 2
 या

 ः

 रा
 4

 जिला  कांगड़ा

 रओ
 ।

 ).  '  27-4-87  1200.00

 2.  सपायल  15-1-87  750.00

 3  नौरा  3-2-87  750.00

 4.  °  मझेरा  2-6-87  750.00

 5.  चांदपुर  7-3-88  750.00

 6.  कियरवान  25-1-85  1650.00

 7  हरसी  26-2-86  -  1050.00

 8  कोंसरी  4-12-९4  -2350.00

 9  जलग  6-2-87  750.00

 10.  लगभंलियाना  15-1-8  8  750.00

 11...  घनोदू  29-6-87  750  00

 12...  27-10-88  750  00

 13.  सलेहरा  16-10-87  -  +750.00

 14.  मानोन  14.2-85  2100.00...  -

 15.  :  लगछ  26-8-85  2250.00

 16.  ..  कंडराल  19-1-88 8  900.00

 जिला  हुमो रपुर  क

 1...  लुदर  महादेव  24-11-86  750.00

 2...  बहिना  8-5-86  75$0.00

 3...  बधानी  18-3-8  5  750.00

 4.  अमरोह  30-8-8 8  2040.00  *



 1  2
 |

 53.  बोर

 6.  पथलियार

 7.  घनेर

 जिला  उना

 4.  अरलो

 2...  मदनपुर  बसोली

 3.  गगरायन

 4.  चकसारी

 5.

 6.  बथरी

 लिला  बिलाशपुर

 2.  भमरपुर

 5.  बस्बोल

 4...  सलवार

 5.  हरलोग

 6.

 7.  सासोन

 जिला  चंबा

 1.  धुर्नती

 2...  ग॑रोला

 लिला  मण्डो

 1.  खहर

 2...  पंजालग

 3...  तुलाह

 4.
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 23-3-8  8

 8

 18-8-8  8

 5-5-84  &

 5-5-84

 30-8-8  4

 8

 3-10-85  8

 8

 6-9-88  5

 8

 6-9-88

 6-9-88

 23-3-8  8

 23-3-88

 8

 30-3-8  8

 26-5-88

 4  198  9

 4

 750.00

 950.00

 1950.00

 1650.00

 750.00

 750.00

 750.00

 1050.00

 4647.00

 750.00

 900.00

 750.00

 9620.00

 1950.00

 450.00

 750.00

 5193.00

 13907.00

 750.00

 750.00

 3600.00

 2700.00
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 2  है  4

 5  चोक
 ता  8-7-88  750.00

 6  तलाई  1-7-88  1950.00

 7.  मेरा  मसीद  17-6-88  750.00

 8  बालू  1.7-88  750.00

 9  घरन
 जां

 30-3-87  1050.00

 10  रोहन्डा  27-  -88  750.00

 11  तिल्ली  20-10-87  750.00

 12...  ग्रुरूकोठा  ।  19.2-86  2750.00

 13.  गेहरा  17-11-88  750.00

 14.  सिधयानी  11-2-86  1350.00

 15...  कामन  18-2-86  1350.00

 16.  कलश्वस  bist  4-9-85  750.00

 17.  उटपुर  25-3-85  750,00

 18.  गादल  धर  28-12-84  750.00

 19...  घबन  13-9-85  1950.00

 20...  सर्दबार  26-3-85  1450.00

 21...  कांटीनदी  30-9-85  5  1950.00

 22...  मारी  31-3-84  11453.00

 23  दुबल  हे
 19-1-85  17665.00

 24...  लंगना
 ह

 9-1-85  27542.00

 जिला  कुल्ल्‌

 1.  मोहल  5-8-88  750.00

 जिला  लिमला

 1  दीयतक्षी  17-1-86  25582  00

 2...  खोलीधाट  26-1  1-8  5  25500.00

 3  कियरकोठी  28-1-86  12600-00

 $3



 लिखित  उत्तरे  4  1989

 उन  स्थानों  के  नाम  जहां  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  संस्थापित  किए  गए

 लिला  कांगड़ा  जिला  झ्िमला

 1.  हरनेसा  1.  देवथी

 2.  नौरा  2.  खोलीघाट

 3.  चाँदपुर  3.  कियरकोठी

 4.  किय  रबान
 खिला  भन्‍्डी

 5.  हरसी  1.  खहर

 6.  कोसरी  2.  पंजालग

 7.  जालग  3.  तुलाह

 8.  सलेहरा  4.  रोहन्डा

 9.  मांशी  5.  तिहली

 10.  मंझेड़ा  6.  गुरूकोठा

 11.  धनोदू  7.  सिध्ियांत्र

 जिला  हमी रपुर  8.  कामंद

 1.  बहिना  9.  कलखर

 2.  पथलियार  10  उटपुर

 3.  धनेर  11.  गगल

 लिला  उना  12.  धवन

 1.  बाथरी  13.  सरतार

 2.  थथल  14.  कांटीनदी

 जिला  बिलासपुर  15.  भारी

 1.  पंजगायन  16.  बुबल
 जिला  चंबा  :  शून्य  17.  लंगना

 जिला  कुल्लू  :  शूम्य

 (2)  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  सावंजनिक  टेलीफोन  धर  संस्थापित  किए  जाएंगे  ।
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 जिला  कांगड़ा  3.  सलवार

 1.  सपैख  4.  हरलौग

 2.  लगभलियाना  5.  कपरा

 3,  हरेर
 6.  सालौख

 4.  लगरू
 जिला  चंबा

 5.  कंडराल
 ।.  दुर्गंधी

 जिला  हमीरपुर
 2.  गरोला

 1.  लुदर  महादेव  जिला  शिमला
 :  शून्य

 2.  बेघानी  जिला  भगडो

 3.  अमरोह  1.  मतेहर

 4.  बोरू  2.  चौक

 जिला  उसा  3.  तलाई

 1.  अरलू  4.  गेरा  मसीद

 2.  मदनपुर  बसौली  5.  बालू

 3.  नगरायन  6.  घरन

 4.  चकसरिया  7.

 जिला  विलासपुर  जिला  कुह्त

 अमरपुर  मोहर
 2.  तंबौल

 कर्माटक  में  लम्बी  दूरी  के  ड ेलोफोन  लबाता

 4580,  भी  एच०  ओ०  रामुलु  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कर्नाटक  के  उन  स्थानों  के  जिलावार  नाम  कया  हैं  जहां  अबले  वो  वर्थों  के  दौरान  लम्बी

 दूरी  के  टेलीफोन  लगाने  का  प्रस्ताव  और

 उन  स्थानों  के  जिलावार  नाम  क्या  हैं  जहां  वर्ष  1988.89  के  दौरान  ऐसे  टेलीफोन

 लगाए  गए  हैं  ?
 ह

 संचार  संत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  विरिथर  :  (%)  कर्नाटक  के  उन  स्वातों  के

 55



 लिखित  उत्तर  4  1989

 नाम  जहां  आगामी  दो  वर्षों  के  दोरान  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 संलग्न  में  दिये  गये

 य ेतकनीकी  ब्यवहायंता  और  उपस्कर  उपलब्ध  होने  पर  ही  खोले

 जानकारी  संलग्न  में  दी  गई

 विवर ]

 जिला  :  कोलार  :  1989-90

 डोडाकुरुको
 गुट्टा  सी

 हलल्‍ली  और  कोठरापेडढ  ।

 1990-91

 येर्रा

 कोलाले  ढोह्रातेककलली  और  तलकायलवेता  ।

 जिला  :  हुतन  :  1989-90

 मेला

 कुर्बल्तूर  और  कादूमेन  एस्टेट  ।

 1990-91

 का  मैललाक्कीहल्ली  ओर

 भोगानाहल्‍ली  ।

 जिला  :  कोडाग  :  1989-90

 वेतोली  और  बेल्लूर  ।

 1990

 केद।मल्ल्र  ओर  प्ररक्टानेरी  ।

 लिला  :  छझिमोगा  :  1989-90

 वी  उढरी  ।

 वेलू
 चिक्कासस  थ  शावसम्दी और
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 जिला  :  माष्डया  :  1989-90

 वेतादमाहल्‍ली  और

 जबकानाहल्‍लली  ।

 1990-91

 तिशमालापरा  और  होंगाहल्‍्ली  ।

 जिला  चित्र  बुगे  :  1989-90

 मल्लाप्पनाहहली  और  थम्मानाहल्‍ली  ।

 1990-91

 डोड्डा  कुरुमा  रादिके
 सिदैनाकोट  और

 जिला  :  वक्षिण  कम्मड़  :  1989-90

 हेरूर  ।

 1990-91.

 शिमित्रा  और  मनीला  |

 जिला  :  उत्तर  कम्गड़  :  1989-90

 अमायोद  और

 1990-91

 हिरियाल  और  कालची  ।

 जिला  :  भंसूर  :  1989-90

 ढोप्पायरना  कोलाविगा  और
 गोवडाहल्ली  ।

 जिला  :  तुमकुर  :  1989-90

 तिरथापुरा  आवे  अंकासान्द्रा
 सो  तो  रेमाविना  ।

 1990-91

 वेबात्तूर

 चिककायराह्म  होम्मेनहल्ी  हुतबेहल्ली  ।



 सिखित  उत्तर  4  1989
 ज+

 लिला  :  रायच्र  :  1989-90

 जेगा  वीजानी

 संगनहल  भोर  चिक्कमीयागेर  ओर

 1990-91

 हीरेराई
 जीराल  मेंदीनाल  मन्‍्नेर

 कमाल
 याप्पल

 लीन

 कल्लूर  ओर

 मन्दा  लहेरी  ।

 जिला  :  बेल्लारो  :  1989-90

 कोलू  कुण्चो

 मुपतनूर  और  जालूर  ।

 1990-9]

 3

 सोवलादा
 वरदापुरा  और  कोदाल  ।

 जिला  :  बेलगाम  :  1989-90

 वृगतियालू
 अवरोडी  ।

 1990-91

 किद्वागर  ।

 जिला  : धुलबर्गा  :  1989-90

 कादमम
 आजलापुर  ।

 1990-91
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 मादेवरी  ओर  राजापुर  ।

 जिला  :  बेंगल्‌र
 :  1989-90

 आलू
 मोटेगोण्डान  हल्ली  ।

 1990-91

 हो  डोड्डासुलकेरे  ।

 लिला  :  बोदर  :  1989-90

 मासी  अम्वेसागनीं  ।

 1990-91

 चिकलियु दगे  छदमनालो  ।

 जिला :  वोजापुर  :  1989-90

 कोडागनू  इंगालगे  विज्जुर  और

 उम  होनाल्‍ली  ।

 जिसा  :  घारवाड़  :  1989-90

 अलाल  गाडलग  हिरिवेनदीगेरी  ।

 1990-91

 होतनाहुल्‍ली  और

 जिला  :  चिलमगल्र  :  1989-90

 चावल
 देलनाहुल्‍ली  ओर  अमदुआपुरा  ।

 1990-91

 ही
 रुशिश्रींगुपुरा  और  थिगाडे  ।



 लिबित  उत्तर  4  1989

 ब्ष  1988-89  के  दौरान  23-3-1989  तक  संस्थापित  किए  जाने  वाले  सावंजनिक  टेलीफोन
 धरों के  नाम  नोचे  दिए गए  हैं  :

 जिला  भुलबर्गा  :

 नन्दीवु  हात्तीगुडे
 कडाबू  माधवा  के  अन्न ूरी  ओर  मंगल  ।

 जिला  सन  :

 हेव
 मत्तानविले  ।

 जिला  कोलार  :

 डोनी  मुडी

 जिला  साष्डया  :

 सोनकटानू
 कोदूकोटनहाली  और  भीमनहाली  ।.

 जिला  मंसूर  :

 एन०
 मालि

 जिला  उत्त  र  केलरा  :

 नामाबस्तीके
 योटमली  ।

 जिला  रायच्र  :

 सास्तेकल्लू  मरचाताल  और  हीरेबंगल  ।

 जिला  छझ्षिमोगा  :

 उल्लू  र  मारुतिपु  हरिद्रावती  और  येदी  गिलेमान  ।

 जिला  बेलगाम  :

 इस्लामपुर  एवं  किलेगांव  ।

 लिस्त  केल्लारी  :

 अल्वू
 डी०  कट्टंबेलू  मेत री  ।

 60
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 ््  र्  ९७ृ७ृक्‍७ृइ  व  औऔऑई
 जिला  बविदर  :

 चन्दो  माडाकट्टी  ।

 जिला  बोजापुर  :

 मन्नू

 बोड  नयक्कशडिन्नी  ओर  कुन्तनकुंकेरी  ।

 जिला  जिकमंगलूर  :

 का|लके  बेगर  नरसीपुरा  ओर

 जिला  चित्रव॒र्गा

 अत्ती  कुरुव
 तिम्मानायकनकोटे  ।

 जिला  कु  :

 संनापुलिकोट  |

 जिला  धारवाड़  :

 बानगिट्टी  सूली  कट्टी
 ।

 जिला  तुभकुर  :

 सन्तमातूर  और

 जिला  :  उत्तरो  केनरा  :

 नेल्लू  पलताडी  और  अवासे  ।

 वन्नीकुप्पे  और  चक्राभावी  ।

 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  प्रकुशल  मजदूरों  को  स्थायों
 धाधार  पर  रोजगार

 भ्री  प्रार०  जीवरश्नम  :

 क्‍या  उच्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  एककों  में  ऐसे  अकुशल  मजदूरों  की  संख्या  कितनी

 है  जिनको  सेवाएं  45  दिन  तक  निरंतर  सेवा  करने  के  पश्चात  समाप्त  कर  दी  जाती  हैं  तथा  उन्हें  दोबारा

 नियुक्त  किया  जाता

 क्‍या  इन  मजदूरों  को  स्थायी  आधार  पर  नियुक्त  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?



 लिखित  उत्तरे  4  1989

 उद्योग  मस्त्री  जे०  बेंगल  :  से  जानकारी  इकट्ठी की
 जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 में  फाइबर  संयंत्र

 4582.  भ्रो  राधाकान्त  डियाल  :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उड़ीसा  में  अब  तक  कितने  पालिएस्टर  फाइबर  संयंत्र  र  थापित  किए  गए

 कया  सरकार  का  विचार  उक्त  राज्य  के  फूलबनी  जले  में  एक  पालिएस्टर  फाइबर  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  और  *

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रो  जे०  बेंगल  :  फिलहाल  पोनिएस्टर  फाइबर  के  निर्माण
 के  लिए  उड़ीसा  के  घेनकनाल  जिले  में  एक  इकाई

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  शिक्षित  युवा  बेरोजगारों  के  लिए  रोजगार
 योजलता  का  कार्यास्वयन

 ]

 4583.  श्री  चशा  किजश्ञोर  पाठक  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना  पूरे  बिहार  में  लागू  की  जा  रही
 और

 यदि  तो  बिहार  में  इस  योजना  से  लाभान्वित  होने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कया  है  ?

 उद्योग  मग्जालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एस०  :
 हां  ।

 योजना  के  आरम्भ  हो  जाने  के  पश्चात  1983-84  से  बिहार  में  बैंकों  द्वारा  3।
 1988  तक  8५997  व्यक्तियों  को  ऋण  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 हिल्‍लो  के  प्रामोण  क्षेत्रों  को  सड़कों  पर|स्ट्रोट  लाइट  लगाया  जाना

 4584.  श्री  मरत  सिह  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नांगलोई  से  ढसा  बरास्ता  नांगलोई  से  टिकरी  घेबर  से

 62
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 समयपुर  से  नरेला  बरास्ता  बवाना  और  मंगोलपुर  कला  से  ओਂ  बोरडर  बरास्ता  कंझावला  सड़कों
 पर  स्ट्रीट  लाइट  नहीं  और

 यदि  तो  इन  सड़कों  पर  स्ट्रीट  लाइट  कब  तक  लगा  दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  हां  ।

 डेसू  सम्बन्धित  विभाग  के  विशिष्ट  अनुरोध  पर  स्ट्रीट  लाइट  प्रदान  करता  डेसू
 सायंजनिक  निर्माण  दिल्ली  प्रशासन  के  समक्ष  भुगतान  के  लिए  4649450/-  रुपये  की
 घित  अनुमान  को  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  चुका  यह  भुगतान  डेसू  द्वारा  1988  में  नांगलोई
 बरास्ता  टिकरी  बोर्ड र  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  10  पर  बेहतर  प्रकार  की  स्ट्रीट  लाइट  प्रदान  किए
 जाने  के  लिए  है  |  सावंजनिक  निर्माण  विभाग  ने  अभी  तक  डेंसू  को  भुगतान  नहीं  किया  काय॑  को

 पूरा  करने  की  सामान्य  अवधि  आवश्यक  भुगतान  प्राप्त  कर  लेने  एवं  कार्य-आवेश  के  जारी  हो  जाने
 की  तारीख  से  6  महीने  होती  डेसू  को  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  या  किसी  अन्य  अभिकरण  से

 उद्धुत  सड़कों  में  से  किसो  भी  सड़क  पर  स्ट्रीट  लाइट  देने  सम्बन्धी  कोई  अनुरोध  नहीं  प्राप्त

 नई  कम्पत्ियों  को  रथापता  के  लिए  लाइसेंस

 [  प्रमुबाद ]
 4585.  श्री  विजय  एन०  पार्टिल

 कया  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  से  1988  के  दोरान  विदेशी  सहयोग  से  नई  कम्पनियों  की  स्थापना  के  लिए
 कितने  लाइसेंस  दिये

 वर्ष  1987  में  प्राप्त  आवेदनों  पर  पिछले  6  महीनों  के भीतर  बहुराष्ट्रोय  कंपनियों  को
 कितने  लाइसेंस  प्रदान  किये  गये

 कितने  मामलों  में  तो  आवेदन  वर्ष  1986  से  पूर्व  किया  गया  था  और  जो  दो  वर्ष  से
 अधिक  समय  से  लम्बित  पड़े  और

 लाइसेंस  जारी  करने  से  सम्बन्धित  मामलों  के  लम्बित  पड़े  रहने  के  सम्बन्ध  में  क्या
 कारण  हैं  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  में  प्रौशोगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  मनन्‍्म्री  एस०  :
 माननीय  सदस्य  वर्ष  1986  से  1988  के  दोरान  स्वीकृत  विदेशी  सहयोगों  के  बारे  में

 सूचना  जानना  चाहते  सरकार  ने  वर्ष  1086,  987  तथा  1988  के  दौरान  विदेशी  सहयोगों  के
 857,  853  तथा  ०26  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  स्वीकृत  विदेशी

 सहयोग  के  प्रस्तावों  के  बारे  में  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  भारतीय  तथा  बिदेशी  कम्पनियों
 के  विनिर्माण  की  वस्तु  तथा  सहवोम  के  स्वरूप  को  दर्शाते  हुये  स्वीकृत  किये  गये  सभी  विदेशी
 सहयोगों  के  ब्योरे  अपने  मासिक  न्यूज  लैटर  के  अनुपू रक  के  रूप  में  मासिक  आधार  पर  प्रकाशित  किये
 जाते  इस  प्रकाशन  फ्री  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती
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 वर्ष  1988  के  औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  विदेशी  निवेश  बोर्ड  द्वारा
 विचार  किये  जाने  के  लिये  विदेशी  सहयोग  के  लिये  823  आवेदन  प्राप्त  हुये  थे  ।  823  आवेदमों  में  से
 758  आवेदनों  को  वर्ष  के  दोरान  दिया  गया  विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  आवेदनों  को  तीक्ता
 से  निपटाने  के  लिये  सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 1986  से  पहले  किये  गये  प्रस्त  वो  में  से कोई  भी  प्रस्ताव  विदेशी  निवेश  बोर्ड  के

 रार्थ  लम्बित  नहीं  पड़ा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  कं  चारियों  को  पेंशन का  लाम

 4586.  श्री  जितेमा  प्रसाव  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  सरकारी
 चारियों  के  समान  ही  पेंशन  और  अन्य  लाभ  देने  का

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रो  जे०  बेंगल  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कमंचारियों  के  लिये
 संघीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  समान  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ  दिये  जाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  सरकार

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जब्रावजको र  हाऊस  केरल  सरकार  को  सौंपना

 4587.  प्रो०  के  ०यो  ०  चामस  :

 क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  क॒था  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  श्रावशकोर  नई
 दिल्ली  को  खाली  करके  केरल  सरकार  को  साँप  दिया  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसे  कब  तक  श्रौपा  जाएगा  ?

 उश्ोग  मंत्रालय  में  प्रोधोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  एस०  अदरय/चलम)  :
 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापा  व्यवहार  आयोग  के  कार्यालय  ने  केरल  सरकार  को

 कोर  हाउस  अभी  तक  हस्तांतरित  नहीं  किया

 ए  काधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार
 आयोम  को  आबंटित  नये  परिसर  में

 पार्टीज्षम  एवं  अन्य  सिविल  काय  करने  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए
 प्राककलनों  के  आधार  पर  उक्त  कार्य  के  लिए  प्रशासनिक  अनुमोदन  प्रदाम  कर  दिया  गया  है  ।
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 रोशनी  आदि से  सम्बन्धित  का  पूर्ण  होने  पर  जब  वह  कब्जा  लेने  गोग्य  हो  तो

 आयोग  नये  परिसर  में  स्थानान्तरित  हो  जाएगा  ।

 झसम  को  लाइसेंस  जारो  करना

 4588.  थ्रो  भ्रन्द्ल  हमोद  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  7.88  और  1988-89  के  असम  में  कथ्यम  श्रेणी  के

 ओर  बड़े  उद्योमों  के  लिए  असम  सरकार  को  कुल  कितने  लाइसेंस  जारी  किए  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  श्लोस्‍्लेगिक  विकास  थजिमाम  में  राज्य  ऋन्त्री  एम०  :
 और  उद्योग  तथा  विनियनन  )  अधिनियम  के  उपबंधों  के  भन्तर्यंत  भस्म  में  एककरों

 की  स्थापना  करने  के  लिए  1987-88  7-88  तथा  1988-89  1989  2  ओौद्योगिक  लाइसेंस
 जारी  किए  गए  इसके  उक्त  अवधि  के  दौरान  आशय  पत्रों  की  मंजूरी  के  लिए  33  आवेदन
 पन्र  प्राप्त  हुए  इनमें  से  ।।  आशय  पत्र  मंजूर  किए  गए  17  अस्वीकृत  कश  दिए  गए  हैं/अन्यथा
 निपटा  दिए  गए  हैं  तथा  5  आशय  पत्र  प्रक्रिया  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  मैं

 बिहार  के  मधुपुर  शोर  योशूडा  में  स्व-चालित  टेलीफोन

 एक्सचेंल  को  स्थापना

 4589.  भी  सलाउहीन  :

 क्‍या  संचार  मत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  बिहार  के  मधुपुर  ओर  बोडूडा  में  स्व-चर्मनलत  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  ओर

 (@)  यदि  तो  वहां  पर  ये  एक्सचेंज  कब  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  निरिघर  भोकलंगों  )  :  जी

 गोड्डा  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  1989-90  के  दोरान  और  मधुचुर  को  योजना
 अवधि  के  दोरान  आटोमैटिक  बनाए  जाने  की  योजना  है  ।

 हु

 केरल  के  पिछड़े  जिलों  में  निषेत्र

 4590.  थणो  के  ०  कुग्जम्शु  :

 क्या  उच्लोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 केरल  में  फ्छिड़े  जिलों  में  उच्चोग  स्थापित  करने  के  लिए  राजसहायता  और  अन्य  रिकायतों  के  रूप  में
 कुल  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  ?

 उद्योग  सम्बालय  में  श्रोश्नोगिफ  विकास  विभाग  में  रास्य  री  एम०  प्ररणाचलम )
 :

 राज्य  में  केन्द्र  हरा  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  घोषित  किए  गए  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के
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 लिए  1985-86  5-86  से  1987-88  के  वित्तीय  वर्षों  क ेदौरान  केरल  ध्तरकार  फो  7.79  करोड़  रु०  की
 -  राशि  की  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  के  रुप  में  प्रतिपूर्ति  की  गई

 दुँक्टरों  के  मूल्य

 4591.  भरी  बो०्यी०

 थ्री  बो०  शोमनाद्रीश्वर  राव  :

 क्या  उच्चोध  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  20-25  एच०पी०  क्षमता  वालै  ट्रैक्टर  का  अनुमानित  मूल्य  कितना

 कया  यह  मध्यमवर्गीय  किसान  की  क्रय  क्षमता  के  भीतर  और

 यदि  तो  ऐसे  ट्रेक्टरों  के  मूल्य  में  कमी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि

 यह  मध्यमवर्गीय  किसान  की  क्रय  क्षमता  के  अनुकूल  हो  सके  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  प्लोद्योगिक  विकास  विमाग  में  राज्य  समन्त्रो  एम०  :
 उद्योग  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1.2.89  को  आकार  तथा  माडल  पर  आधारित  20-25

 एच०पी०  रैंज  के  एक  ट्रैक्टर  का  अनुमानित  एक्स-फैक्ट्री  मूल्य  70070/-  रुपये  तथा  84,700/-  रुपये
 के  बीच

 ओर  सरकार  का  कृषि  ट्रैक्टरों  पर  मूल्य  नियन्त्रण  नहीं  मूल्य  निविष्टियों  की
 लागत  तथा  बाजार  शक्तियों  की  परस्पर  क्रिया  पर  निर्भर  करता  है  ।  किसानों  को  ट्रेक्टरों  की  खरीद  के

 लिए  धन  जुटाने  के  लिए  वाणिज्यिक  भूमि  विकास  बेंकों  सहकारी  बंकों  तथा  राष्ट्रीय  कृषि  तथा
 ग्रामीण  विकास  बैंक  के  माध्यम  से  ऋण  की  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  सरकार  की
 वर्तमान  नीति  के  विद्यमान  निर्माता  अपनी  लाइसेंस  प्रा-त  क्षमता  के  भीतर  किसी  भी  क्षमता
 वाले  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन  कर  सकते  मूल्यों  पर  नियम्त्रण  रखभे  के  लिए  ट्रेक्टर  उद्योग  में  पर्याप्त
 प्रतियोगिता  है  ।  इसके  सरकार  ने  1800  सी०सी०  इंजन  क्षमता  वाले  ड्रेक्टरों  को  उत्पाद

 शूल्क  से  छूट  प्रदान  कर  दी  है  ।

 बिज्ुत  उत्पादन

 4592.  भ्रो  के०  सोहनवास  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  इस  समय  हो  रहे  कुल  विद्युत  उत्पादन  का  ख्लोत-वार  ब्यौरा  क्या  और

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  विद्युत  की  कमी  उनको  मांग  क्‍या  है  तथा  कमी
 वाले  राज्यों की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य-वार  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  सम्ह्लालय  में  बिल्युत  विभाय  में  राज्य  मरजो  कल्पणाथ  :  अपेक्षित  सूचना

 अगले  पृष्ठ  पर  दी  गई  है  :

 66
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 बा
 हर्जो  उत्पाबन

 1989)

 ताप  विद्युत  142058

 न्यूक्लीय
 5548

 जल  विद्युत  52979

 जोड़  200585

 .  1988  से  1989  के  दोरान  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  का  राज्यवार

 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  |  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  जा  रहे
 विभिन्‍न  उपायों  में  ये  शामिल  हैं--नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  शीघ्र  चालू  कम  निर्माणावधि

 वाली  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के कायं  निष्पादन  में  सुधार
 पारेषण  तथा  वितरण  हानियों  में  कमी  मांग  प्रबन्ध  एवं  ऊर्जा  संरक्षण  संबंधी  उपायों  को

 कार्यान्वित  करना  और  फालतू  विद्युत  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  ऊर्जा  की  सप्लाई  की  ध्यवस्था

 करना  ।

 विवरण

 88  1989  के  दौरान  वास्तविक  विद्युत
 सप्लाई  स्थिति

 मि०  यू०  निवल

 क्षेत्र/राज्य|प्रणाली  मांग  उपलब्धता  कमी  (%)

 है  ।  2  3  4  5

 उत्तरो  क्षेत्र
 ््ः

 चष्डीगढ़  436  436  0  0.0:

 दिल्ली  6531  6487  44
 '

 0.7

 हरियाणा  6408  6179  229  3.6

 हिमाचल  प्रदेश  1043  1037  6  0.6

 जम्मू  ओर  कश्मीर
 2510  1990  520  20.7

 एन०एफ०एफ०  सहित  पंजाब  12304  12098  206  1.7

 राजस्थान  8477  8272  205  2.4

 उत्तर  प्रदेश  22050  19680  2370  10.7

 जोड़  (3०  क्षैत्र  59759  56179  3580  |  6.0
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 2  3  4  5

 बह्चिमो  क्षेत्र

 गुजरात  17014  16799  215  1.3

 मध्य  प्रदेश  13470  12983  83  487  3.6

 महाराष्ट्र  29365  28486  879  3.0

 गोवा  486  486  0  0.0

 जोड़  60335  58754  1518  2.6

 शक्ल  क्षेत्र

 आस्भ्र  प्रदेश  16151  14552  1599  9.9

 कर्नाटक  14695  10712  3983  27.1

 केरल  6020  5281  739  12.3

 तमिलनाडु  17365  16274  1091  6.3

 जोड़  54231  46819  7412  13.7

 पुथों  क्षेत्र

 बिहार  5155  4731  424  8.2

 डी०वी०सी०  6540  5687  853  13.0

 उड़ीसा  6550  5358  1192  18.2

 पश्चिमी  बंगाल  7890  7336  554  7.0

 जोड़  क्षेत्र  )  26135  23112  3023  11.6

 उत्तर-पूर्थी  क्षेत्  2251  2174  77  3.4

 अखिल  मारत  20  099  1563  7.7

 पटपड़गंज  हाउश्सग  कम्प्लेक्स  किल्‍लो  में  टेलोफोन  कनेक्शन  ~

 4593.  शी  रास  प्यारे  पतिका  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पटपड़गंज  क्षेत्र  में  को-आपरेटिव  ग्रुप  हाउसिंग  सोसायटियों  में  सोसायटी-वार  टेल्लीफोन

 कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा-सूची  में  शामिल्र  ध्यक्तियों  की  सं्या  कितनी

 दिल्ली  में  पटपड़गंज  को-अत्परेटिव  हार्श्सनग  सोसायटीज  कम्प्लेक्स  में  टेलीफोन  कनेक्शन
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 देने  के  लिए सरकार ने  क्या  कदम  उठाये  और

 यहां  के  निवासियों  को  कब  कक  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  जायेंगे  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  गिरिधर  अपेक्षित  संलग्न

 विवरण में  दी  गई

 इस  समय  यह  क्षेत्र  लक्ष्मीनगर  टेलीफोन  ए  क्सचेंज  के  अन्तगंत  आता  1.3.89  की

 स्थिति  के  अनुसार  निपटाई  गई  प्रतीक्षा  सूची  नीचे  दी  गई  है  :

 भो  वाई  टी-सा  मान्य  2.9.88

 ओ  वाई  टी-विशेष  2.9.88

 गैर-ओ  वाई  टी-एस  एस  16.9.88

 गेर-भो  वाई  टो-विशेष  13.9.88 8

 गेर-भो  वाई  टी-सामान्य  5.2.85

 आशा  है  कि  30.9.1986  तक  को  गैर-ओ  वाई  टी  सामान्य  श्रेणी  की  श्रतीक्षा  सूची
 1990  तक  निपटा  दी  जाएगी  ।  शेष  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  उत्तरोत्तर  प्रदान  किए

 विवरण

 पटपड़गंज  के  ग्रुप  हाउसिंग  काम्प्लेक्स  में  सोसाइटी-वार  टेलीफोन  कनेक्शनों  को
 प्रतीक्षा  सूची  में  दजं  आवेदकों  की  संख्या

 सोसायटी का  नाम

 |  ः

 प्रतीक्षा सूची  में  आवेबकों  को  संख्या

 राणा
 ही  _  ऊ$ऊ$$खऊल  लू  /ऑ/ऑऑऑऑ

 जा

 भिर्माण  सहकारी  ग्रुप  हार  सिंग  सं  सा  यटी  34
 पटपड़गंज  थ्रुप  हाउसिंग  काम्प्लेक्स  की  अम्य  सोसायटियां

 2.  कम्पास  को-आपरेटिव ग्रुप  हाउसिंग  सोसायटी  03

 2.  मौर्य  छा  !
 03

 3.  बिकल्प  ए  !
 05

 4.  बाटला  ”  ”
 05

 5.  ध्रुव
 ए  ”  24

 6.  आनन्वलोक  ए  ”  24

 7.  नव  निर्माण  !/  !
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 24.  लिक  हाउस

 25.  राजधानी

 26.  फार्मोटिकल

 27.  कृपाल

 28.  न्यू  किरन

 29.  ओद्योगिक  कं चा  री

 30.  शिखा

 31.  फैण्ड्स

 32.  दूर  समाचार

 33,  ओखला

 10

 ग्रुप  हाउसिंग  सोसायटी

 का

 |

 4  1989
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 1  2

 34.  जन  सेवा  ग्रुप  हाउसिय  सोसायटी  01

 35,  चेतना  ”  "  06

 36.  गौरव  7  ”  01

 37.  आदर्श  ण  "  3

 38.  एजी  सी  आर  ”  !!

 39.  श्रीगणेश  !!  !  10

 40.  न्यू  सूर्य  किरण  ”  !!  10

 41.  दिल्‍ली  !  ”  48

 42.  नवभारत  टाइम्स  ”  !!  7

 43.  मयूरध्वज
 !  ”  8

 44.  हिमालय
 ए  !  5

 45.  पैराडाइज
 !  !  8

 46.  शिवाजी  !  ”

 47,  कम्पनी  लॉ  ”  !
 12

 48.  एन०  डी०  एम०  सी०  !  ”  1

 49.  एकता  विहार
 ”  !!

 36

 50.  न्यू  बिल्ली
 ए  !  2

 51.
 एवरेस्ट  हिमालय

 ”  !  4

 52.  हिमवर्षा  हु  1

 53.  बी  आर  सी  ”  !

 54.  सम्राट  ”  !  5

 55.  मिलन  विहार
 ए  श्

 3

 56.  जनरल  ह  ं

 57.  दिल्‍ली  गवर्नमेंट  ”  ”
 1

 58.  गोल्डन  !!  ११
 6

 59.  हिष्डॉन  छा
 छः
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 68.

 «  वन्दना

 »  इछना  को-आपरेटिव

 .  एवरेस्ट

 -  रोजबुड

 .  मॉड

 -  जागृति

 .  शुप्रम्‌

 .  आम्रपाली

 प्रिसि

 .  प्रनादय  विकास

 .  अदिती

 .  मित्र  द्वीप

 «  वाटर  पावर  इंजीन्यिर

 -  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 »  दिल्‍ली  पुलिस

 .  कीति

 4  1989

 2

 1

 8

 1

 1

 1
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 86.  मूंन  लाइट

 87.  शिवानी

 88.  साउथ  दिल्‍ली  टीचर्स

 89.  विदेश

 90.  एस०  आर०»  एम०

 91.  निधि

 92.  रीट्रीट

 93.  सेन्ट्रल  गवरनमेन्ट  सर्वेन्ट्स

 94.  अग्रसेन  ,

 95.  नव  कुंज

 96.  अरुणा  को-आपरेटिव

 97.  आदित्य  वर्घन

 98.  स्पोर्ट्स  को-आपरेटिव

 99.  नवकला

 100.  इंडियन  नेवल  इम्प्लाइज

 101.  स्रेन्ट्रल  वेयर

 102.  नाकला

 103.  एसोसियेटिड  कम्पनीज

 104.  रिटायर  एण्ड  रिटाइरिंग

 गवने  मेंट  ई०

 105.  पावर  इंजीनियस

 106.  दीपा

 107.  अब्दुल  फजल

 108.  दिल्ली  प्रशासन  अधिकारी

 109.  उत्तरांचल

 110.  नील  कष्ठ

 111,  मानव  शक्ति

 ग्रुप  हाउसिंग  सोसाइटी
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 1  2

 112.  वेद  जनक  ग्रुप  हाउसिंग  सोसावटी  3

 113.  दूरदशंन
 !  !  1

 114.  भोवर  सीज  ”  !  2

 115.  नीना
 छं  !

 116.  कैपीटल
 "

 हैं

 117.  आशीर्वाद
 !  ”

 118.  प्रवंतीय  विकास
 ”  ”

 119.  दि  उना
 ”  ”

 120.  नायर
 !  "  1

 121.  प्रशान्त
 !  ”

 122.  विद्युत
 "  !

 123.  निगम
 !  /  1

 124.  कानून  हैं
 "

 125.  इन्द्रप्रस्थ
 ”  ”  व

 126.  कालीनूर
 "

 हु

 कुल  योग  743

 नोट  :  विभिन्‍न  ग्रुप  हाउसिंग  सोसाइटीज  की  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  में  उन
 व्यक्तियों  के  नाम  भी  शामिल  हैं  जिन्होंने  उन  पतों  पर  टेलीफोन  प्रदान  करने  के  लिए  अपने-अपने  नाम
 दर्ज  करवाए  हैं  जो  उपर्युक्त  हाउसिंग  सोसायटी  के  काम्प्लैक्स  में  पड़ते  हैं  ओर  साथ  ही  इनमें  ऐसे
 आवेदक  भी  हैं  जो  सोसायटी  ने  स्वयं  के  नाम  से  दर्ज  कराए  हैं  ।

 तेल  शौर  प्राकृतिक  ग्रेस  श्रायोग  को  ड्िलिंग  कार्य  के  लिए  घनराशि  का  प्राबंटन

 4594.  भ्रो  पो०  कुलन4ईबेल  :

 थी  दोलर्तासह  जो  जवेजा  :

 श्री  बी०  शोमनाड्रीदथर  राव  :

 कया  पेट्रोलियम  श्ोर  प्राकृतिक  बस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  सभी  नदियों  के  बेसितों  में  तेल

 है

 ।
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 नि  तन  ........................  जज  5553

 ओर  प्राकृतिक  गेस  की  खोज  के  लिए  और  अधिक  घनराशि  आबंटित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  निकालने  के  लिए  किन-किन  नदियों  के  बेसिनों  का

 चयन  किया  गया

 वर्ष  1986  से  वर्ष-बार  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की
 खोज  के  लिए  कितनी  घनराशि  खर्च  की  और

 अब  तक  हुई  उपलब्धि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेदोलियम  प्लोर  प्राकृतिक  गैस  मस्म्ालय  के  राज्य  प्रश्नों  ओर
 तलछटी  बेसिनों  में  खोज  के  लिए  ओ०एन०जी०सी०  को  और  अधिक  घन  राशि  आबंटित  करने  का
 कार  का  प्रस्ताव  उपरी  कृष्णा  गोदावरी  और  कावेरी
 बेसिन  से  हाइड्रोकार्यन  निकालने  के  लिए  नियमित  रूप  से  कम  किया  जा  रहा

 19६6-87  से  ख्ोजी  ड्रिलिंग  के  लिए  ओ०एन०जी  ०सी०  द्वारा  खर्च  की  गई  राशि  इस
 प्रकार  है  :  -

 रुपये  )

 1986-87  1987-88

 419.83  452.22

 1986  से  विनिधिष्ट  क्षेत्रों  में  की  गई  ड्रिलिंग  से  39  स्थानों  पर  हाइड्रोकार्बनों  के  होने
 का  पता  लगा

 खादी  शोर  प्रामोशोग  ध्राथोग  हारा  प्धघिनियम  शोर  तियमों  तथा
 बविनियमों  को  पुस्तिका  का  प्रकाशन

 ]
 4595.  श्रीमती  बिद्याबती  चतुर्ेदो  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खादी  ओर  ब्रामोध्योग  आयोग  द्वारा  अपने  कम  चरियों  से  सम्बन्धित  अधिनियमों  और

 नियमों  तथा  विनियमों  की  कोई  पुस्तिका  प्रकाशित  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  इस  पुस्तिका  को  केवल  अंग्रेजी  में  ही  प्रकाशित  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  आयोग  को  भविष्य  में  ऐसी  पुस्तिकाओं  को  अंग्रेजी  के

 साथ  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  करने  का  निदेश  देगी  ?

 उद्योग  मम्प्ालय  में  ध्रोद्योभिक  विकास  विभात  में  राज्य  मंत्री  एस०  :

 हां  ।

 भौर  खादी  तथा  प्रामोद्योग  संशोधित  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 अधिनियम  तथा  नियमों  के  हिम्दो  रुपांतर  की  पुल्तिका  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही

 कर  रहा

 18
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 प्रोकृतिक गस  का  जलाया  जाना

 )
 4596.  भ्री  जी०  जिजय  रामा  राव  :

 क्यों  पेड्रोलियम  श्ोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  देश  में  उत्पन्न  होने  वाली  गैस  प्राकृतिक  और  उससे  बनी  अन्य  प्रकार  की  गैस

 भरने  के  लिए  संपीडन  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  अब  भी  बड़ी  मात्रा  में  जला  दी जाती

 यदि  तो  खुदरा  उपभोक्ता  मूल्यों  के अनुसार  अब  तक  कितने  मूल्य  की  गैस  जला  दी

 ;

 गैस  जलाने  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  ओर

 कया  वनों  के  कटाव  को  रोकने  के  लिए  इस  गंस  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नाम  मात्र  के  मूल्य
 पर  बेचने  हेतु  प्रबन्ध  किए  जायेंगे  ?

 पेट्रोलियम  भ्रोर  भाकृतिक  गेस  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ब्रह्म  :  पिछले  चार
 वर्षों  के  दोरान  देश  में  प्राकतिक  गैस  का  उत्पादन  और  जलना  )  इस  प्रकार  रहा  :

 |

 ब्षं  उत्पादन  फ्लेअरिंग  धन  मीटर  प्रतिदिन
 जलाई  गई  गेस  का  प्रतिशत

 शाणनओ  42%

 22.2  8.54  38%

 27.0  7.40  28%

 9.38  30%

 गैस  को  जलाये  जाने  के  मुख्य  कारण  ये

 उपभोक्ताओं  द्वारा  वचनबद्ध  मात्रा  में  गैस  न  ले

 (2)  गैस  के  परिवहन  के  लिए  उत्पादन  और  संपीड़न  सुविधाओं में  मेल  न

 में  लगभग  3423  मिलियन  धंन॑  मीटर  गैस  जलाई  गई  ।  500  रुपये  प्रति

 एक  हआर  धन  मोटर  को  न्यूनतम  कोमत  के  आधार  पर  इस  मेस  का  सांकेतिक  मूल्य  500  करोड़
 रुपये  बेठता

 फ्लेभरिंग  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए  हैं  :

 संफीडन  सुविधाओं  को  बढ़ाया  गया  है  और  इन्हें  ओर  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 (2)  फालबेक  उपभोक्ताओं  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ताकि  जब  नियमित  उपभोक्ता
 मैस  न  लें  वो  उन्हें  येगेस  दी  जा  फालबंक  उपभोक्ताबों  के  लिए  गेस  की  मूल
 कीमत  में  तो  प्रतिशत  की  छूट  दी  जाती  है

 76
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 (3)  वचनबर्द्ध  द्वारा  कम  या  देरी  से  गैस  लेने  के  कारण  शेष  गैस  के  लिए  और
 उपभोक्ता  बनाये  गये

 विभिन्न  परियोजनाओं  को  प्राकृतिक  गंस  की  सप्लाई  की  जाती  है  और  यह  इसके  इष्टतम
 उपयोग के  लिए  तकनीकी  आशिक  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसकी  उपलब्धता पर  निभेर  करती

 उत्तर-पूव॑  में  तथा  उन  क्षेत्रों  में  जहां  ये  भण्डार  विकास  के  स्तर  पर  है  रियायती  कीमतें  निर्धारित
 की  गई

 9।
 लिखित  हत्तर

 राज्य  विद्युत  बोड़ों  को  शोर  बकाणा  धनराशि

 4597.  श्री  बी०  एस०  विजयराघ्वन  :

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  क्या  नाम  हैं  जिनकी  ओर  केन्द्रोय  उपक्तमों'की  भारी  घनराशि

 बकाया

 बकाया  घएनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  भोर

 बकाया  घनराशि  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंजालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्री  कल्पनाथ  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली  में  टेलोफोन  कलेक्क्षतों  के  लिए  प्रतोक्षा  सूची

 ]
 4598,  भो  राजकुमार  राय  :

 क्‍या  सचार  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  दिल्ली  द्वारा  कितने

 फोन  कनेक्शन  जारी  किये  गये  और  इस  समय  एक्सचेंज-वार  कितने  आवेदकों  के  नाम  प्रतीक्षा  सूच्री  में

 दर्ज  और

 अगले  तीन  वर्षों  क  दौरान  कितने  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जाने  को
 बना  है

 संचार  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 दिए  गए  टेलीफोन  कनेकक्‍्शनों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 17



 लिखित  उंततरें  1989

 बच  दिये  गये  टेलीफोन  कर्तक्शल

 1986-87  76683

 1987-88  78527

 1988-89  42658

 (1.3.89  तक )

 1.3.89  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  आवेदकों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी
 गई

 अगले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  नए  टेलीफोन  कनैक्शन  निम्नलिखित  सीमा  तक  प्रदान  किए
 जाने  की  उम्मीद

 1989-90  40,000

 1990-91  50,000

 1991-92  60,000

 १8
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 लिखित  उत्तर  4  1989

 टेलोफोन  एश्सअ्ंजों  में  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग

 ]

 4593.  थ्री  हुसेन  दलबाई  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  कुछ  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  कम्प्यूटर  से  टेलीफोन  काल  *

 रिकार्ड  किए  जाते  हु

 यह  प्रणाली  किस  हद  तक  स्रफल  रही  और

 इस  समय  यह  सुविधा  किन-किन  स्थानों  पर  उपलब्ध  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :

 प्रधालन  तथा  अनुरक्षण  का  काय॑  जिन  एक्सचेंजों  में  कम्प्यूटर  के  जरिए  किया  जाता  है  उन

 सभी  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  टेलीफोन  कॉलों  को  रिकार्ड  करने  के  लिए  कम्प्यूटर  का  इस्तेमाल  किया

 जाता  है  ।

 यह  प्रणाली  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  ।

 यह  सुविधा  सभी  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  उपलब्ध

 राज्यों  में  गेस  पर  ध्राधारित  परियोजमाझह्मों  को  स्थापना  करना

 4600.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :

 श्रीमतो  बसवराजेहवरी  :

 क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अपने-अपने  राज्यों  में  गैस  परियोजनाओं

 की  स्थापना  के  लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्वस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  केस्‍्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  अनु  रोधों  पर  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  संब्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  ब्रह्म  :  ओर

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  विभिन्‍न  प्रयोजनों  यथा  स्पांज  आयरन

 औद्योगिक  और  घरेलू  इंधनों  के  लिए  गैस  की  सप्लाई  के  लिए  समय-समय  पर  अनुरोध  प्राप्त  होते

 रहे

 ओर  विभिन्‍न  राज्यों  में  परियोजनाओं  के  लिए  ग्रेस  का  आबंटन  गैस  की

 लब्धता  ओर  गैस  के  अधिकतम  उपयोग  की  आवश्यकता  की  दृष्टि  से  तकनीकी  आथिक  आधार  पर
 किया  जाता

 हि



 ।4  1911  लिखित  उतरे

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  श्रायोग  को  झ्ाठवों  योजना में  प्रमुसंघान
 प्रौर  विकास  सम्बन्धी  गतिविधियां

 4601.  श्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :

 क्या  पेट्रोलियम  ोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क  )  कया  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  आठवीं  योजना  के  दोरान  अनुसंधान  और
 विकास  सम्बन्धी  गतिविधियों  पर  विशेष  ध्यान  देने  का विचार  और

 यदि  तो  तत्स/बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  भ्रोर  प्राकृतिक  गंस  भग्त्रालथ  के  राज्य  प्रंत्री  और
 तेल  एवं  श्राकृतिक  गैस  आयोग  का  अपने  अनुसंधान  संस्थानों  के  माध्यम  से  आठवीं  योजना  के  दोरान

 हाइड्रोकार्व तों  की  खोज  तथा  उसे  निकालने  तथा  अन्य  सम्बद्ध  गतिविधियों  से  सम्बन्धित  क्षेत्रों में
 2000  से  अधिक  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाओं/कार्यों  को  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव

 एन०जी०सी०  भूमिगत  कोल  गेसिफिकेशन  के  सम्बन्ध  में  भी  अपनी  अनुसंधान  गतिविधियां  जारी
 रखेगा  ।

 लघु  उच्चोग  एककों  को  स्थापना

 4602.  श्री  वक्कस  पुरुषोत्तमन  :

 क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  कितने  लघु  उद्योग  एकक  स्थापित  किए  गए

 इस  वर्ष  के  दोरान  लषु  उद्योग  एककों  की  संख्या  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ओर

 यह  वृद्धि  गत  तोल  वर्षों  को  वृद्धि  को  तुलना  में  कितनी  कम  अथवा  अधिक  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रौद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 राज्य

 |केन्द्र  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  लघु  उद्योग  विकास  संगठन

 के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  1987  के  अन्त  तक  पंजीकृत  लघु  ओद्योगिक  एककों  को  संख्या

 लगभग  10.48  लाख  थी  ।

 ओर  1987  में  लघु  उद्योग  विकास  संगठन  के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  पंजीकृत

 लघ  ओौद्योगिक  एककों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  प्रतिशत  9.5  प्रतिशत  था  जबकि  वर्ष  1984,  1985

 1986  में  यह  वृद्धि  दर  10.2  12.9  प्रतिशत  और  12.0  प्रतिशत

 सौर  अर्भा  केमा  की  स्थापना  के  लिए  धन  राधि

 4603.  डा०  दिग्विजय  सिह  :

 क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुल  बजट  राशि  में  से  अपार  ऊर्जा  स्रोतों  के  लिए  कितने  प्रतिशत धंम  राशि

 भावंटित  की  जाती
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 इसमें  से.वर्ष  1988-89 के  लिए  इस  भ्रयोजनाथं  कितनी  आबंटित  की  गई

 सौर  ऊर्जा  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  इस  वर्ष  कितनी,धन  राशि  आ  बंटित  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  :  वर्ष  1988-89  के  कुछ  योजना  नियतन  में  से  अपारंपरिक

 ऊर्जा  स्रोत  विभाग  के  लिए  नियतन  की  प्रतिशतता  केवल  0.27  प्रतिशत  आती  है  ।

 वर्ष  1988-89  के  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्लोेत  विभाग  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में
 105.00  5.00  रुपये  की  राशि  नियत  की  गई  है  जबकि  राज्यों  एवं  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्रों  के  लिए
 तदनुरूपी  राशि  क्रमशः  28.92  करोड़  एवं  1.06  करोड़  रुपये

 वर्ष  1988-89  के  दो  सौर  विद्युत  स्टेशनों  के  लिए  अलग  से  कोई  राशि  नियत  नहीं
 की  गई  फिर  भी  अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  अपने  सौर  प्रकाश  वोल्टीय  कार्य  क्रम  जिनके
 लिए  1988-89  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  9.50  करोड़  रुपये  का  नियतन  किया  गया  था  के  अन्तगंत  प्रकाश
 जादि  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  विकेन्द्रीकृत  ऊर्जा  प्रणालियों  की  व्यवस्था  के  लिए  कार्यक्रम
 आरम्भ  किये

 काहलगांब  सुपर  ताप  विद्यत  बिहार  के  लिए  भूमि  का  भ्रधिप्रहण

 4604.  आझोमती  समनो  रसा  सिह  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  काहलगांव  सुपर  विद्युत  परियोजना  में  भागलपुर  जिले  में  कितने  लोग  नियुक्त
 कियेਂ  गये  हैं  और  इस  सभय  बिहार  के  कुल  कितने  लोग  वहां  काय  क्र  रहे

 एम०  टी०  पी०  स्री०  द्वारा  इस  परियोजना  फे  लिए  कितने  लोगों  की  भूमि  अधिगृहीत  की
 पई  है  और  क्‍या  उनमें  से  प्रत्येक  परिवार  में  से  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया
 ण्या

 क्या  अधिगृहीत  भूमि  का  पूरा  भूगतवन  कर  दिया  और

 यदि  तो  कब  तक  भुगतान  कर  दिया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  कल्पमाथ  :  बिहार  और

 भागलपुर  जिले  के  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  206  मौर  109  है  जिन्हें  कहलगांव  सुपर  ताप  चिह़ुत
 परियोजना  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 परियोजना  के  लिए  लगभग  2600  व्यक्तियों  को  भूमि  अधिग्रहीत  की  जा  चुकी
 विस्थापित  परिवारों  में  से  प्रत्येक  परिवार  के  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  की

 परियोजना  की  सीमित  रोजगार  शक्‍यता  और  भूमि  बेदखलों  में  उपयुक्त  कुशल  कामिक  उपलब्ध  न  हो
 पाने  के  प्रतिबन्धित  है  ।

 ओर  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निमम  द्वारा  राज्य  सरकार  के
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 साथ  धूमि  अधिग्रहण  की  लागत  के  रूप  में  जमा  किये  गये  10.99  करोड़  रुपयों  में  स ेलगभय  9  करोड़
 रुपये  वितरित  किये  जा  चुके  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  मारतीय  सोमेंट  निगम  के  एककों  हारा  सहायक
 कार्यक्रम  का  कायन्विपन

 4605.  श्री  महेना  सिह  :

 क्या  उच्चोग  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  सीमेंट  निगम  के  विभिन्‍न  एक्कों  द्वारा  सहायक्र  उद्योग
 क्रम  का  कार्यान्वयन  किया  गया  और

 यवि  ते  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जेल  बगल  :  और  सीमेंट  उद्योग  मूल  रूप  से  एक  प्रक्रिया
 उद्योम  है  जिसे  चूने  के  कोयला  आदि  जंसी  मुख्य  अन्तव॑स्तुओं  शो  सप्लाई  के  लिए
 सहायक  उद्योगों  से  सहायता  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  जहां  तक  फालतू  आवश्यकता
 का  सम्बन्ध  देश  में  पर्याप्त  क्षमता  उपलब्ध  है  ।  सीमेंट  को  सिन्थेटिक  से  तेयार  या  यूलिफ्त  थैलों
 में  भरा  जाता  इस  प्रकार  के  थेलों  को  बनाने  की  पर्याप्त  क्षमता  देश  में  उपलब्ध  इस  बात  को
 ध्यान  मे  रखते  हुए  सीमेंट  कारपोरेशनतर  -  आफ  इ/्डियय  का  सद्यायक  उद्योग  लगाने  का  कोई  कार्यक्रम

 नहीं  है  ।

 सध्य  प्रवेश  के लिए  बनाई  गई  प्रामोण  विश्वुती  करण  योजनाध्नों  को  मंजूरो  प्रदान  कर्ता

 ]

 4606.  भी  प्रताप  मानु  करर्मा  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोई  ने  व  1988-89  के  दोरान  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना
 के  अन्तगंत  विद्युतीकरण  के  कुछ  नये  प्रस्ताव  ग्राभीण  विद्युतीकरण  निगम  को  भेजे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ने  अब  तक  उनमें  से  योजनाएं  मंजूर  हैं  ?

 अर्जा  भम्त्रालय  में  विभाग  में  राज्य-मम्त्री  कर्फ्ताण  और  वर्ष

 19.88 89  के  मध्य  प्रदेश  बिजली  बोड  ने  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  को  402  स्कीमें  प्रस्तुत
 को

 स्थिति  के  बर्मਂ  1968-89  के  दौरान  प्राम  बिश्युतीकरण
 निगम  द्वारा  209  याम  विद्युतीकरण  स्कीमे  रकीकृत  की  गई

 सरका रो  क्षेत्र  के  उपकमोें  में  सक।म  निर्माण  ऋण  संखुरਂ  करने  की  करते

 2607.  भ्रो  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  उद्योम्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  कया  हैं  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  महंगाई  भत्ता  पैटर्न
 को  लागू  करते  हैं  ओर  जिन्होंने  मकान  निर्माण  ऋण  मंजूर  करने  को  शर्तों  सहित  अपनी  विभिन्‍न  ऋण
 योजनाओं  को  संशोधित  किया  है  और  उन्हें  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लागू  नियमों  के  अनुरूप
 कर  विया  और

 सरकारी  क्षेत्र  के उन  उपक्रमों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्होंने  सरकार  द्वारा  जारी  मार्गनिदेंशों  के

 अनुरूप  अपने  मकान  निर्माण  ऋण  मंजूर  करने  संबंधी  नियमों/शर्तों  को  अभी  तक  संशोधित/उदार  नहीं
 बनाया  है  और  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  ओर  सरकारी  महंगाई  भत्ता  पैटर्न  अपनाने
 वाले  68  सरकारी  उद्यमों  में  स ेजिन  57  उद्यमों  ने  जानकारी  भेजी  उनमें  17  उद्यमों  ने  सूचित
 किया  है  कि  उनके  यहां  भवन  निर्माण  ऋण  की  कोई  योजना  नहीं  29  उद्यमों  ने  यह  रिपोर्ट  दी

 है  कि
 उन्होंने  अपने  भवन  निर्माण  ऋण  योजना  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  चार  उद्यमों  ने  अपने
 चारियों  द्वारा  अन्य  प्राधिकरणों  से  लिए  गए  भवन  निर्माण  ऋण  के  सम्बन्ध  में  ब्याज  इमदाद  योजना
 अपनाई  है  ।  सात  सरकारी  उद्यमों  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  बनाई  गई  भवन-निर्माण
 ऋण  योजना  को  आशोधित  किया  गया  है  और  उन्होंने  अपने  कर्ंचारियों  को  स्वीकार्य  ऋण  की  सीमा
 बढ़ा  दी

 तमिलनाडु  में  पवन  ऊर्जा  को  सम्मावभाएं

 4608.  श्री  कादस्थुर  एम  ०|प्रार०  जतादतन  :

 क्या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  तमिलनाडु  में  पवन  ऊर्जा  की  अच्छो  संभावनाएं

 किन-किन  अन्य  राज्यों  में  पनबिजली  के  प्राकृतिक  संसाधनों  की  अपेक्षा  पवन  ऊर्जा  की
 अचक्षछो  संभावनाएं

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपलब्ध  पथन  ऊर्जा
 से  अधिक  बिजली  उत्पादन  को प्रोत्साहन  देने

 हेतु  किसी  विशेष  कार्यक्रम  की  रूपरेखा  तैयार  की

 कया  इस  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  में  तमिलनाडु  को
 कोई  प्राथमिकता  दी  और

 (३)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बतस्त  :  और  जी  हां  |  वर्तमान  सूचना  के  गुजरात
 राज्य  में  भी  पवन  ऊर्जा  की  अच्छी  सम्भावना  है  और  कनटिक  एवं  आन्धभ्र  प्रदेश में
 इसकी  कुछ  सम्भावनाएं  पवन  ऊर्जा  सम्भावना  का  अधिक  सुनिश्चित  अनुमान  लगाने  के  17
 राज्यों  प्रशासित  क्षेत्रों  में  विस्तृत  जांच  प्रगति  पर  है  ।

 अपारंपरिक  ऊर्जा  ल्लोत  जल  पम्पन  बेद्री  चाजिंग  एवं  विद्युत  उत्पादन  सहित  एक
 विस्त्त  आधार  पर  पवन  ऊर्जा  कार्यक्रम  का  कार्यात्वयन  कर  रहा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  2300

 से  भी  अधिक  जल  पम्पन  पवन  चक्षिकियों  की  स्थापना  की  जा  चुकी  6.85  मेगावाट  समेकित  क्षमता

 बाली  पवन  फाम  परियोजनाओं  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  जिन्होंने  अब  तक  संबंधित  राज्य  बिजली
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 घरों  को  155  लाख  यूनिट  से  भी  अधिक  विद्युत  प्रदान  की  यदि  अपेक्षाकृत  अधिक  राशि  उपलब्ध  की
 जाय  तो  ओर  अधिक  पवन  विद्युत  एकक  लगाये  जा  सकते

 तमिलनाडु  में  पवन  ऊर्जा  की  अच्छी  सम्भावना  के  हस  क्षेत्र  अपारंपरिक  ऊर्जा
 स्रोत  विभाग  से  प्राप्त  वित्तीय  सहायता  द्वारा  कई  बड़ी  परियोजनाओं  को  प्रायोजित  किया  गया

 (3)  प्रश्न  ही  नहीं

 महाराष्ट्र  में  प्रहमवनगर  में  लए  डाकधर  खोलना

 4609.  श्री  बालासाहिब  जिले  पाटिल  :

 क्या  संजार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  महाराष्ट्र  के  अहमदनगर  जिले  में  नये  डाकघर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  नये  डाकघर  किन-किन  स्थानों  पर  खोलने  का  विचार  है  और  ये  कब  तक  खोले

 जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  जी  हां  ।

 पिम्पल  इृदारा  और  सोमसाड  ब्रांडगांव  ग्रामों  क ेलिए  डाकभर  मंजूर  कर
 दिए  गए  इनके  खोलने  की  तारीखों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।

 बंगलौर  में  हैलीफोन  के  किशाया  प्रमार  में  संशोधन

 4610.  थी  थी०  एस०  कृष्ण  धग्यर  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलोर  में  स्थानीय  टेलीफोन  प्रणाली  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  परिणामस्वरूप
 बंगलौर  टेलीफोन  प्रणाली  से  संबंधित  ओ०  बाई०  टी०  तथा  गैर-ओ०  वाई०  टी०  सामान्य  अथवा  विशेष
 टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  किराया  प्रभार  में  संशोधन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  प्ंज्ञालय  में  राज्य  मंझ्ो  गिरिधर  :  और  जी  हां  ।  बेंगलूर
 टेलीफोन  प्रणाली  की  क्षमता  11-2-89  को  1  लाख  लाइनों  से  अधिक  हो  12-2-1989  से

 बेंगलूर  में  चालू  टेलीफोन  कनेक्शन  के  किराया  प्रभारों  में  भारतीय  तार  नियमों  के  मौजूदा  प्रावधानों के
 अनुसार  संशोघन  किया  गया  ।

 गुणरात  में  इलेक्ट्रॉनिक  टेलोफोन  एक्सलेंल  स्थापित  करता

 4611.  भरी  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 $7
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 सातवीं  योजनावधि  के  दो  रान  गुजरात  में  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 के  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  रूप  में  कितनी  सफलता  मिली  और  आवंटित  धनराशि  की

 तुलना  में  इस  पर  वर्षबार  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधघर  :  और  अपेक्षित  जानकारी

 संलग्न  और  में  दी  गई  है  ।

 गुजरात  में  अब  तक  सातवीं  पंचवर्षीय  यौजना  के  दौरान  विभिन्‍न  प्रकार  के
 निम्नलिखित  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  गए  हैं
 —_—  —  ——

 क्रम  सं०  स्थान  का  भाम|एक्सचें  ज  प्रका  र  क्षमता

 1  2  3  रा  4

 1.  मेहसाना  पी  आर  एक्स/ए  3000

 2.
 /

 हैं
 1000

 3...  परोरबन्दर
 !  3000

 4
 ”  !  1000  )

 5  गांधीनगर  ,
 "

 ..  3000

 6  ”
 ्््ि  1000

 7...  ग्रांघीधाम
 रा  1000

 8...»
 हि  1000

 9...  वैरामाल
 "  1000

 10...  कोडीनार  एन  ईए  एक्स
 400  ”

 11.
 /  !!  100  ६

 12...  रास
 .  128  पोर्ट  सीडॉट  85

 13...  संदेशन
 !!  85

 14...  बलिसाना  128  पोर्ट  85

 15.  चित्ताला  |
 !  85

 16...  लिलीयामोटा
 छ  85

 17...  धीलवाल
 "  85

 18.  अहमदाबाद-रेलवेपुरा

 .
 ई-॥0बो  10,000
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 2  3  4

 19.  अहमवाबाद  ई-]0बी  8,000

 20...  ”  ”  "
 1000

 21...”  39  यूनिटना
 र्घा

 5000...

 22...  बेतवा  आर  एल  यू
 ”  3000

 23...  /”  रा  ”  1000  )
 24...”  नारंगपुरा

 छः  1000

 25.”  रेलवेपुरा
 "  1000

 26.  /-39  यूनिटना
 "  3000  )

 27.  7
 नारंगपुरा  हैं

 1000

 28.”  राजकोट  आर एल  यू
 छं  2000

 29.  सूरत
 ”  !  !  4000

 शेष  योजना  अवधि  के  दौरान  अर्थात्‌  1989-90  में  गुजरात  में  विभिन्न  ब्रकार  के

 लिखित  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  संस्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  :--

 क्रम  स्थान  का  नाम्न/एक्सचेंज  अकार
 :  क्षमता

 1  2  3  बे

 1...  कवादिया  कालोनी  512  पोर्ट आई  एल  टी  380

 2.  भानवाद  वही  --  380

 3.  ग्रधोदा  -  बही --  380

 4...  पालाज  --  वही  --  380

 5.  बालासीनूर  380

 6.  राजूला  --  380

 7.  वानकबो  री  128  पोर्ट  सी-डाट  85

 8...  इडंगर  --  85

 9.  कुनकावेव  --  85

 10.  वेधोदीया  एन  ई  ए  एक्स  500

 11.  पालीढाना  700

 89
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 1  2  3  4

 12.  पांदी  एन  ई  ए  एक्स
 400

 13  अंबाजी  600

 14...  हाजीरा  —t—  600

 15  ओखा  ई  एस  ए  एक्स  पाम  190

 16...  उदवादा  190

 17  कंजारी
 190

 18*  मटर  --  190

 19  छलाला  --  190

 20  दामनगर  --  190

 21...  वाठीया  वही  190

 22...  नरदीपुर  -  वही --
 190

 23...  कनोदार  --  190

 24...  सूरत  थी  500

 25...  राजकोट  500

 उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  15  सीडाट  आर०  ए०  एक्?०  और  26  यूनिट  मिनी  आई०  एल०  टी०

 64  पोर्ट  के  संस्थापन  की  भी  योजना  है  ।

 सातवीं  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  क ेलिए  73.71  करोड़  रुपये  निर्धारित  किये  गये

 इसकी  तुलना  में  इस  अवधि  में  लगभग  56,000  लाहनें  चाल  करने  के  लिए  76.81  करोड़  रुपये  खर्च
 किये  गये  ।  पांचवें  वर्ष  अर्थात्‌  1989-90  के  लिए  निधि  आवंटन  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया

 विवर  2

 वर्षवार  उपलब्धि  और  उस  पर  खर्च  की  मई  राशि  इस  प्रकार  है  :

 वर्ष  क्षमता  शशि
 की  रुपयों

 _  __  खजं  की  गई  राशि

 1986.87  2  3  4

 99
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 1  2  3  4

 1987-88 8  2,400  2.62  1.89

 1988-89  25,610  37.83  38.56

 1989-90
 10,000  आबंदटित  किया  जाना

 राष्ट्रीय  किस  विकास  नियम  को  छिकायतें

 ]
 श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :

 क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  कोई  कार्यबाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूथना  धौर  प्रसारण  मंत्रो  एच०  के०  एल०  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बम्बई  हाई  भ्रपतटोय  क्षेत्र  में

 4613.  भ्रो  बितेमा तिह  :

 क्या  पेह्रोलिय  म  भ्रौर  प्राकृतिक  गंस  पंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  बम्बई  हाई  अपतटीय  क्षेत्र  में  कितने  प्लेटफार्म '

 क्या  ये  सभी  ड्रिलिंग  प्लेटफामं  अग्नि  शमन  उपकरणों  से  सुसण्जित  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलिपम  धर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  से  अम्बई
 हाई  क्षेत्र  में  82  प्लेटफामं  हैं  जहां  कुएं  खोदे  गए  इसमें  से  78  कुओं  में  अग्नि  शमन  सुविधाएं  उपलब्ध

 पांच  नये  प्लेटफामं  अस्थायो  डेकों  पर  काम  कर  रहे  हैं  तथा  यहां  किसी  भी  आपातकालोमन  समय
 में  पाइप  लाइनों  से  कुएं  का  स-बन्ध  विज्छेद  और  बन्द  करने  के  लिए  स्वचालित  प्रथालियां  सूचना
 के  अनुसार  अस्थायी  डेकों

 को  बदलकर  स्थायी  डेंकों  में  परिवर्तित  किया  जहां  अग्नि  शमन  की

 पूरी  सुविधाएं  होंगी  ।

 इसके  अतिरिक्त  9  प्रोसेस  काम्पलैक्स  हैं  जो  अग्नि  शमन  सुविधाओं  से  सुसज्जित
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 केरल  राज्य  नारियल  जटा  निगम  को  नारियल  जटा  बोड  में
 प्रतिनिधित्व  दिया  जाना

 ]
 4614.  श्री  बी०  शोमनाब्रीववर  राव

 क्या  उच्योभध  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केरल  राज्य  द्ारियल  जदा  निगम  और  सहकारी  ज्ारियल  जटा  संघ  को  नव  गठित
 नारियल  जटा  बोर्ड  में  प्रतिनिधित्व  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 क्‍या  सरकार  का  इन  दो  महत्वपूर्ण  संस्थाओं  को  नारियल  जटा  बोडं  में  प्रतिनिधित्व  देने
 का  विचार  है  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  में  प्रोद्योंगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सगत्री  एम०  प्रसरणाचलम )  :
 केरल  राज्य  नारियल  जटा  निगम  और  सहकारी  नारियल  जटा  संघ  को  हाल  में  गठित  नारियल
 जटा  बोर्ड  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  नारियल  जटा  बोड/का  पुनगेंठन  नारियल  जठा  उद्योग  1953
 ओऔर  नारियल  जटा  उद्योग  1954  के  जूपबन्धों  के  अनुसार  किया  गया  अधिनियम  तथा
 नियम  में  निदिध्ट  श्रेणियों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  निजी  सदस्यों  का  चयन  इन  नियमों  के

 अनुसार  किया  गया  ऐसा  करते  केरल  सहित  विभिन्‍न  नारियल  जटा  उत्पादक  राज्यों को
 प्रतिनिधित्व  दिया  गया  अध्यक्ष  के  अतिरिक्त  इसमें  23  सदस्य  इसके  3  सदस्य  संसद  द्वारा

 चुने  जाते  5  विभिन्‍न  राज्य  जिसमें  केरल  राज्य  भी  सम्मिलित  का  प्रतिनिधित्व  करते

 हैं  और  3  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  प्रतिनिधित्व  करते  अन्य  12  सदस्यों  में  से  5  केरल
 राज्य  के

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  विश्व  बेंक  से  सहायता

 4615.  भ्री  मुरखीघर  साने  :

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  को  इसको  विद्युत  परियोजमाओं  हेतु  अतीत  में  विश्व

 बैंक से  सहायता  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (a)  क्या  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  कुछ  नई  विद्युत  परियोजनाओं  हेतु  विश्व  बैंक  से

 सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य  वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  भग्त्रालय  में  विद्युत  बिमाग  में  राज्य  सरजो  कल्पमाथ  :  ओर

 हां  ।  राष्ट्रोय  ताप  विद्युत  निगम  लिमिटेड  की  तेरह  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेंक  की  सहायता
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 प्राप्त  की  गई  इनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 लिखित  उत्तर

 और  फरक्का  सु०  ता०  वि०  परियोजना  चरण-तीन  (1x  500  तथा

 विध्याचल सु०  ता०  वि०  परियोजना  चरण-एक  (62<  . 10  के  अंतिरिक्त  पारेषण  प्रणाली
 को  विश्व  बैंक  को  सहायता  के

 1989  में  इन  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  भी  किया
 लिए  प्रस्तुत  किया  गया  विश्व  बेक  के  एक  शिष्टमण्डल  ने

 विवरण

 क्र»  परियोजना  का
 ..

 विदेशी  सहा  यता  ऋण  सहायंता  ऋण  समझौते  पर

 सं०  का  स्रोत  की  राशि  हस्ताक्षर  करने  को
 तारीख

 1  है  3  4  5

 1,  सिंगरोली  ता०  वि०  प०  आईन  हो०  ए०  150  मिलियन  01.04.77
 अमरीकी  डालर

 2.  सिंगरौली  सु०ण्ता०विण्पव०  आईए  300  मिलियन  05.06.80
 अमरीकी  डालर

 3.  कोरबा  ताब  बि०  प०  आई०  डी०  ए०  200  मिलियन  12.05.78

 (34-1)  अमरीकी  डालर

 4.  कोरबा  सु०  ता०  वि०  प०  आई०  डी०ए०  325.6  04.02.82

 एस०  डी०  आर०

 5.  रामगुंडम  ता०  वि०  प०  आई०  डी०  ए०  200  ग्रिलियन  02.02.79

 )  अमरीकी  डालर

 आई०  बी०आर०  डो»  50  मिलियन  02.02.79
 अमरीकी  डालर

 6.  रामगुंडम  सु०्ता०  आईण्बी०आरण्डी०  300  मिलियन  06.01.82

 बि०  प०  )  अमरीकी  डालर

 7.  फरकक्‍्का  ता०  वि०  प०  आई०  225  मिलियन  11  07.80

 अमरीकी  डालर

 आई०बी०्मार०्डी०  25  मिलियन  1.07.80

 अमरीकी  डालर

 8.  फरक्‍्का  सु०  ता०  वि०प०  300.8  29.06.84

 )  अमरीकी  डालर

 9.  केन्द्रीय  छिद्युत  पारेषण  आई०्बी०आर०डी  ०  250.7  मिलियन  08.06.83

 लाइमें  अमरीकी  डालर
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 10.  रिहन्द  पारेषण  लाइनें  आई०्बी०आर०डी०  250  मिलियन  16.09.85
 अमरीकी  डालर

 11.  तलचेर  सु०  ता०वि०  परि०ण  375  मिलियन  21.12.87

 अमरीकी  डालर

 12.  गैस  आधारित  संयुक्त  आई०बी०आर०डी०  485  मिलियन  27.10.86

 साइकल  विद्युत  परियोजना  अमरीकी  डालर
 औरैया  ओर  कवास  )

 राष्ट्रीय  राजधानी  ताप  भाई०बी०भार०डी  ०  425  मिलियन  21.12.87

 विद्युत  परियोजना  अमरीकी  डालर

 आई०  डी०  ए०--अन्‍्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन

 आई०  बी०  आर०  डी००»अत्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  एवं  विकास  बैंक  ।

 उपभोक्ताधों  को  शातरा  पकाने  को  गैस  के  दूसरे
 सिलेण्डर  का  श्राबस्टन

 4616,  भ्री  वो०  कछुष्ण  राव  :

 क्या  पेढ्रोलियप्न  ध्ोर  प्राकृतिक  गैक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपभोक्ताओं  को  श्वाना  पकाने  की  गेस  का  दूसरा  सिलेण्डर  जारी  करना  बन्द  कर
 दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की  गैस  का  दूसरा
 डर  जारी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ?

 पेट्रोलिपम  प्रोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ब्रह्म  दल  ):  से
 रकों  को  इस  बात  के  निर्देश  हैं  कि  वे  देश  में  उपभोक्ता  को  इच्छानुसार  दो  सिलिडरों  वाले  कनंक्शन  जारी

 फिर  भी  एल०  पी०  जी०  की  सप्लाई  अथवा  उत्पादन  सम्बन्धी  रुकावटों  के  कारण  उत्पन्न
 लाग  के  समय  दो  सिलिडरों  वाले  कनेक्शनों  का  जारी  किया  जाना  अस्थायी  तौर  पर  तब  तक  के  लिए
 रोक  दिया  जाता  जब  तक  कि  स्थिति  सामान्य  न  हो  जाए  ।

 प्रास्प्र  प्रदेश  के  झगस्तपुर  लिले  में  एत०  टी०  डी०  सुविधाएं

 4617.  भ्री  के०  रामशभ्चाढ  रेड्डी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  के  अनस्तपुर  जिले  में  उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनमें
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 एस०  टी०  डी०  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई

 अनन्तपुर  जिले  के  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  और

 सभी  एक्सचेंजों  में  एस०  टी०  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराए  जाने  की
 बना  है  !

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  आमस्प्र  प्रदेश  के  अनन्तपुरम
 जिले  के  उन  एक्सचेंजों  के  नाम  इस  प्रकार  जहां  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  की  गई

 हिन्दूपुर  ।

 अनन्तपुर  जिले  के  धारवरम  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  वर्ष  1989-90  के  दौरान

 एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना

 संसाधनों  के  सीमित  होने  के  कारण  अनन्तपुर  जिले  के  अन्य  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में

 फिलहाल एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 पमचक्कियों  तथा  सौर  ऊर्जा  के  विकास  हेतु  सहायता

 ]
 4618.  भरी  शास्ति  घारोबाल  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  राज्यों
 ने

 पनचकिकयों  तथा  सौर  ऊर्जा  के  विकास  हेतु  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 यता  की  मांग  की

 यदि  तो  देश  में  इन  ज्ञोतों  के  माध्यम  से  इस  समय  कितनी  मात्रा  में  ऊर्जा  का  उत्पादन

 किया  जा  रहा

 क्या  ऊर्जा  के  ये  स्रोत  लाभप्रद  साबित  हुए  और

 (a)  यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  राज्यवार  कितनी  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  देने का

 विधार  है  !

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 से  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  विभाग  को  समय-समय  पर  पनचक्कियों  तथा

 स॒क्ष्म  पनबिजली  )  तथा  सौर  ऊर्जा  सहित  ऊर्जा  के  अपारम्परिक  स्रोतों  के  विकास  और  उपयोग  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता  को  बढ़ाने  हेतु  अनुरोध  प्राप्त  होते  यह  विभाग  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  के

 आधार  पर  सहायता  प्रदान  करता  अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  पैदा  की  गई/बचत  की  गई  विद्युत

 में  1986  में  स्थापित  पवन  फार्मों  से  1:5  लाख  यूनिट  सौर  ऊर्जा  से  लगभग  312  मिलियन

 किलोवाट  घंटा  सहित  लगभग  5700  मिलियन  किलोवाट  बंटा  प्रति  वर्ष  के  बराबर  ऊर्जा  झामिल

 में  के  कार्य क्रम  के  यह  अनुमान  है  कि  प्रति  वर्ष  42  लाख  टम  जलावन  लकड़ी  को  बचत

 डा  रही  चूंकि  इन  स्रोतों  से  पहले  ही  उपभोक्ताओं  को  अत्यधिक  लाभ  हो  रहा  हसलिए  ये

 भ्ड
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 प्रशंसनीय  स्रोत  सिद्ध  हुए  हैं  ।  पिछले  मांग  और  धनराशिकी  उपलब्धता  के  आधार
 पर  राज्यों  को  वाषिक  रूप  से  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  कार्यक्रमों  का  आगे  विस्तारण
 तथा  केन्द्रीय  सहा-यता  उपलब्ध  किए  जाने  वाले  आर्थिक  संसाधनों  पर  निर्भर  होगी  ।

 केरल  में  ठेली  फोन  क्क्श्ननों  के  लिए  लस्थित  पड़े  ह्रावेदन-पश्ष

 |

 4619.  श्री  ए०  आाल्सं  :;

 क्ष्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  केरल  में  विभिन्‍न  टेलीफोन
 एक्सचेंजों  में  एक्सचेंजवार  कितने  आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  कितने  टेलीफोन  कनैक्शन  दिए  जाने  और

 (  टेलीफोन  कनेक्शन  के  शीघ्र  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गिरिघर  :  त्रिवेन्द्रम  में
 31-12-1988  को  बहां  के  विभिन्‍न  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  आवेदकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :---

 एक्सचेंज  का  नाम  31-1  2-88  को  प्रतोक्षा  सूचो

 क्रासवार  3257

 कंथम्‌क्‍्क्‌  4278

 श्रीकरीम  1329

 ये  तीनों  एक्सचेंज  अपनी  95%  क्षमता  से
 ऊपर

 तक  काम  कर  रहे  अतः  1989-90

 के  दोरान  एक  मुश्त  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  पाना  सम्भव  न  होगा  ।

 1989-90  के  लिए  ई०  वी०  एक्सचेंजों  की  20,000  लाइनें  प्रदान  की  गई  हैं  जिमके
 आठवीं  योजना  अवधि  के  शुरू  में  चालू  होने  को  उम्मीद  है  ।  इन  एक्सचेंजों  के  चालू  हो  जाने  के  पश्चात्‌
 कनेक्शन  दिए

 राजस्थान  में  तेल  को  खोज  के  लिए  डेजट  रिगों  का  प्रयोग

 ]

 4620.  भ्री  गद्धि  चना  जन  :

 क्या  पेढ़्ो  लिगस  शौर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इण्डिया  लिमिटेड
 द्वारा तेल  और  प्राकृतिक  गेस  की  खोज के  क्षेत्र  में  की  गई  उपलब्धि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  राजस्थान  के  पश्चिचम  रेगिस्तान  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  डेजर्ट  डिलिंग  रियों  की  सप्लाई
 न  किए  जाने  के  कारण  बहां  पर  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  के  कायं  में  धीमी  प्रभति  हुई

 और

 9५
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 यदि  तो  ड्रिलिग  कार्स  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित  संद्या  में  रिंग  उपलब्ध
 कराने  हेतु  क्‍या  प्रबन्ध  करने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  1-1-1986

 से  31-12-88  2-88  तक  की  अवधि  के  दौरान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड
 द्वारा  किए  गए  प्रयासों  के  फलस्वरूप  हाइड़ो  कार्बनों  की  खोज  संबंधी  उपलब्धियां  निम्नलिखित  हैं  :--

 कस्पनो  स्थानों  को  संख्या

 lo  एन०  जी०  सी ०  37

 ओ"०  भाई०  एल»  8

 1-1-1985  से  1-1-1988  की  अवधि  के  दोरान  इन  कम्पनियों  द्वारा  तेल  और  गैस के  दराबर
 तेल  के  भूमिगत  भंडारों  में  की  गई  वृद्धि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 1985  1986  1987

 भ्रो०  एन०  जी०  सी०  112.64  298.54  411.69

 ओ०  आई०  एल  39.55  27.22  38.74

 और  राजस्थान  के  पश्चिमी  मर्स्थलीय  क्षेत्र  के  लिए  आवश्यक  विशेष  प्रकार  के
 रिग  के  कारण  खोज  कार्यों  में  कोई  देरी  नहीं  हुई

 केरल  में  मारो  उद्योग  स्थापित  करना

 ]
 प्रो०  पी०  जे०  कुश्थिन  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छठी  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दोरान  केरल  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र
 के  अधीन  कोई  भारी  उद्योग  स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  राज्य  में  कोई  नया  भारी  केन्द्रोय  उद्योग  स्थापित  करने का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उच्योग  सन्‍्त्रो  जे०  वेंगल  :  केरल  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  पांच
 ,  उपक्तमों  और  उनके  पंजीकृत  कार्यालयों  में  से  केवल  एक  अर्थात्‌  हिन्दुस्तान  न्यूजप्रिट  लि०  नामक

 केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रम  छठो  एवं  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  राष्ष्य  में  स्थापित  किया
 ग्रयां  है  ।

 97
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 डिमोड  ट्ंढे  सेबी  शुरू  करेंगी

 4672,  श्रो  लक्भण  मलिक

 क्या  संचार  मत्री  यह  बताने  की  ईपा  करेंगे  कि

 महांतधर  टेलीफोन  निमम  दिल्ली  ने  किन-किन  छ्हरों  के  लिए  डिमांड  ट्रंक
 सेवा  आरंभ  की  और

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  दिल्‍ली  की  योञ्रना  के  अनसार  चालू  वित्तीय  वर्ष

 के  दौरान  अन्य  किन  शहरों  को  डिमांड  ट्रंक  सेवा  से  दिल्‍ली  के  साथ  जौड़ने  के  विभार  है  ?

 संचार  मग्जालय  मैं  राज्य  ममत्रो  गिरिधर  :  जानैकारी  संलग्त  विवरण  में

 ब्री  गई

 1989-90  के  लिए  यौजनाओं  को  अभ्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 जिन  शहरों  के  लिए  दिल्ली  से  मांग  ट्रेभ्के  सेवा  शुरू  की  भमई  है  उमके  नाम
 नीचे  दिए  गये  हैं  :--

 क्रम  सं०  स्टेशन  कोड  हटेशम  कोड

 1  2  रा  3.  4  शा  6

 1.  भबोहर  1579  14.  बीकानेर

 ः

 1534

 2.  अगरतला  1592.  15.  भिवानी  1574

 3.  एजबाल  1593  16.  भोपाल  1530

 4.  आगरा  1563  भरकेई  150

 5.  अहमदाबाद  1598 18.  शुलेशहर  1567

 6.  अलीगढ़  1531... 19.  कर्लकत्ता
 प5व

 ः
 7.  इलाहाबाद  1564  20.  अष्डीगढ़  1570

 8.  अम्बाला  1575.  .
 21:  देहरादून  1565

 9.  अमृतसर  1578.  22-  एर्नाकुलम  1535

 10.  बंगेलूर
 1599.  23.  फरीदाबाद

 11.  बरेली  1531  24,  गंगटोक  1592

 12.  बड़ोदा  1598  25.  गुड़गांव  1572

 13.  भटिडा  1579  26.  गुवाहाटी  1590
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 Se  >०-----..  _

 1  2  3  4.  5  6

 27.  ग्वालियर  1563  53.  पटियाला  1579

 28.  हापुड़  1533  54.  फटना  1591

 29.  हिसार  1973.  55.  पृ  1535
 30.  हैदराबाद  1599  ६६6.  पंजिम  1599

 इम्फाल  1592
 21:  57.  पठानकोट  1576

 1583 32.  ईटानगर
 $8.  रायबरेली  1567

 33.  जगाधरी  1575
 59.  यंसी  1536

 4 34.  जसइठर  1524  60.  रेग्ाड़ी  1572 1  1581 35.

 जप  पक  ।  की
 61.  रोहतक  1573

 35.  " मर
 594  62.  स्ड़्की  1568 37.  जोधपुर  !

 03.  स्रह्मरनपुर  1568
 38  कानपुर  1561

 $4.  शिल्लांग  1590
 39.  भुवनेश्वर  1591

 65.  सिलीगुड़ीं  1536
 40.  करनाल  1532

 6६.  शिमला  1576
 41.  कोटा  1594

 ह
 क  |

 67.  सिरसा  1574
 42.  कोहिमा  1593

 68.  सोनीपत  1532
 43.  लक्ष  तक  »  :

 े
 44.  लुधियाना  1577.  ९  की  ब्ंफ़ाड़्गर  1534

 46.  मथुरा  152  70.  तिवेन्द्रम  1580

 47.  मेरठ  1533.  72.  उदयपुर  1597

 48.  मोदीनगर  1562.  73.  वाराणसी  1534

 49.  मुरादाबाद  1566  73.  गांधीगगर

 50.  मसूरी  स्पीड  ट्रम्क  सेवा

 49.  मुजफ्फर  नगर  1566  74.  इंदौर

 52.  पानीपत  1568  2.  भागपुर  1596
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 केरल  में  एस०  टो०  डी०  सुविधा

 4623.  श्री  टी०  बल्कीर  :

 क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  एस०  टी  ०डी  ०  सुविधा  प्राप्त  टेल  फोन  एक्सचेंजों  की  संख्या कितनी

 किन-किन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  एस«टी०डी०  सुविधा से  जोड़ने  का प्रस्ताव

 इन  एक्सचेंजों  में  एस०टी  ०डी ०  सुविधा  कब  आरम्भ  की  जायेगी  ?

 संचार  सम्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍ज्ो  गिरिघर  गोमांगो  )  :  के  रल  के  94  टेलीफोन
 थेंजो ंमें  एस०टो  ०डी  ०  सुविधा  प्रदान  की  गई

 और  केरल  के  निम्नलिखित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  1990  तक  एस०टी ०  डी  ०
 सुविधा  प्रदान  किये  जाने  की  योजना  है  ।

 कारारगोद  के
 को  थट्टुकुल  मावेलीका  मुलाकु

 वहनवकनचे  वलप्पाड  ।

 पहद्चिम  बंगाल  में  रसोई  गेस  को  एजन्सियों  श्लोर  पेढ्रोल  पम्पों  का  झ्ाबंटन

 4624.  डा०  फूलरेज  गुहा  :

 क्ष्या  पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1986,  1987
 भौर  वर्ष  1988  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  कितनी  रसोई  गंस  की  एजेंसियों  और  कितने  पेट्रोल  पम्प
 भाबंटित  किये  गये  ?

 पेट्रोलियम  भ्रौर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  ब्रह्म  :  वर्ष  1986,  1987
 और  1988  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  अलाट  किये  गये  एल०पी०जी०  वितरण  केन्द्रों  तथा  खुदरा
 बिक्री  केन्द्रों  की  डील  रशिपों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 एल  »  पी०  जी०  वितरण  केन्द्र  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  की

 डील  रशिपें

 1986  20  22

 1987  7  11

 1988  23  19

 पंजाब  में  ऊर्जा  के  खोतों  का  थिकास

 4625.  थी  कमल  चौधरो  :

 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि  ;
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  आज  तक  पंजाब  में  ऊर्जा  ल्रोतों  क ेविकास
 पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई

 कया  पंजाब  में  ख॑  की  गई  घनराशि  यहां  की  जनसंद्था  ओर  ऊर्जा  की  मांग  की  तुलना
 में  कम  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  पंजाब  में  ऊर्जा  के  विकास  के  लिये  और  अधिक
 घन  राशि  देने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  बिच्युत  विसाग  में  राज्य  सम्त्री  कल्पनाथ  :  अनुमान  है  कि
 योजना  )  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दोरान  पंजाब  में  विद्युत  क्षेत्र  के विकास  पर

 संभावित  परिव्यय  की  राशि  1578  करोड़  रुपये  होगी  ।

 ओर  विभिनन  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  निधि  की  व्यवस्था  राज्य  सरकारों  द्वारा
 उनकी  योजना  '  में  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  की  जाती  है  कि  राज्य  उस  क्षेत्र  को  कितनी
 प्राथमिकता  देता  है  ओर  संसाधन  की  उपलब्धता  कितनी  1989-90  के  लिये  क्षेत्रवार  घनराशि का
 निर्धारण  करते  समय  पंजाबद्वारा  विद्युत  क्षेत्र  को  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  दी  गई  और  इसके  लिये
 राज्य  के  789  करोड़  रुपये  की  वाधिक  योजना  में  से  317.5  2  करोड़  रुपये  आवंटित  किया  «

 झनुसूचित  जाति/भ्रनुसूचित  जनजाति  के  समुदाय  के  लोगों  को  श्ौध्योगिक  लाइसेंस

 4626.  हो  हेत  राम  :

 क्‍या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ओद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  के  मामले  में  अनुसूचित  ,जाति/अनुसूचित  जनजाति
 के  व्यक्तियों  के लिए  कोई  आरक्षण

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  सम्त्रालय  में  क्‍ग्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रोी  एस०  ह्राजणाललम )
 से  ओऔद्योगिक  लाइसेंस  सभी  पात्र  आवेदकों  को  उदारता  से  दिए  बाते  इसके  अलावा

 अनेक  वस्तुएं  लाइसेंसमुक्त  तथा  स्थापना  स्थल  के  आधार  पर  15  करोड़  रू  व  50  करोड़

 रु०  तक  अन्य  वस्तुओं  के  लिए  किसी  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  आरक्षण  का

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 एस०  टो०  डो०  कवैशशन  कालों  पर  ढेलोफोन  उपमोक्ताश्नों  को  सुविधाए

 4627.  भ्रो  प्रताप  राब  थो०  मोंसले  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्‍ली  ने  उपभोक्‍ता  दिवस  मनाते  हुए  टेलीफोन

 उपभोक्ताओं  को  एस०टी  ०डोी०  टेलीफोन  कालों  पर  कुछ  सुविधाएं  देना  आरम्भ  किया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  से  बाहर  के  उपभोक्ताओं  को  भी  ये  सुविधाएं  उपलब्ध
 कराने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  का रण  हैं  ?

 संचार  संज्रालय  में  राज्य  मंत्रों  गिरिघर  :  भोर  जी  कुछ
 डिजीटल  इलेकट्रानिक  एक्सचेंजों  में  प्रायोगिक  आधार  पर  एक  एस०टी  ०हो  ०  ०एस०डी ०
 काल  नियंत्रण  सुविधा  चालू  की  गई  है  ।  इस  प्रणाली  के  जरिए  उपभोक्ता  अपनी  दृच्छानुसार  चुने  गये
 कोड  को  डायल  करके  एस०टी०डी०/आई०एस०डी०  काल  सुविधा  अपनी  इच्छानुमप्नार
 डी-एक्टीवेट  कर  सकता

 और  दिल्‍ली  से  बाहर  के  कुछ  बी  एक्सचेंजों  में  यह  सुविधा  भी  प्रायोगिक
 आधार  पर  चाल्लू  को  गई  इस  प्रयोग  के  सफल  होने  के  बाद  धीरे-धीरे  इसका  विस्तार  करके  इसे
 स्रध्री  €-10  ढ़ी  एक्सचेंजों  में  घालू  कर  दिया

 जनपथ  टेलोफ़ोन  एक्सचेंज  से  टेलीोफ़ोम  कनेक्शन

 हु  4628.  भोमतरी  अमाकतो  गुप्त  ;

 क्या  प्रचार  मंत्री  यह  बताने  छो  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनपथ  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  गत  तीन  माह  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये

 जनपथ  एक्सचेंज  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  किस-किस  तारीख  तक  कनेक्शन  दे  दिये  गये

 प्रतीक्षा  सूची  को  कब  तक  पूरा  किया  जाएगा  ?

 संचार  मरत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पिरियर  :  पछले  महीनों  (1-12-88

 से  28-2-89  के  दौरान  जनपथ  एक्सचेंज  की  प्रतीक्षा  सूची  में  से  318  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए
 गये  ।

 जनपथ  एक्सचेंज  में  जिस  तारीख  तक  विभिन्‍न  श्रेणियों  की  प्रतीक्षा  सूची  निपटाई

 वह  इस  प्रकार  है  :--

 क्षो  बाई  टी-विशेष  16-3-89 9

 श्रो  वाई  टी-सामान्य  16-3-89

 गैर-ओ वाई  टी-एस  एस  06-3-89

 गैर-ओ;वाई  टी-विशेष  06-3-89

 गैर-ओ  वाई  टी-सामान्य  13-3-89

 नये  टेलीफोम  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची  उत्तरोत्तर  निपटाई
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 पमबिजली  परियोजनाप्रों  को  लागत  में  वृद्धि  होना

 4629.  भ्रो  के०  राममूति  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पनबिजली  परियोजनाओं  की  मूल  अनुमानित  लागत  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इनकी  मल  लागत  में  वृद्धि  किन-किन  कारणों
 से  हुई  भोर

 लागत  में  हुई  वृद्धि  को कम  करने  के  लिए  क्‍या  कवम  उठाए  गये  हैं  ?

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  विद्धत  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  कल्पनाथ  :  और
 निर्माणावधि  के  दौरान  सामान्य  मूल्य-वृद्धि  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  देर

 भू-वेश्ञाानिक  कारणों  से  डिजाइन  में  परिवर्तन  किये  काय॑  क्षेत्र  में  परिवर्तन  आने  आदि  जैसे

 विभिन्‍न  कारणों  से  पन  बिजली  परियोजना  के  मूल  लागत  अनुमानों  में  वृद्धि  हुई

 पन  विद्य,त  परियोजनाओं  के  लागत  वृद्धि  को  कम  करने  के  लिये  किए  जा  रहे  उपायों  में

 से  कुछ  हैं  :--

 निर्माण  के  दौरान  परियोजना  को  नियमित  रूप  से  मानीटर  बड़े  उपस्कर  सप्लाई
 केन्द्रीय  विद्यूत  परियोजनो  प्रोधिकारियों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  अभिकरणों  के

 साथ  अवधिक  बैठकें  करने  के  द्वारा  बेहतर  और  समय-समय  पर  पैदा  होने  बाली  समस्याओं के
 समाधान  के  लिये  केन्द्रीय  विद्युत  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  परियोजना  स्थल  का  दौरा
 किया  जाना  ।

 महाराष्ट्र  में  हेलोफोन  कनेक्दान  के  लिए  लस्थित  पड़े  ह्ावेदन-पत्र

 4630,  भ्रो  प्रकाश  थो०  पाटिल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  नए  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  लिए  लंबित  पढ़े  आवेदन-पत्रों  की  शहर-वार

 संख्या  क्‍या

 क्या  महाराष्ट्र  के  अन्य  शहरोंਂ  में  टेलींकीन  कतेक्शन  मिलने  में  अम्बई  की  अपेक्षा  अधिक

 समय  सगता

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  विभिन्‍न  छहरों  के  लिए  उचित  विकास  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  का

 विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संधार  सस्क्ालय  में  राज्य  मन्त्रो  गिरिघर  :  एक्सचेज-वार  जानकारी
 संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।

 1a)  हां  ।
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हेतु  विकास  कार्यक्रम  बना
 लिया  गया  है  ।  ये  संलग्न  में  दिये  गये

 सं०  एक्सचेंज  का  नाम  किस्म  31-12-1988  की
 स्थिति  के  अनुसार
 टेलीफोनों की
 सूची  में  दर्ज  आवेदनों
 की  संख्या

 1  2  3  4

 जिला  प्रहमद  नगर

 1.  अहमदनगर  एक्सचेंजों  का  ग्रुप  2100

 2  कोपरगांव  एम  ए  199

 3  राहुरी  सीबी  एम  41

 4  सागंभनेर  सीबीएम  290

 5  श्रीरामपुर  एम  ए  303

 लिला  झ्कोला

 6...  अकोला  एम  ए  2135

 7  अकोट  सीबीएम  16

 8  बालापुर  सी  बी  एन  एम

 9  कारंजा  सीबीएम  22

 10  मुतिजापुर  सी  बी  एन  एम  13

 11  मंगरूलपी  र  सी  बी  एन  एम  8

 12  पतूर  एम  ए  शून्य

 13  तेलहाड़ा  सी  बी  एन  एम  7

 14.  वाशिम  सी  बी|एम  21

 जिला  भ्रमरावतो

 15  अचलपुर  सीबी  एम  156

 16  अमरावती  एम  2369
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 17.  बाड़नेरा

 18.  अंजनगर

 19.  चंदूर  वाजार

 20.  चंदूर  रेलवे

 21.  धमन  गांब

 22...  चिक्‍्खलदारा

 23,  दरियापुर

 24.  मोर्सी

 25.  सेंद्रजंगधाट

 26.  वरूड़

 जिला  धोरंगाबाव

 27.  औरंगाबाव

 28.  गंगापुर

 29...  कर्नाड

 30.  खूलताबाद

 31.  .  वीजापुर

 सजलां  भंडारा

 32.  भंडारा

 33...  वर्थी

 34...  गोंडिया

 35...  मोहड़ी

 36...  प्रोनी

 37.  तुभसर

 38.  ,.,  तिरोड़ा

 जिला  मीड़

 39.  +  अम्बेजोगई

 सी  बी  एन  एम

 /  सी  दी  एन  एम

 सीबी  एन  एम

 सी  बी  एन  एम

 एम  ए

 सीबी  एन  एम

 सीबीएनएम

 एम  ए

 सी  बीएनएम

 एक्सचेजों  का  ग्रुप

 एम  ए

 सीबी  एन  एम

 एम्र

 .  मी  बी  एन  एम

 एम  ए

 एम  ए

 ए

 एम  ए

 एम  ए

 एम  ए

 सी  बी,एन  एम

 एम
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 “40.  40.  पराली-बेजनाथ

 41.  अस्थी

 42...  जीड़

 43...  गेवरई

 44...  षरूढ़

 45...  मंजलेगांव

 जिला  बुलदाना

 46...  बुलदाना

 47.  चीखली

 48...  दियोल  गांव  राजा

 49...  जलगांव  जमोड़

 50.  अल्कापुर

 51.  मेहकर

 52...  नंदूरा

 53...  शेहगांव

 54...  खमगांव

 जिला  अग्दरापुर

 55.  चन्दरापुर

 56.  रखजूरा

 57.  वडोरा

 जिला  धुलिया

 58...  घूसे

 59...  नवापुर

 60.  नंदूरबाड़

 62.  शिरपुर

 4  1989
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 63.  शहाड़ा

 64...  तलोड़ा

 जिला  गढ़बिरोली

 65...  देसाई  गंज

 लिला  जलभांव

 66  अमल  गांव

 67.

 72.

 73.

 74.

 75  परोला

 76  सावदाफैजपुर

 77...  छेड़

 78...  बावनी

 जिला  जालता

 79.  अभ्यड़

 80...  भोकरड़न

 81.  जालना

 82  परतूर

 जिला  कोल्हापुर

 83  गांघधीनगलाज

 84.  वड़गांव

 3

 सीबीएम

 स्रीबी  एन  एम

 सी  बी  एन  एम

 एम  ए

 एम  ए

 सीबी  एन  एम

 सीबीएम

 सीबीएम

 सीबी  एनएम

 सी  बी  एन  एम

 एम  ए

 सीबीएम

 सीबी  एन  एम

 सी  बी  एन  एम

 सी  बीएन  एम

 सी  बी  एन  एम

 सी  बी  एन  एम

 एम  ए

 एम  ए

 सी  बी  एन  एम

 सीबीएम

 सी  बी  एन  एम

 लिखित  उत्तरे
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 85.  4521...

 86...  इच्छलकरंजी  एम  0  2374

 87.  कागल  सी  बी  एन  एम  9:

 88...  मरगूड़  सी  बी  एन  एम  $

 89...  पन्‍्ढाला  एम  ए  17

 90...  मल्कापुर  सी  बी  एन  एम

 91.  जयसिहपुर  एम  ए  250

 92.  कुरंडवाडी  सी  बी  एन  एम  12

 जिला  लतूर

 93...  लतूर  एम  ए  936

 94.  अहमदपुर  सीबीएनएम  14

 95.  कौसा  एम  ए  10

 96.  निलंगा  सी  बी  एन  एम  —

 97...  उदगीर  सीबीएम  249

 जिला  लागपुर

 98...  कतोल  सीबी  एन  एम  18

 99...  कलमेश्वर  एम  ए  52

 100...  मोहप्पा  एम  ए  3

 101...  नागपुर  एक्सचेंजों  का  ग्रुप  16567

 102.  मोवाड़  एम  ए  1

 103...  नारखेड़  सी  बी  एन  एम  7

 104.  पीनी  एम  ए  7

 105.  रामटेक  सी  बी  एन  एम  12

 106.  साओनेर  सीबी  एन  एम  2

 107...  उमरेड़  सी  बी  एन  एम  15

 लिला  नानदेड़

 108.  नानदेड़  एम  ए  2340
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 109...  मुदुखेड  एम  ए  1

 110...  मुखेड  सीचबी  एन  एम  14

 111...  बिललोली  एम  ए  4

 112.  ध॒र्माबाद  सीबी  एन  एम  7

 113...  कुंडलवाड़ी  एम  ए  --

 114...  किनवात  सी  बी  एन  एम  5

 115.  ऊभारी  एम  ए  11

 116.  मुकरमबाद  एम  ए

 117.  नंदगांव  सी  बी  एन  एम  9

 118.  कंघार  सीबी  एन  एम  ज+

 जिला  मासिक

 119.  चंदवाड़  सीबी  एन  एम  4

 120.  इगतपुरी  सी  बी  एन  एम  20

 121...  मालेभांव  सीबीएम  977

 122.  रावलगांव  एम  ए  शून्य

 123...  मनमाड  एनईए  एक्स  66

 124...  नंदगांव  सी  बी  एन  एम  4

 125.  ओजर  सीबीएम  10

 126.  त्रिम्बक  एम  ए  5

 127.  तासिक  एक्सचेंजों  का  ग्रुप  5703

 128...  लासलगांव  सीबीएम  2

 129...  सिन्‍नर  सीबीएम  64

 130...  सतना  सीबीएम  21

 सीबीएम  ,26

 झोससानाबाद  जिला

 132.  मूम
 सीबी  एन  एम  16

 133.  कल्लाम  सीबी  एन  एम  25

 109
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 134.  मुर्म  एम,ए  24

 135.  उमेरगा  सी  बी  एन  एम  75

 136.  ओसमानाबाद  एम  ए  146

 137.  पारंडा  सीबी  एन  एम  4

 138...  नलदुर्ग  एम  ए  4

 139...  तुईजापुर  सी  बी  एन  एम

 परणनो  लिला

 परसमों  कालमनूरी  सी  बी  एन  एम

 141...  जेनतुर  सी  बी  एन  एम  15

 142.  बसमतनगर  सी  बी  एन  एम  17

 सी  बी  एन  एम  न्न+

 144.  सोनपेथ  एम  ए

 145.  हिंगोली  सीबी  एम  8

 146.  मनवत  सी  बी  एन  एम  15

 147...  पाथीरी  एम  ए  5

 148...  सेल्‌  सीबीएम  30

 149.  परमनी  सीबीएम  482

 150.  पुरना  एम  ए  5

 जिला  पुणे

 151...  बारामती  एम  ए  310

 152,  मेर  सी  बी  एन  एम  5

 153.  घोंड  सीबीएन  एम  100

 154.  देहररोड  एमए  160

 155.  पुणे  एक्सचेंजों  का  ग्रुप  37445

 156.  .  इंदापुर  सीबी  एन  एम  44

 जिला  पुरे

 157.  जुन्तार  सीबीएनएम  94

 110
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 158.  लोनावाला

 159.  तालेगांव

 160,  जेजीरी

 161.  नीरा

 162.  ससवाद

 163.  कदिस

 64  अल्नडी

 165  गोंडल

 जिला  रायगढ़

 169...  मेराल

 170.  मथेरन

 171.  खोपोली

 172.  महाद

 173.  गोरेगांव

 174.  मेहसला

 175.  पतालगंगा

 176,  पेन

 177.  रोहा

 178.  श्रीवर्धन

 जिला  रत्नागिरि

 179.  अलोरे

 180.  चिपलून

 181. 9  दमोल

 182.  डपोली

 3

 एमए

 एम  ए

 एम  ए

 सी  बी  एन  एम

 सी  बी  एन  एम

 एम  ए

 एम  ए

 सी  बी  एन  एम

 सीबीएम

 एम  ए

 सीबी  एन  एम

 सी  बी  एन  एम

 सी  थी  एन  एम

 एमए

 सी  बी  एम

 सी  बी  एन  एम

 एम  ए

 एम  ए

 सीबी  एन  एम

 एन  ई  ए  एक्स

 सी  बी  एन  एम

 एम  ए

 सीबी  एम

 एम  ए

 सीबी  एम
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 )83.  हरनई  एम  ए  41

 184...  वनेड़  एमसी  बी  63

 185...  रत्नाग्रिरि  एम  ए  481

 जिला  सांगली

 186.  वीटा  सीबीएम  148

 187...  मीराज  एम  ए  1010

 188...  सांगली  एम  ए  1863

 189...  किलेस्करवाड़ी  सी  बी  एन  एम  106

 190.  तासगांव  सी  बी  एन  एम  65

 191.  अस्ता  सी  बी  एन  एम  36

 192...  इस्लामपुर  सी  बी  एम  82

 जिला  सतारा

 193.  कोरेगांव  एम  ए  102

 194...  रहिमतपुर  एम  ए  25

 195.  कराड़  एम  ए  765

 196.  म्हासवाड़  एम  ए  19

 197...  .  महाबललेश्वर  एम  ए  68

 198...  पंचगणी  एम  ए  77

 199.  फल्तान  एम  ए  201

 200...  सतारा  एक्सचेंजों  का  ग्रुप  1382

 201.  वई  सीबीएम  108

 जिला  सिद्ध  दुर्ग

 202.  कंकावली  सी  बी  एन  एम  45

 203.  मलवान  सी  बी  एन  एम  27

 204  राजापुर
 सी  बी  एन  एम  27

 205.  सावंतवाड़ी  सी  बी  एम  117
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 206...  बेंगुरंला

 |
 सी  बी  एन  एम  9

 जिला  झोलापुर

 207.  अक्कालकोट  एम  ए  32

 208...  दुधानी  एम  ए  —

 209...  मैनदर्नी
 ह

 एम  ए  1

 एम  ए  339

 211...  कुरड्वाड़ी  एम  ए  27

 212...  मंग्रलवाड़ा  सी  बी  एन  एम  4

 213.  पंडारपुर  सीबीएम  85

 214...  कमला  ।  सी  बी  एन  एम  9

 215.  संगोला  सी  बी  एन  एम  45

 216.  शोलापुर  एम  ए  2715

 जिला  थाना  ।
 ।

 217.  वस्सीन  सीबीएम  2258
 218.  नालासोपरा  सीबीएम  445
 219.  बीरर  हे  एम  ए  467
 220...  भयान्डर  एम  ए  3187

 221...  भिवन्डी  एम  ए  4067

 222.  धानु  एम  ए  195

 223...  जवाहर
 रा

 सी  बीएन  एम  39

 224...  डोम्बीवली  '  एम  ए  4164

 225.  कल्याण  एम  ए  2203

 226.  पालघर  सीबीएम  407

 227.  शाहपुर  सीबीएन  एम  58

 228...  अम्बरनाथ  एम  ए  ५.  729

 229.  कुलभांव  सीबी  एन  एम  *  387

 113
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 ककਂ  +_अ्अ्ख  फ

 230.  उल्हासनगर  एम  ए  6258

 231.  बापा  सी  बी  एन  एम  33

 जिला  वर्षा

 232...  आर्वी  सीबीएम  17

 233.  दियोली  सीबीएम  शून्य

 234...  पुलगांव  सी  वी  एन  एम  14

 235...  निनगनधाट  सीबी  एम  57

 236.  सिन्‍्दी  एम  ए  “-

 237...  वर्धा  एम  ए  580

 जिला  यवतमाल

 238.  घारवाह  सी  बी  एन  एम  _

 239...  दिगरस  सी  बी  एन  एम  5

 240  घटन्जी  सीबीएनएम  6

 241...  पन्धरवबाहा  सीबीएन  एम  8

 242...  पूसाद  सीबीएम  56

 243...  उभेरलेड  सी  बी  एन  एम  6

 244.  वानी  सीबीएम  59

 245.  यवतमाल  एमए
 626

 246.  बम्बई  एक्सचेंजों  का  ग्रुप  206959

 247...  न्यू  बस्बई
 ”

 8669

 248.  .  पुणे  41208

 सातवीं  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  क ेअनुसार  एक्सचेंज  उपस्कर  तथा  उसमे  संबंधित

 स्‍्टोरों  क ेसही  समय  पर  उपलब्ध  होने  पर  औसत  पंजीकृत  मांग  को  1990  तक
 मिफ्टांयेਂ  जनेप  का  प्रस्ताव  हस  प्रकार

 कर०  यूनिट
 सं०  __

 है|  2

 जिस  तारीख तक  औसत  पंजीक्षत
 मांग  पूरी  की  है

 nro  :इघ:ड:््छा्््पभभफै।हैभग|ईजे॑ज/"ौाण:भह?पफ7पे  पा
 1.  महानगर  टेलीफोन  जिला  30-9:1986

 30-9-1986
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 ,  3.  छोटा  टेलीफोन  जिला  1-4-1987

 4...  शेष  स्थान

 एम  ए  (2000  लाइनों  से
 अधिक  अड़ा  1-4-1987

 एमए  (200  से  2000
 लाइनों  के  बीच  मध्यम  1-4-1988

 (1)  एम  (200

 |]  से  कम  छोटे  एक्स  चेंज  )  1-4-1990
 जन्‍पप+  —

 संयुक्त  क्षेत्र  में  उच्चोभों  को  स्थापना

 *

 4631.  भी  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  उद्योग  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  भारत  में  आयोजित  «'प्रत्रंस  , महोह्सव
 '  के  अवसर  पर  दोसों  देशों  के  बीच

 संयुक्त  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  उक्त  समक्षोते  का  ब्यौरा  क्या  है  और  फ्रांस  द्वारा  कितना  पृंजीनिवेश  किया
 और

 उक्त  समझौते  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोध्ोधिक  विकास  विमाग  में  राज्य  अंज्रो  एंस०  :
 से  भारत  सरकार  विभाग  ),  क्ाक्षत  के  इंडियन  .  पेट्रो-के  मिकलस

 रेशन  ओर  फ्रांस  के  इंस्टीट्यूट  मेरिएक्स  कीस  मान  भागीदारी
 से  एक  पब्लिक  लिमिटेड  कंपनी  की  स्थापनाथ  कंपनी  के  तीनों  प्रमोटरों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  नई

 «दिल्ली  में  |  1989  को  एक  संयुक्त  उच्चम  के  समझ्ोते  पर  हस्ताक्षर  किये  गए  ।  कंपनी  में  इन
 तीनों  प्रमोटरों  और  आम  जनता  के  लोगों  के  लिए  प्रत्येक  का  ल्लेयर  होगा  ।  इस  समझौते  के
 अन्तगंत  फ्रांस  आई०पी ०वी  ०  चोपायों  मीजल  वेक्‍्सीन  और  रैबीज
 वैक्सीन  के  उत्पादन  हेतु  प्रौद्योगिकी  का  हस्तांतरण  करेगा  ।  इस  परियोजना  का  तेओ  से  कार्यान्वयन  करने

 हेतु  आवश्यक  स्वीकृतियां  प्राप्त  कर  ली  अयीं

 लए  कोयला  डिथोजन  खोलनां

 ष्र  4632.  भी  भ्ोबहलम  पाणिभप्रही  :
 |

 क्‍या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतपे  की  करेंगे/कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  में  कुछ  तए  कोयला  डिवीज॑न  खोलने  के  लिए  हाल  ही  में  प्रशासनिक

 निर्णय  लिया
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 यदि  तो  राज्यवार  कितने  कोयला  डिवीजन  खोलने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  विशेष  रूप  से  उड़ीसा के  लिए  एक  कोयला  डिवीजन  स्थापित  करने  का

 निर्णय  भी  लिया  और

 यदि  तो  उक्त  कोयला  डिवीजन  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 न्‍अलमममममम«न्‍म>भम«भ«>भक,

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  कोयला  बिसाग  में  राज्य  मंत्री  सो०  के०  जाकर  शरीफ  )
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओर  उड़ीसा  राज्य  के  कोयला  क्षेत्रों  में  एक  मुख्य  ग्रेड  को  प्रभारी
 के  रूप  में  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ।  उड़ीसा  के  कोयला  क्षेत्रों  के  लिए  परिचालन  तथा  योजना  की
 दारी  के  साथ  निदेशक  )  का  एक  पद  सृजित  किए  जाने  पर  विचार  किया  जा  रहा
 जिसका  मुख्यालय  सम्बलपुर  में  अवस्थित  रहेगा  ।

 धोशोगिक  रुभ्णत

 4633.  श्री  सोमनाथ

 क्या  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  ओद्योगिक  रुग्णता  को  दूर  करने  के  लिए  सुझाव
 दिए  '

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  ने  इन  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 (3)  यदि  तो  इसके  कारण  कया  हैं  ?

 उद्योग  मरजालय  में  श्ोश्चोगिक  विकास  विसाग  में  राज्य  भरत्री  एम०

 (%)  नहीं
 ।

 से  प्रश्न  नहीं
 पं

 भुवनेश्वर  तथा  राजरकेला  झहरों  में  देलीफोन
 कनेक्शनों  को  प्रतोक्षा  सूची

 4634.  ड०  कृपा  सिधु  मोई  :

 करी  श्रीवल्लम  पालिग्रही  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नहीं  को  तथा  राउरकेला  शहरों
 में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  कितने  आवेदक  प्रतीक्षा  सूची  में  .  धर

 प्रतीक्षा  सूची  के  कनेक्‍्शनों  को  शीघ्र  वेने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और
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 1989  तक  इन  शहरों  में  कितने  आवेदकों  को  टेलीफोस  कनेक्शन  दिए  जाने
 की  संभावना  है  ?

 संचार  मस्जालय में  राज्य  सर्जरी  गिरिघर  :  31.12.1988  की  स्थिति
 के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  इस  प्रकार  है  :--

 (i)  सम्बलपुर  171

 (ii)  बेरहामपुर  556

 (iii)  कटक  2216

 (iv)  भुवनेश्वर  2566

 (५)  राउरकेला  125

 प्रतीक्षा  सूची  को  निपटाने  क ेलिए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  उपयुक्त  सीमा  तक

 विस्तार  किया  जा  रहा

 1989  तक  अ्म्बलपुर  में  580,  बरहामपुर  में  570,  कटक  में  2700,

 भुवनेश्वर  में  41000  और  राउरकेला  में  600  नए  टेलीफोन  प्रदान  किए :  तने  का  प्रस्ताव

 इंटरमेदानल  खेम्वर  स्‍क्‍्राफ  कामसे  के  भ्रषिकारियों  के  साथ  विचार-विमर्श

 4635.  भ्रीसतो  डी०  के०  भंडारो  :

 क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  इम्टरनेशनल  चेंबर  आफ  कामस  के  अधिकारियों  के  साथ  विभ्ा  र-विमर्श
 हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  विकासशील  देशों  के  बहुपक्षीय  व्यापारिक  मुद्दों  पर  भी  चर्चा  हुई  और

 यहदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  ?

 उद्योग  मन्मत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :

 से  मि०  जो  शीघ्र  ही  इंटरनेशनल  चेम्बर  आफ  कामर्स  के  महासचिव के  पद  का
 कार्य  भार  ग्रहण  करने  वाले  भारत  आए  ओर  उन्होंने  वित्त  तथा  वाणिज्य  मंत्रियों  से
 सार  के  रूप  में  भेंट  ब्यापारिक  मुद्दों  पर  कोई  औपचारिक  विचार-विमर्श  नहीं

 हुभा  |

 रसोई  गंस  को  कमी

 4636.  भरी  एम०  रधुमा  रह्ढी  :

 भरी  राधाकान्त  डिगाल :

 क्या  पेट्रोलियम  प्रौर  प्राकृतिक  सोस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  में  रसोई  मेंस  को  भारी  कमी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 रसोई  गैस  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 रसोई  गंस  की  कमी  कब  तक  समाप्त  कर  दी  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  मरज्रालय  के  राज्य  संत्रो  ब्रह्म  से  देश
 के  अनेक  भागों  में  हाल  ही  में  एल०पी  ०जी  ०  रिफिलों  की  सप्लाई  में  अस्थायी  रूप  से  वेकलाग  उत्पन्त
 हो  गया  था  जो  परिवहन  ओद्योगिक  अन्य  परिचालन  सम्बन्धी  रुकावटों  के  अतिरिक्त
 एल०पी०जी०  की  बल्क  उपलब्धता  में  कमी  होने  क ेकारण  पहले  से  हो  किए  गए  उपायों  के
 स्वरूप  स्थिति  में  महत्यपूर्ण  सुधार  हुआ  है  ।  देश  में  एल०पी०जी०  के  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ओर  यथा  सम्भव  आयात  के  द्वारा  भी  सप्लाई  को  बढ़ाया  जा  रहा
 भोक्ताओं  को  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  तेल  उद्योग  द्वारा  स्थिति  पर  कड़ी  नजर
 रखी  जा  रही  है  ।

 प्ाग्प्र  भवेक्ष  भें  रेस  थर  श्राघारित  बिल्ली  संयंत्र

 4637.  भरी  मट्टम  भ्रो  रामसू्ति  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  लगभग  3000  मेगावाट  की  संचित  क्षमता  वाले  गैंस  पर

 रित  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इस  सम्धन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  भ्रस्तुत  प्रस्ताबों  का  ब्यौरा  क्या
 और

 आन्प्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  पेरूगवलंका  में  प्रस्तावित  संवंत्र  का  ब्यौरा  क्‍या

 ऊर्जा  समवालय  में  विशुत  विमाण  में  राज्य  संज्रो  कल्पनाथ  :  ओर
 सातवीं  पंचवर्षोय  योजनावधि  के  दौरान  और  उसके  भागे  तक  3303.5  मे०वया०  की  संचित  क्षमता

 की  गेस-आधारित  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  को  चालू  करने  हेतु  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  ब्योरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 येरूमुवईलंका  में  14.40  करोड़  रुपये  को  अनुमानित  लागत  की  323  मे०वा०  के  चल 3x
 गैस  टर्बाइन  संद्स  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  एक  व्यवहार  त

 प्राप्त  हुई  थी  लेकिन  आंध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  प्रस्ताव  को  वापिस  ले
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 विवरण

 क्र०  परियोजना  का  नाम  क्षमता  चालू  करने  का  वास्तविक/संभावित
 सं०  (  मेगावाट  )  का  क्रम

 ]  2  3  4

 एक  केम्द्रोय  क्षेत्र  :

 क.".एन०टी  ०पी  ०सी  ०

 1.  अंटा  संयुक्त  साइकल  32८88  जी०्टी  पहली  और  दूसरी  जी०  टी०  यूनिटों
 परियोजना  1x  149  एस०टी०  को  क्रमशः  1989  और

 1989  चालू  किया  गया  तीसरे
 जी०टी०  यूनिट  और  एस०टी०  यूनिट
 को  1989-90  के  वोरागन  चालू  की
 जाने  की  संभावना

 2.  ओऔरौया  संयृक्त  49८  112  जी०टी०  +-  प्रथम  जी०टी०  यूनिट  को  1989

 परियोजना  2x  100  एस*  टी०  |में  चालू  किया  गया  अन्य  जी०टी०

 यूनिटों  को  1989-90  में  चालू  किए
 जाने  की  संभावता  प्रथम  एस०टी०

 यूनिट  को  1990  में  ओर  दूसरे
 यूनिट  को  1990  में  चालू
 किए  जाने|की  आशा

 3.  कवास  गैस  आधारित  49%  100  अभी  तेंधार  नहीं  किया  गया

 संयुक्त  साइकल  2x  ०
 योजना  )

 ल-..दामोदर  घाटो  निगभ

 4.  मेथोन गैस  टर्बवाइन  39८30  सभी  यूनिटों  को  1989  में

 परियोजना  चालू  कर  दिया  गया  था  ||

 ग--उत्तर  पूर्वी  परिषद

 5.  बारामूरा  गैस  टर्वाइन  1989-90  में  चालू  किए  जाने  की

 परियोजना  )  संभावना

 उत्तर  पूर्वी  विद्युत  तक्ति  लिमम  लि०

 6.  कठलगुड़ी  गैस  आधारित  6%30  तैयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 संयुक्त  साइकल  3230  एस०्टी०
 योजना  )
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 3.  रामगढ़  गैस  टर्बाइन

 6.  विजेश्वरम  संयुक्त  साइकल

 ताप  विद्युत  केन्द्र

 प्रदेश )

 7.  बेसिन  ब्रिज  गैस  टर्बाइन
 परियोजना  )

 8.  लकवा  गैस  टर्बाइन
 परियोजना  )

 9.  लकवा  बैस  टर्बाइन

 अग्रग्र
 $  ।

 लकवा  अप-शिष्ट  ऊध्मा
 परियोजना  )

 रोखिया  गैस  टर्बाइन
 परियोजना

 बारामूरा  गैस  टर्बाइन
 परियोजना

 49%  108  जी०टी  ०

 2%  120  एस  ०टी०

 2x33  जी०टी +
 एसन>टी०

 45८30

 1x 15  ख्रीग्ट्री ०

 3><  20

 4  1989

 4

 सभी  यूनिट  1986-87  में  चालू कर
 दिए गए  थे

 पहले  यूनिट  को  1989  में
 कालित  किया  जा  चुका  अन्य

 यूनिटों  को  1989-90  के  दौरान

 चालू  किए  जाने  की  संभावना

 अभी  तंयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 जी०टी०  यूनिटों  को  1985-86  में

 चालू  किया  गया

 अभी  तैयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 जी०टी०  यूनिटों  को  1989-90  में
 और  एस ०  टी०  निट  को  1990-91

 में  चालू  किए  जाने  को  संभावना
 े

 अभी  तैयार  नहीं  किया  गया

 1986  में  चाल  की

 19"  0-91  में  चालू  किए  जाने  की
 संभावना  है  ।

 अभी  तंयार  नहीं  किया  गया

 1989-90  में  चालू  किए  जाने  की
 संभावना

 1986-87  में  चालू  को
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 भोपाल  गरोस  बुघंटना  के  पीड़ित  लोगों  के उपचार  पर  ल्च
 को  यई  घनराशि

 4638.  एस०  डी०  सिह  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गैस  दुघंटना  के  पीड़ित  लोगों  के  उपचार  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  घन  राशि  खर्च  की

 जा  रही

 कितने  व्यक्ति  और  अब  तक  पूरी  तरह  ठीक  हो  ओर

 गैस  दुर्घटना  से  पीड़ित  लोगों  तथा  उनके  परिवारों  के  पास  आजीविका  के  क्या  साधन
 उपलब्ध  हैं

 ?

 उद्योग  मंत्रों  जे०  बेंगल  :  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  पीड़ितों  के उपचार
 के  लिए  एवं  पीड़ितों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  पर  लगभग  20  करोड़  रुपये  खर्च  किए
 गए

 और  पीड़ितों  के  विस्तृत  चिकित्सा  दस्तावेज  तेयार  करने  का  कार्य  आरम्भ  कर
 दिया  गया  इस  बीच  जिन्हें  चिकित्सा  देखभाल  की  आवश्यकता  है  वे  ऐसे  मामलों  से  निपटने  हेतु
 स्थापित  की  गई  विशेष  सुविधाओं  में  इलाज  करवा  रहे

 मृतकों  के  निकट  संबंधियों  एवं  प्रभावित  परिवारों  को  अनुग्रह  राहृत  प्रदान  की  गई
 वाओं  एवं  निराश्चितों  को  मासिक  पेंशन  दी  जा  रही  है  और  जिन्हें  अब  मुफ्त  खाद्यान्न  भी  दिए  जा  रहे
 रहे  इसके  अतिरिक्त  जरूरतमंद  पीड़ितों  को  प्रशिक्षण  एवं  रोजगार  प्रदान  करते  के  लिए  अनेक
 वर्क  शेड  स्थापित  किए  गए  राज्य  सरकार  द्वारा  शहरी  गरीबों  के  लिए  विशेष  प्रशिक्षण  एवं  रोजगार
 कार्य  क्रम  के  अन्तगगंत  आथिक  सहायता  भी  प्रदान  की  जाती  31-3-1989  तक
 22,169  पबत्वारों  ने  ऐसी  सहायता  प्राप्त  की  बच्चों  एवं  स्तनपान  कराने  वाली  माताओं की
 स्वास्थ्य  एवं  पोषाकहार  सहायता  दी  जा  रही  इस  प्रकार  उन-ग्रेस  पीड़ितों  एवं  उनके  परिवारों  को
 आजीविका  के  साधन  प्रदान  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  किए  जा  रहे  जिन्हें  ऐसी  सहायता  की
 जरूरत

 पेट्री-रसाथने  कास्पलेक्सों  को  स्थापना  करना

 4639.  थ्रो  श्रीकान्त  दस  न॑रसिहेराज  वाडियर

 क्या  उच्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  गैस  पर  आधारित  राज्यवार  कितने  रसायन  काम्पलेक्स
 स्थापित  किए  पक  ५.

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  में  परियोजनावार  कितनी  पूंजी  निवेश  करने  का
 4
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 प्रस्ताव  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  और  इस  मन्त्रालय  के  अधीन  सरकारो  क्षेत्र
 के  उपक्रम  इंडियन  पेट्रो-केमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  महाराष्ट्र  के  नागोधाणे  में  गंस  पर
 आधारित  एक  पेट्रो-रसायन  काम्प्लेक्स  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  काम्पलेक्स  की  अनुमानित
 पूंजीगत  लागत  1390  करोड़  रुपये

 विभान  टायरों  का  लिर्माण

 राणा

 4640.  श्री  एन०  डेतिस  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रबड़  उत्पादकों  को  विमान  टायरों  का  निर्माण  करने  की  अनुमति  दी  गई  और

 यदि  तो  कौन-कोन-सी  फर्मों  को  यह  कायं  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  क्‍्रोद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्नो  एस०  ध्ररण।चलम )  :
 ओर  रबड़  उत्पादकों  को  किसी  प्रकार  के  टायरों  का  विनिर्माण  करने  की  अनुमति  देने  के

 कोई  अलग  प्रावधान  नहीं  ठायरों  का  विनिर्माण  करने  वाली  दो  कम्पनियों  अर्थात्‌  मे०  डनलप

 इंडिया  लि०  तथा  एम०  आर०  एफ०  लिमिटेड  को  विमानों  के  लिए  टायरों  का  विनिर्माण  करने  की

 अनुमति  दी  गई  है  ।

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  ताप  विल्युत  निगम  के  स्टोरेश  प्वाइंद्स
 लिर्भाण  कार्य  पूरा  होगा

 4641.  ।.  भी  एन ०  डेलिस  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  में  मद्रास  कांजीवरम  रास्ते  पर  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  ऊर्जा
 भंडारण  केन्द्रों  का  निर्माण  काये  पूरा  हो  गया  पश्लौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  भग्त्रालय  में  बिश्युत  बिमाग  में  राज्य  मन्क्री  कल्पनाथ  :  और
 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  मेवेली  लिग्नाइट  निगम  की  ओर  से  श्री  पैरुम्बुदूर  व  कांचीपुरम
 के  400  के०  थी०  उपकेन्द्र  का  निर्माण  कायं  पूरा  कर  लिया  यह  नेबेली  लिग्ताइट  निगम  का
 प्रतिष्ठान  है  ।

 कोचीन  रिफ।इमनरोल  लिसिटैड  को  बेंजित  परियोजना

 4642.  भरी  मुल्लापल्‍लो  रामचगान  :

 क्या  पेड्रोलियस  क्लोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  की  बेंजिन  परियोजना  सफलतापूर्वक  चालू  हो
 गई  .
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 क्‍या  परियोजना  मैं  अतिरिक्त  रोजगार  का  खक्ष्य  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 उक्त  परियोजना  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  भैस  संत्रालय  के  राज्य  भरती  श्नह्म  :

 और  परियोजना  में  120  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  की  परिकल्पना  की  गई
 इनमें  से  5।  व्यक्ति  पहले  ही  काम  कर  रहे  हैं  ।  शेष  पदों  को  भरने  के  लिए  भर्ती  की  जा  रही

 परियोजना  को  अनुमोदित  लागत  75.8  करोड़  रुपये  को  है  ।

 नई  कारों  का  निर्माण  करने  के  लिए  मारुति  उछ्योग  लिमिटेड  को  लाइसेंस

 4643.  श्री  मुल्लापतली  रामचभान  :

 क्‍या  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  नई  माडल  कारें  तथा  वाहनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  मारुति  उद्योग

 लिमिटेड  को  वर्ष  1988  अथवा  1989  के  दोरान  नये  लाइसेंस  दिये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  द्वारा  कारों  का  निर्माण  और  निर्यात

 के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंह्नो  जे०  बेंगल  :  ओर  फिर  भी  सरकार  ने  मारुति

 उद्योग  लिमिटेड  की  विद्यमान  लाइसेंस  क्षमता  के  भीतर  ही  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  97.9  करोड़  रुपये

 की  अनुमानित  लागत  के  1000  सी०  सी०  कार  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी

 वर्ष  1:89-90  के  दोरान  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  निर्माण  और  निर्यात  क्क्ष्य  क्रमशः

 1,15,.00  .00  मोर  3,250  वाहन

 सातवीं  पंचवर्षीय  पोजता  के  दोरान  दूरसंचार  सुविधाश्रों  का  विस्तार

 4644.  थी  परसराम  मारहान  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  किए  गए  आवंटन  में  से  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  में

 दूरसंचार  सुविधाओं  के  विस्तार  पर  1989  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 प्रत्येक  राज्य  विशेषकर  मध्य  प्रदेश  में  प्रति  हजार  व्यक्तियों  के  पीछे  कितने

 फोन  हैं
 ?

 संचार  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  प्रांतीय  सकिलों को  निधि

 आवंटित  की  जानी  है  जिनका  राज्य|संघ  शाधतित  क्षेत्रों  के  साथ  सदा  कोई  संबंध  नहीं  रहता  इसके

 अलावा  कार्यशील  सकिलों  को  भी  निधियाँ  आवंटित  की  जाती  हैं  जिनका  कार्यक्षेत्र  प्रान्तीय  सकिल  के
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 क्षेत्र  स ेकाफी  बड़ा  होता  सातवीं  योजना  अवधि  के  31-3-1989  तक  दूरसंचार
 घाभों  के  विस्तार  पर  होने  वाला  प्रान्तीय  सकिलवार  खर्च  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 जानकारी  संलग्न  में  दो  गई  है  ।

 (Fag  रुपयों

 ऋ०  स ं०  सकिल  का  भाग  सातवीं  योजना  अवधि  में  ॥॒  टिप्पणी
 31-1-89  तक  जया

 किया  गया  खर्च
 Pe  9...

 ||  2  3  te  4

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश  363.99

 2.  असम  14.94

 3.  बिहार  72.30

 4.  गुजरात  332.80  दादर  और  नगर  हवेली

 5.  हरियाणा  36.00  हि  सहित

 6.  हिमाचल  14.98

 7.  जम्मू व  कश्मीर  26.26

 8.  कर्नाटक  290.27

 9...  केरल  237.03  लक्षदीप  सहित
 10.  मध्य  प्रदेश  147.51

 11.  2८  ,.  39140 0  «  '
 सहित

 12.  उत्तर  दक्षिण  34.29  +  अरुथयाचल

 13.  उड़ीसा  53.07  t

 14.  पंजाब  154.00  चण्डीमढ़  सहित  मिजोरम  सहित
 15.  राजस्थान  124.85

 16.  तमिलनाडु सकिल  ओर  मद्रास  टेली०  416.08  पांडिचेरी  सहित
 17.  उत्तर  प्रदेश  205.49  _  अण्डमान  वे

 18.  प०  बंगाल
 कलकत्ता  224.22

 हु  ह

 निकोबार  द्वीपसमूह  सहित
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 19.  x  दिल्‍ली  82.85

 3122.03

 12  का्यंशोल  सकिलों  को  विधियां

 आवंटित  को  गई  जिन्हें  लम्बी  दूरी  के
 दो  प्रशिक्षण  3  दृश्संचार  फंक्ट्रियों  ओर

 एक  केन्‍्द्रीकृत  भंडार  संगठन  की  संस्थापन  भौर  अनुरक्षण  का  काम  सौंपा  गया

 671.00

 3793.03

 ऋ्र०  सं०  राज्य  का  नाम  प्रति  हजार  व्यक्ति  टेल्लीफोनों
 को  संख्या  (31-1-1989  की

 स्थिति  के  अनुसार

 1  2  3

 1...  आमन्ध्र  प्रदेश  5.1

 2.  असम  1.7

 3.  बिहार  1.2

 4...  गुजरात  एण्ड  नागर  हवेली  और  दमन  एण्ड  10.7

 द्वीव  सहित )
 5.  हरियाणा  5.6

 6,  हिमाचल  प्रदेश  5.8

 7.  जम्मू  एण्ड  काश्मीर  4.2

 8...  कर्नाटक  5.8

 9...  केरल  एण्ड  पांडिचेरी  7.4

 10...  मध्य  प्रदेश  2.6

 11.  महाराष्ट्र  13.3

 12.  उड़ीसा  1.8
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 2  3

 13.  पंजाब  9.0

 14.  राजस्थान  3.5

 15...  तमिलनाडु  7.9

 16.  उत्तर  प्रदेश  2.3

 17.  प०  बंगाल  एण्ड  अण्डमान  5,0
 निकोबार  द्वीप  समूह

 18.  उत्तर  वक्षिण  राज्य  3.1

 मिजो  त्रिपुरा  )
 eel लै  ि  नी  रीਂ

 धांध्र  प्रदेक्ष  में  दूरदर्शन  द्रांसमोटर

 74645.  ओर  सो०  सब्सु  :

 क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रकासम  जिला  में  कम्भाम  कस्बे  में  दूसरा  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर
 स्थापित  करने  का  भ्रस्ताव  है  क्योंकि  इसी  जिले  में  ओंगले  में  विद्यमान  कम  शक्ति  वाला  ट्रांसमीटर
 आस-पास  के  पवंतीय  क्षेत्रों  के  लिये  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  को  रिले  करने  में  सक्षम  नहीं  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  एज०  के०  एल०  :
 और  अंगोले  में  कायंरत  अल्प  शक्ति  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  के  आंध्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले
 के  भागों  को  विजयवाड़ा  में  कार्यरत  उच्च  शक्ति  (10  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  से  दूरदर्शन
 सेवा  प्राप्त  होती  है  ।  सातवीं  योजना  के  अंतर्गत  प्रकाशम  जिले  में  एक  और  दूरद््षन  ट्रांसमीटर  स्थापित
 किये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ध्रांप्र  प्रदेश  में  दूसरे  तेल  झोधक  फारलाने  को  स्थापना

 4646.  श्री  सो०  सम्बु  :

 क्या  पेट्रोलियम  श्रौर  प्राकृतिक  ग्रेस  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापत्तनम  के  अतिरिक्त  आंध्र  प्रदेश  में  दूसरा  तेल  शोधक  कारखाना  चालू
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  श्लौर  प्राकृतिक  गेस  संद्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  से  आंध्र
 प्रदेश  में  दूसरी  तेल  रिफाइनरी  स्थापित  करने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  तथापि  आठवीं  पंचवर्षीय
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 योजना  के  निष्पादन  के  लिए  एक  कार्यदल  का  गठन  किया  गया  है  जो  देश्ष  में  नई  शोधन  क्षमता  के

 सृजन  के  बारे  यदि  कोई  उचित  सिफारिशें

 पश्चिम  बंगाल  में  सोवियत  संघ  द्वारा  वित्त  पोषित  ताप  विद्युत
 परियोजना  को  स्वीकृति

 4648.  भरी  सनत  कुमार  मण्डल  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1987  मे  भारत  सोवियत  समझौते  की  शर्तों  के  अन्तर्गत
 सोंबित  संघ  की  सहायता  से  पश्चिम  बंगाल  में  स्थापित  की  जाने  वाली  840  मे०वा०  क्षमता  की  ताप

 बिद्यूत  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  ठो  इस  परियोजना  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ?

 ऊर्जा  सन्‍च्ालय  सें  विद्युत  विमाग  में  राज्य  सन्खी  कल्पताथ  से
 1987  में  नई  दिल्ली  में  हुए  भारत-सोवियत  सम्झौते  के  अन्तर्गत  सोवियत  झूस  के

 रियों  ने  840  मे०वा०  क्षमता  की  ताप  विद्युत  परियोजना  के  निर्माण  के  लिये  सहायता  देने  का  प्रस्ताव
 रखा  है  ।  तथापि  इस  आशय  का  निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  कि  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  इस  ऋण
 राशि  का  समुपयोजन  पश्चिम  बंगाल  में  स्थापित  की  जाने  वाली  ताप  विद्युत  परियोजना  के  लिए  ही
 विशिष्ट  रूप  से  किया  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  क्षमता  अधिष्ठापन  क्षेत्र  की  विद्युत
 मांग  एवं  अन्य  तकनीकी-आर्थिक  मुद्दों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परियोजना  विशेष  का  पता  लगाया

 बिल्लो  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  केविलों  के  ध्रायात  के  लिए
 विश्व  स्तर  पर  नि्वियाएं

 4649  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  ऊर्जा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विद्यू,त  प्रदाय  संस्थान  ने  45  किलो  मीटर  लंबाई  की  220  के०वी०  एक्स०

 एन०पी०ई०  केबिलों  के  आयात  के  लिये  विश्व  स्तर  पर  निविवाएं  आमंत्रित  की

 यदि  तो  विदेशी  मुद्रा  में  इस  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 इन  केबिलों  को  कहां  प्रयोग  किया  और

 उक्त  केबिलों  की  सप्लाई  के  लिये  विदेश  की  किस  कंपनी  को  ठेका  दिया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्नालय  में  विश्वुत  विभाग  में  राज्य  मसझो  कल्पताथ  भौर

 दिल्ली  विद्यू,.त  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  45  कि०मी०  लम्बी  220  के०वी०  एक्स०एल०पी०ई०  केबिल  की

 खरीद  के  लिए  निविदा  आमंत्रित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  इसकी  अनुमानित  लागत

 --30  करोड़  रु०  के  बीच
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 220  के०वी  ०  एक्स०एल०पी ०ई०  केबिल  इन्द्रप्रस्थ  विद्यत  केन्द्र  विस्तार  तथा  पार्क  स्ट्रीट
 उपकेन्द्र  क ेबीच  बिछाई  जानी

 निविदाओं  का  मूल्यांकन  कर  लिया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  आर्डर  दिए  जाने  के
 बारे  में  दिल्‍ली  विद्ञत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  कायंवाही  की  जा  रही

 प्रांध्र  प्रदेश  के  नालगोंडा  जिले  में  टेलोफोन  सुविधाएं  .

 4650,  भरी  ठी०  बाल  गोड़  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  नालगोंडा  जिले  में  कितने  गांवों  में  टेलीफोन

 सुविधाएं  प्रदान  की  और

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  गिरिधर  :  1989-90  में  तीन  ग्रामों
 में  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  की  आशा

 इस  प्रयोजन  के  लिगे  अलग  से  निधियों.का  आबंटन  नहीं  किया  जाता  ।  सकिलों  के  लिए

 मंजूर  की  गई  एक  मुश्त  अनुदान  राशि  से  इन  कार्यों  के  लिये  निधियां  प्रदान  की  जाती

 गाँवों  सें  डाकिया  और  जनसंख्या  का  प्नुपात

 4651,  श्री  ठो०  बाल  गोढ़  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  देश  में  गांवों  में  वतेमान  डाकिया  और  जनसंख्या  का  अनुपात  कितना

 क्‍या  सभी  गांवों  में  इस  अनुपात  को  बनाये  रखा  गया  और

 यदि  तो  किम  गांवों  में  निर्धारित  अनुपात  को  नहीं  बनाये  रखा  गया  और  ऐसे  सभी

 गांवों  में  सिर्धारित  अनुपात  के  अनुसार  डाकिए  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 संचार  मस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  गिरिघर  :  से  सम्पूर्ण  देश  की
 संडया  के  लिये  पोस्टमैन  का  अनुपात  |  :  1343  है  ।  पोस्टमैन  के  जनसंख्या  सम्बन्धी  आंकड़े  ग्रामों  के
 लिये  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  ।  पोस्टमैनों  के  पद  से  वित्त  जनसंख्या  के  आधार  पर  मंजू  र  न  करके  निपटाये
 गये  परियात  के  आधार  पर  मंजर  किये  जाते  देश  के  सम्पूर्ण  स्थानों  पर  पोस्टमन  और  जनसंख्या  के

 अनुपात  में  एकरूपता  न  हीं  दर्शाई  जाती  ।

 कृष्णा-गोवावरी  बैसिन  में  गंस  प्रिड  तेघार  करना

 4652.  थी  टी०  बाल  गोढ़  :

 थ्रो  के०  र:मचसा  रेड्डी  :

 क्या  पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  क्रुष्णा-गोदावरी  बेसिन  में  उपलब्ध  विपुल  गैस  भंडार  का  पूर्ण  उपयोग  करने  के

 लिए  आंध्र  प्रदेश  में  एक  गैस  ग्रिड  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  प्रोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  ब्रह्म  :  ओर
 विभिन्‍न  उपभोक्ताओं  को  गेस  की  सप्लाई  करने  के  लिए  नरसापुर  से  कोप्पुर  तक  एक  पाहप  लाइन  का

 निर्माण  किया  गया  इस  प्रकार  का  गैस  ग्रिड  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आवश्यक  होने  पर
 अतिरिक्त  पाइप  लाइनें  बिछाई  जाएंगी  ।

 श्रांध्र  प्रवेश  के  नलगोंडा  जिले  में  सावंजनिक  टेलोफोन  केना  तथा
 उप-डाकघर  खोलना

 4653.  श्री  ठी०  बाल  गोड़  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  के  नलगोंडा  जिले  में  वर्ष  1987-88  और  1988-29  के  दौरान  कितने  मये
 सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  तथा  उप-डाकधर  खोले  गये  ;

 |,
 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1989.90  में  नलगोंडा  जिले  में  नये  सावंजनिक  टेलीफोन

 केन्द्र  तथा  नये  उप-डाकधर  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजना्थ  कितनी  धनराशि  का  नियतन
 किया  गया  है  ?

 संचार  मन्द्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  मिरिघर  गोमांगों  :  नलगोंडा  जिले  में  खोले  गये  नये
 सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  और  उप-डाकघरों  की  संड्या  नीचे  दी  जा  रही  है  :

 वर्ष

 1.  नए  सार्वजनिक  टेलीफोन  87-88
 _

 55:89

 कार्यालय  2  शून्य
 ”,  उप  डाकघर  स्न्य  शून्य

 (@)  जी

 तीन  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  लिये  अलग से  किप्री  निधि
 का  आबंटन  नहीं  किया  गया  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  के  लिए  निधि  सक्षिल  द्वारा  प्रदान  किये  गये

 एक  मुश्त  अनुदान  से  प्राप्त  होती  है  ।

 जहां  तक  उप  डाकघरों  का  प्रश्न  एक  उप  डाकघर  मंद्यमवारी  ग्रुदम  नलगोंडा  की  श्रीसेलम
 लेफ्ट  बैंक  कंनल  »वी०सी०  )  कालोनी  में  1989-90  में  खोला  जाना  1989-90  के

 लिए  डाक  सकिलों  के  बजट  आवंटन  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 उड़ीसा  में  ग्रखशवारो  कागज  उत्पादन  कारखाने  ध

 4654.  भो  चिन्तासनि  जेना  :  क्‍या  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 इस  समय  उड़ीसा  में  अख़बारी  काग्रज  का  उत्पादन  करने  वालों  कारखानों  की  संख्या
 कितनी

 )  क्या  यहां  कच्चा  साल  प्रचुर  मात्रा  में  सुलभ  ओर

 मदि  तो  क्या  सरकार  ते  अश्वथारी  कागज  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 उड़ीसा  में  अख्बारी  कागज  का  उत्पादन  करने  वाला  का  रखाना  स्थापित  करने  हेतु  औद्योगिक

 भआाशय  पत्र  जारी  किये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  श्रौद्योगिक  विकास  विमास  में  राज्य  संक्रो  एम०

 )  इस  समय  उड़ीसा  राज्य  में  कोई  भी  एकक  अखबारी  कागज  का  निर्माण  नहीं  कर  रहा

 उड़ीसा  राज्य  में  चार  बड़ी  मध्यम  कागज  मिलें  हैं  जो  वन्य  कच्चे  माल  पर
 आधारित  उड़ीसा  राज्य  में  अखबारी  कागज  कारखाने  की  सह्षायता  के  लिये  प्रमाणित  आधार
 वन्य  अथवा  अन्य  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  के  बारे  में  सही  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  में  आयातित  अखबारी  कागज  की  रही  के  उपयोग  के  आधार  पर  प्रति  वर्ष

 50,000  मी०  टन  क्षमता  के  लिए  अखबारी  कागज़  तथा  लिखाई  व  छपाई  के  कागज  का  निर्माण  करने

 के  वास्‍्ते  एक  नये  उपप्रम  की  स्थापना  करने  हेतु  एक  अनिवासी  को  1984  में  एक
 आशय  पत्र  मंजूर  किया  गया  उक्त  आशय  पत्र  !986  में  समाप्त  हो  गया  ।

 सरका रो  क्षेत्र  क ेउपकमों  में  बेतन-सम्बन्धी  समक्योते

 4655.  भो  एस»  एम०

 भोभती  बसवराजेदबरी  :

 थी  एस०  थी०  सिवमाल  :

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंटक  कार्य  समिति  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  वेतत  समझौते  को  शीघ्र  अंतिम
 रूप  न  दिये  जाने  पर  सीधी  कायंवाही  करने  तथा  अनिश्चित  कालीन  हड़ताल  पर  जाने की  घमकी  दी

 और

 )  यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये
 जाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जें०  बेंगल  :  इंटक  कार्य  समिति  ने  30.1-1989  को  पारित
 अपने  एक  प्रस्ताव  में  सरकार  से  त्रिना  और  अधिक  विलम्ब  के  मजूरी  समझौतों  अन्तिम  रूप  दिये
 जाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्र  उपाय  करने  का  आह्वान  किया  है  और  ऐसा  नहीं  होने  पर  इंटक
 अपने  सम्बद्ध  संघों  को  सोधी  कारंवाई  करने  का  आदेश  देने  के  लिए  बाध्य  हो  जाएगी  ।  यह  भज्ञात  है  कि
 विचारित  सीधी  कारंवाई  में  अनिश्चितकालीन  हड़ताल  शामिल  है  या  नहीं  |

 सरकार  ने  मजूरी  नीति  निर्धारित  कर  दी  है  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों के  प्रवन्धकों
 ओर  श्रमिकों  को  द्विपक्षीय  रूप  से  मजूरी  नीति  के  मानदण्डों  के  भीतर  मजूरी  समझ्ौौतों  को
 अंतिम  रूप  देना  पड़ता  सरकार  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  उच्चमों  थें  मजूरी  समझोतों  को  शीघ्र

 अंतिम  रूप  देमे  की  आवश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  है  ।

 की
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 खाब  भजदूरों  को  वथिकित्सोय  जांज  रा

 गगन  वा  5  जज

 ]
 4656,  भी  प्रहमद  :

 ओऔभतो  भनो  रसा  सिह  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोयला  खान  मजदूरों  की  नियमित  चिकित्सीय  जांच  के  लिए  समुचित  प्रबन्ध  किए
 गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  बिमप्ता  में  राज्य  सो०  के०  जाफर

 हां  ।  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  कम्पनियों  में  77  अस्पताल  जिनमें  4533  बिस्तर  हैं  तथा  417
 धालय  ओर  '241  जिकित्सा  भ्धिकारी  कार्यरत  इन  चिकित्सा  अधिकारियों  के  अलाबा  ०00
 चिकित्सा  विशेषज्ञ  हृदय  रोग़  नेत्र  रोभ  आवि  जैसे  क्षेत्रों  में विशेष

 सेवाएं  प्रदान  करते  पिछले  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  1988  भूमिगत  खानों  के

 2,5 2,814  के  अधिक  कामगारशों  और  भूतत्  तथां  औपनकास्ट  खानों  में  कायंरत  51,286  कामगारों
 को  जांच  की  गई  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एकाधिकार  झोर  प्रथरोधक  व्यावारिक  व्यक्षह्षर  स्थितियस  के  कार्यंकरण  को

 हु  समोक्षा  को  योजना

 |

 4657.  भी  विद्वप  एस ७  पाहिल  :

 क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  कै  समक्ष  वर्ष  988  क॑  दौरान
 कितने  मामले  निर्देशित  किए

 कित-किन  बड़े  औद्योगिक  धरानों  के  नाम  पिछले  पांच  बर्षों  के  दोरान  एकाधिकार  और
 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  निर्देशित  किए

 क्‍या  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियां  अमेक  एकाधिपत्य  बरानों  के  सहयोग  में  एकाधिकार  और
 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  का  उल्लंबन  कर  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  एकाधिकार  औंर  अवरोधक  ध्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम
 के  कार्यकरण  की  समीक्षा  को  कोई  थोजना  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  संक्नी  एम०  प्रतणाचलम )  :

 शून्य  ।

 ‘$i
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 1-1-1984  से  31-3-1989  तक  की  अवधि  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 घिकार  तथा  अवरोधक  ब्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  दो  संदर्भ  भेजे  गए  एक  संदर्भ  एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1069  की  घारा  22  (3)  के  अन्तर्गत  ग्लास
 लाइन्ड  उपस्करों  के  विनिर्माण  के  लिए  मंससं  हिन्दुस्तान  डोर्र-ओलिवर  लिमिटेड  के  आवेवन  के  बारे
 में  तथा  दूसरा  अधिनियम  की  धारा  31  (1)  के  निबंन्धनों  के  अधोम  भारत  के  सेफ्टी  रेजर  ब्लेड
 उद्योग  में  एकाधिकारिक  व्यापार  प्रथाओं  की  व्यापकता  से  सम्बन्धित  था  ।

 मेससं  हिन्दुस्तान  डोरर-ओलिवर  लि०  से  संबंधित  मामला  बन्द  कर  दिया  गया  था  क्योंकि
 दक  कम्पनी  ने  सत्पश्चात  आवेदन  वापिस  ले  लिया  दूसरे  मामले  आयोग  बम्बई  उच्च  न्यायालय
 द्वारा  अर्जीदार-टी-टी  ब्लेड्स  एण्ड  अन्य  पक्ष  में  रोकादेश  मंजूर  करने  के  कारण  जांच-पड़ताल  करने
 में  समर्थ  नहीं  हो  पाया  है  ।

 विदेशी  सहयोग  से  या  तो  पर्याप्त  विस्तार  करमे  या  नई  इकाइयां  स्थीपित  करने  के  लिए
 एक।घिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  कम्।नियों के  प्रस्ताव

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अध्याधीन  इस  बारे  में
 किसी  प्रकार  की  अवहेलना  के  लिए  अधिनियम  में  अन्त॑विष्ट  दण्डात्मक  उपबन्ध  लागू  होते

 ओर  (३)  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बड़  व्यापारिक  गहों  द्वारा  कम्पतियों  का  भ्रषिप्रहण

 4658.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 क्या  उच्चोग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  कुछ  बड़े  व्यापारिक  गृहों  द्वारा  विभिन्‍न  कम्पनियों  का  मधिप्रहण
 करने  की  तरफ  आकर्षित  किया  गया

 यवि  हां  तो  बड़े  व्यापारिक  गृहों  द्वारा  वर्ष  1988  के  दो  रान  कितनी  कम्पनियों  का
 ग्रहण  किया  गया

 क्‍या  यह  अधिग्रहण  एकाधिकार  ओर  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवह्य  र  अधिनियम  के
 सार  किया  गया  और  मु

 यदि  तो  कुछ  बड़े  व्यापारिक  गृहों  द्वारा  काफी  संख्या  में  कम्पनियों  का  अधिग्रहण  करने
 की  प्रवत्ति  पर  नियंत्रण  करने  हेतु  सरकार  क्‍या  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 उच्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्चोगिक  विकास  विभ्राय  में  राज्य  मंत्री  एम०  प्र  :
 से  एकाधिकार  तथा  अव  रोधक  व्यापारिक  ब्यवहार  1969  की  धारा  23  (4)

 में  यथा  परिकल्पित  में  आवश्यक  हैं  कि  उपक्रम  के  किसी  भी  स्वामी  के  जिस  पर  उक्त
 अधिनियम  के  अध्याय-]र  का  भाग  लागू  होता  किसी  दूसरे  उप्रक्रम  के  अधिग्रहण  को  प्रभावी
 होने  से  बिहित  फार्म  में  आवेदन  करके  केन्द्रीय  सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त  होना  अपेक्षित  है  ।
 1988  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसे  25  आवेदनों  को  अनुमोदित

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  23  (4)
 ओर  28  में  पहले  से  ही  अधिग्रहण  को  विनियमित  करने  हेतु  प्रावधान  अन्तविष्ट  हैं  तथा  अधिनियम  की
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 धारा  46  में  इन  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  लिए  दण्ड  का  प्रावधान  भी

 बल्क  धोवधों  का  उत्पादन  लक्ष्य

 4659.  भ्रो  कभला  प्रसाव  सिह  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  योजना  में  बल्क  ओषधों  के  उत्पादन  और  उनके  विभिन्‍न  मिश्रण  तैयार
 किये  जाने  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 मूल  ओषधों  से  विभिन्‍त  भौषधियों  और  मिश्रण  तथा  साथ  ही  जीवन  रक्षक  ओऔषधियां
 तेयार  करने  के  लिए  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  से  अनेक  मदों  के  मामले  में
 दन  में  कमी  उतनी  मांग  न  होने  के  कारण  हुई  है  जितनी  पुर्वानुमानित  थी  ।

 अनेक  प्रकार  की  प्रपुंज  ओषधों  और  सूत्र  योगों  के  उत्पादन  के  लिए  देश  ने  प्रौद्योगिकी
 विकसित  कर  ली  गई  अनेक  ओऔौषधों  जंसे  पी०  ए०  एस०  और  इसके  लबण

 ट्राइमेथोग्रिम  आदि  का  उत्पादन  मुल  स्तर  से  किया  जाता  है

 श्रारभ्र  प्रदेश  में  सरकारो  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  स्थापना

 4660.  श्री  पी०  पंचालेया  :

 क्या  उद्योंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आऋन्ध्न  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यगवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के

 दोरान  आन्प्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  उपक्रम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भध्रयोध्या  ठेलोफोन  एक्सलज  को  इसेक्ट्रातिक  एक्सचेंज  में  बदलना

 |
 4661.  श्री  निर्मल  क्षत्री  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 अयोध्या  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  कब  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में
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 बदल  दिया  ओर  ६.

 इसकी  प्रस्तावित  क्षमता  कया  होगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  गिरिघर  :  ओर  .  1989-90  के
 दौरान  अयोध्या  में  200  लाइमीं  की  क्षमता  वाले  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सबेंज  के  चालू  किए  जाने  को
 योजना

 '  पर  ध्यति  झौर  प्रकादा  कार्यक्रम

 4662.  झी  निर्भल  खत्रो  :

 है|  सचना  और  प्रलरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पर  ध्यनि  और  प्रकाश  कार्य  क्रम  तेयार  करने  क्य  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  कार्यक्रम  को  अयोਂ  या  में  दिखाने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचता  झौर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 रामचरित  मानस  पर  एक  ध्वनि  और  प्रकाश  कार्य  गीत  और  नाटक  प्रभाग  के  पास  पहले  ही
 लब्ध  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 विधरण

 ध्वनि  और  प्रकाश  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  रामचरित  मानस

 1.  आलेख  ॒  श्री  बी  नारायण  द्वारा

 बे  तुलीदास  द्वारा  रचित
 मानसਂ  पर  आधारित

 2...  कार्यक्रम की  अवधि  :  2  घंटे  10  मिनट

 3.  कार्य  क्रम  को  वथय  वस्तु  यह  राम  जन्म से  आरम्भ  होता है
 ओर  राज  तिलक  पर  क्षमाप्त  होता

 4...  कायंक्रम  निष्पादन  में  भाग  :  125  कलाकार

 लेने  बाले  कुल  कलाकार

 5.  रंगमंचों  :  14  संद्या

 की  संख्या
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 गन  ी७झ-॑ी मीन  जे  जननननीननननगिानान-+-नक

 6.  कार्य  निष्पादन  के  लिए  :  3  चरणों  में  100  किलोबाट

 7.  प्रकाश  एवं  ध्वनि  ल़ब्शम  300  वर्ग  मीटर

 तेल  शोधनਂ  छमता  में  वृद्ध

 4663.  क्रो  बलवन्त  सिह  राशृवालिया  :

 श्री  दिनेश  भोस्वासी  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  मेस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ५,
 लक  5

 लस्‍्की  का
 पका

 )  क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  देश  में  उत्पादित  तेल  की  शोधन  मकान
 का  विचार

 यदि  तो  इस  अवधि  के  दौरान  देश  में  कितने  प्रतिशत  तेश  का  शोधन  किए  जाने  की
 सम्भावना

 क्‍या  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  कोई  समयवद्ध  बोजना  तैयार  की  भर्श

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्यौरा  क्या  और

 (5)  वर्ष  1988-89  के  दौरान  तेल  शोधक  क्षमता  क्‍या  थी  ओर  देश  में  वास्तभ में  कितने
 प्रतिशत  तेल  का  शोधन  किया  गया  ?

 |

 पेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मम्झो  ब्रह्म  और
 देश  में  उत्पादित  कच्चे  तेल  की  सम्पूर्ण  मात्रा  को  स्वदेशी  रिफाइनरियों  में  साफ  का

 प्रस्ताव

 और  आगामी  वर्षों  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  बढ़ती  हुई  मांव  को  पूरा  करने  के

 उद्देश्य  से  मंगलौर  और  असम  में  6,00,3.00  और  2.00  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष
 क्षमता की  तीन  नई  ग्रास  रूट  रिफाइनरियां  स्थापित  करने  की  योजना  है  ।

 (8)  1-4-1988  को  शोधघन  क्षमता  48.70  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  थी  जिसमें  एच०  पी०

 सी०  एल०  बम्बई  मे  2  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  की  स्विग  क्षमता  भी  सामिल  वर्ष

 19:  8-59  के  दौरान  स्वदेशी  और  आयातित  48.60  मिलियन  टन  कच्ष्बे  तेल को  प्रोसेंस  करके  99.8

 प्रतिशत  क्षमता  उपयोग  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  है  ।
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 प्रसम  में  रूलोंਂ  को  स्थापना

 [  प्रभुबाद  ]

 4664.  श्री  भव्नेश्वर  तांती  :

 क्‍या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  असम  में  गुवाहाटी  में  रूमਂ  स्थापित  करने  का  कोई  निर्णय
 लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  कार्य  पर  कितनी  राशि  खच
 और  '

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रोश्लोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एभ०  :
 और  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लि०  द्वारा  ग्रुवाहाटी  स्थित  अपने  प्रदर्शन  एवं  प्रशिक्षण

 फेन्द्र  में  एक  अति  लघु  औजार  कक्ष  की  स्थापना  की  जा  रहो  इस  केन्द्र  का  भवन  लगभग  तैयार  है
 और  अति  लघु  औजार  कक्ष  के  लिए  संयंत्र  व  उपकरणों  पर  लगभग  30  लाख  रु०  का  व्यय  किया  जा

 चुका

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झसम  में  तेल  श्षोधषक  कारखाने  को  स्थ।पना

 4665.  भ्रो  मग्नेंघवर  तांतो  :

 क्या  पेढ्रोलियस  झोर  प्राकृतिक  ग्रेंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  असम  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  नेफ्था  क्रकिंग  सुविधाओं  सहित  3  मिलियन
 टन  क्षमता  का  एक  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निणेय  किया  गया  है  ?

 पेड्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :

 असम  में  2  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  क्षमता  की  एक  नई  ग्रास  रूट  रिफाइनरी  स्थापित
 करने  के  लिये  सहमति  हुई  थी  तथा  असम  में  कच्चे  तेल  के  उपलब्ध  होने  पर  इसको  क्षमता  को  3

 गन  टन  प्रति  वर्ष  तक  बढ़ाने  की  व्यवस्था  होगी  ।

 महानगरों  में  डाक  को  छंटनो  के  लिए  कसम्प्यूट  रोकृत
 मशीनों  का  लाया  जाता

 4666.  भी  मह्रेशवर  तांती  :

 श्रो  घोपाल  कृष्ण  थोटा  :

 क्या  संथार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  महानगरों  में  डाक  की  छंटनी  के  लिए  उन्नत  तकनीक  वाली  कम्प्यूटरीकृत  मशीनें
 लगाने  का  विचार  और

 हे

 यदि  तो  उनकी  क्षमता  और  सप्लाई  स्रोत  सहित  तत्सम्बन्धी  भ्यौरा
 क्‍या  है  ?

 संचार  मन्ज्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी  इसकी  शुरूआत
 वक्षिण  बम्बई  से  की  जाएगी  ।

 डाक  आधुनिकीकरण  परियोजना  में  लैटर  स्लाटिंग  कोडिग  डेस्क  स्टाम्प  केसिल
 मशीन  और  पत्रों  तथा  थैलों  को  ले  जाने  वाली  मशीनें  स्वतः  छंटाई  की  प्रक्रिया  दो  चरणों  में
 की  जानी  है  जेसे  डाक  कोडो  को  पढ़ना  ओर  उन्हें  वार  कोड  में  बदलना  जो  कि  छंटाई  द्वारा  णत्र  छंटाई
 मशीन  में  बार  कोड  के  आधार  पर  प्रयोग  की  कोंडिग  प्रचालन  द्वारा  प्रति  बंटे  2000  से

 3000  वस्तुओं  के  आदान-प्रदान  तथा  अंतिम  छंटाई  30,000  मर्दे  प्रति  घंटे  की  दर  से  करने  की  आश्ा  है
 कुल  परियोजना  की  लागत  सीमा  शुल्क  सहित  अंतिम  करोड़  हो  सकती  मशीनरी  का  आयात  किया
 जाना  है  और  विश्वव्यापी  निविदाओं  को  अंतिम  रूप  देने  के  बाद  आपूर्ति  के  स्नोत  निश्चित  किए
 नाएं

 गुबाहाडी  में  नए  हेलीफोन  कनेक्शन

 4667.  भरी  मद्रश्थर  तांती  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गुवाहाटी  में  वर्तमान  दूरसंचार  प्रणाली  का  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  और  में  कितने  नये  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  और

 कितने  व्यक्ति  प्रतिक्षा  सूची  में  हैं  ?

 संचार  अंजालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  गिरिषर  :  28-2-89  की  स्थिति  के

 अनुसार  गुबाहाटी  एक  छोटा  टेलीफोन  जिला  है  जिसमें  ate  लाइनों  का  एम  ०ए०एक्स०
 बेंज  जिसमें  ०-11  डाइरेक्ट  एक्सचेंच  लाइनें  भोर  इसमें  2500  लाइनों  का  एक

 एक्सचेंज  है  जिसमें  नगर  सीधी  एक्सचेंज  लाहइनें  इसमें  500  लाइनों  का  एक

 इलेक्ट्रानिक  टेलेक्स  एक्सचेंज  भी  यह  नगर  राष्ट्रीय  संचारण  नेटवर्क  के  साथ  पूर्णरूपेण  जुड़ा  हुआ  है
 ओर  बहाँ  से  सीधे  तोर  पर  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  डायल  सुविधा  उपलब्ध  है  ।  तार  परियात  के

 लिए  यहां  तक  एक  केन्द्रीय  तारधर  तथा  दो  विभागीय  तारघधर

 गुबाहाटी  में  के  दोरान  462  और  लिए  में  (28-2-89  237

 नये  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  गए  ।

 28-2-89  की  स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  आवेदकों  के  नाम

 प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे । राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं 7 4668. थी विध्णु मोदी क्या ऊर्खा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि ;
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 क्या  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए  सर्वक्षण  के  अनुसार  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  अस्त  में  राजस्थान  को  अत्यधिक  बिजली  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ेगा

 यदि  तो  क्या  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  में  कुछ  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  करने
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  इन  परियोजनाओं  को  कब

 तक  मंजूरी  दे  देगी  ?

 ऊर्जा  मस्त्रालय  में  बिच्युत  विभाग  में  राज्य  सरत्री  कल्पनाथ  :  भारत  के

 विश्यत  सर्वेक्षण  के  आठवीं  योजनाकधि  के  शत  में  राजस्थान  की  लगभग  41%
 कालीन  कमी  और  लगभग  35%  ऊर्जा  की  कमी  का  सामना  करता  पड़  सकता

 और  राजस्थान  में  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  से  संबंधित  राज्य  सरकार  से
 केन्द्रीय  विद्यत  प्राधिकरण  में  प्राप्त  प्रस्तावों  की  वर्तमान  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :-.

 -
 ऋम  सं  ०  ताम  क्षमता  क्तेंमान  स्थिति

 पू
 ः

 2
 गज

 3
 ः

 4.
 ः

 1.  जवाई  मिनी  49९  0.6  के०वि०प्रा०  की  कुछ  टिप्पणियों  के
 सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  भे  उत्तर  की
 प्रतीक्षा

 2.  कोटा  पश्पड  स्टोरेज  29  100  --

 3.  सूरतगढ़  2x 210  कोयला  लिंकेज  को  अभी  सुनिश्चित
 किया  जाना

 4.  घोलपुर  29%  210  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  ने
 योजना-स्थल  को  शंजूरी  नहीं  दी
 क्योंकि  इससे  पर्वावरण  तथा  ताज

 महल  पर  बिपरीत  प्रभाव  पढ़ने  की
 संभावना  परियोजना  प्राधिकारियों
 दारा  यकश्पिक  स्थल  का  चयन  किया
 जाना  है  ओर  संशोधित  रिपोर्ट  ब्रस्हुत
 की  जानी

 5.  चित्तौड़णड़  ॥  29  210  जल  तथा  अन्य  वनिवेशों  को  सुनिश्चित
 |  करने  के  लिए  परियोजना

 6.  मंडलगढ़  3>210  कारियों  द्वारा  और  अन्वेषण-कार्य
 किए  आने  हैं  ।

 7.  राहूषाट  4><40  अन्तर्राज्यीय  पहुलुभों  का  समाधान
 किया  जाना

 8.  जाखम  1x  5.5  परिवोजना  प्राधिकारियो ंसे  कुछ
 रिक्‍त  सूचना  की  प्रतीक्षा
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 9.  माउंट  आबू  बहुद्देशीय  29८5  एक  बहुद्देशीय  परियोजना  होने  के
 कारण  स्कीम  को  पहले  जल  संसाधन
 मंत्रासय  की  तकनीकी  सलाहकार
 समिति  द्वारा  स्वीकृत  किया  जाता

 अपेक्षित

 के०वि०प्रा०  कौ  कुछ  टिप्पणियों
 के  सम्बन्ध  में  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 अपेक्षित  सूचना/संशोधित  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  इंधन  का  लिंकेज  सुनिश्चित  हो  जाने  अथवा

 अन्त  रज्यीय  पहलुओं  का  समाधान  हो  जंसा  भी  माभला  के  बाद  ही  स्कीमों  का  के ०वि०

 प्राधिकरण  में  तकनीको-आध्िक  दृष्टि  से  मूल्यांकन  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रल्सोड़ा  जिसे  में  टेलोफोन  एक्सचेज  झोर  सार्वक्षतिक

 हेलोफोर्स  केस  को  स्थापना

 4669.  थ्वी  हरीश  रावत  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  अह्मोडा  जिले  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  और  सावंजनिक  टेलीफोन

 केच्

 कया  अधिकांश  सावं  जनिक  टेलीफोन  केन्द्रों  की  एक  दूसरे  से  दूरी  ।0  किलोमीटर  से  भी

 अधिक  और

 यदि  तो  क्या  इस  जिसे  में  और  अधिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  और  सावंजनिक  टेलीफोन

 केसा  स्का  किस  कश्मे  का  विचार  है  ?

 संचार  भम्पालय  में  राज्य  ससत्री  गिरिघर  उत्तर  प्रवेश  के  अल्मोड़ा

 लिले  में  इस  समय  27  टेलीफोन  48  सावंजनिक  टेलीफोम  घर  ओर  लम्बी  दूरी  के  53

 जभिक  टेलीफोन  हैं  ।

 (a)  जी  लम्बी  दूरी  के  अधिकांश  सार्वजनिक  टेलीफोनों  के  बीच  को  दूरी  एक-दूसरे  से

 10  कि०मीं०

 जी  हां  ।

 विभाग  की  उंदार  नीति  के  फलस्वरूप  न्यूनतम  दत्त  मांग  होने  पर  ओऔर  टेलीफोन

 चेंज  खोले हि

 (2)  बष  1989-90  के
 दोरान  ।  और  1990-91

 के
 दौरान  32  लंबी

 हूरी  के  सांवंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  का  प्रस्ताव

 ।
 है

 (
 पु

 1) हु
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 किराए  के  मबनों  में  डाक  शोर  तारधर

 ]
 4670.  श्री  चिम्ताश्नणि  जगा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बतामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बड़ी  संछुया  में  ड्राक  ओर  तारघर  किराए  के  गैर  सरकारी  भबतों  में  चल  रहे

 (@)  क्‍या  डाक-तार  कार्यालयों  द्वारा  किराये  पर  लिए  गए  भवनों/इमारतों  को  ख/ली  कराने
 के  अनेक  मामले  विभिम्न  न्यायालयों  में  विचाराधीन  यदि  तो  राज्यवार  ऐसे  कितने  मामले

 डाक  ओर  तार  घरों  के  लिए  देश  में  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  अपने  भवनों  का  निर्माण
 करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  कया  है  ?

 संचार  मन्जालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  गिरिघर  :  जी  हां  ।

 डाकधरों  क ेलिए  किराए  लिए  गए  भवत/प्रिसरों  को  खाली  कराने  के  अमेक  मामले
 विभिन्‍न  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  इनका  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  और

 दूरसंचार  विभाग  से  संबंधित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  ह॒

 विभागीय  भवन  बनाने  से  संबंधित  डाक  विभाग  की  वर्तमान  नीति  संलग्न  में

 दी  गई  है  और  तारघरों  के  लिए  भवन  निर्माण  संबंधी  दूरसंचार  विभाग  की  नीति  संलग्ग  में

 दी  गई

 |!

 डाकघरों  के  लिए  भवनों  को  खाली  कराने  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न
 न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  की  राज्य  वार  सूची

 क्रम सं०  राज्य का  नाम
 :  आमलों की  संक्ष्या  *

 राज  जजशणणण्  शणणणिण्ण्०"्ण्ण्ण्ण्णा०णण"ण०्०्"्ਂ  ््ण०  या ः
 ?  जि  3.  ,

 क्राम्प्न  प्रदेश  30

 2...  अरुणाचल  प्रदेश

 कक  कि
 ।

 3, असम 4 बिहार ॥ 25 5... गोवा 2 6 युजरातਂ 47 7. हरियाणा हर
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 1  2  3

 8.  ३9४४

 9.  जम्मू  व  कश्मीर

 10...  कर्नाटक  23

 11...  केश्ल  7

 12  मत्य  प्रदेश  65

 13.  महाराष्ट्र  58

 14...  मणिपुर  _

 1S.  मेघालय  न

 16  मिजोरम  —

 17.  नागालेंड  --

 18...  उड़ीसा  5

 ,  19...  पंजाब  12

 20.  राजस्थान  42

 21  सिक्किम  ~—

 22...  तमिलनाडु  51

 23...  तिपुरा

 24...  उत्तर  प्रदेश  67

 25  पश्चिम  बंगाल  6

 कुल
 460)

 >(  भस्थाई  '

 विभागीय  भवनों  के  मिर्माण  में  डाक  विभाग  की  वर्तमान  नीति

 विभागीय  भवन  के  निर्माण  करते  समय  परस्पर  प्राथमिकता  देते  समय  निम्नलिखित  तथ्यों  को

 ध्यान  में  रखा  जाता है  :--

 (1)  क्या  डाकघर  उच्च  किराया  क्षेत्रों  में  स्थित

 (2)  बड़े  प्रचालन  भवन  जंसे  प्रधान  डाक  भंडार  मेल  मोटर  सेवा
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 शाली  इत्यादि  तथा  बड़े  प्रशासकीय  कार्यालय  जेसे  पोस्ट  मास्टर  जनरल  का  कार्यालय

 आदि  के  निर्माण  को  अति-प्राथमिकता  दी  जाती

 (3)  छोटे  डाकघरों  के  लिए  प्रचालन  भवन  ।

 भवन  नीति  दो  प्रतिबन्धों  पर  निर्भर  करती

 (1)  भूमि  की  उपलब्धता  और

 (2)  निधि  की  उपलब्धता

 उड़ीसा  राज्य  सहित  सम्पूर्ण  देश  में  एक  जंसी  नीति  लागू  होती  है  ।

 विभागीय  भवनों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  दूरसंचार  विभाग  की  नीति

 निधि  की  अनुपलब्धता  ओर  पूंजी  ब्लाक  न  हो  इससे  बचने  के  लिए  दिनांक  5-9-85  पत्र  सं०

 501-10/8  ०पी  ०एस  ०  ०टी  ०  प्रति  संलग्न  के  जरिए  विभागीय  एक्सचेंज  टेलीग्राफ  और
 निक  कार्यालयों  के  लिए  भवन  किराए  पर  लेने  से  संबंधित  कुछ  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  गए

 सभी  जिला  दूरभाष  केन्द्र  ओर  प्रशासकीय  कार्यालय  किराए  के  भवनों  में  लगाए
 ग्रायेंगे  ओर  इस  समय  उनके  लिए  विभागीय  भवनों  का  निर्माण  नहीं  किया  जा

 हन  मानदंडों  में  छूट  देने  क ेलिए  यदि  ऐसा  महसूस  किया  जाता  है  कि  किसी  भवन  का
 निर्माण  किया  जाना  चाहिए  तो  ऐसे  मामलों  में  निर्णय  अपने  कार  क्षेत्र  क ेअधीन  संबंधित  सकिल/टेलीफोन
 जिलों  के  अध्यक्षों  द्वारा  स्वयं  लिया  जाना  चाहिए  ।  सकिल  अध्यक्षों  तथा  टेलीफोन  जिलों  के  अधिकार
 क्षेत्र  क ेबाहर  के  मामले  इस  कार्यालय  को  निदेशालय  )  भेजे  जाने  भाहिएं  ।

 सं०  पी  एस

 भारत  सरकार

 संचार  मंत्रालय

 द्रसंचार  विभाग

 संचार  नई

 दिनांक  :  5-9-1985

 सेवा

 सभी  दूरसंचार  सकिलों/जिलों  के  अध्यक्ष  ।

 विषय  :  विभागीय  तारघरों  ओर  प्रशासनिक  कार्यालयों  के  लिए  भवमों  को  किराये  पर
 लेना  ।

 योजना  आयोग  ने  हमारी  12,500  करोड़  रु०  की  मूल  मांग  की  तुलना  में  विभाग  को  4010

 करोड़  रु०  आवंटित  करना  निश्चित  किया  इससे  हमारे  लिए  विभिन्‍न  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए
 विधिध  परिसम्पत्तियां  जुटाने  की  समूची  नीति  की  पुनरीक्षा  करना  आवश्यक  हो  गया  यह  आवश्यक
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 है  कि  उपलब्ध  धनराशि  का  अधिकतम  फायदे  के  साथ  ऐसे  कार्यों  के  लिए  उपयोग  किया  जाना  चाहिए
 जिन्हें  विभाग  स्वयं  कर  सकता  हो  ।  हमें  उन  सुविधाओं  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  करना  चाहिए  जो
 पट्टे  पर  या  किराये  पर  प्राप्त  की  जा  सकती  इससे  अपर्याप्त  पूंजीगत  सञ्लोतों  का  उपयोग  करने  की
 आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 2.  विविध  विभागीय  संस्थापनाओं  के  लिए  भवन  एक  ऐसी  ही  परिसंपत्ति/सुविधा  है  जिसे  पढ्टे
 पर  या  किराये  के  आधार  पर  प्राप्त  करने  में  फायदा  हो  सकता  यह  निर्णय  किया  गया  है
 कि  सभी  एम  ए  एम  ए  मैनुअल  एक्सचेंजों  और  विभागीय  तारघरों  और  प्रशासनिक
 कार्यालयों  के  लिये  उचित  किराये/पट्टे  पर  भवन  प्राप्त  करने  के  सभी  प्रयास  किये  ऐसे  भवन
 निर्माताओं  के  साथ  बातचीत  की  जाये  जो  हमारी  मांग  के  अनुसार  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिये
 तैयार  हों  और  उन  भवनों  को  हमें  दीघंकालीन  पट्ट  पर  लगभग  स्थायी  रूप  से  देने  के  लिए  तैयार  हों  ।

 पट्टे  पर  लम्बी  अवधि  के  लिये  भवन  प्राप्त  करने  के  प्रयोजन  से  एक  प्रोत्साहन  के  रूप  में  आवधिक  पुन  रीक्षा
 और  समय-समय  पर  किराये  में  वृद्धि  के लिये  लीज  एग्रीमेंट  की  उचित  व्यवस्था  की

 3.  एम  ए  संस्थापनाओं  के  लिये  भवन  प्राप्त  करना  कठिन  फिर  भी

 इन  मामलों  में  भी  उचित  भवन  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयास  किये  विशेषकर  बड़े  शहरों  में

 मंजलीय  कार्यालय  परिसरों  जहां  इस  समय  बड़े  और  महानगरीय  टेलीफोन  जिलों  द्वारा
 सेषा  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 4.  उपर्युक्त  निर्णयों  को  देखते  विभागीय  विभागीय  तारघरों  ओर  प्रशासनिक
 कार्यालयों  के  लिये  भवनों  के  मामले  में  कारंवाई  करने  के  लिये  सकिल  और  जिला  अध्यक्षों  द्वारा
 लिखित  मार्ग-निर्देशों  का अनुपालन  किया  किया  जाये  :--

 (1)  जहां  तक  सम्भव  सभी  एम  ए  एम  ए  ओर  मैनुअल  एक्सचेंजों  को
 किराये  के  भवनों  में  स्थापित  किया  जाये  और  केवल  ऐसे  मामलों  को  छोड़कर  जहां  निर्माय
 कार्य  पहले  ही  चल  रहा  है  या  उसमें  काफी  प्रगति  हो  गई  उक्त  एक्सचेंजों  के

 फिलहाल  कोई  विभागीय  भवन  न  बनवाया  जाये  ।

 (2)  सभी  विभागीय  तारषर  और  प्रशासनिक  कार्यालय  भी  किराये  के  भवनों  में  ही  रहेंगे  और
 उनके  लिए  विभागीय  भवन  न  बनवाए  जाएं  ।

 (3)  एम  ए  एक्सचेंजों  के  मामले  प्रत्येक  शहर  में  मुख्य  एक्सचेंज  और  संचारण  केन्द्र
 के  लिए  विभागीय  भवनों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  बड़े  शहरों  के

 मामले  में  और  महानगरीय  जिले  )  जहां  बड़े  बहुमंजलीय/वाणिज्यिक  भवन  बन  रहे
 वहां  एक्सचेंजों  ओर  आर०  एल०  यू०  के  लिए  उपयुक्त  फ्लोर  प्राप्त  किए  जाएं  ।

 भवन  किराये  पर  लेने  के  लिए  समझोता-अनुसूची  को  उन  मानवंडों  का  अतिक्रमण  नहीं  करना

 चाहिए  जो  इस  कार्यालय  के  निम्नलिखित  परि  पत्रों  में  विनिर्दिष्ट  किये  गये  हैं  :---

 482-6/8  पी  एस  दि०  28-7-83  ए  के

 482-3/75  पी  एस  पार्ट  दिनांक  ]  1-4-88  ए  के

 151-11/73  टी  पी  एल  दि०  7-3-74  तारषरों  ओर  केन्द्रीय
 के

 ३43



 लिखित  उत्तर  4  1989

 पी  एस  दि०  13-4-82  भवनों के
 यदि  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  किसी  भवन  का  निर्माण  किया  जाना  तो  इन

 निर्देशों  में  छूट  प्राप्त  करने  के  लिए  मामले  को  सकिल/टेलीफोन  जिले  के  अध्यक्ष  को  भेजा  जाएगा  जो
 सभी  मामलों  को  अपनी  शक्तियों  के  अधीन  व्यक्तिगत  रूप  से  जो  मामले  सकिल  और  जिला
 अध्यक्षों  की  शक्तियों  से  बाहर  वे  इस  कार्यालय  को  भेजे  जाएंगे  ।

 इसे  वित्त  शाखा  के  अनौपचारिक  पत्र  संख्या  ए-11/85-टी  दिनांक  28-8-85 के
 तहत  प्राप्त  हुई  सहमति  के  अनुसार  जारी  किया  गया  है  ।

 कृपया  इस  पत्र  की  पावती  उप  महानिदेशक  को  भेजें  ।

 हस्ताक्षर

 के०

 सदस्य  विकास )

 दूरदर्शन  स्टडियो  को  स्थापता

 4671.  भो  चिस्तासणि  जेता  :

 भरी  मोहन  माई  पहैल  :

 भरी  हरिहुर  सोरन  :

 क्या  सूचमा  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  दूरदर्शन  के  कितने  स्टूडियो  कहां-कहां  स्थापित  किए  गए  भर

 क्या  देश  में  और  अधिक  दूरदर्शन  स्टूडियों  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो
 वे  किन-किन  स्थानों  पर  कब  तक  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्रो  एच०  के०  एल०  मगत )  :  इस
 समय  दूरदर्शन  कार्य  क्रम  निर्माण  सुविधाएं  निम्नलिखित  ।8  स्थानों  पर  उपलब्ध  हैं  :  --

 1.  भ्रहममदाबाद  10.  जयपुर

 2.  बम्बई  11.  जलंधर

 3.  बंगलोर  12.  लखनऊ

 4.  कटक  13.  मद्रास

 5.  कलकत्ता  14.  नागपुर

 6.  दिल्‍ली  15.  राजकोट

 7.  गोरखपुर  16.  रांची

 8.  गुवाहाटी  17.  श्रीमयर

 9.  हैदराबाद  18.  धिवेन्द्रम

 144



 14  1911  लिखित  उत्तर

 कलकत्ता  ओर  दिल्ली  में  कार्यक्रम

 ्  डुंड  3  निम्नलिखित 30  स्थानों  पर  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  स्थापित
 करने  का प्रस्ताव  है  :

 1.  अम  रतला  16.  कोहिमा

 2.  आईजोल  17.  मदुरै

 3.  इलाहाबाव  18.  मुजफ्फरपुर

 4.  बरेली  19.  प्रजी

 5.  भोपाल  20,  पटना

 6.  भुवनेश्यर  21.  पांडिचरी

 7.  चष्डीगढ़  22.  पोर्टब्लेयर

 8.  डाल्टनबंज  23.  पुणे

 9.  डिब्रुमढ़  24.  रायपुर

 10.  गंगतोक  25.  शिलांग

 11.  गरुलवर्गा  26.  शिमला

 12.  हरियाणा  नियत  किया  जाना  27.  सिल्बर

 13.  इम्फाल  28.  सिलियुड़ी

 14.  ईटानगर  29.  तुरा

 15.  जम्मू  30.  विजयवाड़ा

 इन  परियोजनाओं  का  भाधारभूत  सुविधाओं  तथा  दूरदर्शन  की  वाविक  मोजनाओं
 में  साधनों  के  आबंटन  पर  निभेर  करेगा  ।

 पेट्रोलियम  क्षेत्र  में  ध्रमुसंधान  धोर  विकास  कार्यक्रम  की  समीक्षा

 4672.  भ्री  रूमला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  पेढ्रोलियस  झोर  प्राकृतिक  भैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  छठी  योजना  के  वौरान  पेट्रोलियम  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  कार्यक्रम  की
 समीक्षा  की  गई  थी  और  यह  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  वर्तमान  संस्थानों  को  मजबूर  किया  जाए  और
 समीक्षा  के  परिणामानुसार  जिन  क्षेत्रों  मे ंकमी  पाई  जाए  वहां  अधिक  प्रयास  किये

 यदि  तो  इस  संडंध  में  उठाए  गए  कदमों  का  क्‍या है  ओर  अनुसंधान  और
 विकास  कार्यक्रम  में  क्या  प्रमति  की  सदी  और
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 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  फोजना  के  दोरसान  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  किया  मया  है  या  आठवीं
 योजना  के  दौरान  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  कि  संस्थानों  को  इस  हृद  तक  भजबूत  बनाया  जा  सके
 ताकि  देश  पेट्रोलियम  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भर  बन  सके  ?

 पेट्रोलियम  भौर  प्राकृतिक  येप्त  कृंद्रालय  के  राज्य  मंत्री  ब्रह्म  :  से
 संघान  और  विकास  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और  अधिकतर  तेल  कम्पनियों  के  अपने  आंतरिक

 अनुसंघान  और  विकास  एकक  हैं  तथा  उनके  कायंक्रमों  की  उनके  प्रबंधकों  द्वारा  समय-समय  पर  संमीक्षा
 की  जाती  है  |

 2.  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  पांच  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  किये  हैं  इनके  नाम
 केशवदेव  मालवीय  इंस्टीट्यूट  आफ  पेट्रोलियम  ड्रिलिग  प्रौद्योगिकी

 रिजरवायर  अध्ययन  इंजीनियरी  और  सागर  विकास  सैंस्थाम  तथा

 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  बम्बई  ।  वे  गोआ  में  पेट्रोलियम  सुरक्षा  और  पर्यावरण  संस्थान  भी  स्थापित

 कर  रहे  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  का  फरीदाबाद  में  एक  अलग  से  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र

 इंजीनियर  इंडिया  लिमिटेड  तथा  आई०  बी०  पी०  कम्पनी  ने  गृड़गांव  के  पास  हरियाणा  में  अपने

 अनुसंघान  और  विकास  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ।

 3.  ऐसे  अनुसंधान  प्रयासों  में  कमी  का  पता  लगाने  के  लिए  जहां  नग्रे  प्रयास  किये  जाने  चाहिए
 या  वर्तमान  प्रबन्धों  को  सुदृढ़  किया  जाएं  तथा  उचित  सिफारिशें  करने  के  लिए  वेज्ञानिक  ओर  औद्योगिक

 अनुसंघान  परिषद  के  भूतपूर्व  महानिदेशक  डा०  जी०  एस०  सिद्ध  की  अध्यक्षता  में  पेट्रोलियम  क्षेत्र  में

 अनुसंधान  की  सम्भावना  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समीक्षा  समिति  का
 1983  में  गठन  किया

 4.  समिति  की  रिपोर्ट  पर  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  नैंस  मंत्रालय  में  हाइड्रोकार्बन  की  प्रोसेसिंग
 में  सम्बन्धित  वेशञानिक  परामशंदात्री  समिति  तथा  तेल  की  खोज  और  उत्पादन  से  सम्बन्धित  भू-वेज्ञानों
 की  वेजशञानिक  परामशंदात्री  समिति  ने  विचार  किया  ।  दोनों  वैज्ञानिक  परामशंदात्री  समितियों  द्वारा  दिये
 गये  सुझावों  पर  ध्यान  पूर्वक  विचार  करने  के  बाद  सरकार ने  तेल  क्षेत्र  के  विभिन्न  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  का  अन्य  सम्बद्ध  एजेंसियों  को  इन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  लिखा  है  जिन्हें
 स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।

 5.  इसके  अतिरिक्त  तेल  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  अलृसधाम  ओर  विकॉस  कार्यक्रमों  की  समीक्षा  मंत्रालय
 की  दो  वेज्ञानिक  परामशंदात्री  समितियों  अर्थात्‌  हाईड्रोकाबंन  की  प्रोसेसिंग  से  सम्बंन्धित  वैज्ञानिक
 परामशंदात्री  समिति  तथा  भू-विज्ञानों  के  लिए  वैज्ञानिक  परामर्शदात्री  समिति  समय-समय  पर  करती  है
 तथा  तेल  कम्पनियों  द्वारा  इनकी  सिफारिशों  को  कार्योन्‍वथंन  के  लिए  हाथ  में  लिया  जाता

 6.  रिफाइनरी  पेट्रोलियम  उत्पादों  जिनमें  लुब्निकंटों  और  योगज  तथा  उनका  प्रयोग  भी
 शामिल  के  क्षेत्र  में भावी  उनकी  विंकीस  तथा  प्रौद्योगिंकियों  को  अपनाने  के
 बारे  में  मूल्यांकन  करने  तथा  कच्चे  तेल  उत्पादों  और  गेस  की  संभाल  और  उसके  परिवहन
 तथा  प्रौद्योगिकियों  के  आधुनिकीकरण  से  सम्बद्ध  कार्यों  क ेलिए  1987  में  एक  उच्च  प्रौधोगिकी
 केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  यह  केन्द्र  निम्नलिखित  कार्य  करेगा  :  --

 उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  द्वारा  खोजे  गए  अन्तर  में  कार्य  के  विस्तुत  कार्यक्रम  बनाएगा
 तथा  वैज्ञानिक  परामशंदात्री  समिति  द्वारा  सिफारिश  की  मई  परियोजनाओं  को  विशीय
 सहायता  देगा  तथा  उनकी  प्रगति  पर  निगरानी  रखेगा  ।
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 (७)  प्रयोक्‍्त  संभठनों  और  डिजाइन  संगठनों  के  बीच  प्रभावी  संबंध  विकसित
 करना  ।

 7.  देश  की  क्षमताओं  को  बढ़ाने  के  लिए  हालांकि  ये  प्रयास  तेज  किए  गए  फिर  भी  पेट्रोलियम
 के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  लिकट  भविष्य  में  सम्भव  प्रश्नीत  नहों  होता  ।

 जौनपुर  में  डाकधर

 4673,  क्री  कला  प्रसाव  घिह  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बतामे  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  किन-किन  जिलों  में  ड्राकघरों  को  प्रतिशतता  सबसे  कम  ओर  सबसे

 अधिक

 इस  दृष्टि  से  जोभपुर  जिला  किस  श्रेणी  में  आता

 क्‍या  जौनपुर  जिले  के  डाकघरों  में  टेलीफोन  सुविधाएं  उपलब्ध  न  हीं  और

 यदि  तो  इन  डाकघरों  में  टेलोफोन  सुविधा  कब  तक  प्रदान  की  जायेगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गिरिधिर  :  ओर  जानकारी  एकत्र की
 जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 जौनपुर  जिने  के  102  डाकषरों  में  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  गईं  है  ।

 विभाग  को  नीति  प्रत्येक  बसे  हुए  क्षेत्र  में
 5
 कि०  मी०  के  भीतर  दूरसंचार  सुविधा  प्रदान

 करने  की  इसके  लिए  देश  को  5  मी०  की  भुजा  षट्भुजाकार  क्षेत्रों  में  बांटा  गया  है  और

 उसमें  प्रमख  ग्राम  को  तथा  उसमें  भी  ग्राम  पंचायत  मुख्यालय  को  उत्तरोत्तर  दूरसंचार  सुविधा  प्रदान

 करने  के  लि  ए  चुना  गया  यह  सुविधा  डाकधर  अथवा  किसी  पंसारी  की  दुकान  जहां  भी

 उपयुक्त  दी  जा  सकती

 यह  नीति  जोनपुर  जिले  के  मामले  में  भी  लागू  होती  है  ।

 कागज  उच्चोग़  के  लिए  बनरोपज

 4674,  भी  कुमला  प्रसाव  सिह  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  काबज  उद्योग  को  दीघंकालोन  आधार  पर
 कक्ष्वा  माल

 उपलब्ध  कराने  के  लिए

 बनरोप्रश  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यवि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रन  ति  हुई  है  ?

 मंत्रालय
 में  प्रौद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  एम०  :

 (%)
 प्रश्न  नहीं
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 आ्रांध्र  प्रदेक्ष  के  ध्रोंगोले  शौर  सरकापुरम  प्राकाशवाणोी  केग्डों  के  द्रांसमीटरों  की
 प्रतारण  क्षमता  बढ़ाना

 विश

 4675.  भरी  सी०  सुम्झु  :

 क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में  स्थित  ओंगोले  ओर  मरकापुरम  आकाशवाणी  केन्द्रों
 के  ट्रांसमीटरों  को  प्रसारण  क्षमता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  जिनकी  प्रसारण  क्षमता  इस  समय  कम

 ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 संसबोय  काय॑  मंत्रो  तथा  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  इस
 समय  आंप्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  के  आंगोले  या  मरकापुरम  में  कोई  रेडियो  स्टेशन  मौजूद  नहीं  है  ।

 अनुमोदित  सातवीं  योजना  में  मरकापुरम  2x  3  किलोवाट  एफ०  एम०  बहु
 उद्देश्यीय  स्टूडियो  आदि  सहित  एक  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  की  स्कीम  शामिल  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  पवम  बिदछुत  जेमरेटरों  की  स्थापना

 4676.  थ्रो  मुह्लापहली  रामचसान  :

 क्ष्या  ऊर्जा  मंत्री  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  कोई  पवन  विश्वुत  जेनरेटर  स्थापित  किए  गए है

 यदि  तो  उन्हें  कहां-कहां  स्थापित  किया  गया  है  और  उनमें  से  प्रत्येक  की  उत्पादन

 क्षमता  क्‍या

 कया  सरकार  का  विचार  पश्चिमी  समुद्रतट  पर  ओर  अधिक  पवन  विद्युत  जेनरेटर
 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 (३६)  पषन  से  कितने  यूनिट  बिजली  पेदा  हो  रही  और

 वर्ष  1988  के  दोरान  पवन  विद्युत  जेनरेटरों  के  माध्यम  से  कुल  कितनी  बिजली
 दित  की  गई  ?

 ऊर्जा  भंत्री  बसन्‍त  :  और  केरल  के  पालवाट  जिले  में

 कोट्रामाला  में  1988  में  एक  100  किलोवाट  के  पवन  विद्युत  जतित्र  की  स्थापना की
 गई

 और  भोवा  तथा  कर्माटक  के  राज्यों  में  पश्चिमी  समुद्र  तट  के
 साथ-साथ  3.5  मेगावाट  को  पवन  विद्युत  क्षमतां  कार्यशील  गुजरात  राज्य  में  एक  ओर  लगभग  14
 मेमावाट  की  समेकित  क्षमता  की  स्थापना  की  जा  रही  है  जिसमें  वर्तमान  जानकारी  के  अनुसार  पश्चिमी

 समुद्र  तट  के  साथ-साथ  बहुत  अच्छी  सम्भावना  है  ।
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 (४)  और  इस  समय  कुल  स्थापित  पवन  फार्म  क्षमता  6.85  मेमावाट  इन
 नाओों  से  1988  के  दोरान  सम्बन्धित  राज्य  बिजलीघरों  को  लगभग  65  लाख  यूनिट  विद्युत  की  आापूर्ति
 की  गई

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपकभों  को  स्वायत्तता

 4677.  भरी  मुल्लापश्ली  रामचशान  :

 क्या  उच्चोन  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  का  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  पूर्ण  स्वायत्तता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उठाए  गए  कदमों  का  अ्योरा  क्या  ओर

 इस  वर्ष  किन-कैन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  स्वायत्तता  प्रदान  करने  का  विचार

 उद्योग  भरती  ले०  बेंगल  :  ओर  सरकार  को  यह  नीति  है  रू  सरकारी
 क्षेत्र  के उपक्रमों  को  जवाबदेही  के  अनुरूप  अधिकाधिक  स्वायत्तता  प्रदान  की  सरकार  मे  सरकारी
 क्षेत्र  के  उन  उपक्रभों  को  बढ़ी  हुई  प्रशासनिक  एवं  वित्तीय  शक्तियां  प्रत्यायोजित  कर  दी  हैं  जो  सरकार  के
 समझौता  श्ञापन  पर  हस्ताक्षर  कर  रही

 सरकारी  क्षेत्र  के  18  उपक्रमों  अर्थात्‌  भारत  यंत्र  निगम  मारुति  उद्योग  भारी

 इंजीनियरी  निगम  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  एच०  एम०  टी०  राज्य  व्यापार  निगम
 खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  इंडियन  एयर  एयर  भारत  अथ

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  का  रपोरेशन  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  कोल  इंडिया  राष्ट्रीय
 केमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजस  लि०  तथा  भारतीय  तेल  निगम  लि०  को  वर्ष  1989-90  के  लिए  समझौता
 झापन  पर  हस्ताक्षर  करने

 बिश्वलोी  को  खपत

 4678.  भरी  ज्ञांति  शांख  पटेल  :

 भरी  एस०  थो०  लिदमाल  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिजली  की  कमी  के  संदर्भ  में  राज्य  बिजली  बो्डों  से  कहा  भया है  कि  वे  विलली

 के  व्यर्थ  उपयोग  को

 क्‍या  भारत  में  बिजली  की  ख्षपत  जापान  को  तुलना  में  ढुगुनी  और

 यदि  तो  बिजली  के  व्यर्थ  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  तंयार  किए  गए  कार्यक्रम  का

 ब्यौरा क्‍या  है  ?  हि

 ऊर्खा  मंत्रालय  में  विखुत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रलपनाय  :  बिजली
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 पर
 के  सृरक्षण  और  इसके  कुशलतापूर्वक  इस्तेमाल  के;लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  उपाय  करने  को  कहा

 गया  है  ।  !

 भारत  के  कुछ  ओद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रति  यूनिट  उत्पादन  बिजली  उपभोग  जापान  की  तुलना
 में  काफी  अधिक  है  ।

 बिजली  के  कुशलतापूर्वक  इस्तेमाल  करने  संबंधी  कार्यक्रम  में  निम्नलिखित  की  परिकल्पना
 की  गई  विशिष्ट  ऊर्जा  उपभोग  में  कमी  करने  के  लक्ष्य  निर्धारित  प्रशिक्षण  कार्य  क्रम
 जित  करना  ऊर्जा  संबंधी  लेखा-परीक्षा  जन-जागरण  अभियान  वेचुत  उपकरणों  का
 मानकीकरण  ऊर्जा  की  बचत  करने  वाले  यंत्रों  के लिए  वित्तीय  प्रोत्साहुत  प्रदान  करना  और

 अकुशल  क्रुषि  पम्पसेटों  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रदर्शन  परियोजनाएं  बनाना  भादि  |

 त्रिपुरा  में  गेस  पर  प्राधारित  बिद्यत  संयंत्र

 4679.  भरी  शान्ति  लाल  पटेल  :

 हरी  ली  ०  एस०  बासवराज्‌  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  फ्रांस  की  के  साथ  त्रिपुरा  में  गेंस  पर  आधारित  एक
 विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  हेतु  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  दिभाग  में  राज्य  मंजो  कल्‍्पनाथ  :  ओर
 त्रिपुरा  के  बा.मूरामें  129250  किलोवाट  भ्रस  टर्बाइन  की  सप्लाई  तथा  सेवाओं
 के  लिए  एफ०  एफ  27,644,  258/-  र०  की  राशि  हेतु  वर्ष  1983-84  के  लिए  भारत-फ्रेंच  प्रोटोकोल
 के  अस्तगंत  त्रिपुरा  सरकार  और  फ्रांस  के  मैसस  हिसपानो-सुइजा  के  बीच  एक  ठेके  पर  हस्ताक्षर

 किए  गए  हैं  इसमें  सम  अनुपात  में  सुलभ  ऋण  और  आयात  ऋण  के  मिश्रण  की  सुविधा  का  भो
 धान  है  ।

 हिम्दी  के  समाचारपन्नों  को  विज्ञापनों  के  लिए  अंग्रेजो  में  मुद्रित
 ठेका  फार्सों  को  सप्लाई

 ]
 4680,  भी  सलाउद्वोग  :

 क्या  सूचना  धौर  प्रश्लारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  किन्‍्हीं  राज्यों  से  प्रकाशित  हो  रहे  हिन्दी  समाचारपत्रों  तथा  पत्रिकाओं  को  ठेका
 फार्मों  को  प्रश्नावलियां  तथा  विज्ञापनों  के  जो  आदेश  विज्ञापन  एबं  दुश्य  प्रयार  निदेशालय  द्वारा  पहले
 हिन्दी  में  भेजे  जाते  थे  अब  अंग्रेजी  में  भेजे  जा  रहे  हैं

 (@)  यदि  तो  क्या  यह  राजभाषा  1963  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  जौर

 यदि
 तो  उपबन्धों  का  अनूपालन  न  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ? ह  |
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 —_—  जप  थययय  तथा  ये

 संसदीय  काय॑  मंत्री  तथा  सूधमा  झोौर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  से

 जो  हिन्दी  समाचार  पत्र/ज्ल  पहली  बार  सूची  में  नाम  शामिल  करने  के  लिए  आवेदन  करते  हैं
 उन्हें  विशापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  माध्यम  विशिष्ट  फामे/प्रश्नावली  हिन्दी  में  दी जाती

 है  ।  ठेके  क ेनवीनीकरण  के  मामलों  में  अपेक्षित  आवेदन  फार्म  तथा  ठेका  कम्प्यूटरीकरण  के

 कारण
 अपरिहाय  तकनीकी  कारणों  इस  समय  केवल  अंग्रेजी  में  ही  दिए  जा  रहे  हिन्दी  समाचार

 पत्रों/जनृलों  के लिए  इन  दस्तावेजों  को  भी  हिन्दी  कम्प्यूटराइज्ड  फार्मेट  में  उपलब्ध  कर  ने  के  लिए
 कारंवाई  पहले  ही  आरम्भ  कर  दी  गई

 केरल  में  रसोई  गंस  को  एजेंसियां

 ]

 468 ||  भ्री  के०  कुस्जस्यू  :

 क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  ग्रेस  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  केरल  में  रसोई  गेस  को  कितनी  एजें  सिर्यां

 -  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों
 को  कितनी  एजेंसियां  दी

 गई

 केरल  में  इस  वर्ष  कितनी  एजेंसियां  आवंटित  की  और

 इनमें  से  कितनी  एजेंसियां  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को

 आवंटित  की  जाएंगी  ?

 वेट्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  :  और

 केरल  राज्य  में  बतंमान  में  137  एल०  पी०  जी०  के  वितरण  केन्द्र  हैं  जिसमें  से  3।  केन्द्र  अनुसूचित

 जाति/जनजाति  बे  के  हैं  ।

 और  इसके  तेल  उद्योग  ने  वर्ष  1988-89  की  वाधिक  विपणन  योजना

 में  केरल  में  47  और  अश्विक  वितरण  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  जिसमें  से  11  वितरण

 केन्द्र  अनुसूचित  जाति/जनजाति  वर्ग  के  अधभ्यार्थियों  कै  लिए  निर्धारित  हैं  ।

 फार्म  रेडियो  प्रासरों  के  लिए  पदोन्नति  के  ध्रवसर

 4682.  भरी  बो०  बो०  रसेया  :

 करो  वो०  शो  सनाड्रीदबर  राव  :

 क्या  सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  के  कायंत्रमों  में  फाम  एण्ड  हाउस  रेडियो  सेक्शन  कब  शुरू  किया  भया

 इस  समय  इस  सेक्शत  में  कितने  फार्म  रेडियो  आफीसर  कार्य  कर  रहे

 क्‍या  ।$  वर्ष  से अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  इस  संवर्ग  के  कर्मचारियों  के  लिए

 नन्‍नति  के  कोई  अवसर  नहीं  हैं
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 यदि  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 संत्दोय  कार्य  मंत्रों  तथा  सूचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 आकाशवाणी  के  कृषि  एवं  गृह  यूनिट  पहली  1966  में  स्थापित  किए  गए  थे  ।

 (@)  सतहृत्तर  ।

 ओर  फामं  रेडियो  अधिकारी  एवं  इस  समय  संयुक्त  निदेशक  एवं
 के  एक  पद  पर  पदोन्‍नति  के  लिए  पात्र  प्रस्तावित  भारतीय  प्रसारण  सेवा

 में  फाम  रेडियो  अधिकारी  संवर्ग  उनके  लिए  पदोन्नति  के  अच्छे  अवसर  सुलभ  कराने  कार्यक्रम
 अधिशाघषी  संबग्गं  में  मिलाने  का  प्रावधान  किया  गया

 प्राकाशवाणी  के  कामे  रेडियो  क्‍्रधिकारियों  के  लिए  सलेक्सन  प्रेड

 4683.  भी  बो०  बो०  रसमेया  :

 ही  बो०  झोसताडीश्यर  राब  :

 क्या  सूचना  धोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किस-किस  संवर्ग  के  कार्यक्रम  अधिकारियों  को  सलेक्शन  ग्रेड  दिए  जाते

 फार्म  रेडियो  अधिकारियों  और  परिवार  कल्याण  विस्तार  अधिकारियों  को  सलेक्शन  ग्रेड
 न  दिए  जाने  के  क्या  का  रण  और  क्‍योंकि  काम  की  दृष्टि  से  ये  भी  अधिकारी  ही  और

 ऐसे  सभी  फार्म  रेडियो  अधिकारियों  और  परिवार  कल्याण  विस्तार  अधिकारियों  को
 जिन्होंने  अपने  ग्रेड  में  14  वर्ष  की  ँ्रेवावधि  पूरी  कर  ली  है  सलेक्शन  ग्रेड  देने  के लिए  क्या  कदम  ग्रए
 जा  रहे  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  लंत्ली  तथा  सूचना  भोर  प्रसारण  लंत्री  एच०  के०  एल०  :  (१)
 भोथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  आकाशवाणी  के  कार्यक्रम  संवर्ग  के
 सभी  गैर-कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  भी  समाप्त  हो  गए

 ओर  उपर्युक्त  की  दृष्टि  से  आकाशवाणी  में  फार्म  रेडियो  अधिकारियों  तथा
 विस्तार  अधिकारियों  के  लिए  गेर-कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  के  लाभ  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पटपड़गंज  बिल्‍लो  में  तरबाना  कोह्मापरेटिव  भ्रृप  ह।डाँतिग  सोसाइटी
 कस्प्लेक्स  का  विद्युतोकरण

 4685.  भरी  रास  प्यारे  पतिका  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  पटपड़गंज  क्षेत्र  में  नरवाना  कोआपरेटिव  ग्रुप  हाउसिंग  सोसायटी  कम्पल॑क्स  को
 बिजली  की  सप्लाई  के  बारे  में  30  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संध्या  4243  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वहां  आन्तरिक  विद्युतीकरण  के  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  शेष  विद्युतीकरण  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो
 तथा  इस  सोसायटी  काम्पलैक्स  को  कब  तक  बिजली  मिलने  लग  जाएगी  ?

 18३
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 ऊर्शा  मंत्रालय  में  विद्युत  डिमाग  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  और
 नरवाना  कोआपरेटिव  ग्रुप  हाउसिंग  की  कालोनी  में  उप-केन्द्र  के  निर्माण  सहित  85%  विद्युतीकरण
 संबंधी  कायं  पूरे  हो  गए  शेष  विद्युतीकरण  संबंधी  कार्य  30  1989  तक  पूर ेहो  जाने  की  आला

 तत्नश्चात्‌  संदर्शी  उपभोक्ताओं  द्वारा  सामान्य  वाणिज्यिक  ओऔपचारिकताएं  पूरी  कर लिए  जाने  पर
 अस्थायी  रूप  से  बिजली  के  कनेगशन  प्राप्त  किए  जा  सकेंगे  ।

 पन-बिल्ललो  परियोजना  हेतु  विदय  बेंक  से  ऋण

 4686.  श्री  पो०एम०  सईव  :

 क्या  ऊर्खा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरी  क्षेत्र  में एक  बड़ी  पन-बिजली  परियोजना  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  परियोजना  कहां  स्थापित  की  जाएगी  और  इसका  अस्य  ब्यौरा  क्‍या

 इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  कितनी  होगी  और  इसमें  विद्युत  उत्पादन  कब
 तक  शुरू  होने  की  संभावता  और

 क्या  विश्व  बैंक  ने  इसके  निर्माण  हेतु  ऋण  स्वीकृत  किया  है  और  यवि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  है  अथवा  ऋण  किन  शर्तों  पर  दिया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रा लय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  म्रंत्री  कल्पताथ  :  से

 हिमाचल  प्रदेश  के  किननौर  और  शिमला  जिले  में  स्थित  1500  मेगावाट  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  की
 नाथपा  क्षाकरी  पन-विजली  परियोजना  को  भारत  सरकार  एवं  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  एक  संयूक्‍त
 उपक्रम  के  रूप  में  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गई  उत्पादन  परियोजना  की  कुल  लामत
 1472  करोड़  रुपये  है  ।  आशा  है  कि  नवीं  पंचवर्षीग्र  योजना  में  परियोजना  से  लाभ  प्राप्त
 नाथपा  झाक री  पन-बिजली  परियोजना  को  444  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  राशिसे  वित्त-पोषित
 करने  के  लिए  विश्व  बैंक  सहमत  हो  गया  है  ।  इसके  लिए  विस्तृत  शर्तों  सहित  एक  औपचारिक  समझौते
 को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 दासोवर  घाटो  पशियोजना  हारा  भेल  पहाड़ो  बांध  का  निर्माण

 4687.  भी  सरफराज  झधहमद  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्रेंगे  कि  :

 क्‍या  दामोदर  घाटी  निगम  ने  बिह।र  के  गिरीडीह  जिले  में  भेल  पहाड़ी  बांध  के  मिर्माण  हेतु
 सर्वेक्षण  किया  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 दामोदर  घाटी  निगम  द्वारा  अब  तक  क्‍या  कारयेब  ही  को  गई  है  और  इसका  निर्माण  कब
 तक  पूरा कर  लिया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  भसत्रालय  में  बिश्ुत  विभाग  में  मंत्री  कल्पनाथ  :  ओर

 बालपहाड़ी  बांध  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  ब्यवहायंता  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में  दामोदर
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 घाटी  निगम  द्वारा  जल  ग्रहण  क्षेत्र  के  स्थलाकृति  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  मृदा  अन्वेषण  और  जल  विज्ञान
 सम्बन्धी  अध्ययन  कार्य  कर  लिए  गए  हैं  ।  प्रस्तावित  बांध  से  जलप्लावन  की  क्षमता  बढ़

 ओद्योगिक  तथा  घरेलू  प्रयोजनों  के  लिए  अधिक  जल  उपलब्ध  होगा  और  20  मेगावाट  क्षमता
 की  जल  विद्युत  उत्पादन  की  इसकी  शक्यता  भी  होगी  ।  भागीदार  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  की
 सरकार  जिनको  दामोदार  धाष्टी  निगम  द्वारा  परियोजना  ध्यवहारयता  रिपोर्ट  भेज  दी  गई  है  उन्होंने
 योजना  प्रस्ताव  के  लिए  अपनी  सहमति  व्यक्त  नहीं  की

 बिचुत  उत्पादन/सप्लाई  को  लागत

 4688,  डा०ए०के०  पटैल  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  विभिन्‍न  राज्यों  में  विद्युत  उत्पादन/सप्लाई  की  ओसत  लागत  कया  और

 इस  सम्बन्ध  में  कृषि  कार्यों  क ेलिए  विजल्ली  पर  राज्यवार  औसतन  कितना  झलक  वसूल

 किया  जाता  है
 '

 ऊर्जा  सन्‍्त्रालय  में  विज्युत  विज्ग  सें  राज़्ज  संद्री  कल्पतान  ओर

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण
 5

 31-3-1989  की  स्थिति  के  विद्युत  के  उत्पादन/इसकी  प्रप्लाई  की  अनुमानित
 औसत  लागत  और  ओसत  क्रषि  टैरिफ  का  राज्यवार  ब्योरा

 |  ४  +  t  बा  जा
 क्रम  क्रम  शाज्य  का  नाम  विद्युत  उत्पादन/सप्लाई  भौसत  कृषि  टेरिफ

 सं०  की  औसत
 लागत  (5  10%

 (पैसे/यूनिट)  भार  272

 (पंसे/यूनिट )

 2  3  4
 ह

 1.  आंध्र  प्रदेश  64.52  9.50

 2«  बिहार  126.35  ३6.00

 3...  गुजरात  106.63  17.85  5

 4.  हरियाणा  84.56  37.35

 5...  हिमाचल  प्रदेश  1.9.79  9.79  21.94

 6  कर्नाटक  81.74  11.49 )

 ह॒  13.79
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 2  3  4

 7  केरल  73.36  15.22

 ्प

 8  मध्य  प्रदेश  90.02  16.00

 महाराष्ट्र  91.73  15.32

 10...  उड़ीसा  83.25  24.06

 पंजाब  98.40  13.50

 12  राजस्थान  92.42  33.00

 13,  86.14  11.49

 14  उत्तर  प्रदेश  103.69  41.36

 15.  पश्चिम  बंगाल  123.92  35.00

 16...  असम  236.83  50.00

 ।7  मेघालय  85.96  21.00

 टिप्पणी  :

 (=)  कंपेसिटस  की  प्रतिष्ठापना  सहित  ।

 कैपेसिटस  की  प्रतिष्ठापना  के  बिना  ।

 घबरोनी  तेलਂ  झोजक  कारशाते  में  लुश्नीकेटिंग  तेल  का  उत्पादन

 4659,  डा०  ए०  के०  पठैल  :

 क्या  पेड्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  बरोनी  तेल  शोधक  कारखाने  के  डिजाइन  में  लुश्नीकेटिंग  तेलों  के  उत्पादन/'की

 व्यवस्था  की  गई  थी  परन्तु  इस  प्रयोजन  के  लिए  असम  के  कच्चे  तेल  की  के  कारण

 क्रेटिंग  तेलों  का  उत्पादन  नहीं  किया  जा  रहा  और  धि

 यदि  तो  क्या  लुब्रीकेटिंग  तेलों  का  आयात  करने  के  स्थान  पर  देश  में  ही  इनका

 दन  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  श्रह्म  :  हां  ।

 देश  में  अम्य॑  रिफाइनरियों  में  भी  लुश्रीकेटिंग  आयल  का  उत्पादन  किया  जा  रहा

 अंरौभो  तेल  शोॉधक  कॉारणाने  कौ  क्षमता

 4690.  ड०  0०  कै०  पहैल  :

 क्या  पेट्रोलिकल  झोर  पश्कृतिक  बेल  मंत्री  गह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  बरोनी  तेल  शोधक  कारखाना  अपनी  क्षमता  से  कम  कार्य  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इस  कारखाने  में  कच्चे  तेल  का  शोधन  करने  के

 लिए  उपलब्ध  सुविधाओं  का  किस  प्रकार  उपयोग  किए  जाने  का  विचार

 क्‍या  बरोनी  तेलशोधक  कारश्ाने  की  क्षमता  में  वद्धि  करने  के लिए  कोई  व्यवहायंता  रिपोर्ट
 तैयार  की  गई  ओर

 यदि  तो  उक्त  उद्यम  में  किए  गए  पूंजीनिवेश  पर  प्राप्त  होने  वाले  लाभ  को  दर  क्या
 है  और  तेल  शोधन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय  न  लिए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  झोौर  प्राकृतिक  एंस  मन्त्रालय  के  र।ज्य  भरत्नो  और

 हां  ।  असम  के  कच्चे  तेल  की  कम  उपलब्धता  के  कारण/उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  से  कच्चे  तेल  के  उत्पादन
 की  भविष्य  में  बढ़ने  की  संभावना  है  ओर  बरोनी  रिफाइनरी  की  प्रोसेसिंग  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चे
 हैल  के  मिलने  की  संभावना  है  ।

 ओर  1983  में  संभाव्यता  रिपोर्ट  तैयार  की  मई  थी  और  उस  समय
 1982  को  कीमतों  के  स्तर  प्रस्तावित  निवेश  पर  17.02  प्रतिशत  की  प्रतिप्राप्ति  की

 दर  का  अनुमान  लगाया  गया  कच्चे  तेल  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  बरोनी  रिफाइनरी  की  क्षमता
 को  बढ़ाना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  ।

 गेर-स  रकारो  झ्ाबास  कम्पनी  हारा  जमा  घनराशि  का  बापस  भुगतान

 4691.  ड०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 )  उस  गैर-सरकारी  आवास  कम्पनी  के  विरद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जानी  है/आरम्भ  कर  दी

 भई  जिसने  अनेक  लोगों  उनकी  जमा  घनराशि  को  हड़प  कर  धोश्वा  दिया  जेसाकि  28
 1987  के  मेल  में  प्रकाशित  हुआ

 जमाकर्ताओं  की  संख्या  क्‍या  उनके  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  जमा  की  गई  आज
 की  तारीख  तक  जमा  धनराशि  पर  कुल  कितना  ब्याज  बनता  अमा  धनराशि  की  बापसी  के  लिए
 कितमे  आवेदन  पन्न  प्राप्त  हुए  हैं  भर  ब्याज  सहित  कुल  कितनी  धनराशि  वापस  की  जानी  है  और  अब
 तक  कितनी  धनराशि  वापस  की  गई  और

 जमाकर्शाओं  को  जमा  धनराशि  की  वापसी  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  प्रीक्धोगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :
 कम्पनी  के  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  में  संलिप्त  होने  और  सदस्यों  को  फ्लैटों  का  आबंटम  लेने  के  लिए
 कम्पनी  के  पास  जमा  कराई  गई  धन  राशि  वापिस  न  करने  के  सम्बन्ध  में  मेंससं  नाहिडकों  हाउसिंग  प्रा०
 लिमिटेड  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  यह  मालूम  होने  पर  कि  फर्म  एकाधिकार  तथा  अवरोधक
 व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  ध्रारा  के  अथं  में  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  में  संलिप्त

 हुई  एकाधिकार  तथा  व्यापारिक  ध्यवहार  आयोग  ने  जांच  संस्थित  की  है  और  अन्तरिम  बव्यादेश  भी
 जारी  किये  हैं  जिसके  द्वारा  फर्म  के लिए  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  को  जारी  रखने  और  उन

 जिन्होंने  योजना  का  लाभ  उठाने  के  लिए  उसके  पास  धम  राशि  जमा  के  दावों  का  निपटारा  किसे का
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 बिना  उस  सम्पत्ति  को  बेचसे  पर  आगामी  आदेशों  तक  रोक  लगायी  है  जो  नाहिडको  विकास  योजना  में

 शामिल

 (&)  ओर  आयोग  में  प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्रों  के  अनुसार  जमा  को  गई  कुल  राशि
 13,58,812  ०  तरेसठ  जमाकर्ताओं  ने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 1969  की  धारा  के  अन्तगंत  क्षतिपूर्ति  के  लिए  आवेदन  दिए  इन  क्षतिपूति  के
 दइनों  को  एकाधिकार  तथा  अव  रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  निपटाया
 जायेगा  ।  आयोग  एक  न्यायिक  कल्प  निकास  होने  के  नाते  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 हार  1969  के  अन्तगंत  समुचित  आदेश  पारित  करने  हेतु  सक्षम

 सलयालम  फिल्मों  का  दृरदर्शत  पर  प्रसारण

 4692.  थी  बी०  एस०  विजय  राधवत  :

 क्या  सूचना  धर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  कार्य क्रम  में  गत  एक  वर्ष  में  प्रसारित  की  गई  मलयालम  फिल्मों  का

 ब्यौरा  क्‍या
 है 5)

 इन  फिल्मों  का  चयन  किस  आधार  पर  किया  जाता

 क्‍या  प्रसारित  की  जाने  वाली  फिल्मों  की  सूची  बनाई  जाती  और

 यदि  तो  सूची  तैयार  करने  के  क्या  आधार  हैं  ?

 संसबीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 दूरदशशंत  अपने  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  प्रसारण  के  लिए  केवल  उन्हीं
 क्षेत्रीय  भाषाओं  की  फीचर  फिल्मों  पर  विचार  करता  है  जिन्होंने  वर्ष  का  सर्वोत्तम  या  द्वितीय  सर्वोत्तम

 पुरस्कार  रूप  से  सभी  भाषाओं  के  अथवा  क्षेत्रीय  भाषा  की  उत्कृष्ट  फिल्‍म  का  राष्ट्रपति
 का  रजत  पदक  अथवा  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  नरगिस  दत्त  पुरस्कार  अथवा  निर्देशक  की  उत्कृष्ट  प्रथम

 फिल्म  के  लिए  इन्दिरा  गांधी  पुरस्कार  प्राप्त  किया  हो  अथवा  उसे  भारत  के  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म

 समारोह|फिल्मोत्सव  के  भारतीय  पेनोरमा  भाग  में  शामिल  किया  गया

 देर  रात  के  स्‍लाट  के  सिनेमा  की  उच्ष  भरिमा/कलात्मक  उत्कृष्टता  वाली  फिल्‍मों  का

 खयन  किया  जाता  विवरण  में  उल्लिखित  सभी  मलयायम  फिल्मों  का  प्रसारण  के  लिए  चयन  उपयु  क्त

 पात्रता  मानदण्डों  के  आधार  पर  किया  गया  था  ।

 और  निर्माता/टी०  वी०  के  अधिकार  प्राप्त  व्यक्ति  से  आवेदन  प्राप्त  होने  पर  पात्रता

 के  मानदण्डों  को  पूरा  करने  वाली  सभी  फिल्मों  दूरदर्शन  के  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  केन्द्र  में  पूर्थावलोकन

 तथा  ग्रेड  में  रखने  के  बाद  दूरदर्शन  महानिदेशालय  द्वारा  प्रसारण  के  लिए  सूची  में  शामिल  किया

 जाता  है  ।  प्रसारण  सूची  बनाते  समय  नवीनतम  फिल्‍मों  को  प्राथमिकता  दी  जाती
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 विवरण

 रविवार  अपराहन  स्‍्लाट  में  1988  में  अब  तक  प्रसारित  की  गई  मलयालम

 फीचर  फिल्मों  की  सूची  ।

 1988  में  प्रसारित  को  गई  फिल्में  प्रतारण  को  तारोख

 1.  कानामाराश्यू  3.1.88

 2.  चिदाम्बरम  27.3.88

 3.  अक्कारे  8.5.88

 4.  कट्टाये  किल्लीकूडू  24.7.88

 5.  पुरुषाथंम्‌  18.9.88

 6.  वीना  पूवी  20.1  1.88

 बर्ण  1989  के  दोराम  प्रसारित  फिल्में

 1.  हरिथुमेदम  12.2.89

 2.  तुलाभारत  26.2.89

 बर्ण  1988  के  दोराम  देर  रात  स्‍्लाट  में  प्रसारित  को  राई  सलयालम  फिल्मों  को  सूचो  |

 1...  इनाडू  19.8.88

 2.  इराकल  30.12.88

 कोथोन  में  दृरसंचार  डिवोजन  को  स्थापता

 4693.  क्री  बो०  एस०  बिजय  राभलन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोचीन  में  दूरसंचार  डिवीजन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रे  बीए
 )  क्‍या  कालोकट  सब-डिवोजन  को  भी  त्रिवेन्द्रम  डिवीजन  के  अन्तगंत  लाने  का  विचार

 ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भिरिधर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं
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 क्षय-रोधो  तथा  कुष्ठ-रोधी  प्रोषधों को  कोमतें  कम  करना

 4694.  थी  राज  कुमार  राव  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  क्षय  रोग  तथा  कुष्ठ  के  उपचार  में  प्रथोय  की  जाने  वाली  कुछ  दवाओं
 की  कीमतें  कम  की

 यदि  तो  कम  की  गई  कीमतों  का  संबंधित  ब्यौरा  क्ष्या

 क्‍या  कीमतों  में  कटोती  लागू  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  वेंगल  :  से  रिफेम्पिसिन  प्रपुंज  औषध  के  मूल्य  को

 3,000  रु०  प्रति  किलोग्राम  से  घटाकर  2,500  to  प्रति  कि०  ग्रा०  करने  के  परिणामस्वरूप

 सिन  पर  आधारित  विभिन्‍न  सूत्रयोग  पेफ़ों  के  संशोधित्त  मूल्य  निर्धारित  किये  गये  )5

 1988  को  अधिसूचित  किये  गये  संशोधित  अधिकतम  मूल्यों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  विये  जाते

 राज्य  सरकारों  एवं  राज्य  ओऔषध  नियंत्रकों  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  समय-सभय  पर  अधिसूचित  औषध

 मूल्यों  का  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  का  अनु  रोध  प्रहले  ही  किया  जा  चुका

 विवरण

 क्र०  सूत्रयोग  का  नाम  प्रबलता  पंक  आकार  पहले  संशोधित

 सूचित  अधिकतम
 कतम  मूल्य  मूल्य  ०

 दक्ष

 नोसससफफससकर  सलसस  रा  -
 न

 2  हु  4  5  6

 ननससलसनकर  ——  शा  सा
 —

 जपपतपिपभशतषज-++

 रिफेम्पिसिन  केपसुल  150  मिग्राम/केपसुल  4  की  बोतल/पत्ता  4.25.  3.66

 2.  रिफाम्पीसिन  केपसुल  150  मिप्राम/केपसुल  12  की  बोतल/पत्ता  12.72  10.96

 3.  रिफेम्पिसिन  केपसुल  150  भिग्राम/केपसुल  100  की  बोतल  103.46  88.76

 4.  रिफेम्पिसिन  केपसुल  300  मिग्राम/केपसुल  4  की  बोतल/पत्ता  7.82  6.64

 5.  रिफेम्पिसिन  केपसुल  300  मिग्राम/केपसुल  100  की  बोतल  192.83  148.53

 6.  रिफेस्पिसिन  केपसुल  450  मिग्राम/केपसुल  3  की  बोतल/पत्ता  8.70  4.37

 4.  रिफेम्पिसिन  केपसुल  450  मिग्राम/केपसुल  4  की  बोतल/पत्ता  न  9.78  x

 8.  रिफेम्पिसिन  केपसुल  600  मिप्राम/केपसुल  3  की  बोतल/पत्ता  जन  9.50%

 9.  रिफेम्फिसिन  रिफ्रेम्पिसिन  450
 3

 की  बोतल/पत्ता  9.00.  7.67
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 1  2  3  4  5  6
 Se  नमन»  भन+न--+-++  मनन»

 आइसोनाइज्ड  मिग्राम  और

 केपसुल  नाइज्ड  300  मिग्राम
 प्रति  केपसुल

 10.  रिफेम्पसिन  और  रिफेम्पसिन  450  4  की  बोतल/पत्ता  12.01.  10.24

 आइसोनाइज्ड  मिग्राम  और

 केपसुल  नाइज्ड  300

 केपसुल

 11.  रिफेम्पसिन  और  रिफास्पसिन  450  10  की  बोतल/प्ता  30.00  25.57

 आइसोनाइज्ड |  मिश्राम

 केपसुल  उज्ड  300  मिग्राम
 प्रति  केपसुल

 ><  बार  अधिसूचित  किया  गया  )

 नभरों  में  कार  टेलीफोल  कनेक्शन  देना

 4695.  भ्री  हुसेत  बलबाई  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरसंचार  विभाग  ने  दिल्ली  में  कार  टेलीफोन  कनेक्सन  देना  आरम्भ  किया

 दिहली  में  अब  तक  कितने  कार  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  गये  ओर

 अन्य  किन-किन  नगरों  में  कार  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  का  विन्ञार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरियर  :  हां  ।

 77  पहले  ही  अलाट  कर  दिए  गए

 बम्बई  में  सेल्यूलर  मोबाइल  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  संस्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव
 विभाराधीन  यह  मोबाइल  टेलीफोन  प्रणाली  का  अद्यतन  रूप  अब  तक  प्राष्त  अनुभवों  को
 नजर  रखते  हुए  मोबाइल  रेडियो  प्रणाली  को  बाद  में  देश  के  अन्य  प्रमुख  तगरों  में  शुरू  किया  जा

 सकता

 झह्रत्पणिक  राशि  के  हैलीफोन  बिल  धाने  की  शिकायतें

 4696.  भी  हुसन  बलवाई  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अत्यधिक  राशि  के  टेलीफोन  बिल  आने  के  बारे  में  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  द्वारा  अनेक

 शिकायतें  आने  के  क्‍या  कारण
 क्‍या  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  द्वारा  अधिक  राशि  के  बिलों  का  पूरा  भुगतान  करने  के  पश्चात
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 ही  बिलों  में  अधिक  राशि  संबंधी  शिकायतों  पर  ध्यान  दिया  जाता  है

 क्‍या  सरकार  हस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  इस  प्रकार  के  भारी  एवं  अप्रत्याशित
 बिलों  के  मामलों  में  प्रयोक्ताओं  को  पिछले  महीनों  की  औसत  राशि  का  भुगतान  करने  की
 मति  दी  जाए  तथा  बाद  में  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  टेलीफोन-बिश  एक्सबेंजों  में

 लगाए  गए  मीटरों  में  वास्तविक  रूप  से  रिकार्ड  की  गई  कॉलों  के  आधार  पर  तैयार  किए  जाते  समूचे
 देश  में  जारी  किए  गए  बिलों  में  से  लगभग  एक  प्रतिशत  बिलों  के  बारे  में  अधिक  राशि  के  बिल  बनाने

 संबंधी  शिकायतें  प्राप्त  होती  शिकायतों  के  निम्मे  लिखित  कारण  हो  सकते  हैं  :---

 लिपिकीय  भूलें  अर्थात्‌  परिगंणना  में  कम्प्यूटरों  में  गलत  ढंग  से  फीड  कं

 मीटर-रीडिंग  को  गलत  पढ़ना  आदि

 तकनीकी  शैकिट  की  दोषपूर्ण  परिस्थितियां  एस०टी०डी  ०

 कॉल  मिलाने  के  बाद  लाहम  को  काटे  न  जाने  पर  टेलफोन  की  हेल्‍्ड-अप  कंडीशन  आदि

 उपभोक्ताओं  द्वारा  अपनी  टेलीफोन  कॉलों  को  ठीक  से  मानीटरी  न  करने  पर  उत्पन्न

 लाइनों  पर  नजर  रखने  से  यह  देखा  गया  है  कि  प्राप्त  शिकायतों  में  से  80

 प्रतिशत  शिकायतें  तथ्यों  पर  आधारित  नहीं  होतीं  ।

 से  जब  अधिक  राशि  के  बिल  संबंधी  कोई  शिकायत  प्राप्त  होती  है  और  यवि  ऐसी

 राशि  एस०  टी०  डी०  वाले  स्टेशनों  में  पिछले  छः  द्विमासिक  अवधियों  के  दौरान  अधिकतम  राशि  के  बिलि

 100  प्रतिए  तसे  अधिक  और  गैर-एस०  टी०  डी०  वाले  स्टेशनों  में  उसके  50  प्रतिशत  से  अधिक  हो  तो
 उपभोक्ता  को  स्थःनीय  कॉल  प्रभार  के  लिए  एक  अलग  बिल  का  भुगतान  करने  की  अनुमति  वी  जांती है
 जिसनी  राशि  पिछले  द्विमासिक  अवधियों  में  भेजे  गए  स्थानीय  कॉलों  के  बिलों

 की ओसत  और  10

 प्रतिशत  अतिरिक्त  कॉलों  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  शेष  राशि  के  भुगतान  को  शिकायत  की  जांच

 का  नि*क्ष  निकलने  तक  स्थगित  रखा  जाता  है  ।

 लाइसेंस  प्रणाली  को  समाप्स  करना

 4697.  भी  एस०  बो०  घिदनाल  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  विदेशी  निवेश  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  लाइसेंस  प्रणाली  को

 समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंज्ञालय  में  ग्रोश्ोगिक  वित।स  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ऐमे०  :

 नहीं  ।

 अश्न  नहीं  उठता  ।
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 कृष्णा-गोदावरो  बेसिन  में  गे  पर  श्राधारित  विद्युत  परियोजनाएं

 4698.  शो  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  कृष्णागोदावरी  बेसिन  में  गैस  पर  आधारित  विद्युत  परियोजना
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  कल्पनाथ  :  और
 800  मेगावाट  क्षमता  का  गैस  पर  आधारित  एक  विद्युत  संयंत्र  बेसिन से  प्राप्त  होने
 वाली  गंस  पर  आधारित  )  काकीनाड़ा  में  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिसके  संबंध  में  राष्ट्रीय  ताप

 विद्युत  निगम  को  संभाव्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  कार्य  सौंपा  गया

 प्रामप्न  प्रदेश  में  काडिरो  टेलोफ़ोन  एक्सलेंशों  को  स्वचालित  टेलोफोन

 एक्सचेंजों  रें  बबलना

 4699.  थ्री  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :

 _.  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  में  काडिरी  कस्बे  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्वचालित

 एक्सचेंज  में  बदलने  के  काम  में  विलम्ब  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  स्वचालित  एक्सचेंज
 में  बदलने  और  कार्य  कब  आरम्भ  तथा  पूरा  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 कया  वहां  एस  ०  टी०  डी०  सुधिधा  भी  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  र/ज्य  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  काडिरी  एक्सचेंज
 को  स्वचालित  करने  की  अभी  कोई  योजना  नहीं  इसे  आठवीं  योजना  के  दोरान  स्वचालित
 करने  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 एस«  टी  डी०  सुविधा  स्वचलीकरण  के  बाद  सुलभ  की  जाएगी  ब्रशर्तें  कि  उपस्कर

 उपलब्ध  हों  ।

 केरल  में  हेलीफोन  एक्सचेंजों  क ेबीच  यू०  एच  ०एफ०
 प्रणाली  स्थापित  क  रमा

 4700.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  में  अल्लेप्पी  और  पुलिनकुन्त्‌  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  बीच  यू०  एच०  एफ०
 प्रणाली  स्थापित  करने  का  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  कया  इस  प्रणाली  को  चालू  वर्ष  के  दोरान  प्रारम्भ  कर  दिया  जाएगा  ?
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 हु  संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  ;

 अल्लेप्पी  और  पुलिनदुन्नू  में  यूृ०  एच०  एफ»  प्रणाली  1989-90  के  दोरान  चालू  किए
 जाने  की  योजना

 रसोई  गेस  के  कनंदशनों  ध्लौर  सिलेष्डरों  का  ध्रभुपात

 4701.  भ्रो  दिग्विजय  सिह  :

 कया  पेट्रोलियम  भ्रोर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रसोई  गैस  के  कनेक्शनों  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 आयातित  और  भारत  में  निभित  गैस  सिलिडरों  की  संख्या  में  इसी  अवधि  में  कितनी  वृद्धि

 हुई  और

 यदि  रसोई  गंस  कनैक्शनों  के  अनुपात  में  सिलिडरों  को  संख्या  कम  है  तो  इसे  पूरा  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पेट्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तेल  उद्योग  द्वारा  जारी  किये  गये  नये  एल०  पी०  जी०  कनेक्शर्नों तथा  प्राप्त

 किये  गये  एल०  पी०  जी०  सिलिडरों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :  --

 वर्ष  जारो  किए  गए  एल०  पो०  भो०  प्राप्त  किए  गए  सिलिडरों

 कल  क्‍्शानों  की  संस्या  को  संल्या

 1985-86
 16.32  41.17  (2.53  के  भायात  सहित  )

 1986-87 7  17.08  36.50

 1987-88  87-88  4.37  27.26

 तेल  उद्योग  की  एल०  पी०  जी०  सिलिंडरों  की  आवश्यकताओं  को  वर्तमान  सिलिडर

 विनिर्माता  एककों  के  पास  उपलब्ध  क्षमता  से  पर्याप्त  रूप  में  पूरा  किया  जा  रहा  है

 केन्द्रीय  सरकार  महंगाई  मशा  सूत्र  का  प्रभमुकरण  कर  रहे  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम

 4702.  भरी  सनत  कुमार  शंडल  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि किन-किन  सरकारोी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  मिश्रा

 आयोग  की  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  केन्द्रीय  सरकार  महंगाई  भत्ता  सूत्र  अपना  लिया  है  ?

 उद्योग  मस्त्रो  जे०  बेंगल  :  उच्चाधिकार  वेतन  समित्ति  के  काय॑  क्षेत्र  में  आने  वाले

 सरकारो  क्षेत्र  के  68  उपक्रमों  के  नाम  संशम्न  विवरण  में  विये  गये  .  हु
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 विवरण

 जिओ

 केन्द्रीय  महंगाई  भत्ता  अपनाने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  क ेउच्चम

 कम  सं०  उद्यम  का  नाम

 1  2
 सी  ना  >>

 1.  थे  उपकण  जिनमें  सभी  कर्मलशरी  केस्त्रीय  महंगाई  सता  पा  रहे  हैं

 1.  अण्डमान  एवं  लिकोबार  द्वीप  समूह  बन  एवं  बाकान  विक्रकक्ष  मिगम  लिमिटेड

 2.  भारत  लेद  र  कारपोरेशन

 3.  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  लि०

 4.  एजुकेशन  कंसलटेंट्स  इण्डिया  लि०

 5.  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लि०

 6.  भारतीय  खाद्य  निगम  लि०

 7.  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०

 सांभर  साल्ट्स  लि०

 9.  हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍स  कं०  लि०

 10.  अस्पताल  परामशेंदायी  सेवायें  (  निगम  लि०

 11.  इंडियन  मेडीसीन्स  फमेंस्यूटिकल्स  निगम  लि०

 12.  इंडियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कं०  लि०

 13.  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  लि०

 14...  भारतीय  पटसन  निगम  लि०

 15.  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०

 16.  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण

 17.  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  लि०

 18°  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०

 19.  मेशनल  इम्स्ट्र  मैंट्स  लि०

 20...  भारतीय  राष्ट्रीय  अनुसंधात  विकास  मिमझ  लि०

 21...  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लि०

 22...  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लि०
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 23...  नाथं-ईस्टनं  इलैक्ट्रिक  पावर  कारपो०  लि०

 ्ः

 24.  उत्तर-पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथक  रघा  विकास  निगम  लि०

 25.*  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  लि०

 26.  रेल  इंडिया  टेक्नी कल  एण्ड  इकोनोमिक  सर्विसेज  लि०

 27.  उच्ोग  पुनर्स्पापन  निगम  लि०

 28  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  लि०

 29.  भारतीय  राज्य  फाम्सं  निगम  लिं०

 30.0  टेलीकम्यूनिकेशन  कंसलटेंट्स  लि०

 31  विदेश  संचार  निगम  लि०

 32  जल  एवं  विद्युत  परामशंदायी  सेवायें  लि०

 2.  वे  उपक्तम  जिनमें  केवल  कार्यपा८क  ही  केशश्रीय  महंगाई  मत्ता  पा  रहे  हैं

 33.  भारत  एल्यूमीनियम  कम्पनी  लि०

 94.  भारत  गोल्डमान्इस  लि०

 35.०%*  भारत  आप्थैल्मिक  ग्लास  लि०

 36  बोगाईगांव  रिफाइन  रीज  एण्ड  पेट्रो-केमिकल्स  लि०

 37.**  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 38.  भारतीय  रुई  निगम  लि०

 39.*  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिबहन  निगम  लि०

 40.**  केन्द्रीय  भाग्हानार  भिगम

 41.  इंजीनियस  इंडिया  लि०

 42  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०

 43.**  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  लि०

 44.  मेगनीज  ओर  लि०

 45.*  माझ्नगांव  डाक  लि०

 46.  खनिज  गवेषण  निगम  लि०

 47.**  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  निगम  लि०

 48.%*  मार्डन  फूड  इंडस्ट्रीज  खि०
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 49.*  नेशनल  एल्यूमीनियम  कंपनी  लि०

 50.*%*  नेशनल  हाइड्रोइलैक्ट्रिक  पावर  कारपोरेशन  लि०

 51.  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  लि०

 52.**  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगः

 53.**  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  लि०

 54.8*  ने०  टे०  का०  केरल  एवं  लि०

 55.%*  ने०  टे०  का०  पंजाब  एवं  राजस्थान )  लि०

 ह

 56.°*  ने०टे०  का०  लिमिटेड

 57.**  ने०  टे०  का०  लि०

 58.%*  ने०  टे०  का०  लि०

 59.**  ने०  टे०  का०  लि०

 60.**  ने०टे०  का०  एवं  पांडिचेरी  )  लि०

 61.**  ने०ट०  का०  लि०

 62.**  ने०  टे०  का०  बिहार  एवं  लि०

 63.९  उड़ीसा  ड्ुग्स  एण्ड  केमिकल्स  लि०

 64.  राजस्थान  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०

 65.8%  उत्तर  प्रदेश  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०

 66.*  यूरेनियम  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 हैवी  इंजीनिर्यारंग  का रपोरेशन  लि०  के  चिकित्सा  अधिकारी

 3.  थे  उपक्रम  जिनमें  केवल  कार्यपालकेतर  कपभ्नंचारो  केसगड्रीय  महंगाई  भत्ता  पा  रहे  हैं

 67.  हिन्दुस्तान  प्रिफेब  लि०

 68.  आवास  एवं  नगर  विकास  निगम  लि०

 *कुछ  कार्यपालक  औद्योगिक  महंगाई  भत्ता  पा  रहे

 **कुछ  कार्यपालकेतर  कमंचारी  भी  केन्द्रीय  महंगाई  भत्ता  पा  रहे  हैं  ।

 करियर  सेवा

 4703.  भरी  सनत  कुसार  मंडल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 णाणणए  अप  जनक

 क्या  कई  सन्देश  वाहक  कम्पनियांਂ  विदेश  करिप्नर  सेवा  में  शामिल  हो  गई
 है  जिससे  भारतीय  डाक  विभाग  को  घाटा  हो  रहा  और

 )  यदि  तो  ये  कम्पनियां  उस  राशि  का  उपयोग  कैसे  कर  रही  हैं  जो  उन्हें  विदेशों  से  बहां
 की  गई  ऐसी  सेवाओं  के  लिए  प्राप्त  होती  है  ?

 संचार  म-तालय  में  राज्य  भम्म्नी  गिरिघर  :  यह  सच  है  कि  प्राइवेट
 कम्पनिय  |  अन्तर्राष्ट्रीय  कूरियर  सेवाएं  विदेशों  में  अपने  प्रतिपक्षों  क ेसहयोग  से  चलाती  यह  मंत्रालय

 ऐसी  कंपनियों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  ना  ही  ऐसी  कंपनियों  के  कार्यकरण  के  विनियमन  के  लिए
 भारतीय  डाकधर  1898  में  ऐसा  कोई  प्रावधान  भारतीण  रिजवं  बैंक  से  प्राप्त  सूचना  के

 जो  विदेशी  म॒द्रा  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  27  के  अधीन  इन  कम्पनियों  को  लाइसेंस

 मंजूर  करता  1988  में  9  कम्पनियां  विदेशों  में  अपने  प्रतिपक्षों  के सहयोग  से  अन्तर्राष्ट्रीय  कूरियर
 सेवाएं  चला  रही  ।

 ऐसी  क्रियर  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  से  भेजी  गई  राशि  के  बारे  में  इस  मंत्रालय  को  कोई

 जानकारी  नहीं  है  क्योंकि  कूरियर  सेवाओं  को  चलाने  के  लिए  अनुमति  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  विदेशी

 मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अधीन  प्रदान  की  जाती  है  ।

 महा  नदो  बेसित  में  तेल  को  शोज

 4704,  श्रीमती  जयस्ती  पटनायक  :

 क्या  पेट्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  में  महानदी  बेसिन  में  तेल  की  खोज  के  लिए  तट  से  दूर  एवं  तट

 पर  किन-किन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया  गगश्ञा

 तट  से  दूर  तथा  तटीय  क्षेत्रों  मे ंकितनी  मात्रा  में  तेल  के  भंडारों  का  पता  चला  और

 निकट  भविष्य  में  उड़ीसा  में  तेल  की  खोज  करने  के  लिए  विभिन्न  तेल  कम्पमियों  के

 कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेड्रोलियम  झोर  प्राकृतिक  गेस  मन्त्रालय  के  राज्य  भग्त्रो  :  सातवीं

 योजना  की  अवधि  के  दौरान  आयल  इंडिया  लिमिटेड  आई०  एल०  )  द्वारा  उड़ीसा  अपतट

 पूर्वी  के  चुने  हुए  5  ताकों  में  किये  गये  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 2-.  आयामी  भकम्पीय  सर्वेक्षण  :  2820  लाइन  किलोमीटर

 3--  आयामी  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  :  3343  लाइन  किलोमीटर

 भ-रसायन  सर्वेक्षण  :  6500  लाइन  किलोमीटर

 इसके  अतिरिक्त  विदेशी  तेल  कम्पनी  मैसर्स  शेवरन  इंटरनेशनल  लिमिटेड  तथा  टैकसाको

 इंडिया  इंक  ने  उन्हें  अलाट  किए  गए  क्षेत्र  में  लगभग  495  लाइन  किलोमीटर  के  भूकम्पीय

 सर्वेक्षण  पूरे  किये  गये  ह

 हालांकि  हाइड्रोकाबंन  के  भंडार  होने  के  संकेत  भिले  है  फिर  भी ओ०  आई०  एल०  द्वारा

 की  गई  ड्रिलिंग  से  वहां  पर  अभी  तक  तेल  या  गैस  की  वाणिज्यिक  महत्व  की  कोई  प्राप्ति  नहीं  हुई

 167
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 ओ०  आई०  एल०  हाइड्रोकाबंन  के  भावी  क्षेत्रों  की  समीक्षा  और  पुनर्मूल्‍्थांकन  के  लिए

 उत्तर-पूर्वी  समुद्रतट  के  ड्रिलिंग  सम्बन्धी  और  भूकम्पीय  आंकड़ों  पर  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  कर  रहा
 आंकड़ो ंकी  समीक्षा  और  पुनर्मुल्‍्यांकन  के  परिणामों  परे  ही  आगे  ही  खोजी  ड्रिलिय  निर्भर

 भूकम्पीय  आंकड़ों  की  प्रोसेसिंग  तथा  उनके  विवेचन  के  परिण।मों  के  आधार  पर  उन्हें  आाबंटित  क्षेत्रीं में
 खोजी  ड्रिलिंग  करने  की  संभावनाओं  पर  विदेशी  तेल  कम्पनी  विचार  करेगी  ।

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटैड  हारा  विद्युत  संयंत्र  उपक  रण
 क्षमता  का  उपयोग

 4705.  भरी  विजय  एन०  पाटिल  :

 क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  विद्युत  संयंत्र  उपक  रणों  के  डिजाइन  तथा  निर्माण
 के  लिए  भपनी  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  न  कर  पाने  संबंधी  गम्भीर  समस्या  का  सामना  कर
 रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  स्वदेशौ  विद्युंत  संयंत्र  उपकरणों  की  भागीदारी  में
 कमी  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  आठवीं  योजना  को  अस्तिम  रूप  देने  से  पहले  ही  भारत  हेशी  इसेक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  को  अधिक  परियोजनाओं  का  कायंभार  सौंपने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 उद्योग  संत्री  जे०  बेंगल  :  ओर  वर्ष  में  बी०  एंच७  ई०  एल«  के

 विद्युत  जनिशत्रण  उपकरण  के  निर्माण  की  क्षमता  का  उपयोग  काफी  संतोषजनक  रहा  यवि  आठवीं
 योजना  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  आर्डर  मिलते  हैं  तो  क्षमता  उपयोग  संतोषजनक

 वर्ष  1988-89  में  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  का  लगभग  6  2.7%  बी०  एच०  ई०  एल०
 सेट  तैयार  किए  गए  जबकि  वर्ष  1987-88  में  61%  ही  था  ।

 आठवीं  योजना  परियोजनाओं  के  लिए  बी०  एच०ई०एल०  के  क्षमता  उपयोग  पर  सरकार
 लगांतार  विचार  कर  रही  है  ताकि  इस  बात  का  सुनिश्चय  किया  जा  सके  कि  कम्पनी  के  पास  उपलब्ध
 निर्माण  सुविधाओं  का  पर्याप्त  रूप  से  उपयोग  किया  जाता

 लघु  झोर  कुटोर  उच्योग  को  कज्ये  माल  को  सप्लाई  झोर  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करना

 4706.  श्री  विजय  एन०  पाठिल  :

 क्या  उश्योग  मंत्री  यह  वताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लघु  ओर  कुटीर  उद्योग  चलाने  वाले  उद्यमियों  ने  वित्तीय  सहायता  और  रियावती
 दरों  पर  कच्चे  माल  की  सप्लाई  ज॑सी  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  मांग  की

 यदि  तो  उन्हें  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  सुविधाओं  और  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 ओर

 ३68
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 इस  मामले  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  में  श्रोद्योभिक  विकास  विमान  में  राज्य  सरत्रो  एम०  :

 हां  ।  सरकार  को  इस  संबंध  में  समय-समय  पर  प्रस्ताव/सुझाव  प्राप्त  होते

 ओर  ग्राम्य  तथा  लक  उद्योगों  निम्नलिखित  ब्योरों  के  अनुसार  दी  गयी  रियायती
 ब्याज  दरों  सहित  संस्थागत  सहायता  ओर  बेंक  द्वारा  वित्त  देने  में  उच्च  प्राथमिकता  दी  गयी  है  :--

 8-10-198 8  से  ब्याज  की  दर  (%;  प्रति  वर्ष ) -  कि कि  किकन  न  ++त+ततनक>नसनक»क,

 मिश्रित  ऋण  योजना  के  अन्तमंत
 ग्राम्य  तथा  कुटीर

 उद्योगों  को  स्वीकृत  25,000  २०

 तक  मिश्रित  ऋण  ।

 (%)  पिछड़े  क्षेत्र
 अन्य  क्षेत्र

 2.  झल्प-कालिक  पश्रप्रिस  घन

 2  लाख  तक
 से  क्षेत्र

 2  लाख  से  अधिक  और
 25

 लाख  तक  से  मध्यम

 25  लाख  से  अधिक

 3.  कभ् स ेकम  3  वर्ण  के  ध्राथकिक  ऋण

 पिछड़े  क्षेत्र

 अन्य  क्षेत्र

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी०  बी०  आई०  योजनाएं  द्वारा  भी  उक्त  क्षेत्र  के  मध्यम  तथा

 दीर्घकालिक  ऋणों  की  आव  ग्यकताओं  को  पूरा  करने  के  अनुरूष  योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  जिसमें

 आई०  डी०  बी०  आई०  की  साधारण  दरों  की  तुलना  में  पर्याप्त  रियायती  दरों  पर  सहायता  उपलब्ध

 लघ  एककों  को  दुर्लभ  तथा  नियंत्रित  कच्चे  माल  का  आबंटन  राज्य  स्तर  के  अभिकरणों  के

 माध्यम  से  विशेषकर  लघु  उद्योग  विकास  निगमों  के  जरिये  किया  जाता  राज्य  उद्योग  निदेशालय  में

 पंजीकृत  लघु  औद्योगिक  एककों  को  कछचे  माल  की  आपूर्ति  करने  हेतु  केन्द्र/राज्य  सरकारों  का  भी  प्रबंध

 होता  प्राम्य  तथा  क्ुटी  र  उद्योगों  की  सहायता  करने  और  उनके  उत्पादों  की  बिक्री  करने

 में  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से
 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  इस्त  ग्राम्य  तथा  कुटीर  उद्योगों  को

 खरीदारी  तथा  आ  हेतु  और/अथवा  उनके  उत्पादों  की  बिक्री  हेतु  राज्य  स्तरीय

 वाधिक  ब्याज  की  दर  रियायती  निर्धारित  की  गयी निविष्टियों  की

 निग्रमों  के  अग्रिम  राशियों  पर  की

 में  लथु  उद्योग  विकास  निधि  की  स्थापना  किए  जाने  आई  ताकि  डी०  बी०  आई०

 ने  राज्य  लघु  उद्योग  विकास  निगमों  की  संसाधन  सहायता  देना  शुरू  कर  दिया  है  ताकि  वे  अन्य  वस्तुओं

 के  साथ-साथ  धन  दे  सक  और  कच्चे  माल  की  बिक्री  कर  सके  ।  राज्य  लघु  उद्योग  विकास  निममों

 को



 लिखित  उत्तर  4  1989

 इस  प्रकार  की  सहायता  14%  साधारण दर  की  तुलना  में  11.5%  की  रियायती  दर  पर  दी
 जाती

 मध्य  प्रदेध  में  गांधों  का  विशुतोकरण

 4707.  भरी  प्रताप  भानु  दार्मा  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ने  मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  तथा  सीहोर  जिलों
 के  गांवों  के  शत-प्रतिशत  विद्युतीकरण  की  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 ह

 इन  जिलों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  कया  स्थिति

 क्‍या  शेष  गांवों  की  कुछ  योजनाएं  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  के  पास  अभी  भी  लंबित

 पड़ी  हुई  और

 (2)  यदि  तो  इन्हें  कब  मंजूरी  दी  जायेगी  ?  हा

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  संत्री  कल्पनाथ  :  से  (3)  रायसेन
 जिले  के  दो  गांवों  तथा  विदिशा  जिले  के  11  गांवों  को  छोड़कर  ग्राम  विद्युतीकरण  निम्रम  द्वारा  सिहोर

 जिले  में  4  स्कीमें  रायसेन  11  कार्यक्रम  और  बिविशा  (17  स्कीमें  जिलों  के
 लिए  शत-प्रतिशत  ग्राम  विद्युतीकरण  के  कार्यक्रम  को  मंजूरी  दी  गई  है  जाता  है  कि  ये  गांव
 जलमग्न  ।  कुछ  स्कीमों  को  निरस्त  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  स्कीम  की  अवधि  समाप्त
 हो  गई  थी  ।  चूंकि  म०प्र०  वि०  बोर्ड  द्वारा  लक्ष्य  को  प्राप्त  नहीं  किया  जा  ध्षका  था  अतः  उन्होंने
 1988-89  8-89  के  दौरान  छूटे  हुए  गांवों  को  विद्युतीकरण  करने  के  लिए  6  प्रतिस्थापन  .  स्कीमों
 रायसेन  की  4,  सिहोर  की  ]  एवं  विदिणा  की  !  स्कीम  शागिल  को  प्रस्तुत  6  स्कीमों  में  से

 रायसेन  जिले  की  2  स्कीमों  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।  यदि  व्यवहायं  पायी  गईं  तो  शेष  स्कीमों  को  भी

 मंजूरी  दे  दी  जाएगी  ।  28-2-89  की  स्थिति  के  रायसेन  एवं  विदिशा  जिले  में  क्रमशः

 927,  959  और  1021  गांवों  का  विद्युतीकरण  कर  दिया

 एस०टी०डी  ०  सुविधा  उपलब्ध  कराता

 4708.  थो  श्रीकाम्तवत्त  नरसिह  राज  वाडियर  :

 क्या  संचार  संत्री  यह  बताने  को  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  दूर  संचार  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कार्यक्रम

 इस  योजनावधि  के  दौरान  एस०टी०  डी०  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  किन-किन

 शहरों  ओर  नगरों  का  चयन  किया  गया  और

 गत  तीन  वर्षों के दोरान  कितने  शहरों  ओर  नगरों  में  सुविधा  उपलब्ध

 कराई गई  है  ?
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 बज  जननी  नाल  5  तन  नननभनणत  चयन  ie  लॉस  |  विजामिलत

 संचार  संत्रालय  में  र/्य  रमत्री  गिरिघर  :  ओर  सातवों  पंचवर्षीय
 योजना  के  अंतर्गत  स्थानीय  नेटवर्क  में  16  लाख  सीधी  एक्सचेंज  लाइनों  को  सभी  जिला

 मुख्यालयों  तथा  1000  लाइनों  से अधिक  की  सज्जित  क्षमता  वाले  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में

 एस  ०टी०डी०  सुविधा  प्रदान  किए  जाने  पर  विचार  किथा  गया  है  ।

 एक  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  जिन  स्थानों  के  लिए  एम०  एस०  डी०/|एस०  टी०  डी०

 सुविधा  भ्रदान  की  गई  उनकी  सूची  ।

 1986-87  पुलिया

 मोरेना  कंडापुर

 एटा
 बाजपे

 मैनपुरी
 कोलार

 मथुरा
 कितुर

 तलोद
 मारगोवा

 सावरकुष्डला
 पांवेल

 महुआ  कालमबोली

 कलोल  नवसेवा

 जूनागढ़
 भाटपाड़ा

 गांधीधाम  पोर्टब्लैयर

 भिलीमोरा  सतारा

 ढोलका  करवद

 धरंगधरा  अभिनासी

 विधनगर  बेलाकोयल

 सुरेस्दर  नगर  मुसिरी

 झमखम  बलिया  होशपेट

 पठानकोट  कोपल

 खत्ता  कोठागुडम

 कालका
 मंदसूर
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 सिरकाली

 अनजाउर

 199

 पुनालूर

 बिशीनणिम

 इलोरा

 बारमती

 बैरावल

 हजारीबाग

 कोसी

 करियामनिचकम

 1987-88

 भोरई

 पिथौरा  गढ़

 पौड़ी

 उ्ना

 गोघरा

 पालनपुर

 कंब

 थेडा

 कप  डड़वंज

 पार्टन

 सैंथिया

 मन्जनगुड़

 बेलआड़ी

 हैवागुड़ी

 बंगरपेट

 4  1939
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 धार

 नाभौर

 बिकानेर

 गुरूदासपुर

 फतेहपुर

 तिरूर

 तालीपरम्बा

 पायानूर

 कांहागोड़

 पोनानी

 सुल्तानपुर

 मानरधाट

 सीरानूर

 लखोमपुरखे री

 जगराव

 चिमालापट्टी

 सिरी  बिल्ली  पुषूर
 पोमेरी

 कथरायी

 मेलीकुपम

 रेबा

 रायगढ़

 डालटेनगंज

 बेतिया

 द्वारिका

 बांकानेर

 उधूषुली
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 सत्यमंगलम

 लूंगलेह

 तिनसुकिया

 णोरहाट

 शीवसागर

 नाहरलागन

 कुलियलाई

 पपनासम

 पथनामथीटा

 कायमकुलम

 पंडालम

 रामचन्द्रपुरम

 अन्नापाथि

 दर्लो

 सामलकोट

 पेडपुरम

 डोवेलेश्व रम  (आई/सी  )

 रावतपालम

 धामतारी

 जोनपुर

 सोलन

 हमी  रपुर

 बिलासपुर

 आनन्द/बी  ०बी०
 !१-

 ओऔ  रामपुर

 मरमाद

 घुलिया

 जलना

 नानदेद

 4  1989



 14  ।9]।
 नमी  न

 फजिल्का

 वियामोंघावोअर

 बारीपाड़ा

 बालासोर

 बे  रहामपुर

 गुमीडीपुंदी

 मधुबनी

 पूर्णिया

 बेगुसराय

 नवादा

 बरोट

 तारापुर

 लातुर

 सिलवासा

 थमगांव

 उसमानाबाद

 कोपरगांव

 पानासटी

 टिन्डीवनम

 अडूथुरई

 थिरुवयारी

 नेदूपंगद

 बयूवरू

 चिराला

 गेनम

 अमुदलावलासा

 अंबिकापुर

 जगदलपुर

 भदोही

 लिखित  उत्तर
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 बस्ती  देवाकोटई

 खमरिया  मैलूर

 देवधर  चेरुवधूर

 गिरिडीह  झंक  रनगर

 चिरकुण्डा  मेदेर-गेल्टा

 चास  कोकुरू

 बूंबी  भद्राचलम

 कालापर्दी  कुदाल

 बल्लम  कुट्टालम

 सुन्दरगढ़
 माहे

 चित्तूर  नंग्रुनेरी

 वकराला
 फुलबनी

 पहइन्टा
 झारसगुढा

 क्याझर

 हाकाहझवाणो  दूरदर्शन  कर्म  चारियों  का  स्थानांतरण

 4709.  थो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 क्या  सूचना  झौर  प्रसारण  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  आकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  केन्द्रों  में  कार्यरत  बहुत  से  अधिक।रियों
 ओऔर  कमेंचारियों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  स्थानांतरित  नहीं  किया  ज्गता

 यदि  तो  मद्रास  ओर  कलकत्ता  स्थित  आकाशवाणी  और  दृरदक्ंन
 केन्द्रों  मे ंकायंरत  उन  अधिकारियों  और  कमेचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  बत  15  से  20  वर्षों  के
 दोरान  स्थानांतरित  नहीं  किया  गया

 क्‍या  सरकार  द्वारा  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर
 स्थानांतरित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  मानदंड  निर्धारित  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  तथा  चार  वर्ष  से  अधिक  समय  से  एक  केन्द्र
 विशेष  पर  कार्य  कर  रहे  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  दूसरे  स्थान  पर  कब  तक  स्थानांतरित  किया

 जाएगा  ?

 संसदोय  कार  मंत्री  तथा  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  से
 आकाशवाणी  और  दूरबरशंन  में  स्टाफ  का  सरकार  के  तब  नीति  से  सम्बन्धित
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 आफ  _  कम  _

 निर्देशों  द्वारा  शासित  होता  है  ।  इन  मारने  निर्देशों  के  समूह  तथा  कम  वेतन  पाने  बाले
 कर्मचारियों  का  आमतौर  पर  तबादला  नहीं  किया  जाता  समूह  अधिकारियों  क ेलिए  तबादला
 आमतौर  पर  जोन  के  अन्तगंत  स्टेशनों  में  किया  जाता  ऐसे  कर्मचारियों  इन  स्टेशनों  केन्द्रों
 के  पर्याप्त  संदका  में  कर्म  चारी  आते  हैं  ।

 अखिल  भा  स्थानांतरण  दायित्व  वाले  अधिकारियों  का  तबादला  स्टेशनों/कैन्द्रों  की  सेवा
 संबंधित  अधिका री  की  विशेषज्ञता  और  अन्य  प्रशासनिक  श्रपेक्षाओं  को  ध्यान  में  रख

 कर  किया  जाता

 बम्यई  में  स्थानोय  काल  सुविधा  का  बिस्तार

 4710.  भो  बालासाहिब  बविले  पाठिल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  दिल्ली  की  बम्बई  से  न्यू
 पनवेल  ओर  वासाई  के  लिए  स्थानीय  काल  सुविधा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  में  यह  सुविधा  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  से  नहीं  ।  ये  क्षेत्र

 अलग-अलग  स्थानीय  निकायों  के  अन्तगंत  आते  इन  स्थानों  को  जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  द्वारा

 सेवा  प्रदान  की  जा  रही  है  उन्हें  अलग-अलग  प्रणाल  माना  जाता  बम्बई  तथा  इन  स्थानों  के  बीच

 का  कालों  के  प्रभार  इन  स्थानों  के  बीच  की  दूरी  के  अनुसार  किए  जाते  हैं  ।

 .  बस्चई  में  टेलीफोन  व्यवस्था

 4711.  भी  बालासाहिब  विश्वे  पाटिल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अम्बई  शहर  में  टेलीफोन  संघार  व्यवस्था  का  विस्तार  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  हां  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितने  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  थ्वोले  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 1989-90  के  बौरान  तीन  नये  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  जाने  तथा  मौजूदा  आठ

 चेंजों का  विस्तार  किए  जाने  की  सम्भावना

 ध्रहमवनगर  जिले  के  प्रामीण  क्षेत्रों  भे  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना

 4712.  भरी  बालासाहिब  विल्ले  पाटिल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सुविधाओं  में  विस्तार  करने  का
 और

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दोरान  महाराष्ट्र  के  अहमदनयर  जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संतज्रो  गिरिषर  :  हां  ।

 1989  के  दोरान  1/  एक्सचेंज  चालू  करने  का  प्रस्ताव  1989  तक  इनमें
 से  4  एक्सचेंज  चालू  किए  जा  चुके

 राज्यों  में  रुस०  टो०  डो०  सुविधा

 4713.  भरी  बालासाहिब  बिले  पाटिल  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  चासू  वर्ष  में  कुछ  और  शहरों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 अहमदतगर  जिले  के  कोपरगांव  जमखेद और  पारनर  जैसे
 विभिन्‍न  केन्द्रों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंज्री  गिरिघर  :  हां  |

 राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 (1)  आठवीं  योजना  अवधि  के  जमखेंद  और
 पारनेर  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना  है  बशत्तें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।

 विधरण

 1989-90  के  दौरान  जिन  शहरों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रवान  किये  जाने
 की  योजना  है  इनके  राज्यवार  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :  --

 नी

 क्र०  राज्य का  नाम  ॥॒  शंहरों  की  संख्या

 2  9

 1.  अपप्रप्र  देश  27

 2.  असम  12

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  10

 4.  ७  बिहार  15

 5.  गोवा
 '  2
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 1  2  3

 6.  बुजरात  22

 7...  हरियाणा  9

 8...  हिमाचल  प्रदेश  9

 9  जम्मू  और  कश्मीर  !।

 10  कर्नाटक
 13

 11  केरल
 27

 12  मध्य  प्रदेश  22

 13  महाराष्ट्र
 21

 14...  मणिपुर
 ।

 15  मेघालय
 2

 16  मिजोरम
 ।

 17  तामालैंड
 6

 18  उड़ीसा
 4

 19  पंजाब
 4

 20  राजस्थान
 15

 21  सिक्किम
 8

 22  तमिलनाडु
 17

 23...  तिपुशा
 '  2

 24  प्रदेश
 21

 25.  पश्चिम  बंगाल  9

 3
 26.  संघ  शासित  क्षेत्र  ह

 प्स्ता  कम्धाइस्ड  साइकिल  ग्ेस  पावर  प्रोजेक्ट

 4714,  भोमतो  बसबराजेहबरी  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय
 ताप  विद्युत  निमम  के  अन्ता  क्रम्काइन्ड  साइकिल  गैस  पावर  प्रोजेक्ट  का

 दूसरा  गैस  टरबाइन
 1989  में  चालू किया  गया  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंक्री  कल्पनाथ  :  हां  ।

 यूनिट  का  कार्यनिष्पादन  संतोषजनक  है  ओर  पूर्ण  भार  पर  प्रचालन  के  लिए  यह  सक्षम

 मारत  हैबो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ह।रा  गैस  पर  क्राधारित

 विद्युत  संयंत्रों  का  निर्माण

 4715.  श्रीमती  बसबराजेश्वरी  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  गैस  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  के  उत्पादन
 संबंधी  अपनी  क्षमता  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कितने  गैस  पर  आधारित  विद्युत
 संयंत्रों  का  निर्माण  किया  गया

 इस  संबंध  में  क्या  कोई  ठोस  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उच्चोग  मंत्री  जे०  थेंगल  :  से  बी०  एच०  ई०  एल०  में  गैस  पर  बाधारित
 बिजली  संयंत्रों  की  प्रति  वर्ष  लगभग  200  मेगावाट  की  निर्माण  क्षमता  पहले  ही  स्थापित  कर  ली
 कम्पनी  को  योजना  के  में  9  गेस  पर  आधारित  टर्बों-जनरेटर  सेटों  के  निर्माण  करने  की

 केरल  में  धन्तर्राष्ट्रीय  प्रयोक्‍्ता  डायलिग  सुविधा

 प्रों०  के  ०  थी०  चामस  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  से  किन-किन  देशों  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयोश्ता  डायलिग  सुविधा  उपलब्ध

 केरल  के  किन-किन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  अस्तर्राष्ट्रीय  प्रयोक्‍ता  डायलिंग  सुविधा
 लब्ध  और

 अगले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  किन-किल  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयोक्‍ता
 डायलिंग  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जायेगी  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिघरर  :  केरल  से  जिन  देशों  के  लिए
 अन्तर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  सुविधा  सुलभ  है  उनके  नाम  संलग्न  में  विये  गये  हैं  ।

 केरल  में  जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  प्रणाली  सुविधा
 सुलभ  हैं  वे  संलग्न  विव  में  विये  गये  हैं  ।

 अगले  3  वर्षों
 में

 जिन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  सुविधा
 सुलभ  होने की  सम्भावना  है  उनके  नाम  संलग्न  में  दिये  गये
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 मर

 अन्तर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता  डायलिंग  पर  सुलभ  देशों  की  सूची

 ऋल्सं०  देश  ऋ०्सं  ०  देश

 1  2  3  4

 1.  अलवानिया  25.  बुलगारिया

 2.  अलजीरिया  26.  बुकिना  फासो

 3.  अंडौरा  27.  बर्मा

 4.  अंगोला  28.  बुरूंदी

 £.
 अंमूयला  29.  केमरून

 6.  अंटीगुवा  30.  कनाडा

 7.  अजेंटीना  31.  कनेरी  आइसलैंड

 8.  अरूया  32.  कायमन  द्वीप  समूह
 9.  असेंशन  द्वीप  समूह  33.  सैंट्रक  अफ़ोकत  रिपब्लिक

 10.  आस्ट्रेलिया  34.  चाड़  रिपब्लिक
 11.  आस्ट्रीया  35.  चीली

 12.  आजोरस  36.  क्रिसमस  आइसलेंड

 13.  वहमाज  37.  कोलम्बीया

 14.  बरहीन  38.  कांगो  पीपल्स  रिपब्लिक

 15.  बंगलादेश  39.  कुक  आइसलेंड
 16.  बारवाडोज  40.  कोस्टा  रीका
 17.  बेल्जियम

 41.  क्यूबा
 18.  बेलोजी

 19.  बवेनोन
 42.  गाए

 43.  चेकोसलोवाकिया
 “0.  आरमुडा

 21.  बोलीबिया
 44.  डेनमार्क

 “2.  बोद्स्थाना
 45.  दजीबूटी

 23.  ब्राजील  46.  डोमीनीकन  आइलैंड

 24.  बुनें
 47.  ”  ”  रिपब्लिक
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 122.

 123.

 1911

 .  नोहू

 परलाऊ

 प्रतामा

 पै  राग्वे

 पेरू
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 124.  फीलीपिन्स

 125.  पो्लेंड

 126.  पुतंगाल

 127.  पुर्तोरिका

 128.  कतार

 129.  रोमानिया

 130.  रवान्डा

 131.  सोमा  वेस्ट

 132. 2.  सेन  मेरीनो

 133.  साऊदी  अरब

 134.  सेनेगल

 135.  सिचलस

 136.  सियरालियोन

 137.  सिगापुर

 138.  सोलोमन  आइसैंड

 139.  सोमालिया

 140,  दक्षिण  कोरिया

 141.  स्पेन

 142.  श्रीलंका

 143.  सेन्ट  क्रिस्टोफर

 144.  सेन्‍्ट  लुबिया

 145.  सेन्ट  विनर्सेट

 146,  सूडान
 147.  सूरीमाम

 148.  स्वाजीसैंड

 149.  स्वीडन
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 ।.  2  3.  4

 150.  स्वीटजरलैंड  165.  ऊरूग्वे

 151.  सीरिया  166.  वनातु  )

 152.  ताइवान  167.  बेनीजुएला

 153.  तंजानिया  168.  बर्जीन  आइलैंड

 154.  थाईलैंड  169.  यमन  अरब  रिपब्लिक

 155.  टोग्रोलेस  रिपब्लिक  170.  यूगोस्लाविया

 156.  ढोंगा  171.  जेरे

 157.  त्रिनीडाड  ओर  टोबाकगो  172.  जाम्बिया

 158.  दूयूनिशिया  173.  जिम्बावे
 159.  टर्की

 174.  चीन

 160.  यू०  ए०  ई०
 गंतथ्यों की  सूची

 161.  यू  ०  एस०  एस»  आर०
 दूरसंचार  भ्रस्तित्व  )

 यूगास्डा  अलास्का

 यूनाइटेड  किगडम  हवाई

 यूनाइटेड  स्टेट्स  बेटीकन  सीटी

 विवर

 केरल  के  उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  सूची  जहां  अन्तर्राष्ट्रीय  उपभोक्ता
 ढायलिंग  सुविधा  सुलभ  है

 त्रिवेन्द्रम

 ।,  कोट्टायम  एर्णाकुलम  [,  एणकुलम  ग्रुरुवयू  वैस्ट

 त्रिपुनिथु  चित्त  ग्रुरुवयू  काली

 कन्नानू

 कनहानगड  ,  कुण्ड
 नेयततिनका  पेयानू

 उल्लू

 चितृर-पी ओलावाकोट ओर कुन्नामकुलम ।
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 केरल  के  उन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  सूची  जहां  अगले  तीन  वर्षों  में  अन्तर्राष्ट्रीप
 उपभोक्ता  डाग्नलिंग  सुविधा  सुलभ  होने  की  सम्भावना  है

 tiny

 ३३

 कुन्नामंगलम

 इलाथर

 चैलारी

 10.  पप्रापानगढी

 11.  करूनलपाल्ली

 12.  बरकला

 13...  कोनवोती

 14...  मंजेश्वर

 15...  उपला  e

 16.  चेनगाला

 17.  अम्बालाथेरा

 18.  जिका  रपुर

 19.  पमपादी

 20.  कानीयापुरम

 21  कांडासानकादायू

 22  पोनकोनम

 23  वालपद

 24  मोंदूर

 25  कूठततुकुलम

 26  मुलानकुन्याबुकायू

 27  चेरूवाथुर

 485
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 तेल  झौर  प्राकृतिक  गैस  शायोग  द्वारा  झ्रपतटोय  प्लेटफार्मों  के  प्रार्डर

 प्रो  -  के०थी०  भासस  :

 क्या  पेद्रोलियम  झौर  प्र।कृतिक  गंस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  भा  रतीय  पो  +-का  रखानों  र  कोचीन  शिप

 यार्ड  को  अपतटीय  प्लेटफार्भों  के  आर्डर  दे  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  प्रोर  प्राकृतिक  गंस  भग्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  और
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  प्लेटफार्म  आदि  बनाने  के  लिए  भारतीय  अर्थात्‌  मक्नगांव
 डाक  लिमिटेड  और  बन  स्टेंडडं  लिमिटेड  को  आर्डर  दिए  हैं  ।

 मेससं  कोचीन  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  पास  प्लेटफार्म  बनाने  के  लिए  आधारभूत  सुविधाएं  नहीं
 तथापि  कोचीन  शितथाई  लिमिटेड  ने  ड्राई  डाकिंग  तथा  एक  अपतटीय  डिलिंग  रिगंकी  मरम्मत

 के  सम्बन्ध  में  एक  कार्यादेश  पूरा  किया  ड्राई  डाकिंग  एक  अन्य  रिग  संबंधी  ऐसे  ही'एक  अन्य
 कार्यादेश  को  उसके  द्वारा  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 कर्नाटक  में  विभागे१र  कभ्मं  चारो

 4718.  श्री  यी०  एस०  कृष्ण  swat:  य्यर  :

 क्या  संचरर  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  विभाग  में  तीन  वर्ष  का  सेवाकाल  पूरा  करने  वाले  विभागेतर  कमंचारी  कर्नाटक
 डाक  सकिल  में  समूह  संवर्ग  में  भर्ती  हेतु  परीक्षा  देने  के  पात्र

 क्‍या  समूह  संवर्ग  में  भर्ती  करने
 के

 लिए  वर्ष  1988४  में  कोई  परीक्षा आयोजित  को

 गई  और

 त्री  कब  तक  परीक्षा  लेने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरियर  :  जी  बच्चें  कि  एक
 परीक्षा  में  बंठने  बाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  रिक्‍त  पदों  से  5  गुना  ।

 जी  नहीं  ।

 इस  स्तर  पर  कोई  विशिष्ट  समथ  नहीं  बतलाया  जा  सकता  ।

 बंगलोर  में  नोलमंगल  झौर  डोडा  बल्लपुर  में  एस०्टी०्डी०  सुधिधा

 47.9,  श्री  बो०  एप०  कृष्ण  प्रय्पर  :

 क्‍या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करें

 क्‍या  बंगलौर  जिले  में  नीलमंगल  और डोडा  बल्लपुर  में  एस«टी०डी ०  सुविधा  प्रदान  कर

 दी  गई
 यदि  तो  इन  स्थानों  पर  एश्०टी०डी०  सुविधा  कब  तक  भ्रदान  की  जाएगी  ?

 186



 re  1911  लिबित  उत्तर
 नमन  न  एपहपय०यप”पणाप  ककया

 संथार  सम्झासक्ष  में  राज्य  सम्त्रो  गिरिथर  :  (१)  जी  नहीं  ।

 वीं  योजना  अवधि  है
 दौरान  इन  शह  रों  पर  एस०टी०्डी  ०  सुधिधा  प्रदान  करने  की

 दृष्टि सेः  विचार  किया  बशतें  कि  पर्याप्त  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।  ।

 उड़ोसा  में  इलेक्ट्रानिक  ध्लाटो  एश्सचेंजਂ  स्थापित  4. रना

 4720.  भ्री  के०  प्रधानी  :

 क्या-संच्र॒स  मंत्री  फ्रह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कंटकः  उड़ीसा  में  कोई  इसेक्ट्रानिक  ऑटो  एक्सचेंजਂ  स्थापित  की

 यदि  तो  लोगों  को  इस  ऑटो  एक्सचेंज  से  कौन  सी  सुविधाएं  उपलब्ध  और

 (4)  इसःख्राटो  एक्सचेंज  पर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  खचं  की  गई  है  ?

 श्रंजार  मग्तालथ  में  राज्य  भन्‍्त्री  मिरिथर  :  जी  हां  ।  उड़ीसा  में  कटक  में
 एक  डिजीटल  ट्रंं  6  आटोमैटिक  एक्सचेंज  संस्थापित  किया  गया

 इस  डिजीटल  ट्रंकःआटो  एक्सचेंज  के  जरिए  उड़ीसा  के  लोगों  को  राष्ट्रीय  तथा  अंतर्राष्ट्रीय
 उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सेवाएं  सुलभ  होंगी  ।

 लगभग  2.5  करोड़

 इडिशन  इुग्स  एण्ड  फार्मास्मुटिकल  लि  क्स-पूंजो  निवेश्ञ  तथा  उत्पादम  प्रनुपात

 472!.  भरी  के०  प्रधानो  :

 क्या  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करंगे  कि  :

 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल  लि०  में  बल्क  ओऔषषधों  और  फार्मूलेशनों  पर  पूंजी  निवेश

 तथा  उत्पावन  के  अनुपात  का  ओऔषध  वार  ब्योरा  कया

 क्‍या  अस्थ  कंपनियों  की  तुलना  में  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास  पुटिकल  लि०  का  अनुपात

 सबते कम  ॥

 यदि  तो  इस  अनुपात  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रति  वर्ष  हुई  बुद्धि  अथवा  कमी

 का  स्योरा  क्‍या  और

 इस  अनुपात  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं

 उच्योग  संत्री  ले०  बेंगल  :  से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है

 ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सौर  ऊर्शा  से  गांवों  का  विद्युतोकरण

 4722.  भी  के०  प्रधातो  :

 क्या  ऊर्खा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ?
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 (%)  उड़ीसा  में  सौर  ऊर्जा  की  सहायता  से  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जाएगा

 सोर  ऊर्जा  से  इन  गाँवों  के  विद्युतीकरण  के  काय  के  निरीक्षण  के  लिए  कया  व्यवस्था  की
 गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  क्संत  :  उड़ीसा  के  206  गांवों  में  प्रारम्भिक  विद्युतीकरण  के
 उपाय  के  रूप  में  इन  गांवों  में  सोर  प्रकाश  बोल्टीय  सड़क  रोशनी  प्रणाली  की  व्यवस्था  को  जा  चुकी
 है  ।  सातवीं  योजना  के  दौरान  लगभग  200  ओर  गांवों  में  सोर  सड़क  रोशनियां  ।  प्रकाशवोल्टीय  विद्युत
 पैक  मुहैया  किए  जाने  की  आशा  उड़ीसा  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बिजली  द्वारा  पम्प
 दायिक  टेलीविजन  तथा  प्रकाश  के  लिए  लगभग  90  सौर  विद्युत  पैकों  की  स्थापना  की  गई  लुलुंग
 कीं  एक  फारेस्ट  लॉच  में  लगभग  25  किलोवाट  की  एक  केन्द्रीय  कृत  सोर  प्रकाशबोल्टोय
 प्रणाली  की  स्थापना  को  जा  रही  है  ।

 व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण  सहित  सौर  ऊर्जा  संस्थानों  से  सम्बन्धित  कार्य  का
 वेक्षण  राज्य  नोडल  एजेंसी  उड़ीसा  नवीकरणीय  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  तथा  उड़ीसा  राज्य  विद्युत
 बोडे  को  सौंपा  गया  है  ।

 कम्प्यूटरोकृत  टेलीफोन  डाइरेक्टरी  पृछ्धताछ  सेवा

 4723.  भी  के०  प्रधानो  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कम्प्यूटरीक्त  टेलीफोन  डाइरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  किन-किन  शहरों  में  विद्यमान

 भुवनेश्वर  में  ऐसी  सेवा  कब  से  शुरू  की
 \

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  तथा  अन्य  शहरों  में  उपभोक्ता  सेवा  केन्द्र  और

 कृत  टेलीफोन  दोष  निवारण  व्यवस्था  शुरू  करने  का  भौर

 यदि  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  देश  के  जिन  शहरों  में

 कूत  टेलीफोन  डाइरेक्टरी  पूछताछ  सेवा  प्रचलन  में  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
 #

 भुवनेश्वर  में  लगभग  दो  वर्ष  को  अवधि  में  कंप्यूटरीकृत  टेलीफोन  डाइरेक्टरी  सेवा  प्रदान
 जाने  की  उम्मीद  है

 जो  हां  ।

 दिल्ली  तथा  कुछ  अन्य  नगरों  में  ये  सेवाएं  पहले  ही  प्रदान  की  जा  चुकी  अन्य  नगंरों
 में  यह  सेवा  उत्तरोत्तर  प्रदाम  को  जा  रही  यह्‌  कार्य  आठवीं  योजना  में  उत्तरोत्तर  पूर्ण  कर  लिए
 जाने  की  भाशा  है  ।

 थे
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 विवरण

 देश  के  उन  शहरों  के  नाम  जहा  कंप्यूटरीकृत  टेलीफोन  डाइरेक्टरी
 सेवा  प्रचलन  में  हे  इस  प्रकार  है  :--

 1.  अम्बई

 2.  नई  बिल्ली

 3.  कलकत्ता

 4.  मद्रास

 5.  लखनऊ

 6.  हैदराबाद

 7.  डिंडीगुल

 8.  कोयंबतूर

 9.  अहमवाबाद

 10.  अम्बाला

 11,  बड़ोदरा

 12.  फरीदाबाद

 13.  पांडिचेरी

 15.  त्रिच्री

 16.  गाजियाबाद

 17.  कोल्हापुर

 बड़ोदरा  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 4724.  भी  रणजोत  सिह  भायकबाड़  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  सातवीं  योजना  के  अंत  तक  बड़ोदरा  में  कितग्रे  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  होने  की  रा

 संभावना

 (@)  बड़ोदरा  में  सातवीं
 योजना  के

 प्रघम
 घार  षों  के  दोरान  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दि

 गये  और  शेष  अवधि के
 दौरान  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दिये  जाने  की  संभावना

 इसके  लिए  कुल  कितनों  धनराशि  आवंटित  की  गई  थी  ओर  योजना  के  अंतिम  व
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 दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 क्‍या  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  प्रतीक्षा  सूचो  में  दर्ज  सभी  व्यक्तियों  को  टेलीफोन

 फनेकशन  दे  दिए

 (®)  यदि  तो  बड़ोदरा  टेलीफोन  द्वारा  आरम्भ  की  जाने  वाली  बिस्तार  परियोजनाओं  का

 ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सातबी  योजना के  अंत
 अर्थात  31.3  1990  तक  बड़ोदरा  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  संभावित  मांग  कनेक्शन --
 प्रतीक्षा  सूची  ) लगभग  52,000  तक  पहुंच  जाने  की  संभावना

 सातवीं  योजना  के  पहले  चार  वर्णों  (1985-89)  )  के  दोरान  किए  गएकुल  टेलीफोन
 कनेक्शनों  की  संख्या  13,000  है  ।  1989-90  9-90  के  दोरान  लगभग  7,:00  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान

 किए  जाने का  प्रस्ताव  है  ।

 सातवीं  योजना  के  लिए  लगभग  70  करोड़  रुपए  का  आबबैंटन  किया  गया  है  ओर
 1989-90  के  दोरान  इस  उद्देश्य  से  व्यय  की  जाने  वाली  राशि  लगभग  25  कंशेड़  रुपए

 जी  हां  ।

 ओर  बड़ोदरा  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  कार्यक्रम  इस  प्रकार  है  :---

 1989-90  के  दौरान  अल्कापुरी  में  10,000  लाइसोंਂ  के  ई-0-बी का
 संस्थापन  ।

 1990-91  के  दोरान  मक्करपुर  में  आई०सी०पी०  क्रॉस-बार  का  6,000  लाइनों में
 विस्तार  ।

 1990-91  के  दोरान  पानीगेट  मे  4,000  लाइनों  का  इलेक्ट्रॉनिक
 एक्सचेंज  ।

 1991-92  के  दौरान  जैल  रोड  में  5,000  लाइनों  का  इलेक्ट्रानिक
 चेंज  ।

 1991-92  के  दौरान  अल्कापुरी  में  3500  लाइनों  द्वारा  विस्तार ।
 199  2-93  के  दोरान  पानीगेट  में  5,000  लाइनों  का  मुख्य  इले  कट्रानिक  एक्सचेंज  ।

 बड़ोदरा  टेलोफोन्स  में  प्रधिक  धनराशि  के  टेलीफोस  बिल  तेयार  करना

 4725.  हो  रणजोत  सिह  गाणकवाड़  :

 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गुजरात  में  बड़ोवा  टेलीफोन्स  से  आये  दिन  बहुत  अधिक  घनराशि  के
 टेलीफोन  बिल  प्राप्त  होने  के  बारे  में  उपभोक्ताओं  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राष्त  हुआ

 190
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 -  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 उन  पर  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संखार  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  जी  कुछ  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  परन्तु  बड़ोदरा  टेलीफोन  द्वारा  जारी  किए  मए  बिलों  की  संख्या  को  महेनजर  रखते  हुए  ये

 क़िद्मन्नतें  नहीं  गई  हैं  ।

 और  प्राप्त  शिकायतों  तथा  उनके  निपटान  के  किए  गए  उपायों  का  अ्योरा  नीचे

 दिया  गया  है  :--

 (1)  अप्रंल  87  से  मार्च  ४9  तक  जारी  किये  गये  बिलों  की

 (2)  अप्रैल  87  से  मा  89  तक  अधिक  राशि  के  बिलों  के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतें  **

 4420

 (3)  जा  री  किए  गए  बिलों  की  तुलना  में  शिकायतों  का

 ५(4)  क्षय  तक  निप्रटायी  गई  शिकायतों  की  संख्या  4420.

 (5)  ऐसी  शिकायतों  की  सं०  जिनमें  किसी  प्रकार  की  छूट  दिये  जाने  का  ओचित्य  नहीं
 प्राय़रा

 (6)  89  तक  ऐसे  मामलो  को  संख्या  जिनमें  छूट  दी

 (१)  म३/छूट की  रु०  4,  26,756.

 तेल  उद्योग  के  कं  चारियों  को  सुरक्षा  उपाय  झ्पनाने  संबंधो  प्रशिक्षण

 4776.  श्रोजुश्लोष र  माने  :

 क्या  पेड्रोलियम  धोर  प्राकृतिक  ग्रेस  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  खाता  पकाने  की  मगेस  भरमे  वाले  संयंत्रों  की  तरह  के  पेट्रोलियम  उद्योग

 में,क्राम  छ  रने:ब्राले  कम  चाहिसों
 को  सुरक्षा  उपाय  अपनाने  संबंधी  प्रशिक्षण  देने  की  एक  थोजना  तेयार

 ही  और

 हां,।तो/तत्संबंधी  श्यौरा  क्या  है  ?

 वेद्रोलियभ  प्रौर  प्राकृतिक  गंस  सत्रालय  के  राज्य  मत्रो  ब्रह्म  :  ओर  (a)

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  ऐसी  स्कीम  नहीं  बनाई  है  क्‍योंक  सरकारी  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों  की

 ऐसे  प्रशिक्षण  कार्य  क्रम  के  लिए  अपनी  स्कीमें  हैं  |

 रजित  विद्युत  छूंघंत्रों  हरा  उत्पादन

 4727.  भी  सुरणलोघर  माने  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  गत  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  रक्षित  विद्युत  संयंत्रों
 का कुल  कितना  विद्युत  उत्पादन

 49)
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 क्‍या  इससे  विद्युत  सप्लाई  के  मामले  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  और  राज्य  बिजली
 बोर्डों  पर  पड़ा  बोझ  कुछ  कम  हुआ  और ु  हु

 षर्ष  1989-90  के  दौरान  इन  रक्षित  विद्युत  संयंत्रों  मे ंअनुमानतः  कितना  विद्युत
 उत्पादन  होगा  ओर  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्जा  संत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  मंत्री  कल्पनाथ  :  से  सूचना
 एकत्र  को  जा  २ही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विदेक्षों  में  विद्युत  परियोजनाझ्ों  के  लिए  बित्तोय  सहामता

 4728.  भो  सुरलीघर  साने  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  वित्तीय  सहायता  अथवा  ऋण  से  हस  समय  देश  में  कौन-कोन  सी  बिजली

 योजनाएं  निर्माणाधीन

 )  ऐसी  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  किस  वित्त  पोषी  एजेन्सी  के  माध्यम  से कितना  ऋण
 प्राप्त

 वित्तीय  सहायता  देने  वाली  विदेशी  कंपनी  का  नाम  कया  उसका  ब्यापार  किस  प्रकार
 का  है  और  प्रत्येक  परियोजना  में  उसको  कितनी  राशि  के  ठेके  भौर

 किन-किन  नई  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  वित्तीय  सहायता  अंशतः  अथवा
 लेने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  कल्पनाथ  :  और
 विदेशी  सहायता  से  क्रियान्वयनाधीन  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 नई  विद्युत  परियोजनाएं  जिनके  लिए  भांशिक  रूप  से  अथवा  पूर्णतः  विदेशी  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त  की  जी  सकती  है  इन  परियोजनाओं  में  नाथपा  झाकरी  जल  विद्युत  दुलहस्ती
 जल  विद्यत  उरी  जल  विद्युत  चमेरा  जल  बिद्युत  लारजी

 जल  विद्यत  उहल  जल  विद्युत  यमुना  नगर  ताप  विद्युत  दादरी

 में  गैस  टर्बाइन  रिहन्द  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  पानाम  मिनी  जल  विद्युत
 फरक्का  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  मुहानूर  ताप  विद्युत  तेनुघाट  ताप  विद्युत
 उत्तर  मद्रास  ताप  विद्युत  कोयना  जल  विद्युत  चन्द्रपुर  विस्तार  ताप  विद्युत

 गंधार  गैस  टर्बाइन  बेसिन  ब्रिज  गैंस  आधारित  विष्णु  प्रयाग  जल  विद्युत
 भवानी  कट्टालई  जल  विद्युत  परियोजना  आदि  शामिन  हैं  ।
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 विवरण

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  विदेशी  सहायता  ऋण  को  अभ्युक्ति
 का  स्रोत  राशि

 wo  २
 पु

 3  4  5

 1.  द्वितीय ः  द्वितीय  रामगुंडम  वत०्वि०  विश्व  एफ०  आर०  300

 द  परियोजना
 जी०  के  सहयोग  से  अमरीकी  डालर

 गा
 140  मिलियन
 डी  एम

 2.  द्वितीय  फरक्‍का  ता०  वि०  300  मिलियन
 परियोजना  अमरीकी  डालर

 70  मिलियन
 पे  डी  एम

 3.  चन्द्रपुर  ता०  वि०  परियोजना  विश्व  बेंक  300  मिलियन
 अमरीका  डालर

 4.  ओरैया  और  कवास  में  विश्व  बेंक  485  मिलियन
 साइकल  गैस  परियोजना  अमरीकी  डालर

 5.  राष्ट्रीय  राजधानी  विद्युत  विश्व  बैंक  485  मिलियन

 परियोजना  अमरीकी  डालर

 तलचेर  ता०वि०  विश्व  बैंक  375  मिलियन

 अमरीकी  डालर

 7.  द्वितीय  कोरबा  ता०  वि०  विश्व  एफ०आर  400  मिलियन

 परियोजना  छा  जी०  के  सहयोग  से  अमरीकी  डालर
 190  मिलियन

 डीएम

 8.  उत्तरी  मद्रास  ता०  वि०  एशिया  विकास  बेंक  150  मिलियन

 परियोजना  अमरीकी  डालर

 9.  ऊंचाहार  ता०  बि०  160  मिलियन

 परियोजना  अमरीकी  डालर

 10.  मनपारा  ता०  वि०  |  24,  100  मिलियन  येम

 परियोजना  पी;एस  ई  जापान  Il  14,  295  मिलियन  येन
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 हु  2  3  4  5

 11.  रायचूर  त।०वि०परि०
 ैैगाबाट

 ओ०ई०सी०एफ०  23,142  मिलिनन  येल
 x  210  )

 पावर  कारपोरेशन  )

 12.  उरण  संयुक्त  साइकल  विद्युत  एफ०  आर०  जी०  198  मिलियन  समझौते  पर

 केन्द्र के  लिए  अपशिष्ट  ऊष्मा  डी  एम  अभी
 रिकवरी  संयंत्र  व  2)  हस्ताक्षर

 नहीं  हुए
 13.  रिहन्द  सु०  ता०  वि०  यू०  के०  171  मिलियन  पौष्ड

 14.  विध्याचल  सु०ता०वि०  केन्द्र  यू  एस  एस  आर  356.26  मिलियन
 रूबल
 लाइनों  सहित )

 15.  कहलगांव  सु०ता०वि०  केन्द्र  यू  एस  एस  आर  219.16  मिलियन
 क्बल

 16.  विध्याचल  सु०ता०वि०परि०  यू  एस  एस  आर  400  मिलियन

 चरण-दो  रूुबल

 17.  मेथॉन  ता०वि०  परियोजना  यू  एस  एस  बार  se

 18.  कयामकुल  ता०  यू  एस  एस  आर  ३०
 वि०  परियोजना  )

 19.  मंगलौर  ता०वि०  यू  एस  एस  आर
 परियोजना  )

 20,  इन्दिरा  सरोवर  ज०वि०  विश्व  बेक  25  मिलियन

 परियोजना  अमरीकी  डालर
 21.  केरल  पावर  प्रोजेक्ट  विश्व  बेंक  176  मिलियन

 अमरीकी  डालर

 22.  विद्युत  विश्व  बेंक  330  मिलियन
 परियोजनान  अमरीकी  डालर

 23.  कर्नाटक  विद्युत  विश्व  बेंक  260  मिलियन
 परियोजना  व  अमरीकी  डासर

 24.  उत्तर  प्रदेश  विद्युत  विश्व  बेंक  350  मिलियन
 परियोजना  अमरीकी  डालर

 25.  अपर  इन्द्रावती  ज०वि०  विश्व  बेक  326.40  मिलियन
 परियोजना  अमरीकी  डालर
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 26.  कठलमृडी  गैस  टर्बाइन  ओ०ई०सी  ०एफ०  43.52  बिलियन  येन

 व  पारेषण  खाइन  निर्माण  जापान
 परियोजना

 27.  तीस्‍्ता  नहर  ज०वि०परि०  --  8.025  बिलियन  येन

 28,  लोभधर  बोरपानी  ज०  वि०  --  1.7  बिल्लियन  येन

 रियोजना

 29.  उज्जैनी  ज०  वि०  परियोजना  --  ।  बिलियन  येन

 30.  श्रीसेलम  बांया  तट  ज०वि०  *-वही  --  26.101  बिलियन  येन
 परियोजना

 31.  धाटघर  पम्पड़  स्टोरेज  ---  11,4  14  मिलियन  येन
 स्कीम

 37.  ठिहरी  जल  विद्युत  परि०  यू  एस  एस  आर  1,000  मिलियन  येन

 33.  कोलबांध  जल  विद्युत  यू  एस  एस  आर  कक
 परियोजना

 34.  चमेरा  जल  विद्युत  कमाडा  17  एम०सी०  डालर

 परियोजना  सी०  आई०  डी०  ए०
 एम०सी०

 डालर  ईडीसी  ऋण

 +$०....  20-11-1988  को  हस्त?क्षरित  अंतर्संका री  समझौते  के  अनुसार  इस  तीन  ताप
 परियोजनाओं  को  सोवियत  सहायता  से  स्थापित  किया  जाना  है  जिसके  लिए  ऋण  सम  झौतों
 पर  अभी  हस्ताक्षर  किए  जाने  हैं  ।

 हिसाचल  प्रदेश  में  ध्रुप  डायलिग  इसिटिप्रेटेड  डिलिटल  मेटबर्क  स्कीम

 4729.  प्रो०  वाराबण  चरद  पराशर  :

 क्या  संखार  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 कया  हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  चूनिदा  क्षेत्रों  में  भी  ग्रुप  डायलिंग  इंटिग्रेटेड  डिजिटल  नेटवर्क

 योजनाओं  को  लामू  करने  और  माससे  सार्वजनिक  टेलोफोन  केन्द्रों  तथा  सी-डाट  एक्सचेंजों  की  स्थापना

 करनमे  में  अत्यधिक  विलंब  हो  गया

 पदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (|)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठ  ये  गये  हैं  कि  1989  के  अन्त  तक

 निर्धारित  किये  गये  कार्यात्वयन  लक्ष्य  को  1989  तक  पूरा  कर  लिया  जायेगा  ?
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 संचार  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  विरिघर  हिमाचल  प्रदेश

 एम०  ए०  आर०  आर०  सावंजनिक  टेलीफोनघर  तथा  सी-डॉट  एक्सचेंजों  को  चालू  करने  में  कुछ  विलंब

 हुआ  है  ।  ग्रुप  डायलिंग  एवं  आई०  डी०  एन०  स्कीमों  को  सातवीं  और  आठवीं  योबना  अवधि  के  दोसन

 उत्तरोत्तर  लागू  करने  की  योजना  थी  ।  नि

 उपस्कर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  रकीमों  को  लागू  करने  में  विलंब  हुआ
 ।

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण  हे

 (1)  )  हिमाचल  प्रदेश  सकिल  को  हाल  ही  में  ८:  (6)  सी-डॉट  एक्सचेंजों  क ेलिए  उपस्कर  प्राप्त

 हुए  जिन्हें  1989  तक  चालू  किए  जाने  की  योजना  आई०  टी०  आई०
 द्वारा  उपस्कर  की  सप्लाई  किए  जाने  पर  बाकी  सी-डॉटे  एक्सचेंजों  को  1989-90  के
 दौरान  चालू  किया  जाएगा  ।  धर

 (2)  एम०  ए०  आर०  आर०  सावंजनिक  टेलीफोनघरों  के  1989-90  के  दौरान  चालू  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (3)  ग्रुप  डायलिंग  तथा  आई०  डी०  एन०  स्कीमों  19  89-90  तथा  पंचवर्षीय  पोजनी
 के  दौरान  उत्तरोत्तर  चालू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  वूरसंधार  नेट  वर्क

 4730,  प्रो०  नारायण  चम्व  प्राशर  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दैनिक  मजदूरी  वाले  कमंचारियों  तक  की  भर्ती  पर  पाबंदी  लगाये  जाने  के  कारण
 ब्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  नेटवर्क  के  विस्तार  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  असाधारण  विलंब
 हुआ  और

 यदि  तो  देनिक  मजदूरी  पर  श्रमिकों  को  भर्ती  करने  अथवा  ठेके  पर  कार्य  करने  के  लिए
 कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गोमन|गो  )  कमंचारियों  की  भर्ती  पर
 लगे  प्रतिबंध  के  कारण  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  नेटवर्क  के  विस्तार  संबंधी  लक्ष्यों को  प्राप्त  करने  में
 अभी  तक  कोई  असाधारण  विलंब  नहीं  हुआ  है  ।

 जहां  कहीं  भी  आवश्यकता  होती  है  वहां  मौजूदा  नियमित/नैमित्तिक  कर्म  चारियों  अथवा
 ठेकेदारों  द्वारा  काम  कराया  जाता

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  डाक  सेवाएं

 4731.  प्रो०  नारायण  चनद  पराहर  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :....
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 क्‍या  डाक  विभाग  ने  स्थाथी  शाखा  डाकघरों  की  स्वामित्व  की  वर्षों  पुरानी  अवधारणा

 को  सभाप्त  करते  हुए  डाकघरों  को  भो  प्रत्येक  तीन  वर्षों  में  पुनरीक्षा  करने  के  आदेश

 दिये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  इस  कदम  को  वापस  ले  लिया  जाएगा  और  यथापूछ्व  स्थिति  बहाल  कर  दी

 जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  और  मोजूदा  नोति  के

 सभी  शाखा  डाकधरों  की  तीसे  वर्ष  में  एक  बार  वित्तोय  पुनरीक्षा  की  जाती  ऐसा  करके  यह्‌

 देखा  जाता  है  कि  क्‍या  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  आय  का  न्यूनतम  प्रतिशत  वास्तव में  प्राप्त  हो  रहा
 !

 है  भथ्ववा  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 डाक  सम्जन्धों  कार्यों  क ेमार  के  परिकलन  झोर  इन  कार्यों  को  पूरा  करने  में
 लगने  बाले  सम्रय  के  सानवण्ड

 4732.  प्रो०  नारायण  चम्व  परादार  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  कि  :

 कया  वर्ष  1986-87,  1987-88  ओर  1988-89  के  दोरान  डाक  सम्बन्धी  विभिन्‍न
 कार्यों  को  पूरा  करने  और  अन्य  मदों  के  सम्बन्ध  में  कार्य  का  परिकलन  करने  और  उनमें  लगने
 वाले  समय  का  परिकलन  करने  के  लिए  कमंचारी  निरीक्षण  एककों  ने  मानदण्डों  में  कोई  परिवर्तन
 किया

 यद्रि  तो  मानदण्डों  में  वास्तव  में  क्या  परिवतंन  किया  गया  और  किस  तारीख  से
 परिवर्तन  किया  गयप्र  है  भर  परिवर्तन  करने  के  क्या  करण  और

 प  क्या  खंचार  विभाग  ने  इस  परिवर्तन  के  कारण  वर्तमान  डाक  कर्मघारियों  पर  पड़ने  वाले

 प्रतिकूल  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखा  है  जिसमें  छटनी  होने  की  आशंका  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिरिघर  स्टाफ  निरीक्षण  यूनिट|
 «  आन्तरिक  कार्य  अध्ययन  यूनिट  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  परिणामस्वरूप  कुछ  डाक  पारगमन  की  मदों

 ओर  दूसरी  मदों  के  लिए  कार्यभार  की  गणना  ओर  समय  घटक  *के  मानदण्डों  में  कुछ  परिवर्तन  किए

 हे

 विस्तुत  विवरण  एकश्न  किए  जा  रहे  हैं  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 हि  आदेशों  अनुसार  सरप्लस  विभागीय  स्टाफ  को  हटाया  नहीं  ऐसे  कमंचारियों  को

 झ्रविध्य  में  होने  वाले  वैकल्पिक  रिक्त  पदों  पर  खपाया  जाता  है  और  उस  अवधि  तक  वे  सरप्लस  पदों

 पर  कार्य  करते  रहते  15.7.84  से  पहले  के  अतिरिक्त  विभागीय  कर्मचारियों  से  संबंधित  अनुदेशों
 के  अनुसार  सरप्लस  अतिरिक्त  विभागीय

 कर्म
 चारियों  संशोधित  मानदण्डों  के  विकल्प  की
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 रिक्तियों पर  खपाया  जाना  इन  अनुदेशों  में  संशोधन  किया  गया
 कि

 जब  तक
 अतिरिक्त

 विभागीय  कर्मचारियों  को  विकल्प  की  रिक्तियों  पर  खपाया  नहीं  जाएगा  वे  अपने  पदों  पर  क्ने

 रे

 झ्रांध्र  प्रदेश  के  प्नम्तपुर  जिले  में  कादिरी  तालुक  में  हेलोफोन  सेवा

 4733.  भरी  के०  रामचशा  रेड  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  में  कादिरी  तालुक  में  टेलीफोन  सेवा  दोपपूर्ण

 और
 ॥॒

 न  लक  का
 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  में  राज्य  मरभो  गिरिधर  :  कारक  इरी  को  टेलीफोन  सेवाएं
 सामान्यतया  संतोषजनक  पाई  गई  हैं  ।

 कादिरी  तालुक  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  योजना  अवधि  के  दोरान  आटोमेैटिक  बनाए

 जाने  का  प्रस्ताव

 प्र्मबारी  कागज  का  उत्पादन

 ]
 4734.  भरी  शांति  धारीवाल  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कि

 अखबारों  कागल  का  उत्पादन  करने  के  लिए  विद्यमान  कागज  मिलों  से  सरकार  को
 अब  तक  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  और  इसका  एकक  वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  |

 क्‍या  सरकार  ने  इन  कागण  मिलों  द्वारा  कागज  के  उत्पादन  करने  की  कोई  सीमा  निर्धारित  7
 +  अर

 की  है
 |  ऑर

 यदि  तो  इसकी  कितनी  सोमा  निर्धारित  की  गई  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कप

 हे

 उद्योग  मन्क्रालय  में  प्रोद्चोधिक  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एस०  झ्ररभाचलस  )
 अभी  हाल  विद्यमान  पांच  कागज  मिलों  ने  अखबारी  कागज  बनाने  की  अनुमति  मांगी  है  ।  ब्यौरे
 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं

 ओर  सरकार  ने  कागज  ओर  गत्ता  बनाने  वाले  बतंमान  ओद्योगिक  उपक्रमों  को
 अखबारी  कागज  बनाने  की  अनुमति  देने  हेतु  सितम्बर  1938  में  निम्नलिखित  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  घोषित

 किए  थे  :--  ‘

 (1)  यह  सुविधा  उन  ज  मिलों  को  दी  जाएगी  जिनकी  वाबिक  क्षमता  33000  मी ०  ट्त

 ९
 पं

 198



 14  1911  लिखित  उत्तर

 था  उससे  अधिक  है  तथा  यह  उनकी  विद्यमान  क्षमता  के  भीतर  ही  इसमें  से  कम  से कम

 20,000  मी०  टन  की  क्षमता  अखबारी  कागज  बनाने  के  लिए  उपलब्ध  होनी

 (2)  जिन  मिलों  की  वर्तमात  वार्षिक  क्षमता  33000  मी०  टन  से  कम  है  उस्हें  कम  से  कम
 20000  मी  ०  टन  की  वाधिक  क्षमता  से  अखबारी  कागज  बनाने  की  अनुमति  इस  शर्त  पर  दी  जा
 सकती  है  कि  वे  अपनी  कुल  वा्धिक  क्षमता  कम  से  कम  33000  मी०  टन  तक  बढ़ा  लेंगे

 (3)  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  किस  स्रोत  से  होगी  यह  पहले  ही  तय  कर  लिया  जाना

 चाहिए  ।

 इन  मार्मदर्शी  सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखते  दो  एककों  को  अखबारी  कागज  बनाने  की

 मति  दी  गई

 199
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 जैसलमेर  राजस्थान  में  ताप  विद्युत  केरा

 4735.  भी  वृद्धि  लता  लेन  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैस  पर  आधारित  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  लिए  येस्र॒  की  क्ष्या  दरें  त्रिर्धा रित
 इन  संयंत्रों  की  राज्य-वार  विद्युत  की  लाग्रत  कितनी

 राजस्थान  राज्य  ब्रिजली  बोर्ड  को  गैस  पर  आधारित  ताप  ब्रिद्युत  केन्द्रों  से  प्राप्त  बिजली
 महंगी  होने  के  गया  कारण

 कया  रामगढ़  ताप  विद्युत  संयंत्र  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्भय
 लिया  गया

 (5)  यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  गेस  पर  आधारित  ताप  विद्युत  संयंत्रों  को  लाभप्रव
 बनाने  के  लिए  गैस  के  मूल्य  घटाने  का  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्मालय  सें  फिथुत  शिमाग  में  राज्य  भम्जी  कत्यताश  :
 करों  तथा  अन्य  उदग्रहण  आदि  को  छोड़कर  प्राकृतिक  गैस  की  की  मर्ते  में  सरकार  द्वारा
 निम्नानुसार  निर्धारित  की  गई  थीं  :---

 आफ-शोर
 गैस  एट  लैंड  फाल  प्वाइंट  रु०  1000/1000  एम३

 एण्ड  आन-शोर  गैस

 (2)  एचण०बी०जे०  पाहप  लाइन  के  साथ-साथ  रु०  मामलों में  एगे
 बेची  गई  गैस

 उत्तर  पूर्वो  क्षेत्र  में  बेची  मई  गैस  रु०  Gas तक  एम*
 मामलों  में  र०  500/

 प्रावधान  एम»  तक  की  छूट  के  लिए
 प्रावधान

 फाल-बेक  उपभोक्ताओं  के  लिए  संयंत्रों  की  छूट  तथा  विकासशील  क्षेत्रों  में  रियायती  दरों  के
 जिए  भी  प्राम्रधान  है  ।

 ओर  गेस  आधारित  संयंत्रों  स ेबिजली  के  उत्पादन  की  लागत  अन्य  बातों  के
 साथ  मैस  की  कीमत  पर  भी  निरभंर  करती  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  गैस  आधारित
 योजनाओं  से  राजस्थान  राज्य  विजली  बोर्ड  की  सप्लाई  की  गई  बिजली  कै  लिए  टैरिफ  प्रभार  की  बसूसी
 उसी  आधार  पर  की  जाती  है  जिस  आधार  पर  उत्तरी  क्षेत्र  के  अन्य  बिजली  बोडों  से  की  जाती  है  ।

 और  (3)  3  जे०भा०  की  रामयढ़  गेस  टर्बाहन  परियोजना  के  लिए  राजस्थान  राज्य
 बिजली  बोर्ड  को  मनेहर  टिब्बा  क्षेत्रों  से  प्रतिदिन  :0,000  एम  गैस  का  क्राश्वासन  दिग़ा  गया  है  तथा
 निग्न  क्लोरीफिक  वैल्यू  और  स्थल

 की  दूरी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गैस  हेतु  >०  एमश  के

 लिए रियायती दर का निर्धारण किया गया है । 203



 लिखित  उत्तर  ,...  $  1989
 की  नी  ऑी  डी  नसਂ  am न  जीनत  विनननािनगटगान  नमन  पवन  निगाणिणओर  कि

 प्राकृतिक  गेस  की  उपरोक्त  दरें  फिलहाल  भी  लागू  हैं  ।

 जलन

 फ्रेरल  को  विद्युत  भाबंटन  धर

 ]

 4736.  श्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  दक्षिण  क्षेत्र  में  स्थित  केन्द्रीय  विद्युत  केन्द्रों  से  और  अधिक  आबंटन

 की  मांग की
 और

 '

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय॑  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  ;

 ऊर्जा  मन्‍्ता  लय  में  विद्वत  बिमाग  में  राज्य  मन्त्रो  कल्पनाथ  :  हां  ।

 केन्द्रीय  केन्द्रों  से  विद्युत  का  आवंटन  इस  सम्बन्ध  में  लायू  स्वीकृत  फार्मूसे  के अनुसार
 किया  जाता  दक्षिणी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  ताप  विद्युत/परमाणु  विद्युत  केन्द्रों  स ेकेरल  को  333  मेगावाट

 विद्युत  आबंटित  की  गई  है  तथा  राज्य  में  विद्युत  की  उपलब्धता  को  मद्देनजर  रखते  हुए  इन  केन्द्रीय
 केन्द्रों  स ेउत्पादित  विद्युत  के  अनाबंटित  हिस्से  में  स ेलगभग  25%,  विद्युत  केरल को  उपलब्ध  कराई

 जाती है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  कमंणारियों  द्वारा  ध्रान्दोलन

 4737.  भ्री  पी०  एम०  सईद  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  के  कमंचारियों  ने  हाल  ही  में  उनके  निवास
 स्थान  के  समक्ष  एक  रेली  आयोजित  की  थी  और  उन्हें  अपनी  मांगों  के  बारे  में  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत
 किया

 यदि  तो  इन  कमंचारियों  की  मुख्य  मांगे  क्या  ऑर

 |  उन  पर  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  से  सरकारो  क्षेत्र  के  मजदूर  संभों की  संयुक्त
 कारंवाई  समिति  ने  उच्चाधिकार  वेतन  समिति  द्वारा  दिनांक  24-11-1988  8  को  प्रस्तुत  की  गई  उनकी
 अंतिम  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उद्योग  मंत्री  को  दिनांक  9-3-1989  को
 एक  ज्ञापन  दिया  उच्चाधिकार  वेतन  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  सक्रिय रूप  विचार  कर
 रही  है  ।

 रामागुन्डम-सलेम-उद्यमापेठ  लिखर  लाइन  का  चालू  होता

 4738.  भी  डी०  बार  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 20२
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 )  रामागुंडम  सलेम  उदमापेट  त्रिचूर  400  कि०वा०  लाइन  की  कुल  लम्बाई  कितनी

 क्‍या  यह  लाइन  आंशिक  रूप  से  चालू  हो  गई

 पूरी  लाइन  कब  तक  चालू  हो

 इस  परियोजना  पर  अनु  कितनी  लागत  और

 (©)  उस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जा  चुकी  और  इस  परियोजना  को  पूरा
 करने  के  लिए  कितना  घन  आवश्यक  है  ?

 ऊर्जा  मम्त्रालय  में  विद्यात  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  कल्पनाथ  :  से  ($)
 रामगुन्डमसलेम  सैक्शन  लाइन  का  निर्भाण  काये  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  द्वारा  और

 त्रिचूर  संक्शन  लाइन  का  निर्माण  का  नेवेली  लिग्ताइट  कारपोरेशन  द्वारा  किया  जा  रहा  लाइन
 को  अनुमानित  अब  तक  खर्च  की  गई  शेष  काय  को  पूरा  करने  हेतु  अपेक्षित
 राशि का  ब्यौरा  निम्नानुम्नार  है  :--

 रुपए  में  )

 लाइन  का  सेक्शन  लम्बाई  अनुमानित  2/89  तक  खर्च  शेष  कायं को  पूरा
 लागत  की  गई  राशि  करने  हेतु

 नित  अपेक्षित
 निधियां

 रामगुन्डम-सलेम  1084  153.23  144.50  8.73

 सलेब-उदमलपेट-त्रिचूर  413  92.96  18.10  74.86

 रामगुन्डम  सलम  सेक्शन  लाइन  चालू  की  जा  चुकी  है  और  सलेम-उदमलपेट-त्रिचूर  सेक्शन  को
 1990.91  में  चालू  किए  जाने  का  कार्य  क्रम

 कलकत्ता  में  साथंभनिक  टेलाफोन

 4739.  डा०  फूलरेज  शुहा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  में  इस  समय  कितने  सावंजनिक  टेलीफोन

 (@)  क्‍या  हस  नगर  में  ओर  अधिक  सावंजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्ष्या  है  ?

 संथार  मस्त्रालय
 में  राज्य  सन्त्रो  :  28-2-1989  की  स्थिति

 के  अनुसार  कलकत्ता  में  कुल  सावंजनिक  टेली  फोनों  की  संख्या  1592

 और  90  तक  सावंजनिक  टेलीफोनों की  संख्या  4000  तक  बढ़ाये  जाने  का

 803



 लिखित  उत्तर  -॥  !989
 कल जा  ला

 प्रस्ताव  है  बशर्तें  कि  उपर्युक्त  उपस्कर  तथा  अन्य  सामान  उपलब्ध  रहें  ।

 ह्कूटरों  का  निर्यात

 4740.  डा०  फूलरेण  गुहा  :

 क्या  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  प्रति  वर्ष  किन-किन  देशों  को और

 कितनी  संख्या  में  स्कटरों  का  निर्यात  किया  और

 इन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 उच्तोग  मंत्रालय  में  प्रोश्लोगिक  थिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  श़रअ/चलम)  :  (१)
 और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 प्रमुख  स्कूटर  विनिर्माताओं  द्वारा  सूचित  निर्यात  इस  प्रकार

 कर  कंम्पनी  का नाम  निर्यात  वर्ष  निर्यातित  अर्जित  विदेशी  जिन  देशों  को  निर्यात

 सं०  वाहनों  किया  गया
 की  सं०

 1  2  3  4  5  6

 1.  मैं०  बजाज  अएटो  1986  3451  [
 लि०  1987  3077  >

 ।  कतार
 1988  .  1093  7747219/e0  |

 |  यण०  ए०  इ७०
 ।  लाइबेरिया  और

 !

 |  तहिंती

 2.  मै०  एल०  एम०  एल०  1986  ज+  न  —

 लि०  1987  670  47.31  लाख  २०

 सिंगापुर  ।

 1988  2377  195.00  लाख  to  आंगलादेश  सिंगापुर
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 1  2  हर  4  5  6

 3.  मैं०  कॉयनेटिक  1986  5  57945|-९०..  जापान

 मौटेसे  लिं०  1987  32  307523/-t¢ =o
 नैपाल  ।

 1988  213  2403057/-80 =o
 नेपाल  ।

 ——  ---  ------  *-  गज  ्ाण्णणण

 डाकियों  तथा  डाकधरीं  को  संश्या

 4741.  डा०  फूलरेण  गुहा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  देश  में  कितने  डाकिए  कार्य  कर  रहे  और

 कया  सरकार  का  जनसंस्या  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  डाकधरों  और  डाकियों  की
 संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  वर्ष  1986,  1987  ओर
 1988  के  दौरान  क्रमशः  53,905,  51,707  और  52,719  पोस्टमेन  कार्य रत

 हां  ।

 उड़ीसा  में  ध्ाटो  काम्पलेक्स  को  स्थापना

 4742.  अवेसती  अपम्ती  पटमनाथ्षकत  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बंताने  की  कपी  करेंगे  कि  :

 क्या  संरकेंएर  ने  उड़ींसा  में  रामरंगंपुर  में  जाटो  काम्पलेंक्स  ही  स्थापना  के  प्रस्ताव  को

 मंजूरी  प्रदान  की  और

 यदि  तो  हंत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 उंशोंग  मंत्रालय  में  श्रौक्घेमिक  विकास  विमान  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (१)
 केम्द्र  सरकार  ने  उड़ीसा  के  रामरंणपुर  में  एक  अक्टोਂ  कॉम्पेलेक्स  की  स्थापना  हेतु  कोई  प्रस्ताव  अनुमोदित
 नहीं  किया

 (@)  प्रश्न  नहीं

 उड़ीसा  में  उच्ोग  स्थापित  करने  के  लिए  पूंजी  नियेश॑

 4743.  भीमतो  जयस्ती  पटनायक  :

 कंयी  उंध्ोंभ  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  स्थापित  करने  में  कुल
 कितनी  पूंजी  निवेश की  गईं  ओर

 805
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 इस  राज्य  में  सरकारो  क्षेत्र  में  स्थापित  उद्योगों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्चोग  स्त्री  छोे०  बेंगल  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम्‌  वर्ष  के  दोरान
 केवल  जिस  अवधि  तक  की  जानकारी  उपलब्ध  उड़ीसा  राज्य  में  केन्द्रीय  सरका रो  क्षेत्र  के  उद्चमों  में
 सकल  परिसम्पत्ति  के  रूप  में  2109.48  करोड़  रुपये  का  पूंजीनिवेश  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  निम्नलिखित  उद्यम  और  उनके  पंजीक्षत  कार्यालय  उड़ीसा
 राण्य  में  स्थापित  किए  गए  हैं  :--

 (1)  उड़ोसा  ड्रग्स  एण्ड  केमिकल्स

 (2)  नेशनल  एल्युमीनियम  कम्पनी

 (3)  नीलाचल  इस्पात  निगम

 (4)  पारादीप  फास्फेट्स  और

 (5)  उत्कल  अशोक  होटल  लि०  ।

 डाक  विभाग  लिरोक्षकों  शोर  सहायक  प्रधोक्षकों  के  वेतनमात्र

 4744.  थी  थी०  एस०  कृष्ण  श्रस्पर  :

 भ्रो  योगेदबर  प्रसाद  योगेश  :

 क्या  संचार  मंत्री
 पहूदुताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  डाक  विभाग  के  निरीक्षकों  और  सहायक  अधीक्षकों  के  वेतनमानों  को  चतुर्थ  वेतन
 आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  अपनी  रेपोर्ट  के  पेरा  10.44  में  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  सरकार  द्वारा
 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  उन्हें  संशोधित  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  इंस  संबंध  में  कर  तक  निर्णय  लिए
 जाने  की  सम्भावना  है  ?

 संचार  सम्भ्नालय  में  राज्य  सरजो  मिरिषर  मोसांभो  )  :  नहीं  ।

 निरीक्षक  के  वेतनमानों  में  आगे  संशोधन  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही
 चूंकि  इस  मामले  से  कई  विभागों  का  सम्बन्ध  कोई  समय-सोमा  निर्धारित  नहीं  की  जा

 उड़ीसा  में  ठेलीफ़ोम  एक्सअल  मबनों  का  निर्माण

 4745.  भ्री  हरिहर  सोरग  ;

 क्या  संचार  मम्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  उपाय
 किए

 थदि  तो  उड़ोसा  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  टेलीफोम  एक्सचेंज  के  अब  तक  कितने  भवनों
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 का  निर्माण  किया  गया

 कया  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि के  दौरान  उड़ीसा  में  टेलीफोन  एक्सचेंज के  कुछ  और
 भवनों  का  निर्माण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 (a)  उड़ीसा  दूरसंचार  सकिल  में  अब  तक  30  स्थानों
 पर  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  बना

 लिए  गए

 और  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  के  टेलोफोन  एक्सचेंजों
 के  लिए

 भवन  बनाने  का  प्रस्ताव  है  |  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 '
 एक्सचेंज  लाइनों  की  संख्या

 राजगढा  )  400

 .  तलचर  )  हु  400

 ।  जोडा  200
 |

 नवरंगपुर  एस०  ए०
 एक्स० )  200

 .।  ,  भंज़ननााक़  ९  फ़ेक्ला *-  [19  +  '  300

 नेल्कोनगर  ,.  -..'  300

 ध्लकवों  धोश्रभावि  के  वौरप्म  हेलीफोन  कनेक्शन

 4746,  भ्री  हरिहर  सोरन  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  आठवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  और  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  पर  विचार  कर
 रही

 यदि  तो  आठवीं  योजना  के  अम्त  तक  देश  में  कुल  कितने  टेलोफोम  कलेक्शन  विए
 और

 इस  उद्देश्य  हेतु  संध  राज्य  क्षेत्रवार  तथा  राज्यवार  कया  कार्यक्रम  एवं  लक्ष्य  निर्धारित

 किए  गए  हैं  ?

 संजार  सम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  गिरिधर  :  हां  ।

 आठवीं  योजना  के  प्रस्तावों  में  और  50  लाख  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  सुलभ  कराई

 यदि  संसाधम  उपलब्ध  हुए  तो  कार्यक्रम  में  अबले  पृष्ठ  पर  लिखा  प्रावधान  किया  जाएगा  :--
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 पहाड़ी  और  जनजातीय  तथा  अन्य  क्षेत्रों  जहां  से

 कम  क्षमता  की  ठेलीफोन  प्रणालियां  काम  कर  रही  हैं  1985  तक  म्रांग  करने  पर
 टेलीफोन  उपलब्ध  कराए

 “-  लाइनों  ओर  इससे  अधिक  क्षमता  की  टेन्नीफोन  १्रणाल्रियों  द्वारा  सेवित  क्षेत्रों  में
 1-4-1995  तक  ओऔसतन  31-3-1994  तक  की  पंजीकृत  मांग  को  पूरा कर  लिया

 जाएगा  ।

 लघु  एककों  को  ब्लेक  फोड  की  सप्लाई

 4747.  भीसती  जयश्ती  पटनायक  :

 क्या  पेड्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  गैंस  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  कम्पनियां  ब्लैक  फीड  स्टाकਂ  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जिसकी  अधिकांश
 मात्रा  का  प्रयोग  इस  समय  ब्लैक  का  निर्माण  करने  वाले  केवल  बड़े  एककों  द्वारा  ही  किया
 जाता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  लिए  राज्यों  के  उच्योगों  के  निदेशकों
 की  सिफारिशों  पर  धोही  मात्रा  में  फेट्टी  जैसे  आयातित  कच्छे  प्राल  क्रे  विकल्प  के  रूप  में

 के  अतिरिक्त  अन्य  उत्पादों  का  निर्माण  करने  वाले  लघु  एककों  को  यह  फीड  स्टाक  जारी
 करने  का  विचार  है  ?

 पेह्रोलियमਂ  झौर  प्राकृतिक  बेस  संत्रालय  के  राज्य  मं  श्रह्म  :  हां  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विभाराधीन  नहीं

 लर्कारी  लेश के  छपलाफों  केसतल  सपमहोता  त्यम

 4748.  भी  सैयद  शाहबुद्दीन  :

 क्या  उच्चोग  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 (%)  सरकारी  क्षेत्र  के  उत  उपकमों  के  नाम  कया  बिल्होंते  अपने  अश्लासब्रिक  कंत्रालयों  के
 साथ  समझौता-ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये

 (७)  इस  क्रामत  का  आधार  ओर  क्षेत्र  क्या

 कया  ऐसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  अन्य  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  तुलना  में
 भ्रधिक  स्वाग्रत्तता  मिली  है  ओर  यदि  वो  यह  स्वायत्तता  मिस  सम्बन्ध  में  भीर

 क्‍या  समझोता-शापन  के  लागू  होने  के  बाद  इन  उपक्रमों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  और
 सनकी  वित्तीय  स्थिति  में  फ्री  सुधार  हुआ  है  ?

 उज्लोष  ब्रंग्रो  बेंत्ल्ल  क्षेत्र  क ेबार  उप्रक्तमों  अर्थात  भारतीय
 इस्पात  प्राधिकरण  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  लि०  कौर
 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  मे  वर्ष  1987-88  के  लिए  अपने  प्रशासनिक  मन्त्रालयों  के  साथ  समझौता
 ज्ञापन  पर  हस्ताक्ष  रःकिए  हैं  और  ग्यारह  उम्रकनों  अर्थात  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  मादति  उद्योग
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 भारी  इन्जीनियरी  निगम  एच०एम०टो०  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  तेल

 एवं  प्राकृतिक  गेंस  इण्डियन  एयर  एयर  राज्य  व्यापार  निगम  खनिज

 एवं  धातु  व्यापार  निगम  लि०  तथा  नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  लि०  ने  ब्ष  1988-89  के  लिए
 समझौठा  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 )  समझोता-ज्ञापन  एक  लिखित  दस्तावेज  है  जिसमें  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा
 निक  दोनों  की  परस्पर  संम्मत  वचनबद्धतायें  शामिल  होती  सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  उद्यमों
 पर  कोई  निश्चित  प्राचल  लागू  नहीं  होते  हैं  तथा  प्रत्येक  उद्यम  के  लिए  अलग-अलग  समझोता  शापन
 होता  है  ।

 हाँ  ।  समझोता  ज्ञापत  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  उच्चमों  को  बढ़ी  हुई  प्रशासनिक  तथा
 वित्तीय  शक्तियां  सौंप  दी  गई

 (७)  ऐसे  उद्यमों  जिन्होंने  वर्ष  1987-88  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये

 कुल  सकल  उपान्त  लाभ  तथा  निवल  लाभ  के  रूप  में  बेहतर  परिणाम  दिखाये  हैं  जैसाकि

 तम  जिसके  अन्तिम  लेखे  उपलब्ध  1987-88  के  लेखों  से  देखा  जा  सकता

 क्पोंकर  गढ़  उड़ोसा  में  टेलीफोन  डाइरेक्टरो  उपलब्ध  कराना

 4749,  भरी  हुरिहर  सोरन  :

 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उड़ीसा  के  क्योंक्षर  गढ़  जिले  में  वर्ष  1984  से  अभी  तक  टेलीफोन  डायरेक्टरियां

 मुद्रित  नहीं  कराई  गई  हैं  और  न  ही  ब्रयोक्‍ताओं  को  वितरित  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिरिघर  :  कयोंझ्वर  की  टेलीफोन
 डायरेक्टरी  का  अन्तिम  संस्करण  1985  में  उस  समय  निकाला  गया  था  जब  यह  जिला  बालासोर
 तार  मंडल  में  आता

 ओर  घेनकलाल  सेकेण्डरी  स्विथिंग  जिसमें  क्योंझरगढ़  शामिल
 नई  टेलीफोन  डायरेबटरी  1989  में  प्रकाशित  की  जा  चुकी  है  और  इसे  उपभोक्ताओं  को  दिया
 जा  रहा

 सेकेण्डरी  स्विचिग  एरिया  के  आधार  पर  पुनगंठन  करने  के  कारण  नई  टेलीफोन  डायरेक्टरी  को
 प्रकाशित  करने  में  विलम्ब  हुआ  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  भी  प्रिटिंग  पेपर  विलम्ब

 से  सप्लाई  किया  गया  था  ।

 ञ मलेशिया  के  सहयों  को  स्थापना

 4750.  भी  भीकांतदत  नरसह  राज  वाडियर  :

 क्या  उद्नोग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे
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 कया  सरकार  ने  मलेशिया  के  सहयोग  से  कुछ  उद्योगों  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  किसी
 प्रस्ताव को  स्वीक्ृति  प्रदान  कर  दी

 क्या  ये  उद्योग  निर्यातोन्मुख  और

 यदि  तो  मलेशिया  द्वारा  कितनी  सहायता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उच्चोग  मन्त्रालय  में  प्रौध्ोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मरत्नी  एम०  :

 से  1986  से  1988  तक  सरकार  ने  मलेशिया  के  सहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने

 के  लिए  3  प्रस्तावों  की  स्वीक्वति  दी  ये  प्रस्ताव  100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुद्ध  योजना  के  अधीन

 योजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  थे  एवं  इनमें  मलेशिया  की  कम्पनियों  द्वारा  71  लाख  र०  की  राशि  का

 विक्तीय  योगदान  अन्तग्रंस्त  निवेश  केन्द्र  सभी  स्वीकृत  विदेशी  सहयोगों  के

 भारतीय  और  विदेशी  फर्मों  के  उत्पादन  की  वस्तु  तथा  सहयोग  का  प्रकार  मासिक  आधार  पर

 अपने  मन्थली  न्यूज  लेटर  के  परिशिष्ट  के  रूप  में  प्रकाशित  किये  जाते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती

 गेर  लघु  उच्चोग  के  क्षेत्रों  ग्लोर  लधु  उद्योग  क्षेक्षों  में  बीमार  एकक

 4751.  श्री  सेयव  शाहबुहोत  :

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  देश  में  नवीनतम  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  गैर-सलघु  उद्योग  क्षेत्रों  तथा

 लघु  उद्योग  क्षेत्रों  में  बीमार  एककों  की  कुल  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  श्रेणी  में  अद्यतन  स्थिति  के  अनुसार  औद्योगिक  एककों  की  संझुया  कितनी

 बीमार  एककों  सरकार  तथा  बेंक  की  कुल  कितनी  घन-राशि  लगी

 हुई

 बीमार  एककों  कुल  कितने  कामगार  कार्य  कर  रहे  और

 उपयु कक्‍त  आंकड़े  प्राप्त  होने  के  बाद  से  अब  तक  कितने  बीमार  एककों  को  कार्पक्षम
 बनाया  गया  है  ?

 उश्षोग  मंत्रालय  में  श्रोशोगिक  विकास  बिमाश  में  राज्य  मर्जी  एम०  :
 से  (१)  रुग्ण  ओद्योगिक  एककों  से  संबंधित  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  एकत्र  किए  जाते
 भारतीय  रिजर्य  बेंक  से  उपलब्ध  नवीनतम  आंकड़ों  के  लघु  उद्योग  ओर  गैर  लघु  उद्योग

 वर्गों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  रुणण  औद्योगिक  एककों  तथा  साथ  ही  1987  के  अन्त  में  उनकी  ओर
 बकाया  राशि  से  सम्बन्धित  राज्यवार  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 ओर  ये  आंकड़े  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नहीं  रखे  जा  रहे

 (5)  गेर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेसाथ-साथ  लष्‌  उद्योग  क्षेत्र  क ेरण  ओधोगिक  एककों  से  संबंधित
 जीव्यता  की  स्थिति  तथा  साथ  ही  उनकी  ओर  बकाया  राशि  हस  प्रकार  है
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 1987  के  अन्त  की  स्थिति  के
 गैर  लधु  उद्योग  बकाया  लषु  उद्योग  बकाया
 के  रुरण्ण  एककों  राशि  के  रुग्ण  राशि
 की  संख्या  एककों

 संख्या

 1.  संभावित  रूप  से  जी  «्य  341  1180.28  12002  342.74

 2.  अजोब्य  521  999.29  139346  1059.91

 3.  जीव्यता  निश्चित  नहीं
 की  गई  195  500.87  6818  139.60

 4.  नप्सिंग  कायं  क्रम  के  अन्तर्गत
 रखे  गये  एकक  233  847.55  4980  232,96

 जज

 1987  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  रुण्ण  औद्योगिक  एककों  से
 सम्बन्धित  राज्यवार  आंकड़े

 :  भारतीय  रिजरवं  बैंक )

 गैर-सथधु  उद्यो  बकाया  राशि  लघु  उद्योगों  बकाया  राशि
 क्षेत्र  का नाम  क्षेत्र  के  एककों  की  संख्या  रु०

 की  संदया

 1  2  3  4  5

 आँप्र  प्रदेश  66  113.36  14064  108.19

 असम  6  3.00  3542  12.66

 बिहार  20  55.48  7870  61.12

 गुजरात
 115  318.28  5211...  _114.99

 हरियाणा  41  63.39  1819  38.44

 हिमाचल  प्रदेश  7  8.22  665  8.08

 जम्मू  और  कश्मीर  ज+
 न  2290  9.66

 कर्नाटक  62  105.30  5105  95.64

 केरल  27  147.60  11805  92.76

 महाराष्ट्र
 238  834.43  11457  277.55
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 1  2  3  4  $

 मध्य  प्रदेश  30  79.95  11053  45.49.

 उड़ीसा  10  23.84  7229  32.50

 पंजाब  30  32.72  1834  35.5]

 राजस्थान  36  70.99  8657  39  61

 तमिलनाडु  105  210.533  25146  167.48

 उत्तर  प्रदेश  67  168.31  16287  125.74

 प०  बंगाल  146  374.91  18129  16.37  .37

 गोवा  15  21.51  1261  13.57

 दादर  और  नगर  हवेली  ||  0.58  5  0.14

 अरुणाचल  प्रदेश  न  _  22  0.02

 मागालैंड  =  -+  14  0.13

 अन्डीगढ़  3  5.66  204  5.72

 दिल्ली  19  35.24  2577  83.49

 मणिपुर
 --  न  932  0.86

 मेघालय  1  1.24  122  1.56

 पाष्डिचेरी  4  3.32  366  3.31

 दमन  और  द्वीव  1.93  3  0.12

 त्रिपुरा  1  0.65  556  0.53

 सिक्किम  ज+  गा  1  0.01

 तजः  ++ -

 हग्राध्य-पत्र  आरो  करता

 4752.  भी  संयद  शाहबुहदीन  :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  मि

 a  ओर  हग्राध्य-पत्र आरो  राज्य-वार  उद्योगों  को
 स्थापना  हेतु  आशय-पन्ों  की  मंजूरी  के  लिए  कितने  आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े

 ब्ष  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  राज्य-वार  ओर  कितने  आवेदन
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 पत्र  प्राप्त

 उपयुक्त  अवधि  के  राज्य-वार  कितने  आभय-पत्र  जारी  किए

 उपयु'क्त  अवधि  के  राज्य-वार  कितने  आवेदन-पत्र  अस्वीकृत  किए  अथवा
 अन्यथा  निपटाये  ओर

 (¥)  3  1988  को  कितने  आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  प्रोद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  स्ंज्रो  एम०
 से  (2)  उद्योग  तथा  1951  के  अधीन

 उर्वरक  मामलों  के  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  के  लिए  आवेदनों  के  सम्बन्ध  में
 आंकड़े  कलैंडर  वर्ष-बार  रखे  जाते  1986,  1987,  1988  के  प्रारम्भ  में  अग्रेणित  आवेदनों  की
 राज्य-वार  स्थिति  तथा  इन्हीं  वर्षों  में  प्राप्त  हुए  अतिरिक्त  आवेदनों  एवं  निपटाए  गए  आवेदनों  की  संख्या
 संलग्न  विवरण  1  से  3  में  दी  गई  है  ।

 वर्ष  1986  के  लिए  प्राप्त  हुए  निपटाए  गए  तथा  प्रक्रियागत  आवेदनों
 की  राज्यवार  स्थिति

 a  नव  —  मा

 राज्य  का  नाम  1.1.86  की  1956  में  1986  में  अस्वीकृत/अन्यथा  प्रक्रियागत

 स्थितिके  प्राप्त  हुए  जारी  किए  निपटाए  गए  आवेदनों

 अनुसार  अतिरिक्त  गए  आशय  आवेदनों  की  संछ्या

 अग्रेनीत  आवेदनों  पत्रों  की  संद्या

 की  संख्या  संख्या

 2  3  4  5  6'

 आंध्र  प्रदेश  83  36  80  26  65

 असम  —  36  —  26

 अंडमान  और  निकोबार  1  2  न  2  1

 अशुणाचल  प्रदेश  48  22  -  —

 बिहार  7  48  22  33  _

 बंडोगढ़  नः
 4  3  1

 दादरा  और  नभर  हवेली  2  30  6  8  |

 दिल्ली  3  30  2
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 1  2  3  4  5  6

 गुजरात  49  पर  201  88  123  39

 दमन  ओर  दीव  11  17  12  6  10

 हरियाणा  19  109  51  64  13

 हिमाचल  प्रदेश  13  50  23  32  8

 जम्मू  ओर  कश्मीर  4  24  4  19  5

 कर्माटक  37  110  66  53  28

 केरल  34  17  18  10

 मध्य  प्रदेश  (33  207  65  152  23

 महाराष्ट्र  82  319  159  180  62

 मेघालय  1 1  न  1

 मिजोरम  ध्
 1

 या  ना
 ।

 नागालैंड  1  5  3  2

 उड़ीसा  5  49  17  36

 पॉंडिचेरी  9  24  11  14  8

 पंजाब  28  113  59  65  17

 राजस्थान  22  73  46  44  5

 सिक्किम  या  3  न  2

 तमिलनादु  24  265.  113  160  16

 त्रिपुरा  1  -  -  _  ॥
 उत्तर  प्रदेश  78  346  124  255  45
 पश्चिम  बंगाल  19  105  29  77  18

 एक  राज्य  से  अधिक  10  40  11  31  8

 योग  568  2450  1031  1583  404
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 राज्य  का  नाम

 वर्ष  1987  के  लिए  प्राप्त  निपटाए  गए  तथा  प्रक्रियागत  आवेदनों
 की  राज्यवार  स्थिति

 1.1.87  की  1987 में  1987  में
 स्थिति  के

 अनुसार
 अग्रेर्न  त

 65

 प्राप्त  हुए
 अतिरिक्त
 भावेदनों
 की  संख्या

 चला
 लिखित  उत्तर

 प्रक्रियागत अस्वीकृत
 जारी  किए  अन्यथा  आवेदनों
 गए  निपटाए  की  संस्या

 पक्षों  की  गए

 संख्या  वनों  की
 संख्या

 4  5  6

 79  82  56

 13  3  15

 कं  सम्मान  अमन

 1 1

 14  9  बा

 2

 5  5  8

 68  40  25

 7  10  13

 35  21  21

 20  25  9

 9  5  7

 74  44  16

 16  5  9

 45  49  12

 3

 120  77  63
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 1  2  3  4  5  6

 मिजोरम  न

 2  न+

 नागालैंड  4-०  --  1

 उड़ींसा  34  1  —  2

 पांडिचेरी  8  20  9  19  7

 पंजाब  8  68  9  12  1

 राजस्थान  5  74  42  30

 सिक्किम  5  लि  30  7

 तमिलनाडु  1  — —  37  3

 त्रिपुरा  ्रं  न
 गा  न  3

 उत्तर  प्रदेश  43  न  गा  93  40

 प०  बंगाल  43  48  26  22  40

 एक  राज्य  से  अधिक  8  48  26  22  4

 योग  :  404  16  10  634  352

 वर्ष  के  लिए  प्राप्त  हुए  निपटाए  गए  तथा  प्रक्रियायत  आवेदनों
 की  राज्यवार  स्थिति

 राज्य  का  नाम  में  तथा  में  अस्वीकृत  प्रक्रियागत
 ।  की  स्थिति  के  प्राप्तहुए  जारी  किए  अन्यथा  आवेदनों

 अनुसार  अतिरिक्त  गए  आशय  निपटाए  की  संख्या

 अग्रेनीत  आवेदनों  पन्रोंकी  गए
 की  संक्या  संछ्या  दनों  की

 संख्या

 7  2  3...  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  56  3  68  58  87

 असम  56  157  68  4  87

 अण्हमान  ओर  निकीचार
 ना

 ना
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 1

 अरुणाचल  प्रदेश

 बिहार

 चंडीगढ़

 दादरा  और  नगर  हवेली

 दिल्ली

 दमन और  द्वीव

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालेण्ड

 उड़ीसा

 पाण्डिचेरी

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाड

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  40

 लिखित  उत्तर

 3  4  $  6

 1 1  बन  1

 45  17  21  7

 1  गा  1  —

 7  2  3  5

 7  3  5  2
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 2  3  4  5  6

 प०  बंगाल  18  66  33  25  24

 एक  राज्य  से  अधिक  4  21  2  13  10

 योग  :  352  2018  869  593  908*

 टिप्पण  :  इसमें  पीने  योग्य  अलकोहल  इत्यादि  के  412  आवेदन  भी  शामिल

 बिहार  में  पूणिया  ले  के  लिए  विधुतोकरण  योजना

 4753,  भ्रो  सेयव  शाहबुहीत  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  को  आबंटित  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कोष  में  से धनराशि  को  विभिन्‍न  जिलों  में  और
 जिले  के  विभिन्‍न  खंडों/पंचायतों  में  वितरित  करने  हेतु  क्या  मानदंड  अपनाये  जाते  और

 बिहार  के  पूणिया  जिले  के  लिए  मंजूर  योजनाओं  की  वर्ष  196  8-89  के  दौरान

 विश्युतीकृत  गांवों  वर्ष  1989-90  के  दोरान  विद्युतीकरण  हेतु  प्रस्तावित  गांवों  की  संद्या  कितनी

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  म्त्री  कल्पनाथ  :  जिलेवार  एवं
 खणष्डवार  घनराशि  के  वितरण  का  निर्धारण  राज्य  स्तर  पर  किया  जाता

 29-3-1989  989  की  स्थिति  के  अनुसार  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  1988-89  के  दौरान

 बिहार  राष्य  के  पूणिया  जिले  में  43  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  को  मंजूरी  दे  चुका  बताया  जाता  है
 कि  1988  के  अन्त  तक  रूप  18  गांवों  का  विद्युतीफरण  किया  जा  चुका  है  ]
 वर्ष  1989-00  के  लिए  बिहार  राज्य  के  लिए  2300  गांवों  के  विद्युतीकरण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  जिलेवार  लक्ष्य  का  निर्धारण  राज्य  स्तर  पर  किया  जाता

 बिल्‍ली  झोर  फरोबाबाद  के  बोच  टठेलोफोन  सेवा

 4754.  प्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  और  फरीदाबाद  के  बीच  टेलीफोन  सेवा  बहुधा  ठप्प  रहती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 दिल्‍ली  और  फरीदाबाद  के  बीत्त  टेलीफोन  सेवा  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?  े  ॥

 संचार  मस्तालय  में  राज्य  मन्‍्झो  गिरिघर  :  और  दिल्‍ली  और
 फरीदाबाद  के  बीच  टेलीफोन  सेवाएं  आमतोर  पर  संतोषजनक

 दिल्ली  ओर  फरीदाबाद  के  बीच  टेलीफोन  सेवा  में  और  सुधार  लाने  के  उठाए  बए
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 कदमों  में  निम्मलिखित  शामिल  हैं  :  --

 (1)  फरीदाबाद  में  10,000  लाइन  का  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  चालू

 (2)  दिल्‍ली  और  फरीदाबाद  के  बीच  जंक्शन  केबिलों  पर  अतिरिक्त  पी०  सी०  एम०  प्रणाली

 चाल  और

 (3)  दिल्‍ली  और  फरीदाबाद  के  बीच  डिजीटल  कोए  क्सियल  प्रणाली  प्रारम्भ

 कर्माटक  में  सेवा

 4755.  भ्री  एच०  जी०  रासुलु  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  के  प्रमुख  नगरों  में  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  का
 और

 (a)  यदि  तो  निकट  भविष्य  में  किन-किन  नगरों  में  ये  सेवाएं  प्रदान  की  जायेंगी  ?

 संचार  मन्त्रालथ  में  राज्य  मन्त्रो  गिरिघर  :  जी  हां  ।

 जिला  मुख्यालयों  एवं  अन्य  मुख्य  नगरों  सहित  अनेक  बड़े  नगरों  में  पहले ही  टेलेक्स  सेवाएं
 उपलब्ध  निम्नलिखित  जिला  मख्यालयों  में  निकट  भविष्य  में  टेलेक्स  सुविधाएं  प्रदान  करने  का
 प्रस्ताव  बशर्ते  कि  इन  स्थानों  पर  कम  से  कम  4  कनेक्शनों  की  सुनिश्चित  मांगें  दर्ज  कराई  गई

 हों  .--

 (1)  बीजापुर

 (2)  चित्रदुग

 (3)

 (4)  तथा

 (5)  मादीकेरी

 भारत  प्रोसेस  एभ्ड  भंकेतिकल  इंजोलियर्स  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  से  शञापत

 4756.  भ्री  रेजपद  दास  :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  भारत  प्रोसेस  एण्ड  मेकेमिकल  इंजीनियर्स  नई  दिल्‍ली
 के  कमंचारियों  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस
 पर  सरकार  ने  क्या  कायंवाहोी  को  है  ?

 उद्योग  म्त्री  जे०  बेंगल  :

 ज्ञापन  में  उठाये  गये  मुद्दों  का  सम्बन्ध  निम्नलिखित  से  है  :  ---

 219
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 न्‍->ममन  न  नमन  इन  न  क  न  नन-मन  ५3

 (1)  बी०  पी०  एम०  ई०  एल०  की  नई  दिल्‍ली  शाखा  में  कमंचारियों  का  वर्गीकरण  |

 (

 nn  EE

 2)  कलकत्ता  और  दिल्‍ली  में  तैनात  कमंचारियों  के  वेतन  में  असमानता  ।

 (3)  दिल्‍ली  स्टाफ  के  लिए  यात्रा  भत्ते  का  भुगतान  ।

 बी०  पी०  एम०  ई०  एल०  के  स्टाफ  और  उप  स्टाफ  की  संशोधित  वेतन  संरचना  जिसमें
 बी०  पी०  एम०  ई०  एल०  की  दिल्‍ली  शाखा  के  मिस्त्री  भी  शामिल  को  विधिबत्‌  सरकारी  अनुमोदन
 के  पश्चात्‌  1987  उस  समय  की  मान्यता  प्राप्त  यूनियन  अर्थात्‌  बर्ड  हेलज्स  इम्पलाइज

 दिल्‍ली  शाखा  के  साथ  बातचीत  के  पश्चात्‌  कार्यान्वित  की  बी०  पी०  एम०  ई०  एल०  के
 कलकत्ता  के  कमंचारियों  की  मजदूरी  संरचना  पश्चिमी  बंगाल  त्रिपक्षीय  इंजीनियरी  मजदूरी
 दिनांक  28  1988  से  संचालित  होती

 हु

 खातों  के  मुहाने  पर  कोयले  का  मूल्य

 4757.  भ्री  के०  शाममू्ति  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1981  और  1987  के  बीच  कोयले  के  खानों  के  मुहानों  पर
 कोयले  के  मूल्य  और  विद्युत  केन्द्रों  पर  कोयले  की  पहुंच  लागत  के  प्रतिशत  में  आंशिक  रूप  से  कमी  आई
 है  ओर  रेल  भाड़े  में  भारी  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  कोयले
 के  पहुंच  लागत  और  रेल  भाड़े  के  बीच  प्रतिशतता  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  बसंत  :  और  एक  विद्युत  केन्द्र  तथा  दूसरे  विद्युत  केन्द्र  के
 कोयले  की  खान  मुहाना  कीमतों  तथा  रेल  भाड़ा  के  हिस्से  की  कोयला  पहुंच  लागत  की  प्रतिशतता  में
 भिन्‍नता  रहेगी  चूंकि  यह  भिन्‍नता  प्रयोग  किये  जाने  वाले  कोयले  के  ग्रेड  और  कोयले  के  उत्पादन  स्थल
 तथा  विद्युत  केन्द्र  क ेबीच  की  दूरी  पर  निभेर  करेगी  |  यह  इस  बात  पर  भी  निर्भर  करेगी  की  कोयले  का
 उत्पादन  किस  राज्य  में  किया  गया  है  चूंकि  कोयले  पर  लगे  शुल्कों/लगी  लेवी  के  प्रभाव  में  एक  राज्य  से
 दूसरे  राज्य  में  भिन्‍नता  होती  वर्ष  1987-88  के  दौरान  भौसत  जिसके  लिए  रेलवे  द्वारा  कोयले
 का  परिवहन  किया  655  कि०  मि०  थी  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  बिहार/पश्चिम  बंगाल
 के  कोयला  क्षेत्रों  से  655  कि०मी०  की  दूरी  के  विद्युत  केन्द्रों  को  सप्लाई  किए  गए  प्रेड  के  कोयले  के
 खान  मुहाने  की  कीमत  के  हिस्से  में  1981  में  लगभग  55%  से  घटकर  1987  में
 लगभग  37%,  की  कमी  आ  रेल  भाड़े  के  हिस्से  में  1981  के  लगभग  36  ९;  से
 1987  में  लगभग  47%  तक  वृद्धि  हो  गई  ।

 1989  में  बिहार/पश्चिम  बंगाल  के  कोयला  क्षेत्रों  से  655  कि०  मी०  की  दूरी  पर
 स्थित  किसी  विद्य,त  गृह  को  सप्लाई  किए  गए  ग्रेड  के  कोयले  के  लिए  कोयले  की  पहुंच  लागत  की
 प्रतिशतता  के  रूप  में  खान  मुहाना  कीमत  तथा  रेल  भाड़े  का  हिस्सा  लगभग  4  तथा  38%
 होने  का  अनुमान  है  ।
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 कोयला  धम्िकों को  स्थिति  में  सुभार

 ]
 4758.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  कोयला  उद्योग  के  अमिकों  चारियों  की  स्थिति  सुधारने  कोयला

 उद्योग/कोयला  खानों  के  का्यंकरण  तथा  ढांचे  में  परिवर्तन  करने  और  पेंशन-योजना के  अन्तगंत  श्रमिकों

 को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  का  रगर  उपाय  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 और

 श्रमिकों  के  लिए  प्रस्तावित  पेंशन  योजना  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  सी०  के०  जआाफर  :  कोल

 इण्डिया  लिमिटेड  को  कोयला  कंपनियां  अपने  कमंचारियों  के  जीवम-स्तर  में  सुधार  लाए  जाने  के  लिए

 सुविधाएं  जैसे  चिकित्सा  तथा  शेक्षणिक  आदि  को  बढ़ाए  जाने  का  निरन्तर
 प्रयास  करती  है  ।  इस  बात  को  नीचे  की  सारणी  में  दर्शाया  गया  है  :--

 मद  राष्ट्रीयकरण  किए  बर्ष  1988  के  प्रतिशतता  वद्ि
 जाने  के  समय  स्थिति  में  स्थिति

 आवास  1,18,366  2,94,570  149%
 की  संख्या  )  की  संख्या  )

 जलापूरति  2,27,300  19,41,378  754%
 जनसंख्या  )  जनसंद्या  )

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड.की  कोमला  कम्पनियों  के  क्षेत्राधिकार  में  60.  प्राथमिक  231
 माध्यमिक  152  हाई  9  कालेज  ओर  235  के/द्रीम  विद्यालय  आते  कोयला  कम्पनियां
 इस  शेक्षणिक  संस्थाओं  को  उपयुक्त  सहायता  अनुदान  देती  है  ओर  इन  संस्थाओं  को  शैक्षणिक  सुविधाएं
 बढ़ाए  जाने  में  अन्य  तरीके  से  भी  सहायता  प्रदान  करती  इन  शैक्षणिक  संस्थाओं  की  सुविधाओं  का
 कमं  चारियों  के  बच्चे  लाभ  उठाते  हैं  ।  कोयला  कम्पनियां  सहका री  संस्थाओं  तथा  बेंकों  की  शाखाओं  आदि
 की  स्थापना  को  भी  प्रोत्साहन  देती  जिनसे  कर्म  भारी  लाभान्वित  होते  कोयला  कम्पनियां  77
 तथा  417  ओषधालय  अस्पताल  चलाती  हैं  जिनमें  4533  बिस्तरों  की  व्यवस्था  है  और  इनमें  1241
 चिकित्सा  अधिकारी  तथा  200  विशेषज्ञ  त॑नात  हैं  जोकि  कम्पनियों  के  कर्मचारियों  को  निरन्तर

 चिकित्सा  सुविधा  प्रदान  करती  हैं  ।

 ओर  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  अपने  करमंचारियों  के लिए  एक  सेवा-निवृत्त  लाभ

 योजना पर  बिचार  कर  रही  है  |  उक्त  योजना  के  ब्योरे  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना



 लिखित  उत्तर  $  1989

 राजस्थान  में  गांवों  का  विद्युतीकरण

 ]
 4759.  भरी  वृद्धि  जगा  अन  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  आज  तक  जिला-वार  कितनी  संख्या  भें  तथा  कितने  प्रतिशत  गांवों  का

 विद्युतीकरण  किया  गया

 कया  राजस्थान  का  जेसलमेर  जिला  विद्युतीकरण  के  मामले  में  सभी  जिलों  से  पिछड़ा

 हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 राजस्थान  विशेष  रूप  से  जैसलमेर  जिले  में  गांवों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  ग्रामीण

 विद्युतीक रण  निगम  ने  क्या  कार्यक्रम  तेयार  किया

 (2)  क्‍या  राजस्थान  के  इस  सोमावर्ती  जिले  पर  कोई  विशेष  ध्यान  देने  का विचार  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ऊर्मा  भरत्रालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  सस्ती  कल्पताथ  :  31
 1989  को  स्थिति  के  राजस्थान  में  बिद्युतीकृत  गांवों  की  संख्या  ओर  उनके  प्रतिशत  का
 बार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 हां  ।

 जैसलमेर  जिले  में  ग्राम  विद्युतीकरण  को  धीमी  प्रगति  के  कारणों  में  मरुस्थलीय
 स्थितियां  विद्युतीकृत  किये  जाने  वाले  क्षेत्र  दुर-दराज  के  इलाकों  में  स्थित  आबादी  की
 सघनता  कम  होने  आदि  को  शामिल  किया  जा  सकता  है  ।

 से  योजना  आयोग  ने  राजस्थान  में  1988-89  के  दौरान  942  गांवों  के  विद्य
 करण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  1988-89  के  दौरान  जेसलमेर
 जिले  में  5  गांवों  के  विद्युतीकरण  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 विवरण

 31-1-89  की  स्थिति  के  र|जस्थान  में  विद्यतीकृत  गांवों  का
 जिलेवा र  ब्यौरा  ।

 क्रम  सं०  जिला  31-1-1989  की  स्थिति  के  अनुसार
 विद्युतीकृत  गांव

 गांव  का  %  )

 1  2  3

 1...  भ्जमेर  713.  (77.2)
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 2

 बांसवाड़ा

 बाडमेर

 भरतपुर

 घोलपुर

 भीलवाड़ा

 बीकानेर

 ब्न्दी

 नागांर

 पाली

 सवाई-माधोपुर

 सीकर

 सिरोही

 श्रीमंगानगर

 टांक

 उदयपुर

 1526

 1387

 1457  57

 560

 642

 55  टफउस  (80.7)  स नतज-त----ननम-म-मनाना

 (80.7)

 (56.0)

 (56.0)

 (67.4)

 (58.2)

 (81.5)

 (78.5)

 (68  4)

 (65.5)

 (68.0)

 (79.6)

 (96.2)

 (88.7  )

 (96.2)

 (56.2)

 (97.6)

 (64.6)

 (35.0)

 (55.2)

 (65.0)
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 कोचीन  में  ताप  बिलललो  धर  के  लिए  गेस  का  धाबंटन

 4760,  श्री  वस्कस  पुराधोत्तमन  :

 क्या  पेड्रोलियम  झौर  प्राकृतिक  सैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  वाहपीन  कोचीन  में  प्रस्तावित  600  मेगावाट  के  गैस  टर्बाइन
 बिजली  घर  के  लिए  निरन्तर  गैस  सप्लाई  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  अनु रोध  किया  और

 यदि  तो  हस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  शोर  प्राकृतिक  गैस  मन्त्रालय  के  राश्षय  मंत्री  ब्रह्म  :

 केरल  सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  चूंकि  केरल  में  प्राकृतिक  गैस  उपलब्ध

 महीं  इसलिए  इस  समय  बिजलीघर  के  लिए  गैस  देने  के  संबंध  में  वचन  देना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 पश्चिप्त  अंगाल  के  हाहरों  में  एस०  टो०  डो०  सुविधा

 4761.  डा०  फूलरेण  गुहा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1989  और  1990  में  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  और  शहरों  तथा  उप-मंडलों  पें
 एस०  टी०  डी०  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  कौन-कौन  से  शहरों  तथा  उप-मंडलों  में  एस०टी  ०डी०
 सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 संचार  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :

 ये  स्थान  बे
 अलीपुरद्वार  ।

 विकास  केग्त्रों  को  स्थापना

 4762.  क्रो  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  100  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई  योजना  और
 विस्तृत  दिशा  निर्देश  तथा  कार्य  योजना  तैयार  की  गई

 क्या  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ध  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्योग  मंत्रालय  में  प्रौद्योगिक  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंत्र  एम०  :  (१)
 से  सरकार  ने  प्रथम  चरण  में  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  61  विकास  केन्द्र  स्थापित
 किये  हैं  ।  ब्यापक  मार्गदर्शों  सिद्धान्त  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  1988  मैं  जारी
 किए  गए  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रस्ताव  30  1989  तक
 भेज  दें  ।  योजना  के  कार्यान्वयन  में  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  ।
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 दूरसंचार  क्षेक्ष  में  मारत-फ्रांस  सहयोग

 4763.  करी  ँ्रीबहलम  वाणिप्रही  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  भारत-फांस  सहयोग  वर्ष  1982  में  शुरू  किया  गया

 यदि  वो  समझौते  के  अन्तगंत  वर्ष  1982  से  भारत  को  कया  सेवाएं  उपलब्ध  कराई
 गई

 क्‍या  फ्रांस  ने  इस  वर्ष  द्विपक्षीय  सहयोग  की  समीक्षा  की  है  और

 (a)  यदि  तो  दूरसंचार  के  क्षेत्र  में  फ्रांस  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वालो  आधुनिक  प्रोद्योगिकी
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 दूरसंचार  मंत्रालय  में  र/छ््य  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।

 उपलब्ध  कराई  गई  सेवाएं  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।

 द्विपक्षीय  समझौते  के  अन्तगंत  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 निम्नलिखित  सेवाएं  मुहैया  करवाई  गई  हैं  :-

 (1)  थी  प्रणाली  के  लिए  भारत  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए
 सहायता  ।

 '

 (२)  बी  के  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  संघटकों  का  परीक्षण  करने  के  लिए  विश्वसनीय
 केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  ।

 (१)  देश  में  बी  प्रणाली  शुरू  करने  के  लिए  प्रचाशन  ओर  अनुरक्षण-परीक्षण
 तथा  नेटबक  नियोजन  के  लिए  कम्प्यूटर  प्रयोगों  की  सहायता  ।

 (4)  बी  उपस्कर  के  विनिर्माण  हेतु  फंक्टरी  की  संस्थापना  के  लिए  सहायता  ।

 बिहार  में  मण्डारों  शञाक्षा  कार्यालय  का  वर्जा  बढ़ाना

 ]
 4764.  श्री  रामाभय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  गिरिडीह  जिले  के  राजधनवार  डाक  एवं  तार  उप-कार्यालय  को  दो  भागों

 में  बांटने  तथा  भण्कारों शाला  कार्यालय का  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाने  की  मांग  की  गई
 क्‍या  यहू  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  भण्डारों  शाखा  कार्यालय  का  उप-कार्यालय  के  रूप  में
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 a  +नक  न नन-ननननननननम-ीकीननननननणययीीनीीीीीीीनीनीी  नानी

 दर्जा  बढ़ाने  में  अतिरिक्त  खर्च  की  आवश्यकता  नहीं  ओर

 यदि  भाग  तथा  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  सरकार  का  भण्डारों

 शाखा  कार्यालय  का  उप-कार्यालय  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  कब  तक  आदेश  जारी  करने  का

 विचार है
 ?

 का

 संचार  संत्ञालय  में  राज्य  संत्री  (  श्री  गिरिधर  गोसांगो  हां

 और  आवास  के  लिए  किराये  के  रूप  में  अतिरिक्त  व्यय  किया  जाना  तथा  शाखा

 डाकधरों  का  मोजदा  भार  भी  उनका  दर्जा  बढ़ाए  जाने  को  औचित्यपूर्ण  नहीं  अतः  इस  समय
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  or

 केरल  में  द्रसंचार  विभाग को  घाटा

 [  प्रभुबा३ ]
 4765.  प्रो०  के०  वो  थामस  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  का
 केरल  में  कर्ंचारियों

 के
 आन्दोलन  के  कारण  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दूरसंचार  विभाग

 को  कितना घाटा  हुआ  और

 केरल  में  दूरसंचार  उपकरणों  को  क्षति  पहुंचाने  वाले  कम  चारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  गिरिथर  गोधांगों  :  क्‍योंकि  आन्दोलन  कमंचारियों

 के  एक  हिस्से  द्वारा  ही  किया  गया  था  इसलिए  राजस्व  की  कोई  हामि  नहीं  हुई  पिछले  दो
 वर्षों में  राजस्व  में  वृद्धि  हुई

 5  त्

 संबंधित  एक  कमंचारी  को  निलम्बित  और  स्थानांतरित  किया  ग़या शा  तथा  उसके  विरुद्ध
 भारी  दंड  के  लिए  अनुशासनिक  कारंवाई  जारी

 है  हे  +  ं
 केरल  में  है  लीोफोन  कनेक्दानों  के  लिए  लम्खित  पड़े  क्रायेदन पत्र

 .'

 4766.  प्रो०  के०  जो  ०  थामस  :

 घो०  पी  जे०  कुरियम  :  0०

 श्री  एत०  विजयराघवन  :

 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 3।  1988  की  स्थिति  के
 प्रनुसार  के  रल  में  टेलीफोन  कनेक्शनों-के  लिए  लम्बित

 पड़े  आवेदन-पत्नों  की  जिलेवा  र  संड्या  कितनी  थी  ;  अं
 (a)  केरल  में  इन  आवेदकों

 को  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  क्या  जठाए गए  हैं  ?

 संचार

 मंत्रालय में राज्य संत्रो गिरिथर : दिसम्बर 4988 की 8३८
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 स्थिति  के  अमृध्तार  वेररल  में  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  लिए  लम्बित  आवेदनों  की  संख्या  जिलावार  इस
 प्रकार  है

 क़ृ०  स०  जिले  का  न/म  31-1  2-1988  की  स्थिति  के

 प्रगुसार  प्रतोक्षा  सूची

 1  अल्लेप्पी  5239

 2  कालीकट  11215

 3  कम्नानूर  8945

 4...  एर्नाकुलम  19690

 5  इदिक्की  ४  3271

 6  कासरगोंड  5659

 7...  कोट्टायम  12016

 8...  मालापुरम
 ”

 17271

 9.  पालघार  4732

 10.  पथानमथिट्टा  5992  '  .

 J).  क्विशोन  6696

 ह

 12.  12996

 13.  त्रिवेन्द्रम  .  ,12227

 14...  ५,  1739

 1989-90  के  दौरान  लगभग  15,00  नये  कनेक्शन  प्रदान  किए  जासे-का  प्रस्ताव/है  ।

 शेष  आवेदकों
 को  टेलीफोन  कनेक्शन  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तरोत्तर  प्रदान  किए

 नई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नोति  के  प्रम्तगंत  लागू  शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए
 ब्रदशंत  सेवा  का  उपयोग

 4767.  भ्रो  हुसंन  दलवाई  :

 कया  सूचना  ध्लोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 कया  नई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  मुक्त  विश्वविद्यालयों  में  भ्रवेश  पाने  वाले
 दराज के  क्षेत्रो ंके  छात्रों  की  सुविधा  के  लिए  दूरदशंन  प्रसारण  माध्यम  का  उपयोग  करने का  विचार

 भर

 यदि  तो  दूरदर्शन  द्वारा  देश  भर  में  शत-प्रतिशत  प्रसारण  सुविधा  उपलब्ध  कराते  के

 लिए निर्धारित अम्तिम तिथि क्या है ? ]
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 री  _  विशशमशिनिनिनिनिस  _
 संसदोय  कार्य  मंत्रो  तया  सूचना  प्रोर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  और

 (@)  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  बी०  एन०  ओ०  ने  विश्वविद्यालय  द्वारा
 तैयार  किए  गए  विशेष  कायंक्रमों  को  उनके  छात्रों  के  हि0त  में  टेलीकास्ट  करने  के लिए  नियत  समय
 टित  करने  के  लिए  दूरशंन  से  पेशकश  की  इस  पर  विचार  किया  गया  था  और  दूरदशंन  ने  इन
 कार्यक्रमों  के  टेलीकास्ट  के  लिए  उपयुक्त  समय  सुलभ  कराने  की  अपनी  हृच्छा  व्यक्त  की  इस

 सुविधा  का  लाभ  उठाना  विश्वविद्यालय  के  प्राधिकारियों  की  इच्छा  पर  निर्भर

 जहां  तक  समूचे  देश  को  कवर  करने  के  लिए  दूरदशंन  सेवा  के  विस्तार  का  सम्बन्ध  इसके  लिए
 साधनों  को  भ्यापक  रूप  से  उठाने  की  आवश्यकता  है  और  इसलिए  इस  कार्य  को  दूरदर्शन  विस्तार की
 भावी  योजनाओं  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  साधनों  की  उपलब्धता  पर  निभंर  करते  हुए  केवल  चरणवद्ध
 ढंग  से  किया  जा  सकता  है  ।

 राज्य  विद्यत  बोड़ों  को  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भौर  सरकारो  क्षेत्र
 के  उपक्रम  को  बकाया  देय  राशि

 |

 4768.  थी  काली  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राज्य  विद्युत  बोड़ों  की ओर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  राज्यवार  कितनी  धनराशि
 बकाया

 बर्ष  1988-89  तक  किन-किन  राज्यों  ने  अपनी  ऐसी  बकाया  राशि  अदा  कर  दो

 शेष  राज्यों  द्वारा  बकाया  राशि  अदा  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  वया  कदम  उठाए  हैं  ?

 ऊर्जा  भस्खालय  में  विद्युत  विभाग  में  राज्य  स्त्री  कल्पनाथ  :  से  सूचना
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  वी  जाएगी  ।

 पीतमपुरा  स्थित  ठी  ०  बी०  टावर  में  निम्ित  रेस्‍्टोरंट  का  चालू  होना

 ]
 4769.  भ्रीमती  डी०  के०  भंडारो  :

 क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पीतमपुरा  स्थित  टी०वी०  टावर  में  निभित  रिवाल्विग  रेस्टोरेंट  चासू  हो  गया

 +,  {&)  यदि  तो  इसके  कया  कारण
 a

 क्‍या  इस  रेस्टोरेंट  को  जनता  के  लिए  चालू  करमे  के  लिए  कोई  प्रायोगिक  कार्यक्रम
 बताया  यया

 यदि  तो  तश्सभ्बम्धी  ब्यौरा  क्या  और

 “228
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 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मगत्रो  तथा  सूचना  झोर  प्रसारण  अंत्री  एलच०  के०  एल०  :
 जी

 से  (2)  टावर  पर  रेस्टोरेंट  केवल  कुछ  लम्बित  आनुषंतिक  कार्यों  के  पूरा  हो  जाने  के
 बाद  ही  स्थापित  किया  जा  सकता  इसकी  स्थापना  के  लिए  समय  निर्धारित  करना भी  रेस्टोरेंट
 चलाने  की  इच्छूक  किसी  उपयुक्त  एजेंसी  तथा  टावर  को  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त

 सुरक्षा  व्यवस्था  के  उपायों  पर  निर्मर  करता

 टेलेक्स  कनेक्सन

 4770,  भीमतो  डी०  के०  मण्डारी  :

 क्या  खंचा र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महानगर  टेलीफोन  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  अतिरिक्त  टेलेक्स

 इत्यादि  सुविधाएं  प्रदान  करता

 यवि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या

 इन  कनेक्शनों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  मापदण्ड  अपनाएे  जाते  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी
 प्रभार  कितना

 इन  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  के  लिए  उपभोक्ताओं  द्वारा  क्या  ओपचारिकताएं  पूरी
 करने  की  आवश्यकता  होती

 (2)  क्‍या  इन  सुविधाओं  को  प्रदाम  करने  के  लिए  सारे  देश  में  एक  समान  मापदण्ड  अपनाया
 जाता  है  तथा  समान  प्रभार  लिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मस्थालय  में  राज्य  भगजी  गिरिणजर  :  जी  हां  ।

 टेलेक्स  डाटा  लाइन्स  और  स्पीच  लाइस्स  आदि  जैसी  दूरसंचार  सेवाएं  महा*«
 मगर  टेलीफोन  निभम  द्वारा  टेलीफोन  कनेक्शमों  के  अतिरिक्त  प्रदान  की  जाती

 जौर  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 (४)  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 ।.  ये  दूरसंचार  सेवाएं  निर्धारित  प्रपत्र  में  आवेदन  प्राप्त  होने  पर  प्रदान  की  जाती  बशर्तें

 कि  ये  उपलब्ध और  तकनीकी  रूप  से  ध्यवहायं हों  ।

 2.  बिभिस्न  सेवाओं  के  लिए  प्रभार  अगले  पुथ्ठ  पर  दिए  हैं  :,

 229
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 न्‍ दर  चतजक थम

 देलेक्स कनेक्शन ये कनेक्शन मांग होने पर प्रदान किए जाते टेलेक्स कनेक्शनों को कोई प्रतीक्षा सूची नहीं टेलेक्स कनेक्शनों के लिये प्रभार इस प्रकार हैं : आवेदन फार्म की कीमत 25 रुपये केवल एक बार प्रभायं प्रतिभूति जमा टेलेक्स मशीन का वाधिक किराया 4500 रुपये इलेक्ट्रोनिकल 4500 रुपये (2) इलेक्ट्रोनिक हु रुपये लाइन के लिए वाधिक किराया : ह॒ 5 कि०भी० की अरीय॑ दूरी तक रुपये स्थानीय क्षेत्र ) (2) 5 कि०मी० से कम स्थाबीय क्षेत्र से बाहर प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी ० या उसके भाग के लिए 450 रुपये प्रति कि०मी ० (3) 5 कि०मी० से स्थानीय क्षेत्र से बाहर से प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके भाग के लिए तथा कम से कम 3 बषं के लिए कनेक्शन रखने हेतु । इसके लिए एक बर्ष के लिए अग्रिम किराए के रिक्त कनेक्शन लेने वाले को शेष किराये के लिए पत्र या डाकभर बचत बैंक जमा बेंक जमा या गा रन्‍्टी के रूप में निविदा प्रतिभुति भरनी होगी .!500 रुपये लोब्ड सकिठ : ये सकिट मांग होने पर प्रदान किये जाते हैं बशर्ते कि चेनलों की उपलब्धता जंक्शन केबिल लोकल लीड्स आदि जैसी तकनीकी बव्यवहार्य॑ता हो । प्रभार इस प्रकार है : लम्बी दूरी के सकिट स्पीच् सक्षिट चैनलों का वाषिक किराया 400 रुफ़्ये प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिए (2) दोनों तरफ लोकल लीदूस के लिए बाधिक किराया पहले कि०मी० उसके भाग के "230
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 ,  लिये  1400  5  कि०मी०  प्रत्येक  अतिरिक्त  कि०मी०  एवं  उसके  भाग  के  लिये
 $00  रुपये  क्िणमी०  $  कि०मी०  से  अधिक  प्रत्येक  अतिरिक्त  कि०मी०  एवं
 उसके  किसी  भाग  के  लिए  1500  रुपये  प्रति  कि०्मी०  ।

 (3)  दोनों  १रफ  दो-दो  सौ  रुपये  संस्थापना  प्रभार  तरफ  जिया  जाने

 1.2  डाटा  सरकिट  ;

 (1)  चैनलों  के  लिए  वाधिक  किराया  500  रुपये  प्रति  कि०मी०

 (2)  दोनों  तरफ  लोकल  लीड्स  के  लिए  किराया  और  संस्थापन  प्रभार  वही  है  जो  उपर्युक्त
 (1.1),  (ii)  और  (iii)  के  लिए

 (3)  मल्टी  यूजर  डाटा  सकिट  नेटवर्क  के  मामले  में  ट्रंक  डाटा  सकिठ  के  श्रत्येक  टर्मिनेशन
 और  एक  लोकेप्लनन  से  अधिक  की  दाइ-लाइन  के  लिए  5000  रुपये  अतिरिक्त  वाषिक
 लाइसेंस  फीस  प्रभ।यं  है  ।

 1.3  हैली  प्रिटर  सकिट  :

 (1)  चेनल  के  लिए  वार्षिक  किराया  प्रति  कि०मी०  या  उसके  किस्ती  भाग  के  लिए  125  रुपये

 ).  दोनों  तरफ़  क्पेकल  सीड्स  के  लिए  वाधिक  किराया  एक  कि०्मी०  था  उसके  किसी  भाग

 के  1400  5  क्षि०ण्मी०  तक  प्रत्येक  अतिरिकस  कि०मी०  या  उसके  किसी
 भाय  के  800  रुपए  प्रति  कि०्मी०  और  5  कि०मी०  हे  अधिक  प्रत्येक  अतिरिक्त
 कि०मी०  एवं  उसके  किसी  भाग  के  लिए  1500  रुपए  प्रति  कि०मी*  ।

 )  सक्षिट  के  लिए  दोनों  तरफ  संस्फृपत  प्रभार  वड्ी  हैं  जो  उरप्युक्त (

 (4  )  (iii)  के  सिए

 (5)  इलेक्ट्रोमेकेनिकल  टेलीप्रिटर  मशीन  के  ल्लिए  वाधिक  क्रिराया  दोनों  तरफ  प्रति  मशीन

 4500  रुपए  यदि  वह  विभाग  द्वारा  प्रदान  की  गई  हो  ।

 (6)  इलेकट्रानिक  मशीन  के  लिए  वाधिक  किराया  दोनों  तरफ  प्रति  मशीन  8100  रुपए
 यदि  वह  विभाग  द्वारा  प्रदान  की  गई  हो  ।

 (7)  प्रति  टेलीप्रिटर  मशीन  10,000  रुपए  जमानत  के  रूप  में  अग्रिम  जमा  कराने  होते  हैं  ।

 2.  स्थानोय  सक्तिट  :

 2.1  नॉन-एक्सब्रेंज/हॉट  लाइन  (  परी०  वायर  सकिठ  )

 (1)  लोकल  लीड्स  के  लिए  वार्षिक  किराया  बही  है  जो  उपर्युक्त
 (१1.1),  (४)  के  लिए

 (2)  दोनों  तरफ  संस्थापना  प्रभार  800  दपए  है  तरफ  प्रभाय॑ )

 22  बांटा  सकिट्ट  :

 (1)  पहले  कि०मी०  या  उसके  किसी  भाग  के  लिए  वाविक  किराया  1750  5  कि०मी०
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 वी धीमिककिकिलकीकिको  —  लक  जपपपपयपने  -

 तक  प्रत्येक  अतिरिक्त  कि०मौ०  या  डसके  किसी  भाग  के  लिए  1000  रुपये  प्रति
 कि०मी०  तथा  5  कि०मी०  से  अधिक  प्रत्येक  अतिरिक्त  कि०मी०  या  उसके  किसी  भाग

 के  लिए  1875  रुपए  ।

 (2)  दोनों  तरफ  संस्थापना  प्रभार  800  रुपए  तरफ  प्रभाय॑  )

 (3)  इसके  अतिरिक्त  उपयु कत  (1.2),  (iii)  के  अनुसार  प्रति  टर्मिनेशन  के  लिए  5000

 रुपए  बाधिक  की  बाधषिक  फीस  प्रभाय॑

 2.3  देैलोप्रिडर  सकिट  :

 (1)  सक्िटों  के  लिए  वाधिक  किराया  प्रति  कि०मी०  गा  उसके  किसी  भाग  के  लिए  125

 रुपए

 (2)  दोनों  तरफ  संस्थापना  प्रभार  200  रुपए  है  तरफ  के  लिए  प्रभाय ॑)

 (3)  टेलीप्रिटर  मशीनों  के  लिए  किशया  वही  है  जो  उपर्युक्त  (1.3  )

 (4),  (5)  में  हैं  तथा  जमानत  वही  है  जो  उपर्युक्त

 (1.3)  (6)  के  लिए

 लम्शी  दूरी  क ेसकिटों  और  स्थानीय  सक्षिटों  दोनों  के  यवि  स्थानीय  लीड  किसी  भी  तरफ
 5  कि०मी०  से  ज्यादा  हो  तो  हायरर  को  स्थानीय  लीड  के  हिस्से  के  लिए  कुछ्त  तीन  बषे  की  अवधि  हेतु
 हलफनामा  देना  होगा  ।  तदनुसा  हलफनामे  की  पूरी  अवधि  के  लिए  अग्रिम  रूप  से  सुरक्षा  जमा  अथवा
 बैंक  गारन्टी  देनी  होगी  ।

 सरकारी  शोर  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के  उच्चमों  में  पूंजो  निवेक्ष

 4771.  डा०  विग्विजय  सिह  :

 क्या  उच्योग  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  कुल  कितना  पूंजी  निवेश  किया  गया

 गेर-सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  कुल  कितना  पूंजी  निवेश  किया  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  उश्यमों  की  तुलना  में  निर्यात  से आय
 अधिक  हुई  है  अथवा  कम  ?

 उच्योग  मंत्री  जे०बेंपल  :  31-3-1988  को  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों
 में  सकल  परिसम्पत्ति  के  रूप  में  कुल  82150.16  करोड़  रुपये  का  पूंजीनिवेश  किया  गया  था  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  31-3-1985  को  उद्योगों  के  वाधिक  सर्वेक्षण  में
 विष्ट  निजो  क्षेत्र  के  पंजीकृत  कारखानों  में  कुल  28849.98  करोड़  रुपये  का  पूंजीनिवेश  किया

 गया

 31-3-1988  को  निर्यात  से  कुल  भाय  15741.23  करोड़  रुपये  रूप  से

 हुई  जिसमें  4252.34  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  अजित  किए
 ग्रए  थे  ।
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 14  9।  )  लिखित  उतर

 सरकारो  उपक्षमों  में  विकलांगों के  लिए  प्ारतन

 4772.  श्री  एन०  डेसिस  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  उपक्रमों  के  बोर्डों  में  विकलांगों  का  कोई  प्रतिनिधि  रखने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  से  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  वर्तमान  मार्ग
 दर्शी  सिद्धांतों  के अनुसार  सरकारी  उद्यमों  में  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  समूह
 एवं  समूह  के  पदों  के  लिए  रिक्तियों  में  3  प्रतिशत  आरक्षण  का  प्रावधान  किया  गया  सरकारी
 उद्यमों  में  निदेशक  मण्डल  स्तरीय  नियुक्तियों  के  लिए  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  सहित  अन्य
 किसी  विशिष्ट  श्रेणी  के  लिए  कोई  आरक्षण  नहीं  सरकारी  उद्यमों  के  निदेशक  मण्डल  के  गठन  के
 सम्बन्ध  में  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  वाणिज्य  भावि  क्षेत्रों  में  प्रामाणिक  उपलब्धि
 रखने  वाले  व्यक्तियों  का चयन  किया  जाए  ताकि  सरकारी  उद्यमों  के  निदेशक  मण्हल  को  व्यावसायिक
 एवं  प्रबन्धकीय  दृष्टि  से  सरकारी  उद्यमों  के  मामलों  में  दिशानिर्देश  देने  में  सक्षम  बनाया  जा
 उपरिलिखित  मानदण्डों  के  भीतर  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  उपयुक्त  व्यक्तियों  के  दावे  पर
 सरकार  सदेव  विचार  करेगी  ।

 देश  में  वबाइयों  को  श्रावश्यकता

 4773.  श्री  भ्नश्वर  दांती  :

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  औषधियों  का  क्रितना  उत्पादन  होता  और  उनका  मूल्य  कितना
 और

 सदी  के  अन्त  तक  जबकि  देश  में  सन्‌  2000  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  की

 वस्था  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  देश  में  दवाइयों  की  अनुमानतः  कितनी  आवश्यकता  होगी
 ओर  उनका  मूल्य  कितना  होगा  !

 उच्चोग  मंत्री  जे०  बेंगल

 वर्ष  1987-88  में  प्रपुंज  औषधों  एवं  सूत्रयोगो ंके  उत्पादन  का  सूल्य  क्रमशः  480  करोड़
 रुपये  और  2330  करोड़  रुपए

 इस  विभास  द्वारा  कराए  गए  एक  अध्ययन  के  अनुसार  2000  ईस्वी  तक  प्रपुंज  औषधों

 एवं  सूत्रयोगों  के  उत्पादन  का  अनुमानित  मूल्य  क्रमशः  2128  करोड़  रुपए  और  7342  करोड़

 रुपए

 **



 महान्यायव्रादी  को  सभा  में  बुलाए  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  4  1989

 कृषि  क्षे्ष  में  प्लास्टिक  का  उपयोग

 4774.  भ्रो  बी०  कृष्ण  राव  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 ह  )  क्‍या  सरकार  का  कृषि  में  प्लास्टिक  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  प्रायोगिक

 कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  वर्नाटक  में  इस  क  अन्तगंत  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया
 गया  है  ?

 ५

 उद्योग  मंत्रो  जे०  बेंगल  :  हां  ।

 प्लास्टिकल्चर  के  गहन  प्रदर्शन  के  लिए  कर्नाटक के  धारवाड़  जिले  का  पता  खाया

 गया

 12.00  भध्याह्ल

 महान्यायवादी  को  सभा  में  बुलाये  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  -

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आपकी  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ताकि

 हम  इसे  क्रियान्वित  कर  आपने  मामला  महान्यायवादी  को  भेज  दिया  हमें  पता  चला  है  कि

 गृह  मन्‍्त्री  ने  संसद  के  दोनों  पीठासीन  अधिकारियों  को  लिखा  था  कि  उन्होंने  महान्यायवादी  से  पहले  ही
 परामर्श  ले  लिया  तत्पश्चात्‌  आपने  सलाह  अतः  आपकी  व्यबस्था  इस  सलाह पर
 आधारित  है  जो  आपने  महान्यायवादी  से  व्यक्तिगत  रूप  से  प्राप्त  की  मैं  एक  जिसे  आपने  कल
 स्वीकृत  किया  को  रखने  के  लिए  आपकी  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 प्रध्यक्ष  महो ब०  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  आपने  श्री  जयपाल  रेड्डी  से  कहा  था  कि  महान्यायवादी  को  सभा  में  आमंत्रित
 करने  का  प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोवय  :  वे  प्रस्ताव  इस  संबंध  में  नहीं  रख  सकते  ।

 थी  बसुवेव  भ्राचायय  :  मैंने  भी  एक  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  )
 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  )  :  केरल  में  तीन  विधायकों  का  जीवन  केवल  माबर्सवादी

 सरकार  के  विद्वेषपूर्ण  दुख  के  कारण  खतरे  में  ह ैऔर  आन्दोलन  जारी  यह  संसदीय  लोकतंत्र  के  विरुद्ध
 आपको  कुछ  करना  आपको  उन  विधायकों  के  जीवन  के  लिए  चिन्ता  व्यक्त  करनी

 चाहिए  ।  यहां  पर  गृह  मन्त्री  हैं  ।  आप  गुह  मन्त्री  को  वक्‍तथ्य  देने  के  लिए  आदेश  )

 श्री  बसदेव  हांचाये  :  सरकार  ने  पहले  ही  महात्यायथादी  से  परामर्श  ले  लिया  )

 भ्ष्यक्ष  महोदय  :  हो  सकता  है

 व्यक्षयात ) डे
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 नी

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  नाराज क्यों  होते  मैं  देख  भाप  बंठ

 [  प्रभुषाव ]
 श्री  इसजोत  गुप्त  :  क्या  आपको  मेरा  प्रस्ताव  मिला

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  जी  मुझे  मिला

 )

 भ्लो  सत्यगोपाल  मिश्र  :  कल  व्यवस्था  देने  के  पश्चात

 (  वत्यक्षधात  )**

 गृह  मंत्री  बूटा  :  यह  अध्यक्ष  पीठ  का  घोर  अपमान  है  ।  मुझे  इस  टिप्पणी  के
 प्रति  गहरी  आपत्ति  वह  इस  तरह  अध्यक्षपीठ  के  बारे  में  टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  इसे  कायंवाही

 वृत्तान्त  में  शामिल  करने  की  अनमति  नहीं  दी  जानी  यह  बिलकुल  असंसदीय  यह  भापका

 व्यक्तिगत  मामला  नहीं  यह  अध्यक्षपी८  का  अपमान  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इसके  बारे  में  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्त  हो  जादहए

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  मुझे  नहीं  मालूम***

 )

 प्रध्यक्ष  महोंवय  :
 मैं  उन्हें  नहीं  समझा  सकता  हूं  ।  यह  बात  उन्हें  स्वयं  महसूस  करनी  चाहिए

 कि  वह  क्‍या  कर  रहे  हैं  ।  यह  अपमानजनक

 )

 |
 प्रध्यक्ष  महोदय

 :  अपनी-अपनी  खुद  समझ  होनी  चाहिए  ।  मुझे  कुछ  फक  नहीं  पढ़ता  ।

 ]

 मैं  ही  नहीं  मैं  भाप  में  ही  से  एक  मैं  वही  कर  रहा  हूं  जिसे  मैं  सही  समझता  यदि  मैं

 कुछ  गलत  करता  हूं  तो  आप  मुझे  बाहर  निकाल  सकते  यह  बिलकुल  साधारण  बात  है  कि  जव  तक  मैं

 इस  कुर्सी पर  हूं  मुझे  वही  करना  है  जो  मैं  सोचता  हूं  न कि  वह  जो  आप  सोचते

 श्री  इम्द्रजोत  शुष्त  :  मैं  एक  निवेदन  कर  रहा  कल  आपने  बताया  था  कि  यदि  महान्यायवादी
 जनमਂ  ननभगए-बन+&«  «७  अल»

 *$अध्यक्षपीठ  के  आदेशा  गुर  पार  कार्यवाही  है
 तान्त  से  निकाल  दिया  ।
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 अननननन जननी  न  ee

 को  यहां  पर  बुलाया  जाता  है  तो  उसकी  भी  एक  प्रक्रिया

 श्री  असुवेज  प्राचायं  :  कल  आपने  हमें  आश्वासन  दिया  था  )

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कभी  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  मैं  महान्यायवादी  के  बारे  में  केवल
 कह  सकता  हूं  कि  उसकी  एक  प्रक्रिया  इसके  बारे  में  सामान्य  नियम  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 चुनोती  नहीं  मैं  कुछ  कह  रहा  मुझे  यह  करने  हमें  शान्त  रहना  चाहिए  ।  मुझे  वह्‌
 प्रस्ताव  मिला  आपने  मुझसे  कल  पूछा  था  कि  क्या  सरकार  ने  ऐसा  किया  है  अथवा  नहीं  ।  मैं

 कार  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  मैं  केवल  अपने  कृत्य  के  प्रति  उत्तरदायी  मैं  केबल  संविधान  के

 सार  परामर्श  ले  सकता  हूं  ।

 भरी  वसुवेव  ध्ाचार्य  :  बया  सरकार  ने  संसद  के  पीठासीन  अधिकारियों  को  लिखा  था  कि  उन्होंने
 महान्यायवादी  से  पहले  ही  परामश  ले  लिया

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  इस  बात  से  कोई  मतलब  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि'**

 )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  बिल्कुल  नहीं  ।  यदि  मुझे  यह  पत्र  अपने  कार्यालय  में  मिलता  तो  मैं  उसे
 सीधे  वहां  पर  रख  देता  ।

 श्रो  बसुदेव  झ्राचाय  :  यह  पत्र  राज्य  सभा  में  बिपक्ष  के  नेताओं  को  दिखा  दिया  गया

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  नहीं  मालूम  |  यह  मुझे  नहीं  दिखाया  मया  है  ।  आपको  यहां  पर  मेरी
 पर  विश्वास  करना  यदि  यह  मुझे  मिलता  तो  मैं  इसे  आपके  समक्ष  रख  मैं  इसे  क्यों
 रऊं

 बात
 छिपाऊं  ?  इसका  कोई  मतलब  नहीं  है  ।

 झ्ी  एस०  जयपाल  रेड्टो  :  स्पष्टीकरण  के  लिए  धन्यवाद  ।

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  दो  पीठासीन  अधिकारियों  के  बीच  भेदभाव  है  ।

 प्रष्यक्ष  महवोय  :  हो  सकता  इस  बारे  में  मेरा  कोई  मतलब  नहीं  मेरा  मतलब  उससे  है
 जो  मैं  कर  रहा  हूं  ।  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  महान्यायवादी  को  सभा  में  बुलाने  के  चार  तरीके  सबसे
 पहले  किसी  भी  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  वह  चाहे  तो  स्वयं  सदन  में  आ  सकते  सरकार  उसे  किसी  भी
 मामले  में  अपनी  राय  देने  के  लिए  बुला  सकती  सदन  इस  बारे  में  एक  प्रस्ताव  पारित  कर
 उन्हें  बुला  सकता

 हैः

 अब  यह  बात  आप  पर  निर्भर  है  कि  क्‍या  आप  उन्हें  बुलाना  चाहते  चौथी  बात  मेरे
 लिए  है  कि  क्या  मैं  उन्हें  बुलाऊं  ओर  उनकी  राय  यह  मेरे  लिए  है  कि  मैं  ऐसा  जो  मैंने  पहले
 ही  कह  दिया  अब  यदि  आप  उन्हें  किसी  ओर  कायंवाही  के  लिए  बुलाना  चाहें  तो  यह  आप  पर  निर्भर
 है  क्योकि  इस  में  मैंने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  है  ।  मैंने  सदन  में  इसके  बारे  में  सब  सुन  लिया  है  ।
 जो  भी  पूर्वोदाहरण  अथवा  विनिर्णय  मैं  देख  सकता  था  मैंने  उन्हें  देख  लिया  मैंने  अपने  आप
 न्यायवादी  से  परामर्श  लिया  मैंने  उन्हें  लिखा  मुझे  यह्‌  लिखित  में  मिला  यह  मेरे  पास  मैं
 तदनुसार  कार्य  करूंगा  ।  यदि  आप  यह  करना  धाहें  ता  आप  प्रस्ताव  सदन  को  निर्णय  करने  दो  ।

 प्रो०  भषु  इंडबते  :  मैंने  एक  प्रस्ताव  का  नोठिस  दिया
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 न  —  हा

 श्री  इसालीत  गुप्त  :  मैंते  एक  भ्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  है

 श्री  बसुवेब  शाला  :  किन्‍्हीं  खास  मुद्दों  हम  महान्धायवादी  से  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करने  को

 अनुमति  मांगते  हैं  ।

 .  प्रशभकष  महोदय  :  कुछ  इस  मामले  में  आप  नहीं  कह  सकते  हैं  दूसरे  मृह्ों  वर  आप
 करण  मांग  सकते  हैं  ।

 धो  इबजोत  गुप्त  :  मेरा  विनड्र  निवेदन  हे  कि  महान्यायवादी  संस्रद  को  जो  परामश्नं  देता  है
 वह  वैसा  परामर्श  नहीं  हौता  जो  व्यक्तिगत  रूप  से  आपको  दिया  गया  वह  आप  कर  सकते  हैं  आप
 उन्हें  बुला  भी  सकते  हैं  परन्तु  उन्हें  सदन  में  अवश्य  आना  चाहिए  ।  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  की

 सूचना  दी  है  '

 सरवार  बरूटा  सिह  :  हस  सदन  में  इस  प्रस्ताव  को  रखने  से  पहले  मैं  थोड़ा-सा
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  यह  मामला  जिस  पर  हस  सदन  में  विशेषाधिकार  के  हनन  के  रूप  में  कल
 चर्चा  हुई  थी  इस  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  चर्चा  हुई  है

 ''

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  विशेषाधिकार  अलग  बात  है  वह  सदन  को  गुमराह  करने  के  बारे  में

 श्री  बसुदेव  ध्ाचाय  :  यह  बात  दूसरी

 सरदार  बृहा  सिह  :  सदन  में  इस  बारे  में  कल  व्यापक  चर्चा  हुई  थी  ओर  अन्त  में  आपने  अपना
 विनिर्णय  दिया  था  अन्तिम  आप  महान्यायवादी  से  पहले  ही  परामश्  कर  चुके  है  और
 नुसार  आपने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  अब  इस  सदन  के  लिए  महाम्याय॥ादी  को  बुला  भेजना  और
 उसकी  राय  लेने  से  माननीय  अध्यक्ष  द्वारा  दिएं  गए  विभिणंय  पर  प्रतिकल  असर  पड़ेगा  ।
 लिए  इस  समय  हम  महान्याग्बादी  को  सश्ना  में  बुस्क्नने  के  फक्ष  में  नहीं  उससे  परामर्श  लेने  के  बाद
 आपने  अपना  विनिर्णय  दिया  है  जो  सदन  में  अन्तिम  विपक्षी  दलों  का  ऐसे  मुह  पर  दुबारा
 चर्चा  कराना  एक  ओर  राजनेतिक  चाले  है  जिसे  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  के  विनिणंय  के  माध्यम  से
 अन्तिम  रूप  से  निपटा  दिया  गया  )

 श्री  इन्द्रजोल  गुप्त  :  माननीय  गृह  मन्त्री  को  यह  आशंका  है  कि  यदि  महान्यायवादी  यहां  आते

 है  भोर  अपनी  सलाह  देते  है  तो  इसले  शआाप्रक्रे  घिनिणय  पर  अतिकूल  असर  पड़ेगा  ।  वह  इस  प्रकार  का
 अन्दाजा  क्‍यों  लगा  रहे  हैं  ?  इससे  आपके  विनिर्णय  का  बल  भमिजरेषा  |  वह  ऐसा  क्‍यों  कह  रहे  हैं  ?

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 भो  इमाजोत  गुप्त  :  मैं  प्रतताव  करता  हूं  कि  :

 यह  सभा  महाभ्यायव।दी  को  इस  पर  अपनी[सुविश्वारित  राय  देने  के  लिए  कि  क्या
 अब  तक  सभा  पटल  पर  रखे  गए  ठक्‍्कर  आयोग  के  दस्तावेजों  जेसा  कि  सरकार  ने  दावा
 किया  पूर्ण  प्रतिवेदन  माना  जाये  या  सभा  में  अुलाने  का  संकल्प  करती  है  ।”

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  महान्यायवादी  को  इस  पर  अपनी  सुविचारित  राय  देने  के  कि  क्या
 अब  तक  सभा  पटल  पर  रखे  यए  ठक्‍्कर  आयोग  के  दस्तावेजों  जेसा  कि  सरकार  ने  वावा
 किया  पूर्ण  प्रतिवेदन  माता  जाये  या  सभा  में  बुलाने  करा  श्रंकल्प  करतो
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 प्रो०  मधु  दंडबते  :  चूंकि  उन्होंने  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिया  है  मैं  एक  मिनट  के  अन्तर्गत
 पांच  पूर्वोदाहरणों  का  उल्लेख  करना  चाहता  वे  बहुत  महत्वपूर्ण

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  उन्हें  इस  सभा  में  पहले  भी  बुलाया  गया

 प्रो०  मधु  बंडबते  :  केवल  इतना  ही  उस  मुहे  पर  जिसके  बारे  मैं  अध्यक्ष  द्वारा
 दिया  गया  था***  )

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  अब  कोई  चर्चा  नहीं  की

 भ्री  बसुदेव  झ्राच्वार्य  :  कृपया  एक  बात  कहने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किस  प्रकार  के  निवेदन  करने  की  अनुमतति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 हो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  प्रस्ताव  से  पहले  चर्चा  की  जानी  होगी  ।

 श्री  बसुदेव  प्राच!यं  :  हम  महान्यायवादी  को  सभा  में  क्‍यों  बुलाना  चाहते  इस  बात  को  स्पष्ट

 करना  जरूरी  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  कोई  प्रश्न  नहीं  ।

 प्रो०  भघ  दंडवते  :  क्‍या  आप  इसे  नियम  184  के  अन्त्रगंत  स्त्रीकार  कर  रहे  यदि  नियम

 184  के  अन्तगंत  कोई  प्रस्ताव  स्वीक्ृत  होता  तो  उस  मामले  में  जब  प्रस्ताव  रखा  जाता  है  तो  प्रस्ताव

 के  समथंन  में  कुछ  कहने  का  हमारा  हक

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उनसे  कहा  आपसे  नहीं  ।

 प्रो०  भध  इंडबते  :  यह  बात  ठोक  जो  भी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  है'**  )

 थी  इसजोत  गुप्त  :  नियम  184  और  संविधान  के  अनुच्छेद  88  के  अन्तगंत***  )

 क्रो  बसुदेव  श्राथाय  :  इससे  पहले  कि  हस  प्रस्ताव  पर  मतदान  किया  जाए  हमें  मिवेदन

 करने  को  अनुमति  दीजिए  ।

 प्रो०  मधु  बंडकते  :  मैंने  ऐसा  ही  एक  प्रस्ताव  दिया  कृपया  मुझे  उस  प्रस्ताव  के  समर्थन  में  कुछ
 टिप्पणियां  करने  की  अनुमति  प्रदान  करें  ।

 भरी  इसाजोत  गुप्त  :  आप  कुछ  सदस्यों  को  इस  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  की  अनुमति  क्‍यों

 नहीं  देते  ?

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  यदि  सदस्यों  को  अनुमति  नहीं  दी  तो  सभा  अपनी  राय  कंसे
 बना  पायेगी  ?

 भरी  बसुदेव  ध्राचार्य  :  मैं  व्यवस्था  के  एक  प्रश्न  पर  बोल  रहा  हूं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 )

 प्रोਂ  भध  वंडबते  :  मुझे  किस  नियम  के  अन्तर्गत  प्रस्ताव  के  समयंन में  कुछ  टिप्पणियां  करमे  से
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 वंचित  किया  जा  रहा  है  ?  मैंने  एक  समरूप  प्रस्ताव  दिया  था  और  मैं  इस  पर  बहस  करना  चाहता

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  उनके  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  चुका

 न  )

 श्रो०  सधु  इंडवते  :  आप  इस  तरह  हमारा  मुंह  बन्द  नहीं  कर

 ध्रध्यक्ष  महोवय  :  मैं  आपका  मुंह  बन्द  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अगर  मझे  शट  डाउन  करना  तो  मैं  एलाउ  क्‍यों  करता  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 प्रो०  मधु  इंडबते  :  सभा  इस  पर  विचार  कर  इसलिए  हम  इस  पर  बहस  करना  चाहते
 हैं'**  )

 |

 श्री  बसुवेव  ध्राचायं  :  किंस  नियम  के  अन्तगंत  आप  हमें  टिप्पणियां  करने  से  रोक  रहे  हैं  ?

 श्रो०  मध  बंडवते  :  मुझे  सभा  को  यह  बताने  का  अधिकार  है  कि  प्रस्ताव का  समर्थन
 क्यों  किया  जाना  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  को  अनुमति  नहीं

 )  *

 भरी  इन्त्रजोत  गुप्त  :  जब॑  आपने  गृह  मन्त्री  को  प्रस्ताव  का  विरोध  करते  की  अनुमति
 दे  दी  तो आपको  इस  ओर  के  सदस्यों  को  भी  प्रस्ताव  के  समथेन  में  बोलने  की  मे  का

 )

 ]

 सतप्य

 झध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कह  दिया  है  कि  मैंने  एडमिट  कर  दिया  है  ।

 )

 प्रध्यक्ष
 महोदय  :  प्लीज  एक  आर्डर  ।

 मैं  काम  कर  रहा  क्यों  रोकते  हैं  आप  मुझे  ।

 )
 भरष्यक्ष  महोवय  :  राम  सिंह  आप  थोड़ी-सी  कृपा  अब  क्या  करना  मैंने  एडमिट

 कर  दिया  अब  और  आप  क्या  चाहते  हैं  ?

 ।  बसुवेव  झाचार्य  :  हम  बोलना  चाहते  हैं  ।

 में  संम्मिलित  महीं  किया  गया  ।
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 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  बोलना  थाहते  मैं  अपको  दो  मिनट  देता  हूं  ।

 )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मैं  खुन  आपको  भी  सुन

 )

 ]
 श्री  इमाजोत  गुप्त  :  इससे  पहले  कि  प्रो०  दंडवते  मैं  केवल  यह  बता  दूं  कि  आपने

 मेरे  प्रस्ताव फो  स्वीकार  कर  न  केवल  की  बल्कि  आपने  गृह  मंत्री  को  इसके  विरोध  करने  की  भी

 अनुमति  प्रदान  की
 है  इसलिए  आपको  इस  ओर  के  कुछ  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  क्‍यों  नहीं  देनी

 चाहिएਂ  )  ees

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  इनको  दो  मिनट  दिए

 ***
 )  ***

 झध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  दो  मिनट  ।  कृपया  आप  बेठ

 '*',  कु

 प्रो०  मथ  दंड्बते  :  आपने  नियमों  की  पुष्टि  की  इसके  लिए  मैं  आपका  धम्मवाद

 करता  मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  रखे  गए  प्रस्ताव  का  समथंतर  क्यों  कर  रहा  इसका  भी

 कारण  है**
 वि

 सरबार  बूटा  सिह  :  वे  किस  बात  का  समर्थत  कर  रहे  हैं  जबकि  प्रस्ताव  अभी  रखा  जाना  है  ?

 ध्ष्यक्ष  महोदय  :  वे  प्रस्ताव  रख  चके  हैं  ।

 प्रो०  भज  बंडव्े  :  कृपया  गृह  मंत्री  को  बताएं  कि  प्रस्ताव  पहले  ही  रखा  जा  क्‍्का  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  पूर्णतः  अपना  प्रस्ताव  रख  चुके

 प्रो०  सथु  दंडबले  :  मैं  आपको  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रस्ताव  में  कुछ  ऐसे  मुद्दे
 अन्तग्रेस्त  हैं  जो  भविष्य  के  लिए  पूर्व  दृष्टान्त  स्थापित  करेंगे  ।  पहली  बात  यह  कि  इस  प्रस्ताव  का  विरोध

 करते  हुए  गृह  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  आप  महान्यायवादी  से  परामर्श  कर  चुके  हैं  ओर  आपने

 व्यवस्था  दे  दी  मेरी  यह  बात  रिकार्ड  में  दर्ज  की  जाए  कि  जहां  तक  अध्यक्ष  के  महान्यायवादी  के

 म्श  करने  का  प्रश्न  महोदय  यह  सवू्‌  भावना  की  दृष्टि  से  उनका  एक  निजी  मामला  )

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  वे  जो  भी  कहना  चाहते  उन्हें  कहने  दीजिए  ।  यह्‌  उनका  विचार  न  कि

 मेरा  ।  आप  चिल्ला  क्यों  रहे  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  अतः  सदन  को  सदन  होने  के  नाते  यह  अधिकार  है  कि  वह  इस  आशप  का

 प्रस्ताव  पारित  करें  कि  महान्यायवादी  को  यहां  भाने  के  और  अपने  विचार  प्रकट  करने  के  लिए

 आमंत्रित  किया  जाए  और  हमें  स्पष्टीकरण  मांगते  की  अनुमति  प्रदान  की  आपने  इस

 दावे  के  समर्थन  में  मैं  आपके  माध्यम  से  सभा  के,ध्यात  में  बहू  बात  लावा  चाहा  हुं  कि  25.2-1950
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 14%,  1911  )  महान्यायवादी  को  सभा  में  बुखाये  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 जब  श्री  एम०  सी०  सीतलवाड  महान्यायवादी  थे  वे  नजरबन्दी  विधेयक  पर  चर्चा  के
 समय  यहां  थे  ।

 |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  देख  चुका  मैं  जानता  यह  बिलकुल  सही

 प्रो०  मधु  दं  श्बते  :  9-5-1953  जब  विध्य  प्रदेश  विधान  सभा  निवारण  )
 यक  पर  चर्चा  की  गई  तब  भी  सीतलवाड  यहां  पर  पुनः  28-2-1956  को  श्री  सीतलवाड

 कर  वेधीक रण  विधेयक  पर  अपनी  राय  देने  के  लिए  सदन  में  आये  भरी  दफ्तरी  भो  29-4-63
 को  अनिवाये  जमा  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  यहां  आये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अध्यक्ष  द्वारा
 दी  गई  व्यवस्था  से  निरपेक्ष  रह  सरकार  द्वारा  कायम  की  गई  राय  से  निरपेक्ष  रह  कर  और  विपक्ष
 के  सदस्यों  द्वारा  कायम  की  गई  राय  से  निरपेक्ष  रह  कर  उन्हें  यहां  न  केवल  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के

 लिए  आमंत्रित  किया  गया  बल्कि  इसलिए  भी  आमंत्रित  किया  गया  है  कि  जब  सदस्य  उनसे
 करण  मांगे  तो  वे  उनके  उत्तर  दें  ।  इसकी  भी  इजाजत्त  होती

 |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  तो  माना

 )

 ]

 प्रो०  मथ्‌  वंडबते  :  आपके  माध्यम  से  मैं  सभा  में  बहुमत  को  इस  ब)त  के  लिए  राजी  करना

 चाहता  हूं  कि  वह  इस  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  न  बल्कि  हस्त  सभा  की  सर्वोत्तम  परम्पराक्षों  के
 रूप  हसे  स्वीकार  )

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंज्ली  के०  के०  :  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  संबंध

 में  बोल  रहा  प्रोਂ  मधु  दंडवते  को  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  की  अतुम्ृति  दी  गई  थी  और  इस
 व्यवस्था  के  प्रश्न  के  आधार  पर  तले  झापके  निणय्न  को  चुतौत़ी  दे  रहे  थे  |  यह  अभूतपूर्व  बात  सभा
 में  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  यह  व्यवस्था  प्रएन  नहीं  था  ।

 )

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्यों  नहीं  चुप  रहते  महाराज  ।  मैं  सुन  लूंगा  सारी  बातें  ।

 )

 ]

 प्रध्पकक्ष  महोबय  :  तिवारी  मेरे  प्यारे  तुम्हारी  जानकारी  के  मैं  यहू  बता  दूं
 कि  मह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  मैंने  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दी

 _

 अध्यक्ष  महोदय  :  आचार्य  क्या  आपको  कुछ  और  कहना  है  ?

 )  '
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 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सारों  को  कैसे  मौका  प्रोफेसर  साहब  बोल  तो  लिए

 [  प्रमुकाव  ]

 श्री  बसुदेव  ध्राथायं  :  बहां  हम  आपके  निर्णय  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहे  कल  भी
 आपके  निर्णय  देने  से  पहले  हमने  कहा  था  कि  महाग्यायवादी  को  अवश्य  आमन्त्रित  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  खत्म  हो  गई  क्या  आपको  और  कुछ  कहना

 "०  जनम  3  ननपनननन--त  +  +  न  a

 )

 श्री  टी०  बश्ीर  :  वे  सभा  का  कितना  समय  लेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इसे  और  बढ़ाना  चाहते  हैं  ?  बंठ  जाइए  ।  |

 भ्रो  शांताराम  नायक  :  उन्हें  किस  नियम  के  अन्तगंत  अनुमति  दी  गई  है  ?  क्‍या
 आपकने  विपक्ष  के  लिए  कुछ  और  नियम  बनाए  हैं  ?

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  मैंने  उन्हें  अनुमति  दी  आप  अपनी  जगह  बेठ  जाइए  ।

 श्रो  टी०  बक्षीर  :  जी  महोदय  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कया  नहीं  ?  मैं  आपको  बठने  को  कह  रहा  हूं  ।  मैं  चाहता  हूं  आप  अपने
 स्थान  पर  बैठ  जाएं  ।

 )

 श्री  शांताराम  तायक  :  चर्चा  करते  के  लिए  अनेक  महत्वपूर्ण  भुहे  बोडो  आन्दोलन  पर  चर्चा
 स्थगित  कर  दी  गई  वे  सभा  का  समय  कब  तक  नष्ट  करते  रहेंगे  ?  )

 ]
 झप्पक्ष  महोव॒य  :  अ।प  जिद  कर  रहे  5  मिनट  लगने  तो  5  घंटे  लगेंगे  ।

 [  प्रमुवाव  ]

 प्रशन  यह  है  कि  मैं  भलीभांति  जानता  हूं  कि  हूम  उन  मुद्दों  पर  चर्चा  नहीं  कर  र  हे  हैं  जिन  पर  हमें
 चर्चा  करनी  चाहिए  ।  हमारे  पास  बजट  भी  किन्तु  समय  बीत  है  ।  किन्तु  मैं  जानता  हूं
 त्वपूर्ण  क्या  मुझे  सब  पता  फिर  भो  मुझे  समनुरूप  ढंग  से  कार्य  करना  है  और  यह  देखना  है
 कि  इस  सभा  की  कायंवाही  चलती  रहे  ।  कृपया  मुझे  इसमें  सहायता  दीजिए  ।

 श्री  बशीर  :  किन्तु  आप  पहले  ही  इस  मामले  को  निपटा  चुके  वें  अब  भी  बड़े  हुए
 हैं

 **  )

 झष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  मुझे  यह  मालूम  है|  मैं  यह  करने  का  प्रयास  कर  रहा
 ओर  मुझे  यह  करने  दीजिए  ।

 श्री  टौ०  बच्नौर  :  उन्हें  किस  नियम  के  अस्तर्भंत  अनुमति  दी  गई  है  ?
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 14  1911  महान्यायवादी  को  क्षभा  में  बुताये  जाने के  बारे  मे  प्रस्ताव
 ल्अअ+िड  जन  पिन  जन  +  --  आओ  -

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  कृाया  बेठ  जाइए  ।  मैं  आपकी  बात  अस्बीकार  कर  चुका  हूं  ।  ये  क्या  है  ?
 मन्‍्त्री  जी  क्‍या  आप  उन्हें बंठय  को  कह  सकते  हैं  ?  आचार्य  जी  क्या  आपको  कुछ  ओर  कहना  है  ?

 श्रो  बसुवेब  झ्राचाय  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  प्रस्तुत  किए  यश  प्रस्ताव  के  समर्थन  में
 मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  कल  भो  हमने  बताया  था  कि  भारत  के  महान्यायवादी  कोਂ  **

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  बात  को  पहले  ही  कहा  जा  चुका  यदि  कुछ  ओर  कहना  है  तो
 कहिए  ।

 ]
 आप  कमीशन  की  बात  करो  ।  आप  मोशन  की  बात  करिए  ।

 भ्रो  बतुदेव  ध्राचाय  :
 उन्हें  आमन्त्रित  किया  जाना  आबष  अपना  विनिणंय  दें  इससे  पहले

 मैंने  बताया  था  कि  कुछ  थुद्दे  हैं  जिन  पर  हमें  उनसे  स्पष्टीकरण

 भ्रष्यक्ष  मटोदय  :  वह  बात  अब  श्वतम  हो  गई  है  ।

 ]
 आप  आराम  से  भाटिया  जी  आप  क्‍यों  कर  रहे

 )

 [  प्रभुषाव ]
 भ्रो  बसुवेव  ध्ाचाय  :  बहुत  से  पूर्वोवाहरण  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपकी  बात  सुनी  है  ।  आप  कुछ  नया नहीं कह  रहे

 श्रो  बसुदेव  ध्ायाय  :  आप  महान्यायवादी  से  सलाह  उससे  पहले  ही  सरकार  ने
 उनसे  परामश्श  कर

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोबय  :  अब  आप  बेठ  भगवान  के  क्यों  वक्‍त  खराब  कर  रहे  हैं  ?

 )

 [  प्रमुवाद ]
 श्री  बसुदेव  श्राचाय  :  वह  पत्र  आपको  नहीं  विश्ञाया  गया  था  ।

 प्रध्पक्ष  महोदय  :  ओेक  यह  मुझे  क्‍यों  विज्षाया  जायेगा  ?  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।

 श्री  बसुदेव  प्राचार्य :  परन्तु  यह  राज्य  सभा  के  सभापति  को  दिखाया  गया

 243



 भैहान्यायवादी  को  सभा  में  बलाय  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  4  1989

 भ्ो  बिने्ष  गोस्वामी

 |

 )  :  मैंने  संविधान  के  अनुच्छेद  88  के  अन्तर्गत  हमें  प्राप्त

 अधिकारों  का  प्रयोग  करते  हुए  सभा  में  भारत  के  महान्यायवादी  को  बुलाने की  सूचना दी

 पझ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  सहमत  हूं  ।  मुद्दा  क्या  है

 करी  बिनेद्  गोस्थासी  :  कानूनी  मुद्दा  यह  है  कि  क्या  संसद  को  सरकार  को  यह  कहने  का  अधिकार

 है  कि  वह  प्रतिवेदन  के  उन  दस्ताविजों  को  प्रस्तुत  करें  जिस  पर  चर्चा  आधारित  आखिरकार

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  ओर  कोई  बात  बताईये  ।

 [  प्रमुवाद  ]  ह
 विक्श

 ॥॒
 भरी  बिनेश  गोस्वासो  :  आपने  विनिर्णय  दिया  है  कि  यही  एकमात्र  प्रतिवेदन  इस  कानूनी  मुद्दे

 को  मैं  महान्यायवादी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कार्यंपालिका  उत्तरदायी  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  इसी  लिये  है  ।

 )

 ]

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  खत्म  हो

 ]

 अब  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं***

 श्री  बिनेश्ष  घोस्थामो  :  मैं  आपके  विनिर्णय  को  चुनौती  नहीं  दे  रहा  मैं  का्यंपालिका  की

 बुलाने  के  लिए  संसद  के  मूल  अधिकारों  को  नहीं  बता  रहा  हूं
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  बता  चुका  हूं  कि  मैंने  इसे पढ़  लिया  कोई  दिक्कत  नहीं  है  ।

 आप  क्‍यों  इसे  हर  समय  दोहरा  रहे  हैं  ?

 को  बिनेस  गोस्वामी  :  प्रस्ताव  पर  मतदान  करवाया  जाना

 प्रप्यक्ष  महोबय  :  मैं  भी  यही  कर  रहा  आप  मुझे  ऐसा  करने  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मैं  ऐसा  ही  कर

 रहा  हू  ।

 जी  इन्बंजोत  गुप्त  :  लेकिन  आपका  निर्णय  गृह  मंत्रो  द्वारा  यह  कहू  कर  प्रभावित  नहीं
 किया  जाना  चाहिए  कि  यदि  महान्याथवादी  को  यहां  बलाया  जायेगा  तो  आपका  विनिर्णय  बदल

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  से  भी  प्रभावित  नहीं  हो  रहा  हूं  ।  मैं  इसे  सदन  पर  छोड़ता  हूं  क्योंकि
 अब  यह  सदन  की  सम्पत्ति

 )

 कि

 भो  इसे  गुप्त  :  उन्हें  क्यों डर  है  कि मेहान्यायवादी  आपके  बिंनिर्णय  को  प्रभावित  कर

 7?  ॒
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 ।4  भहास्यायवादो  को  सभा  में  जुलाथे  जाने  के  बारे  में  प्रस्ताव
 ः

 महोदय  :  मुझे  नहीं  मालूम  |  कुषया जेठ  जाईये  ।

 श्री  इनाजोत  गुप्त  :  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  ।

 प्रध्यक्ष  महोब०  :  मैं  किसी  को  परीक्षा  तही  ले  रहा  और  न  हो  मैं  चाहता  हूं  कि  संसद  की

 परीक्षा  ली  यह  ठोक  है  ।

 प्रो० मथ  वंडबते  :  उन्होंने  इसे  गम्भीरता  से
 नहीं  लिया  है  ।

 अत  चना  ऑन  जन  न  eee  जज  अानक  अी  नीम  सनक  तक  स

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  आपका  कोई  प्वाइंट  है  ?  बीलिये  जाँपेको  कया  कहना है  ?

 [  प्रमुवाद ]
 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  आपने  कल  विनिणंय  दिया  परन्तु  आज***

 ु
 झ्रध्यक्ष  महोबय  :  आप  क्‍या  कहना  चाहते  आप  बात  बताइये  ।

 ]

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हम  स्पष्टीकरण  चाहते **

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  मैंने  सुन  लिया  ।  कोई  नई  बात  बताईये  ।

 ]
 भ्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  महोदय  आपके  विनिर्णय  के  बारे  में  नहीं  परन्तु  उन  दस्त।वेजों  को

 देखने  के  लिए  संसद  के  निहित  अधिकारों  के  सम्बन्ध  में  जिसके  आधांर  पर  बह  प्रतिवेदन  तंयार  किया
 गया

 |

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  मैंमे  देख  लिया  अब  बिना  मतलब  के  वक्‍त  जाया  कर  रहे

 ]
 श्री एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  जानना  चाहता  क्या  उन  दस्तावेजों  का  उल्लेख  किये  बिना  सदन

 द्वारा  कोई  भी  चर्चा  अथंपूर्ण  होगी  |  महान्यायवादो  से  हम  कतिपथ  स्पष्टीकरण  चाहते

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  महान्यायवादी  को  इस  पर  अपनी  सुविचारित  राय  देने  के  कि  क्‍या
 अब  तक  सभा-पटल  पर  रखे  गये  ठक्‍कर  आयोग  के  दस्ताबेजों  जेसाकि  सरकार  ने  दावा
 किया  पूर्ण  प्रतिवेदन  माना  जाये  या  सभा  में  बुलाने  का  संकल्प  करती
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 लोक  सभा  में  मत-विमालन  हुप्ना

 सत-विमाजन  शंख्या  2  12.29  भ०  १०

 पक्ष  में

 श्री  चरमजीत  सिंह

 अब्दुल  श्री

 श्री  बी  ०  एस०  कृष्ण

 श्री  बसुदेव

 श्रो  सुरेश

 श्रो  मेथा  सिंह

 श्री  इन्द्रजीत

 श्री  दिनेश

 घोष  श्रीमती  विभा

 श्री  सोमनाथ

 श्री  संफुद्दीन

 श्री  एच०  ए०

 श्री  भद्दे  श्वर

 भ्री  बी०

 श्री  गोपाल  कृष्ण

 प्रो०  मधु

 श्री  अमल

 श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०

 डा०  ए०  के०

 भ्री  आनन्द

 श्री  जी०  एम०

 क्रो  अनिल

 श्री  श्रीराम  मूर्ति

 ममृदल  श्री  सेथद

 भी  बिजय  कुमार
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 श्री  सत्यगोपाल

 श्रीमती  गीता

 श्री  बी०  बी  ०

 श्री  सो्डे

 राम  बहादुर  सिंह  भरी

 डा०  सुधीर

 श्री  अमर

 श्री ए०  ज०  वी०  बी०  महेश्वर

 श्री  श्रीहरि

 श्री के०  राम  चन्द्र

 श्री  सी०  जंगा

 श्री  बेजवाड़ा  पपी

 श्री  बी०  एन०

 श्री सी०  माधव

 श्री  एस  ०  जयपाल

 श्री  चरनजीत  सिंह

 श्री  सैयद

 डा०  दत्ता

 श्री
 अजित  कुमार

 श्री  राम  नारायण

 श्री  पी०

 श्री  मुही  राम

 श्री एन०  वी०  एन०

 हम्नान  भरी

 हेत  श्री

 विपक्ष  में

 श्रीमती  मनेम्मा

 श्री  अब्युल  हन्नान
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 अख्तर  श्री

 श्री  जय  प्रकाश

 अब्दुल  श्री

 वेगस  अकबर  जहां

 श्री  के०  ज े०

 श्री  एम  ०

 श्री

 श्री  जगदीश

 श्री  गुलाम  नबी

 श्री  पी०  ए०

 श्री  चनेया

 श्री

 कांबले  भरी  अरविन्द  हुलसीराम

 प्रो०  मिजिनलंग

 श्री  गंगाधर  एस ०
 श्री  के ०

 श्री  पी०  आर०

 प्रो  पी०  ज े०

 श्री  पी  ०

 4  1989,
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 श्री  एच०  एन०  नन्‍्जे

 श्री  तरुण  कान्ति

 श्री  नरेश  चन्द्र

 श्रीमती  विद्यावती

 श्रीमती  एम०

 चन्द्राक  श्री  चन्दू  लाल

 चन्द्रेश  श्रीमती

 श्री  अशोक  शंकरराव

 भी  ए०

 श्री  ईश्वर  भाई०  के०

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  कादम्बुर

 श्री  कम्मोदी लाल

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 जेनुल  श्री

 श्री एम०  एल०

 ठक्क  श्रीमती  ऊषा

 श्री  राधाकांत

 श्री  एन  ०

 डा०  जी०  एस «०

 तपेश्वर  श्री

 श्री  साइमन

 प्रो०  के०  के ०

 श्रीमती  ऊषा  रानी

 डा०  चन्द्र  शेखर

 श्री  भाऊसाहिब

 श्री  हुसेन
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 दलबीर  श्री

 श्री  अजीत  सिंह

 श्री  सुदर्शन

 दिग्विजय  श्री

 श्री  शरद

 श्रीमती  शीला

 श्री  सन्‍्तोष  मोहन

 श्री  मुरली

 श्री  शांति

 नवल  श्रीमती  सुन्दरवती

 श्री  पी०

 श्री  शांताराम

 श्री  डी०  क े०

 श्री  चन्द्र  मोहन  सिंह

 श्री  अरविन्द

 श्री  सल्यनारायण

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  यू०  एच०

 श्री  राम  प्यारे

 प्रो०  नारायण  चम्द

 श्री  दामोदर

 श्री  उत्तमराव

 श्री  प्रकाश  वी०

 श्री  बालासाहिब  विखे

 श्री  वीरेन्द्र

 पाणिग्र  श्री  श्रोबल्लभ

 श्री  फेशवराव

 श्री  वक्‍कम
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 श्री  बनवारी  लाल

 डा०  पी०  बल्‍लल

 कुमारी  ममता

 श्री  एल०

 श्री  टी०

 श्री  जी०  एस०

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी

 बीरेन्द्र  श्री

 श्री  नरेन्द्र

 बूटा  सरदार

 श्री  अनवारी  लाख

 श्री  मनो  रंजन

 श्री  एच०  के  ०  एल  ०

 भरत  श्री

 श्री  रघुनन्दन  लाल

 श्री  परसराम

 श्री  हरेन

 श्री  दिलीप  सिंह

 श्री  नरसिंह

 मनोरमा  श्रीमती

 श्री  धर्मपाल  सिंह
 अम्िक  आग  उ>छसल्लक जक्भर्ण

 श्री  बंजमोहन ज€६६8॥  3।  जताहत

 श्री  बाई०  एस  ०

 महाबीर  भ्री

 भ्री  एम०

 भ्री  उमाकान्त

 भरी  नित्यानन्द
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 श्री  शाम  नभीना

 श्री  श्रीपति

 डा०  प्रभात  कुमार

 श्री  जाज॑  जोसफ

 श्री  हरुभाई

 मोतीलाल  श्री

 श्री  बलराम  सिंह

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद

 श्री  के०  एच०

 प्रो  एन०  जी०

 रणवीर  श्री

 श्री  सोमनाथ

 श्री  भोला

 राज  करन  श्री

 राजहंस  डा०  गौरी  शंकर

 श्री  अमर  सिंह

 श्री  उत्तम

 राम  अवध  श्री

 रामपाल  श्री

 राम  श्री

 श्री  रामदेव

 श्री  के०  एस०

 श्री  जे०  चोक्का

 श्री  जे०  बेंगल

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  वी०  कृष्ण

 भरी  नवीन

 4  1989  .
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 श्री हरीश

 श्री  आाशुतोष

 श्री  वांगफा

 श्री  पूनमचन्द  मीठाभाई

 श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसिहराज

 वी  श्री

 श्री  गिरधारीलाल

 ‘  शंकर  श्री ह

 झंक  श्री बी  ०

 प्रो०  निर्मला  कुमारी

 श्री  चिरंजी  लाल

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  मती

 शिवेन्द्र  बहादुर  श्री

 श्री  सलीम  आई०

 श्रीनिवास  श्री  वी०

 श्री  आशकरण

 सनन्‍्तोष  कुमार  श्री

 ु  श्री  पी०  एम०

 श्री  काली  चरण

 सत्येन्द्र  श्री
 '

 श्री  वसंत

 श्री  एस  ०
 £
 7"  श्री  एन०  टोम्बी गा

 श्री  प्रसाद  ::

 श्री  कृष्ण  प्रताप

 श्री  लाल  विजय  प्रताप

 भरी  एस०  डी०
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 श्री  के०  पी ०

 श्री

 श्रीमती  इन्दुबाला

 सुखबन्स  श्रीमती

 श्री  एन०

 श्री  रामप्यारे

 सुरेन्द्रपाल  श्री

 श्री  के०  डी ०

 श्री  नरसिंह

 श्री  अनन्त  प्रसाद

 प्रो०  सैफुद्दीन

 श्री  मानक्राम

 स्वामी  प्रसाद  श्री

 श्री  आर०  एस०

 श्री  पी  ०

 हरपाल  श्री

 पक्ष में  :  50

 बिपक्ष में  :  185

 प्रस्ताव  धस्बोकृत  हुआ  ।

 )

 4  1959

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  के  अध्याधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  निम्नलिखित  है  :--

 झधष्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पन्नों  को  लेते  हैं  :  श्री  बूटा  सिंह

 श्री  शांताराम  नायक  :  मैंने  श्री  जयपाल  रेड्डी  द्वारा  कल  अध्यक्षपीठ  का  आदेश  मे
 मानने  पर  उनके  विदद्ध  विशेषाधिकार  की  सूचना  दी  उन्होंने  कहा  है  कि  वहू  आपके  विभि्ंव  से

 सहमत  नहीं  होंगे  । इस  तरह  से  उन्होंने  आपको  धमकी  दी  है'*ਂ

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  देखेंगे  ।  जयपाल  जी से  पूछेंगे  ।

 2354

 )



 ५
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 डा०  सुधीर  राय  :  उड़ीसा  महाविद्यालय  और  विश्वविद्यालय  के  अध्यापक  बोट
 क्लब  पर  धरने  पर  बैठे  उन्हें  नये  वेतत  सान  के  लाभ  नहीं  मिल  रहे  )

 धप्यक्ष  महोबय  :  यह  राज्य  का  विषय

 )

 भरी  रास  मगोना  सिर  :  अध्यक्ष  जी  31-3-89  को  उत्तर  प्रदेश  और  नेपाल
 के  बार्डर  पर  मरचाहवां  गांव  जो  देवरिया  जिले  का  आखिरी  गांव  वहां  जंगल  पार्टी  ने  गांव  वालों

 को  इकट्ठा  करके  तेरह  आदमियों  को  गोली  से  उड़ा  दिया  ।  उस  पार्टी  ने  कोरी  जाति  के  लोगों  को  मारा

 अधिकांश  यादव  ही  जंगल  पार्टी  में  हैं  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  यह  स्टेट  का  मामला  है  ओर  स्टेट  सब्जेक्ट

 क्री  राम  सगोता  मिथ  :  यह  अंतर्राष्ट्रीय  मामला  वहां  पर  जंगल  पार्टी  का  आतंक  है  ।

 सर०प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 बर्ष  के  लिये  गृह  मंज्ञालय  को  हमुदातों  को  विस्तृत  सांगें
 तथा  बर्ष  के  लिये  गह  मंत्रालय  विधान  मंडल  बाले

 संघ  राज्य  को  प्रमवानों  को  विस्तत  मांगें  )

 शह  मंत्री  श्रूटा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 *  सभा  पटल  पर  रखता  हैं  :--

 )  गृह  मंत्रालय  की  वर्क  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें  (  खंड-एक )
 [  प्रंचालय  में  रखा  देलिये  संख्या  एल०  नहीं  हैं) की  ]

 गृह  मंत्रालय  संघ  राज्यक्षेत्र  जहां  विधानमण्डल  नहीं  की  वर्ष  1989-90  9-90  की
 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगें  )

 भें  रखा  वेलिये  संश्या  एल०  टी०  -7  669/89 ]

 *निम्नलिखित  सदस्यों  ते  भी  अपने  मत  दिये

 पक्ष  में  :  सवंश्री  एच०  एम०  ज॑नुल  पी०  पेंच।लैया  और  अताऊरंहमभान

 विपक्ष  में  :  भरी  दिग्विजय  डा०  बी०एल०  श्री  जुझार  श्री  बापूलाल
 श्री  मवन  पांडे  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  '
 &  णेप्रैलौी  1989

 नेशनल  बाईसिकल  कारपोरेशन  प्राफ  इंडिया  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के
 कार्यकरण  की  सरकार  हारा  समीक्षा  ध्ादि

 उस्ोग  घंत्री  जे०  बेंगल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रथता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  शैन्तगंत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 नेशनल  बाइसिकल  का  रपोरेशन  आफ  इंडिया  बम्बई  के  कई  1$8  7-88
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 ह

 नेशनल  बाइसिकल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  अम्बई  कई  वर्ष
 1987-88  का  वार्थिक  लेखापरीक्षित  लेख  तथा  उन्र  निंक॑त्र
 महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  चर

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--7675/89  ]  जज

 कोल  इंडिया  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  को  सरकार
 हारा  समीक्षा  झादि  ५

 ऊर्जा  मंत्री  वसम्त  :  श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ  की  ओर  से  निम्नलिब्नित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथो  अंग्रेजी  :--

 -  कोल  इंडिया  लिमिटेड  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 कोल  इंडिया  कलकत्ता  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखं  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा-प  रीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ]

 उच्योग  प्रोर  बितियसन  )  प्रधिनियम  के  अंतर्गत  प्धिसुचना

 उद्योग  मंत्रालय  में  स्‍क्‍्लोशझ्चोगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  ्रणाचसम )
 मैं  उद्योग  और  1951  की  धारा  की

 '  उपधारा  क े.
 अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  172  जो  3  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  30  1988  की  अधिसूचना  संसद्या  का०  आ०  629  में  कतिपय
 .  संशोधन  किये  बये  हैं  तथा  जिसके  द्वारा  लक  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  कतिपय  वस्तुओं  को  धौरक्षण  किया

 गया  आरक्षित  वस्तुओं  की  सूची  में  से  कतिपय  वस्तुओं  को  हुटाथा  गधा  है  तंथॉ  सूची  में  कतिपय  वस्तुओं
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 के  नाम  बदले  गये  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 भें  रखा  वेलिये  संक्या  एल०  दो ०---7677/89  ]

 झ्णिल  मारतोय  सेवा  श्घितियस  1951  तथा  प्रशासनिक  झधिकरण  हधिनियम  1085  के
 अंतर्गत  प्रणथिसूचना  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  को  वर्ण  1989-90

 की  ध्न॒दानों  को  विस्तृत  केल्श्रीय  मष्डार  सरकारी
 उपभोक्ता  सहकारों  सोसाइटी  नई  बिल्ली  के  ब्  1987-88

 के  कार्यकरण  की  सभोक्षा  के  बारे  में  बाविक  लेखा
 परिक्षित  लेखे  तथा  विवरण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  में  श्री  पी०  बिदम्वरम  की  ओर  से
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  —

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  कीं  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--

 भारतीय  वन  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  संशोधन

 19४9,  जो  22  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  117  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तीसरा  संशोधन  1989,  जो (
 Lard,  1989  के  भारत  के  राजपतन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 336  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  नियतन  )  दूसरा  संशोधन

 1989,  जो  3  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सा०का०नि०  340  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  दूसरा  संशोधन  1989,  जो
 2  1989  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 341  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सा०का०  नि०  35]  जो  10  1989  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  अरुणाचल  प्रदेश--गोवा  --  मिजोरम  राज्यों
 तथा  संध  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  एक  भारतीय  वन  सेवा  काडर  गठित  किया  गया

 है  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  भारतीय  वन  सेवा  काड  र  उत्सादित  किया  गया

 भारतोय  वन  सेवा  की  सदस्य  संख्या  का  दूसरा  संशोधन
 1989,  जो  10  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०का०नि०  352  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  संशोधन  1989,  जो  10  1989  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संद्या  सा०का०नि०  353  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संस्या  एल०  हो ०---7670/89  )
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 संतोष  मोहन  देव ]

 (2)  प्रशासनिक  अधिकरण  1985  की  घारा  37  की  उपंधारा  (1)  कै  अन्तगंत
 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  और
 सेवा  की  संशोधन  1989,  जो  22  1989  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  120  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संह्या  एल०  टो  ०  --7671/89  ]

 (3)  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  की  वर्ष  1989-90  की  अनुदानों  की  विस्तृत
 मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  वेखिये  संह्या  एल०  ]

 (4)  केन्द्रीय  भण्डार  सरकारी  कर्ंचारी  उपभोक्ता  सहकारीं  सोसाइटी
 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  भण्डार  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  सोसाहटी
 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रस्षालय  में  रख  गये  ।  वेलिये  संह्या  एल०  ]

 रिहैबिलिटैेशन  ५्लांटेशन्स  लि०  ,  पुनालूर  के  ब्  1987-88  के  कार्यकरण  को
 सरकार  द्वारा  समोक्षा  तथा  बादविक  प्रतिवेदत  झावि

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :  --
 कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संसक रण  )  :--

 )  रिहैबिलिटेशन  प्लांटेशन्स  पुनालूर  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 रिहैबिलिटेशन  प्लांटेशन्स  पुनालूर  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक
 लेखाप  रीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिश्वित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रश्ने  में हुए  विलम्ब  के  कारण

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०

 -_

 पाक
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 12.92  स०प०

 प्रावककलन  समिति

 शौर  प्रतिवेवन

 हो  ब्राशुतोध  साहा  :  मैं  निम्नलिखित  प्रतिबैदन  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 संचार  मंत्रालय  विभाग  क्षेत्रों  में  डाक  सेवाओं  के  संबंध  में  प्रावकलन
 समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर सरकार
 द्वारा  की  गई  कायंबाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )

 संचार  मंत्रालय  विभाग  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सेवाओं  के  संबंध में
 प्रावककलन  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों
 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 12.3 23  म०प०

 दिल्‍ली  उच्च  म्यायालय  में  जमा  करने  क ेलिए  आकस्मिक  निधि

 में  से  धन  राशि  निकालने  के  बारे  में  वक्तव्य

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  अनुपालन
 मामला  5  8/8  8  बहीद  एवं  अन्यਂ  बनाम-संघ  सरकार  में  पारित  दिनांक  30-1-1989

 के  आदेश  के  अनुपालन  में  उक्त  स्यायालय  में  दिनांक  9-4-1989  तक  जमा  कराने  के  लिए  आकस्मिक

 मिप्नि  से  का  अग्निम  मांगा  जा  रहा  बजट  में  सं  ०-44  के  अन्तगंत  इस

 अप्रत्याशित  प्रभारित  ब्यय  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  जा  सका  तथा  वर्ष  1988-89  के  लिए

 पूरक  मांग  के  अन्तिम  बेच  में  इसे  शामिल  करने  का  समय  नहीं

 दिल्‍ली  उच्च  स्यायालय  ने  सरकार  के  विरुद्ध  अपने  निर्णय  में  कहा  कि  विस्थापित  व्यक्ति  पुनर्वासन
 अधिनियम  1948  के  अन्तगंत  भूमि  अधिग्रहण  के  लिए  अपनाई  गई  कार्य  विधि  दोष

 पूर्ण  ब  अमास्य  थी  ।  विभाग  ने  पहले  ही  उक्त  आदेश  के  विरुद्ध  डिवीजन  बेंच  के  समक्ष  अपील  दायर  कर

 दो  है  जिछ  पर  अभी  निर्णय  होना  तथापि  न्यायालय  ने  निदेश  दिया  है  कि  अपील  के  बावजूद

 आक्ञुप्ति  राधि  9-4-1989  तक  न्यायालय  में  जमा  कराई  इसलिए  आकस्मिक  निधि  से
 की  राशि  निकलवाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 12.33%  3  स०  Go

 खंडोगढ़  विक्षुब्ध  क्षेत्र  विधेयक *

 गृह  संधी  बूटा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  चंडीगढ़  विक्षुब्ध  क्षेत्र

 *दिमांक  4-4-89  के  भारत  के  असाधारण  भाग  खण्ड  दो  में  प्रकाशित  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  4  1989
 डफटलफ

 बूटा  लिह ]
 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 भ्रध्यक्ष  महोबय  :  प्रश्न  यह  है  :  -

 चंडीगढ़  विज्लुब्ध  क्षेत्र  1983  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ना  ।

 सरदार  बूटा  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 अन्‍---+  कम  re  ले  बने  9  नम  4.  ०

 न्‍  सर»  अभरनम«+

 झ०्प०

 नियस  377  के  अधीन  मामले

 बिहार  में  एक  प्रायुध  का  रखाना  खोले  जाने  को  प्रावदयकता

 भरी  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  अध्यक्ष  बिहार  अपनी  खनिज  संपदा  के  लिए
 संपूर्ण  भारत में  प्रसिद्ध  पूरे  का  41  प्रतिशत  खनिज  छोटा  नागपुर  के  इलाक ेसे  निकाला

 12.34  स०ण्प०

 न्नरद  दिध  पीठासोम  हुए  ]

 जाता  है  और  यूरेनियम  जेसा  दुलंभ  बिहार  के  इसी  पठारी  इलाके  में  पाया  जाता

 नागपुर  के  इसकी  बरसाती  नदियां  ओर  दूसरी  प्राकृतिक  उपलब्धियां  देशहित  में  बहुत  ही
 उपयोगी  चतरा  संसदीय  क्षेत्र  एक  ऐसा  इलाका  जो  हर  दृष्टिकोण  से  पिछड़ा  हुआ  है  तथा
 धघनधोर  गरीबी  को  पीड़ा  झेल  रहा  जबकि  इसे  रत्नगर्भां  कहा  जा  सकता  सामरिक  आयुधों
 के  उत्पादन  के  दृष्टिकोण  से  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  आर्डिनेंस  फंक्टरी  के  लिए  यह  सर्वथा  उचित  केन्द्र

 बगल  में  ही  नी  एवं  अमझर  नदियां  निरन्तर  जलल्लोत  का  माध्यम  इसलिए  भायुध  के
 कारखाने  को  लगाने  में  इसकी  उपयोगिता  बहुत  इस  इलाके  की  गरीबी  और  लोगों  की  आर्थिक
 विवशता  को  देखते  हुए  तथा  श्रमशक्ति  की  प्रचुरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयुध  फेक्ट्री  के  लिए  यह
 स्थान  सर्वथा  उपयुक्त  एवं  उपयोगी  उल्लेब्वनीय  है  कि  सर्वे  विभाग  द्वारा  इसका  निरीक्षण  भी  हो
 चुका

 अस्तु  वर्णित  परिस्थिति  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  चतरा  में  आयुध  कारखाना  स्थापित
 किया
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 नई  दिल्‍ली  से  डिब्रूगढ़  के  लिए  तथा  डिब्रृगढ़  से  नई  दिल्‍लो  के  लिए
 संधी  विमान  सेवा  बहाल  किये  जाने  तथा  डिब्रगढ़  से  लोलाबाड़ी  हवाई  सडड

 को  वायुदृत  सेवा  हारा  जोड़े  जाते  को  क्‍्रावश्यकता

 क्री  बांगफा  लोवांग  पूर्व  )  :  देश  के  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  इण्डियन  एअर  लाइन
 की  सीधी  सेवाओं  के  माध्यम  से  संघ  की  राजधानी  से  जुड़ी  हुई  भौर  जहां  किसी  राज्य  की
 राजधानी  को  संघ  की  राजशानी  से  जोड़ना  सम्भव  नहीं  तो  संबंधित  राज्य  के  किसी  बड़े  शहर  नगर
 से  संघ  की  राजधानी  को  त्ीघे  जोड़ने  फ्री  व्यवस्था  की  गयी  किस्तु  दुर्भाग्य  न  तो  अरुणाचल  की
 राजघानी  अर्थात्‌  इटानगर  न  ही  राज्य  का  कोई  अन्य  नगर  इण्डियन  एअरलाइन  के  द्वारा  दिल्ली  के
 साथ  सीधे  संयोजित  किया  गया  है  ।  इस  युग  में  जब  कोई  व्यक्ति  विश्व  के  किसी  भी  भाग  में  एक  ही
 दिन  में  पहुंच  सकता  है  ।  ओर  नई  दिल्‍ली  से  अ6णाचल  प्रदेश  पहुंचने  में  दो  दिन  लगते  इटानगर  में

 आधनिक  विमानपत्तन  बनाने  की  एक  जबरदस्त  और  उचित  मांग  को  पूरा  करने  के  पक्ष  में  अब  तक
 विचार  नहीं  किया  गया

 स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कदम  उठाने  के  स्थान  पर  प्रत्येक  सप्ताह  में  जो  कि
 अरुणाचल  प्रदेश  का  समीपस्थ  विद्यमान  विमानपत्तन  तक  प्रत्येक  सप्ताह  में  3  दिनों  की  चालू
 उड़ानों  को  भी  हटा  लिया  गया  जिससे  अरुणाचल  के  लोगों  के  कष्ट  बढ़  गए  इसलिए  मैं  संघ
 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे जब  तक  इटानगर  में  एक  आधुनिक  विमान  पत्तन  बन  नहीं  जाता  तब
 तक  नई  दिल्‍ली  से  डिब्रूगढ़  तक  अरुणाचल  प्रदेश  की  3  दिनों  की  सीधी  उड़ानों  तथा  डिब्रूगढ़  स ेइटानगर
 के  समीपस्थ  विमानपत्तन  लीलाबाड़ी  विमानपत्तन  की  वायुद्ृत  की  संपोजक  उड़ानों  को  दुबारा  तुरन्त
 आरम्भ

 फंजाबाद  शहर  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोल
 जाने  को  प्रावश्यकता

 हरी  निर्मल  खब्ो  :  शहर  फैजाबाद  (3०  एक  मण्डलोय  मुख्यालय  हंते  हुए
 भी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  अच्छे  स्कूलों  के  अभाव  का  सामना  कर  रहा  कंटोंमेंट  क्षेत्र  में  एक  केन्द्रीय
 विद्यालय  जो  कार्यरत  वह  रक्षा  क्षेत्र  क ेकर्मियों  की  आवश्यकताओं  को  ही  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 नहीं  शहर  में  रहने  वाले  हजारों  सरकारी  कमंचारियों  व  अन्य  नागरिकों  के  सामने  बच्चों  की  शिक्षा
 के  लिए  मौजूदा  शिक्षा  संस्थाओं  में  बच्चों  को  प्रवेश  दिला  पाना  असम्भव  सा  होता  जा  रहा  अतः
 इस  ब्रात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  शिक्षा  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  स्थापना  के  मापदण्डों  के

 अनुसार  अभी  फ़ेजाबाद  शहर  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोला  जा  सकता  निवेदन  है  कि  मंत्रालय

 शहर  फैजाबाद  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालथ  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  करे  ।

 उत्तर  बिहार  में  पहलेजा  घाट  पर  एक  रेल  पुल  का  निर्माण  किए  जाने
 को  झ्ावश्यकता

 कृष्ण  श्रताप सिह
 :  बहार  प्रान्त  दो  भागों  में  बंटा हुआ  गंगा  नदी  के
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 कृष्ण  प्रताप  सिह  ]

 उत्तरी भाग  को  उत्तर  बिहार  में  जाना  जाता  एक  बहुत  बड़ा  भाग  यंगा  नदी  के  कारण  राजधानी
 से  अलग-अलग-सा  पटना  आने  के  लिए  रेल  मार्ग  की  कोई  सुविधा  नहीं  गांधी  सेतु

 बनने  के  पूर्व  स्‍्टीमर  से  आना  पड़ता  अभी  सड़क  से  आना  पड़ता  पहलेजा  घाट  पर
 रेल  पुल  बनाने  की  मांग  बहुत  दिनों  से  चल  रही  इस  वर्ष  उम्मीद  थी  कि  रेल  बचट  में  इसका
 प्रावधान  किया  जायेगा  ।  परन्तु  ऐसा  सम्भव  न  हो  सका  है  ।

 आग्रह  है  कि  पहलेजा  घाट  पर  एक  रेल  पुल  का  निर्माण  किया  जिसका  सर्वेक्षण

 हो  चुका

 फास्फंटिक  उजं रक  संयंत्र  को  चारो  इकाइयों  को  निर्वाभ  रूप  से  चलाये  जाने  के

 लिए  फास्फटिक  प्रम्ल  का  पर्याप्त  सात्रा  में  श्रायात  किये
 जाने  को  झ्ावदयकता

 [  प्रमुवाद ]
 को  लक््म्ण  सलिक  :  फास्फेटिक  उर्वरक  संयंत्र  अपनी  फास्फेटिक  एसिंड  का

 कच्चा  माल  विदेश  से  आयात  करता  इस  कच्चे  माल  को  बहुत  कमी  है  ।  उचित  समन्वय  के  अभाव

 में  पारादीप  की  मांग  के  अनुरूप  कछ्चा  माल  आयातित  नहीं  किया  जा  रहा  उसके  पा
 4  में  से  3  यूनिटें  बन्द  हो  गई  केवल  एक  यूनिट  :0  मीट्रिक  टन  ए०  डाई-अमोनिया

 फास्फेट  का  उत्पादन  कर  रहा  यदि  स्थिति  ऐसी  ही  बनी  रहती  है  तो  बहुत  से  विशेषतः
 गरीब  कामगार  वेरोजगार  हो  इस  संकट  की  इस  स्थिति  को  रोकने  के  लिए  मैं  सरकार से

 अनुरोध
 करता  हूं  कि  वह  फास्फेटिक  एसिड  की  सप्लाई  के  लिए  सम्बन्धित  देश  से  तुरन्त  सम्पर्क  स्थापित

 करें  ताकि  संयंत्र  की  चारों  यूनिटों  का  संचालन  आरम्भ  हो  जाये  और  संकट  दूर  हो  जाये  ।

 कानपुर  में  एक  दूरदर्शन  केल्तर  स्थापित  किये  जाने
 को  प्रावश्यकता

 श्री  जगदीश  प्रवस्थो  :  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  नियम  377  के

 अधीन  सरकार  को  निम्न  सूचना  देना  चाहता  हूं  ।

 कानपर  उत्तर  प्रदेश  का  ही  अपितु  पूरे  भारतवर्ष  का  एक  महत्वपूर्ण  शहर
 भोगोलिक  तथा  जनसंख्या  के  दृष्टिकोण  से  इस  शहर  के

 महत्व  को  नजरन्दाज  नहीं  किया  जा  सकता  वहां  की  सभी  स्थितियों  को  यदि  ध्यान  में  रखें  तो

 यह  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  भारत  की  इस  ओद्योगिक  महानगरी  में  एक  दूरदर्शन  कैन्द्र  का  न

 शहर  तथा  वहां  के  निवासियों  के  साथ  भेदभाव  यदि  कानपुर  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित

 कर  दिया  जाए  तो  इससे  कानपुर  निवासी  ही  नहीं  वरन्‌  आसपास  के  जनपदों  जंसे
 फर्र्वाबाद  आदि  के  लोग  भी  लाभान्वित  होंगे  तथा  उस  सारे  क्षेत्र  के बिकास

 को  एक  नई  दिशा  लोगों  का  सांस्कृतिक  उत्थान  होगा  तथा  कृषि  से

 सम्बन्धित  एवं  अन्य  देनिक  जानकारियाँ  भी  सुलभ  रहेंगी  ।

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  आगामी  आठवीं  पंचवर्षीय  योथना  में  कानपुर  में

 262



 14  1911  केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )

 एंक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  नादय  नई  दिल्‍ली  के  कार्यकरण  को  जांच  किए
 जाने  को  प्रावदयकता

 भी  हसतान  मोल्लाह  :  राष्ट्रीय  नाट्य  नई  देश  में

 नाट्य  कार्भिकों  के  प्रशिक्षण  के  क्षेत्र  में  एक  प्रमुख  संस्थान  इस  समय  पूरे  देश  से
 कुल  54  छात्र  तीन

 वर्षीय  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  में  अध्ययन  कर  रहे  हैं  ।

 सकल  के  छात्र  19  1989  से  हड़ताल  पर  हैं  ओर  चार  छात्र  29  1989  से
 अनिश्चित  काल  के  लिए  आमरण  अनशन  पर  छात्रों  की  मुख्य  मांगें  स्कूल  के  विद्यमान
 शैक्षिक  ढांचे  का  पुनगंठन  स्कूल  के  प्रथम  वर्ष  के  एक  जो  गलत  शैक्षिक  प्रणाली

 का  शिकार  को  स्कूल  में  दुबारा  वापिस  लेना  और  एक  जो  संस्थान  में  शैक्षिक

 वरण  को  कथित  रूप  से  खराब  कर  रहा  के  विदद्ध  एक  उच्चस्तरीय  जांच  ।

 विद्यमान  शैक्षिक  जिसमें  प्रवेश  समय  अध्ययन  पद्धतियां
 और  मूल्यांकन  प्रणाली  शामिल  के  सम्यक्‌  रूप  से  पुनगंठन  की  आवश्यकता  है  ताकि  हसे  साथ्थंक

 बनाया  जा  सके  और  शैक्षिक  ढंग  से  रचनात्मक  बनाया  जा  पिछले  कई  वर्षों  से  ऐसी

 कार्यवाही  की  मांग  बार-बार  किए  जाने  के  बावजूद  भी  अब  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई

 प्राधिकारियों  ओर  छात्रों  के  बीच  सम्बन्ध  बिगड़ते  जा  रहे  जिसका  परिणाम  यह

 ग्यपूर्ण  स्थिति  है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  छात्रों  तथा  संस्थान  के  हित  के  लिए  आगे  बढ़ें  और
 छात्रों  की उचित  समस्याओं  का  समाधान  करे  ताकि  संस्थान  राष्ट्र  की  बेहतर  ढंग  से  सेवा  कर  सके  ।

 प्राम्भ्र  प्रदेश  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोम  प्रणाली  के  कार्यकरण  में  सुधार
 किये  जाने  को  आवश्यकता

 झो  ए०  जे०  बी०  बो०  महेश्वर  राव  :  आन्ध्न  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्र
 प्ैं  टेलीफोन  केन्द्र  उचित  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  ।  इस  कारण  उपयोगकर्ताओं  को  बहुत  समस्या

 हो  रही  इसलिए  संघ  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  डायलिग  प्रणाली  की  संस्थापना
 करने के  द्वारा  आन्प्न  प्रदेश  में  टेलीफोन  प्रणाली  के  कायंक्रम  में  सुधार  करे  ।  अमालापुरम  संसदीय  चुनाव
 जेत्र  के  इन  क्षेत्रों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  भी  दी  जानी  चाहिए  |

 12.44  भ०  १०

 केर्त्र-रांज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेवन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )

 समापति  महौदय  :  अब  हम  अगले  विषय पर  बात  अर्थात्‌  30  1989  को  श्री

 बूटा  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव के  संबंध में  आगे  विचार  ।  श्री पी०  कुलनदईवेलू  भाषण दे  रहे  थे  ।  वे
 अपना  भाषण  जारी  रथ  सकते
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 केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  (  4  1989
 खिन  ससअ  ो8सचस

 हि
 थरीपो०

 कूलतदईवेलू  (  गोबिचेट्टिपालयम  )  :
 शुक्रवार

 को  मैं  कुछ  राज्यों  के  मुख्य
 मंत्रियों  द्वारा  शक्ति  के  दुरुपयोग  के  संबंध  में  बोल  रहा  25  1989  को  तमिलनाडु  विधान
 सभा  में  उपद्रव  हुआ***  )

 थी  एन०  बो०  एन०  सोमू  :  सभापति  श्रीमान  वे  हमेशा  यहां  पर
 तमिलनाडु  विधान  सभा  के  मामले  घसीट  लाते  उस  दिन  भी  मैंने  इसका  पूरा  विरोध  किया
 यह  बिल्कुल  असंगत  बात

 भरी  पो०  कुलनवई  बेल  :  संगत  श्रीमान  ।

 समापति  महोवय  :  इसे  इतना  ही  संदर्भित  करें  जितना  इसका  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट
 के  साथ  संबंध  उससे  ज्यादा  विस्तार  में  मत  जाइए  ।

 क्रो  पोौ०  कुलनवईवेलू  :  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  तमिलनाड़  विधान  सभा  में  जो
 उपद्रवका  री  घटना  वह  तमिलनाडु  के  इतिहास  में  एक  काला  धब्बा  है  और  समस्त  रूप  से  देश  के
 हास  में  भी  ।  वास्तव  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  न ेलोक  सभा  पर  टिप्पणी  जब  63  सदस्यों  को
 निलम्बित  कर  दिया  गया  उन्होंने  बताया  था  कि  यह  देश  के  इतिहास  में  एक  काला  धब्बा
 जब  उन्होंने  विधान  सभा  में  29  सदस्यों  से  अधिक  को  निलम्बित  किया  तो  क्या  यह  तम्तिलनाड़
 के  इतिहास  में  काला  धब्बा  नहीं  यही  महोदय  ।  मुख्य  मन्त्री  के  साभने  ही---विपक्षी  नेता  और
 अन्य  विपक्षी  नेताओं  पर  धावा  किया  गया

 थी  एन०  वी०  एन०  सोमू  :  मुख्य  मन्त्री  विधान  सभा  में  धावा  हुआ  था  उनके
 बजट  संबंधी  कागजात  छीन  लिए  गए  थे  और  उनका  चश्मा  तोड़  दिया  गया  एक  भन्‍्त्री  अस्पताल
 में  हैं  और  दूसरे  विधान  सभा  सदस्य  भी  अस्पताल में  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  कुलनदईवेजू  विधान  सभा  की  घटना  का  सारा  विवरण  यहां  मत
 बताइए  ।  यदि  इसका  कोई  संबंध  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  के  किसी  मुद्दे  से  सम्बन्धित  है
 तभी  उल्लेख  करें  ।

 भरी  पी०  कुलनवईबेसू  :  मैं  राज्यों  ओर  केन्द्र  के  बीच  संबंधों  की  बात  कर  रहा  हूं  जो
 पूर्ण  होने  चाहिए  और  राज्यों  ओर  केन्द्र  के  बीच  कोई  तनाव  नहीं  होना  चाहिए  ।

 भो  सो०  साधव  रेड्डी  :  वे  आम  ढंग  से  बता  सकते  किन्तु  उन्हें
 केवल  तमिलनाडु  विधान  सभा  को  ही  संदर्भित  नहीं  करना

 श्री  पी०  कुलन  वईवेलू  :  क्‍यों  नहीं  23  1988  को  इसकी  चर्चा  यहां  पर  हुई
 सभापति  महोदय  :  यदि  आपको  वही  कहना  है  तो  वह  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  से

 संबंधित  होना  चाहिए  ।

 श्री  सो०  माथव  रेह्टो  :  विधान  सभा  में  क्‍या  वह  यहां  पर  चर्चा  का  विषय  नहीं
 झो  पो०  कुलनदईवेसू  :  मैं  मुख्य  मन्त्री  के  रवैये  को  संदर्भित  कर  रहा  मैं  जानना  भाहता

 हूं  कि  क्‍या  केन्द्र  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर  सकता  है  ।

 भ्रो  सी०  माधव  रेड्डी  :  इसका  विधान  सभा  में  हुई  किसी  बात  में  कोई  दखल  नहीं  है  ।

 भी  के०  एस०  राब  :  थशि  वे  केन्द्र  राज्य  के  संबंधों  की  चर्चा  कर  रहे
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 जज  -+++  a

 तो  उन्हें  उन  मुद्दों  का  उल्लेख  करना

 समापति  महोदय  :  केवल  रिपोर्ट  से  संबंधित  मुद्दों  का  ही  उल्लेख  किया  जा  सकता

 भ्रो  पी०  कुलनरईवेलू  :  मेरा  मुद्दा  यह  है  कि  गैर-कांग्रेस-अई  राज्यों  के  मुख्य  मन्‍्त्री  अपने

 नीतिक  हितों  के  लिए  अपनी  शक्तियों  का  दुर्पयोग  कर  रहे  हैं  ।  मैं  यही  कहता  चाहता  हूं  ।  इसीलिए

 तमिलनाडु  विधान  सभा  में  कुछ  उपद्रव  हुआ  मुख्य  मन्त्री  के  सामने  ही  उन्होंने  तमिलनाडु  विधान  सभा
 के  विपक्ष  के  नेता  पर  धावा

 झीो  एन०  वो  ०  एन०  सोमू  :  मुख्य  मन्‍्त्री  पर  धावा  किया  गया  था  ओर  उनका  चश्मा
 तोड़  दिया  गया  बजट  के  कागजात  उनके  हाथ  से  छीन  लिए  गए  )

 समापति  महोबय  :  आप  धटना  से  सीमित  उल्लेख  कर  सकते  हैं  जहां  तक  वे  सरकारिया  आयोग
 की  रिपार्ट  से  संबंधित  किसी  मुह्टे  पर  प्रकाश  डालने  के  प्रयोजन  से  संबंधित  है  ।

 क्री  पी  कुलनदईवेलू  :  महिला  सदस्य  पर  धावा  किया  गया  है  और  विधान  सभा  में

 उन्हें  तंग  किया  गया  )

 हो  एन०  वी०  एन०  सोभू  :  एम०  जी०  आर०  की  शव  यात्रा  में  उन्होंने  महिला  सदस्य  को
 लात  मारी  |  क्‍या  यह  शमंनाक  बात  नहीं  महोदय  ।

 समापति  महोदय  :  उन्हें  अपनी  बात  स्पष्ट  करने  यदि  यह  प्रासंगिक  नहीं है  तो  हम
 देखेंगे  कि  क्या  इसे  कार्यवाही  वत्तांत  में  शामिल  किया  जाए  अथवा  इसमें  से  निकाल  दिया

 क्रो  प्रमर  राय  प्रधान  :  लेकिन  विधान  सभा  के  अन्दर  क्‍या  हुआ  उसकी  यहां
 पर  चर्चा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  यदि  सरकारिया  आयोग  को  रिपोर्ट  से  बात  का  उदाहरण  देना  संगत  है
 तभ्री  मैं  अनुमति  दूंगा  अन्यथा  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 12.49  स०प०

 महोदय  पोठासोन  हुए  )

 क्षो  पो०  कुलनवईबेलू  :  मेरा  प्रश्न  है  कि  गेर-कांग्रेस  शासित  राण्यों  के  मुख्यमंत्री
 अपने  राजनेतिक  उद्देश्यों  क ेलिए  सत्ता  और  पुलिसतंत्र  का  दुरुपयोग  कर  रहे  इसी  कारण  से

 नाडु  विधान  सभा  में  28  1989  को  हिसा  की  घटना  विपक्ष  के  नेता  और  विपक्ष  के  अन्य
 सदस्यों  पर  हमले  किए  गए  ।

 शो  एन०  बो०  एन०  सोसमू  :  मैं  इस  सभा  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा कि
 विधान  सभा  में  विपक्षी  सदस्यों  ने  मुख्यमंत्री  तक  पर  हमला  मुख्यमंत्री  का  चश्मा  ट्ट  गया  तथा
 विपक्षी  सदस्यों  ढ्वारा  उनके  हाथ  से  बजट  पत्र  छीन  लिए  एक  मंत्री  घायल  हो  गया  ओर  वह  अब
 हस्पताल  में  एक  अम्य  द्र०मु  ०क०  का  सदस्य  भी  जरूमी  हो  गया  तथा  उसे  हस्पताल  में  भर्ती  किया
 गया  है  ।  )

 झ्लोपी०  कुलनदईबेल्‌
 :  ए०आई ०  डी०एस०के०  का  एक  दूसरा  विधायक  घायल  हो

 शी  एन०  थो०  एन०  सोमू  :  यह  क्‍या  बात  हुई
 ?

 (  )
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 कैन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  (  -  जारी )  4  :989

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जिस  बारे  में  कहा  है  वह  भी  **

 )

 शभ्रो  एन०बो  ०एम०  सोमू  :  उसी  महिला  सदस्य  पर  एम०जी०आर०  की  अन्त्पेष्टि  के

 समय  हमला  किया  गया  तथा  अम्त्येष्टि  जलूस  के  बाद  उसे  मारा  और  बाहर  निकाल  दिया  वास्तव

 में  बहु  जमीन  पर  लुढ़क  गई  ।  )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।

 )

 क्रो  पी०  कुलन4ईवेल  :  उस  दुर्भाग्यपूर्ण  दिन  सत्तारूढ़  डी०एम०के०  सदस्यों  द्वारा  की
 भई  हिंसा  तथा  उनके  कुटिल  इरादे  अभूतपूर्व  वास्तव  में  देश  में  इसकी  व्यापक  रूप  से  निन्‍्दा  की
 गई  है  ।  न  केवल  विपक्षी  सदस्यों  बल्कि  मेनका  गांधी  तक  ने  इसकी  भत्संना  की  है  उस
 समय  जब  एक  महिला  सदस्य  पर  हमला  किया  उसे  सताया  गया  तथा  तमिलन  ड़  विधान  सभा  में

 कुछ  मंत्री  तो  इस  हृद  तक  चले  गए**ਂ  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बात  पर  आ  जाइए  ।  आप  विधान  सभा  की  कायंबाही  का  जिक्र  न
 प्रश्न  पर  बात  करे  ।

 क्रो  पो०  कुलमवईबेलू  :  इस  सम्बन्ध  में  पूर्वोदाहरण  23  19°8
 को  हमने  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  सन्दर्भ  में  विशेषतौर  पर  अध्यक्ष  की  कायंवाही  के  बारे  में  चर्चा
 की  माननीय  सदस्य  एन०वी  ०एन०  सोमू  ने  भी  यहां  पर  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  अध्यक्ष के
 बरिष  के  बारे  में  बात  कही  थी  ।

 शो  एन०  बो०  एन०  सोसू  :  जी  नहीं  ।  मैंने  कोई  बात  नहीं  कही  ।  )

 भरी  पो०  कुलनदईबेलू  :  मैं  उसे  उद्धत  करता  हूं  ।  मद्रास  में  राजाजी  हाल  में  इनका  एक
 विधायी  दल  कार्यालय  उसी  अध्यक्ष  ने  क्या  )

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  तमिलनाडु  विधान  सभा  पर  चर्चा  के  लिए
 एक  विशेष  प्रस्ताव  लाया  जाना  यह  सभा  उस  पर  बाद  में  भाराम  से  बात  कर  सकती

 क्रो  एन०बो०एन०  सोसू  :  मैंने  उस  दिन  यह  कहा  था  कि  अध्यक्ष  ने  राजाजी  हाल  से  हमारे
 विधायी  दल  का  कार्यालय  हटवा  दिया  है  मैंने  यह्‌  चर्चा  नहीं  की  थी  कि  विधान  श्षभा  में
 क्या  -

 के  उकसाने  पर  तत्कालीन  अष्गक्ष  ने  राजाजी  हाल  से  हमारे  विधायी  बल  का
 कार्यालय  हटवा  मैंने  यहां  पर  विधान  सभा  में  जो  कुछ  उसके  बारे  में  बात  नहीं  की  मैंने

 इतना  ही  उल्लेख  किया  कि  हमारे  दल  का  कार्यालय  हटा  दिया  गया
 ।

 मैंने  किसी  व्यक्ति  को  आलोचना

 नहीं  की ''
 है

 क्री  पी०  कुलमदईबेलू  :  मैं  आपके  प्रश्न  पर  आ  रहा  हूं  ।  महोदय  इन्होंने  अपने  में  यह  भी

 कहा  था

 »*कार्यबाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 थामंस  ने  यहां  साफ-साफ  यह  कहा  कि  तमिलनाडु  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  ने

 बिना  किसी  विधिवत  सूचना  अथवा  उचित  प्रक्रिया  अथवा  विधायी  प्रक्रिया  के  बिना  ही  37
 विधायकों  को  निलम्बित  कर  बिया

 हसका  क्‍या  अर्थ  क्‍या  वह  यहां  पर  तमिलगाडु  विधान  सभा  के  सन्दर्भ  में  गहटीं  बोले

 ्फः

 करो  एन०वो  ०एन०  सोमू  :  मैंने  यह  बात  नहीं  की  तम्पन  धामस  महोदय  ने  यह  कह  विया
 मैंने  तम्पन  थामस  के  भाषण  के  बारे  में  सभा  का  ध्यान  दिलाया  मैंने  तो  राजाजी  हाल से

 अपने  दल  के  कार्यालय  के  हटा  दिए  जाने  का  उल्लेख  भर  किया

 भरो  यो०  कुलनवईबेलू  :  तो  इसका  क्‍या  अं  हुआ  ?  आप  इसकी  पुष्टि  कर  रहे  हैं  तथा  इसे

 निश्चयपूर्वक  कह  रहे  हैं  तथा  आप  मेरे  दावे  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  कि  आपने  यहां  पर  तमिलनाडु  विधान
 सभ्ना  का  जिक्र  किया  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बात  जो  भी  आप  कृपया  केवल  अपने  प्रशन  पर  ही  आप  विस्तार
 से  भर्का  न

 क्री  कुलनवईबेसू  :  जी  महोदय  ।  वास्तव  में  विपक्ष  की  महिला  सदस्य  पर  यह  एक
 ह

 निग्नोजित हमना है । श्री एन०वो ०एन० सोसू : मुख्यमंत्री पर यह एक पूर्व हमला ए्‌ प्‌ ्‌ है | क्री पो० कुलनवईबेलू : यह बात आप सभा में मेरे कहने के बाद बता रहे कुमारी जयन्नलिता को विपक्ष से इस दृष्टि से हटाने के लिए एक पूर्व हमला है कि लोकतंत्र की आवाज दबा दी जाए तथा -* *****की सक्रिय मिलीभगत से विपक्ष को शान्त कर दिया यह घटना में विधान सभा में हुई । थी एन०बी०एन० सोमू : इस बात को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कैसे किया जा सकता है ? उपाध्यक्ष सहोबय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को क्षी पो० कुलन4ईबेलू : श्री उन्होंने विपक्ष के कांग्रेस के उपनेता तक को नहीं बढुशा । मूपनार महोदय पर हमला किया गया तथा उत्हें पीटा तथा उप-नैता को ) क्षी एन०बो०एन० सोसू : श्री मूपनार ने केवल अब मुख्य मंत्री पर हमले की भत्संता की है । ) उपाध्यक्ष महोदय : यह बात सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से सम्बद्ध नहीं है । आप यह कुछ क्‍यों कह हे ) ॒_॒[॒ सफ9फोलडफपप ३० कार्यवाही वृक्तांत में सम्मिलितਂ महीं किया 267
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 सम्बद्ध  है  ?  आप  यह  सब  क्यों 1  |  ञ्व  र्ञ  4  ड ेहे
 '
 $

 )

 डा०  वत्ता  सामन्‍्त  :  इस  विषय  पर  एक  विशेष  चर्चा  होनी  )

 शो  एन०बो०एन०  सोमू  :  वह  अन्ना  के  सिद्धांतों  का उपहास  कर  रहे  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  विस्तार  में  जाने  की  अनुमति  नहीं  देता  ।

 क्रो  पो०  कुलनवईवेलू  :  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  महोवय  ।

 मान  यदि  मुझे  विस्तार  से  कहना  पड़े  तो  मुझे  विधान  सभा  के  अन्दर  प्रयोग्र  में  लाए

 गए  पत्र-भार  पिन्डो  और  दूसरी  सामप्रियों  के  बारे  में  जिक्र  करना  पड़ेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  चाहता  कि  आप  उन  सभी  बालों  का  उल्लेख  यहां  आप  अंगंले
 प्रश्न  पर  आइए  ।

 श्री  पोौ०  कुलनदईबेलू  :  विपक्ष  की  नेता  महिला  सदस्य  को  अप्रकाश्य  शब्दयूक्‍्त
 गालियां  दी  गईं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बता  यह  काफी  जो  कुछ  घटा  आपने  वह  बत्ता
 आप  अगली  बात  पर  आइए  ।

 शो  पो०  कुलनदईवेलू  :  समूचा  स्त्री  समुदाय  इन  लोगों  विशेषकर  सत्तारुढ़  डी०एम०क े०
 दल  को  कभी  भी  माफ  नहीं  उसी

 भरी  एन०वो०एन०  सोमू  :  यह  एम०जी०आर०  की  अन्त्येष्टि  के  समय  की  बात  है  कि  उन्हें
 जलूस  से  बाहर  खींच  लिया  गया  तथा  उन्हें  अन्त्येष्टि  जलूस  से  बाहर  कर  दिया  गया  (

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  समय  समाप्त  हो  चुका  आप  अपनी  बात  संक्षिप्त  रूप से  कहें  ।
 केवल  5  मिनट  का  समय

 श्री  पी०  कुलनवईवेलू  :  उसी  दिन  कांग्रेस  के  उपनेता  कुमारी  भानन्दन  के  भाई  की
 जोकि  रंगनाथन  स्ट्रीट  में  वासन  एंड  कम्पनी  के  नाम  से  स्थित  पर  छापा  मारा  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  राज्य  का  विषय  यहां  क्यों  लाते  हैं  ?

 क्रो  पो०  कु+नदईबेलू  :  मैं  मुख्यमंत्री  द्वारा  सत्ता  के  दुदपयोग  के  सम्बन्ध  में  कह  रहा  हूं  ।  उसी
 25  मार्च  को  श्रीमती  जानकी  के  भवन  भर्थात्‌  एम०जी०आर०  के  भवन  पर  छापा  माय

 गया  ।  जो  सुरक्षाकर्मी  वहां  पर  तनात  उसे  भी  उसी  दिन  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  क्योंकि  श्रीमती
 जानकी  उनसे  मिलने  हस्पताल  गई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  बात  को  क्यों  कह  रहे  हैं  ?

 श्री  पो०  कुलतवईबवेलू  :  मैं  सत्ता  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  बता  रहा  उसी  कारण से  श्री
 रामक्ृष्ण  हेगड़े  ने  मुख्यमंत्री  पद  से  त्याग  पत्र  दे  यह  इस  कारण  से  कि  उन्होंने  फोन  को  टेप  करने

 का  आदेश  दिया  बसी  ही  घटना  के  कारण  श्रो  द्वेगढ़े  ने  त्याय  पत्र  दे  श्री
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 निधि  त्याग-पत्र  क्यों  नहीं  देते  ?  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  ।  हमारे  नेताओं  के  फोन  भी  टेप  किए  गए  हैं
 तथा***

 भरी  एन०बो०एन०  सोसू  :  विधान  सभा  में  इन्होंने  स्पष्टतः  कहा  था  कि  राज्यपाल  शासन  के
 दौशन  ही  टेलीफोन  टेप  किया  गया  था  तथा  श्री  करुणानिधि  के  मुख्यमन्त्री  बन  जाने  पर  फोन  टेप  नहीं
 किया  उसी  सभा  में  श्री  करणानिधि  ने  यह

 भरो  सुरेदा  कुरूप  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  क्‍या  माननीय
 सदस्य  के  लिए  मुख्यमन्त्री  के  ताम  का  उल्लेख  करना  उचित  होगा  ***?

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  नाम  को  का्यंवाही-वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  आं

 भी  ए०  चाल्स  :  जब  हमने  कनटिक  के  टेप  काण्ड  पर  चर्चा  की  तो  रामक्ृष्ण  हेगड़े
 के  साम  का  उल्लेख  किया  गया  था  तथा  बहुत  से  उन  लोगों  का  जिक्र  किया  गया  था  जो  सभा  में  नहीं
 कृपया  इस  पर  पुनविचार

 थी  सुरेश  कुरूप  :  वेया  उनके  विरुद्ध  आरोप  लगाना  उचित  है  ?

 उपाध्यक्ष  महो श्य  :  आरोप  को  कारयंवाही-वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया

 थी  एन०बो०एन०  सोभू  :  सबसे  श्री  कुलनदईवेलू  को  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  की  जानकारी
 नहीं  है  )

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  नाम  को  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  मैं  नाम की
 अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 क्री  टी०  बशोर  :  मुझे  समझ  नहीं  आता  कि  श्री  सुरेश  कुरूप  क्यों  श्री  कदणानिधि
 का  जोरदार  समयथंन  कर  रहें  हैं  ।  यहू  क्या  बात  )

 थी  पी०  कुलनवंईवेल  :  इस  समय  कोई  लोकतंत्र  ही  नहीं  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में
 रिपीर्ट  ने  विशेषरूपਂ  से  यह  उल्लेख  किया  है  कि  देश  भर  में  लोकतंत्र  का  बोलबाला  होना  यदि
 सत्ता  का  दुर्पयोग  होता  वास्तव  में  यदि  लोकतांत्रिक  मानदण्डों  का  उल्लंघन  होता  है  तो  यह
 तंत्र  कें  ब्रतिकूल  इसी  बात  का  मैं  विशेषरूप  से  उल्लेख  कर  रहा  हूं  कि  तमिलनाडु  में  लोकतंत्र  नहीं  है  ।
 केबल  **  कक

 इसी  लिए  मैंने  माननीय  प्रधानमंत्री  और  केन्द्रीय  सरकार  से  सत्ता  के  दु५पयोग  के  लिए
 नाडु  सरकार  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  का  अनुरोध  राजनैतिक  उद्देश्यों  के  लिए  पुलिस  तस्त्र
 का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  ओर  तत्काल  ही  हमने  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  को  मुख्यमंत्री  पद  से
 त्याग-पत्र  देने  के लिएं  कहा  ।  एक  व्यक्ति  आएगा  और  कहेगा  कि  यह  मुख्यमंत्री  का  काम  है  और  उन्हें
 कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  इसके  साथ  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  तमिलताडईँ  के  मुख्यमंत्री  ने  पुलिसवाले
 और  उत  लोगों  के  विरुद्ध  कारंगाई  क्‍यों  नहीं  की  जिन्होंने  मामला  गड़बड़  किया  है**

 हु

 क्री  एन०बी०एन०  सोसू  :  मैं  यह  निर्णय  करने  की  बात  उपाध्यक्ष  महोदय  पर  ७छोड़ता  हूं  कि
 कया  यह  केन्द्र-रॉज्य  सम्बन्धों  के  प्रसंग  में  है  ।

 ज्स्सरस्  -  —
 ke **  स्रध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसो  र  कार्य  वही  वृत्तांतਂ  से  मिरकोर्ल  दिया  गया  ।
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 गा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।  ता

 श्री  पो०»  कुलनबईबेल  :  वास्तव  में  उन्होंने  विशेषाधिकार  का  हनन  किया

 प्री  एन०वो  ०एन०  सोम  :  आपको  तमिलनाडु  विधान  सभा  में  विश्लेषाधिक्रार  भंग  का  प्रस्त्कष
 लाने  के  लिए  जाना

 म्०प०

 ।

 शो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  यह  सुसंगत  है  ?

 थी  पो«  कुलनवरईबेलू  :  क्या  यह  सुसंगत

 को  एन०थो०एन०  सोम  :  यह  क्‍या

 उपाध्यक्ष  महोव य  :  मैं  रिकार्ड  को  देखूंगा  ।  ॒

 भ्रो  कादस्थुर  जनावंतन  :  माननीय  सदस्य***प्ब्द  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  क्या

 यह  संसदीय  शब्द  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  रिकार्ड  नहीं  किया  कायंवाही  वृलांत  से
 द्  |]  हट

 निकाला  जाता

 थ्रीपी०  कुलनबईवेल  :  त्याग-पत्र  के  सम्बन्ध  में  ही  अध्यक्ष  महोदय  को  कंसे  पत्र  प्राप्त  हुआ  ?

 इसकी  जांच  की  जानी
 न

 श्री  एन०वोी  ०एन०  सोसू  :  यह  क्‍या  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  घटना  को  न  लायें  ।  मैं  अनुमति  नहीं  रहा  हूं  ।

 श्री  पो०  कुलनदईबेल  :  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  प्रेस  को  यहां  तक  कह  रहे  हैं  कि
 डी  ०एम०के०  और  कांग्रेस-आई  इस  सरकार  को  गिराना  चाहती  यह  काम  हम  लोगों  का  बिल्कुल  ,

 नहीं  हम  विधिवत  निर्वाचित  सरकार  को  गिराना  नहीं  लोकतंत्र  अवश्य  बना  झरुइना  ..

 चाहिए  ।  यही  हम  लोगों  का  लक्ष्य  मुख्य  मन्‍्त्री  क ेनाक  तले  अनेक  घटनाएं  घटी  पर  वे  चुप  .।
 उन्होंने  पुलिस  द्वारा  विशेषाधिकार  का  भंग  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  का्यंवाहो  नहीं  की  ..,  ;

 री  एन०बो  ०एन०  सोभू  :  यहां  क्‍या  हो  रहा  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  इसे  समाप्त  करें  ।  न

 करी  पो०  कुलनवईबेल  :  तमिलनादु  मुख्यमन्त्री  के  विरुद्ध  एक  जांच  की  जानो

 भी  एन०थो ०  एन०  सोसू  :  एक-न-एक  दिन  यह  आप  पर  ही  आ  पड़ेगा |
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 जि  चैत्र  191)  )  केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  (-
 नह  बन  िनिओओ  हक  3  अभी  उततनतीतस:<सकफफहड  न  8...  का  —  >>

 नहीं  हो  पर  एक  ओर  माननीय  गृह  मंत्री  न  केवल  घटनाओं  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  बल्कि
 कारिया  आयोग  के  तहत  राज्यपालों  और  मुख्य  मंत्रियों  की आलोचना  भी  कर  रहे  यदि

 नीय  सदस्य  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  के  सम्बन्ध  में  मुख्यमंत्री  की  भूमिका  का  उल्लेख  करते  हैं  तो  इस  पर  कोई
 आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 रु  भरी  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  किसो  विशेष  राज्य  के  किसी  खास  मुख्य  मंत्री  कीभूमिका  का  उल्लेख
 इस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ।

 ;  उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  उसकी  जांच  करूंगा  ।  कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।  श्री  कुलनदईवेलू  के  बोलते
 समय  माननीय  मंत्री  ने  जो कुछ  भी  इसके  सम्बन्ध  में  मैं  रिकार्ड  देखंगा  ओर  श्री  मैं
 आपको  यह  भी  स्मरण  दिला  देना  चाहता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  आपत्ति  है  मैं  उसको  जाँच  करूंगा  लेकिन
 आप  भी  याद  करें  कि आपकी  ओर  से  भी  एक  सदस्य  श्री  तम्पन  थामस  ने  उस  दिन  केरल  सरकार  की

 आलोचना  की  थी  और  बहुत  बातें  कहीं  ।  मैंने  अनुमति  दे  दी  थी  ।  जब  हम  लोग  कतिपय  बात॑
 पर  चर्चा  कर  रहे  हों  तो  यह  आवश्यक  +  हीं  है  कि  वह  आपत्तिजनक  लेकिन  यदि  उनका  उद्धरण
 देना  उपयुक्त  है  तो  मैं  इसे  रोक  नहीं  यदि  यह  आपत्तिजनक  है  तो  मैं  इसे  रोक  दूंगा  ।  यदि  यह
 आपत्तिजनक  है  तो  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।

 भरी  पी०  कुलतदईबेल  :  तमिलनाड़ू  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  के  बारे  में  भो  क्‍या  कहना
 उनके  सम्जन्ध  में  यहां  बोला  जा  चुका  दुष्टान्त

 उपा  ध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  को  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  स्थगित  करें  ?

 क्रो  पो०  कुलनदईवेल  :  मैं  मपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा
 हूं

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  दोपहर  के  भोजन  के  बाद  इस  मुद्दे  को  उठाना  चाहते  हैं  तो  हम
 इसे  उठा  सकते  हैं  ।

 ॥

 !  ।  *छ  मधु  :  मुख्यमन्त्री  को  रिकोर्ड्स से  हटा  दें  ।

 क्रो  पी०  कुलनदईबेल  :  यह  कैसे  हो  सकता  है  ?

 ४...  उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  भाषण  खत्म  होने  के  बाद  ही  हम  लोग  दोपहर  का  भोजन
 करेंगे  ।

 ,  »
 '

 भी  पो०  कुलनवईबेलू  :  मैं  अपनी  बात  एक  मिनट  के  अन्दर  समाप्स  कर  रहा की
 ;  भ्रो  ए०  चाल्स  ;  *******

 उगषध्यक्ष  महोब॒य  :  वह  रिकोड़े  नहीं  किया

 '  “1  '
 श्रो  ए०  चाल्स  :  मुख्यमन्त्री  तमिलनाडु  विधान  सभा  में  का  रहे  थ  कि  श्री  दिनेश  सिंह  धमकी

 हरहे
 ४57  झीपी०  कुलनदईबेल  :  मैं  अपनी  बात  एक  मिनट  में  समाप्त  करता  हूं  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार से  दिल  से  एक  अनुरोध  करना  चाहता  यहां  एक  विशेष  मामला  है  जहां

 आशा++जलौीज-फप:/अक्े्््च्््च्ू्न्््च्श़्््ःए
 ae  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही-वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया
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 ंबं

 रब  भ  >_  थक  ञ
 राज्य  संबंध  आयोग के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )  4  9

 पो०  कु  लगदईवे

 पुलिस  तम्त्र  का  दुरुबयोग  किया  गया  है  और  यह  शक्ति  का  दुरुपयोग  मैं  केन्द्र  सरकार  से

 तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  के  विरुद्ध  सत्ता  का  दुरुपयोग  करने  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही  करने  का
 रोध  करूंगा  ।  मेरा  दूसरा  अनुरोध  यह  है  कि  केन्द्र  मुख्यमन्त्री  के  विरुद्ध  जांच  आयोग

 1952  के  तहत  एक  जांच  आयोग  का  गठन  करे  और  मुख्यमन्त्री  को  मुख्यभन्त्री  का  पद  छोड़  देने
 के  लिए  अवश्य  कहा  जाना  चाहिए  ।

 उप्राध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  सभा  के  विचार  जानना  चाहता  क्या हम
 लोग  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  सभा  की  कार्यवाही  स्थगित  करें  और  फिर  सभा  में  पुनः  समवेत

 कई  माननोय  सबस्प  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  सभा  को  कार्यवाही  स्थगित  करते  हैं  और

 अपराह्न  2.05  बज  सभा  में  समवेत  होंगे  ।

 1.06  म०ण्प०

 लोक  समा  मध्याह्ल  मोजन  के  लिए  2.05  बर्ज  म०प०
 तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ]

 2.10  भझ०प०

 भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  समा  2.10  म०प०  पर  समवेत  हुई ]
 महोबय  पोठासीन  हुए  )

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्धी  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रो०  नारायण  सन्द  पराघ्नर  बोलेंगे  ।

 प्रो०  नारायण  चग्व  पराक्षर  )  :  केन्व्र-राज्य  सम्बन्धों  पर  गठित  सरकारिया  आयोग

 को  रिपोर्ट  में  अनेक  विषयों  को  लिया  गया  है  और  उसके  द्वारा  किए  गए  सारे  पहलुओं  पर  विक्ाद
 करना  संभव  नहीं  है  ।  लेकिन  उसके  द्वारा  लिए  गए  कुछ  पहलुओं  पर  संसद  को  स्पष्ट  रूप  से  ध्यान  देना

 अनिवारय  है  ।  उसने  राज्यपालों  की  भूमिका  का  काफी  विस्तारपूवंक  वर्णन  किया  है  और  कहा  है  कि

 राज्यपाल  होना  उसने  राज्यणानों  के  पद  समाप्त  करने  के  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया

 उसने  संविधान  निर्माताओं  के  कुछ  मूलभूत  तकों  का  समरथंन  किया  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  राजामन्नार  समिति  का  गठन  किया  था  ओर  इस  मुद्दे  का  उल्लेख  करते

 हुए  यह  कहा  गया  था  कि  यद्यपि  संविधान  ने  संघात्मक  प्रणाली  की  स्थापना  की  यह  बात  अवश्ड
 स्वीकार  की  जाना  चाहिए  कि  कई  प्रावधान  संघात्मक  सिद्धान्त  के  अनुरूप  नहीं  यहां  एकात्मक

 प्रवृत्तियां  हैं  और  शक्तियों  के  आवंटन  में  घोर  पक्षपात  किया  गया  है  भोर  केन्द्र  को  ओर  झुकाव  है  ।

 मैं  इस  कथन  से  प्रारम्भ  करता  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  विधायिका  तथा  प्रशासनिक

 सम्बन्ध का  वर्णन  संविधान  के  भाग  दो  में  किया  गया  है  ओर  245  से  263  तक  19  अनुच्छेदों  में

 इन  सम्बन्धों  का  वर्णन  किया  गया  है  ।
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 14  1911  ढेम्द्र-र|ज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेतन  के  क्षारे  में  प्रस्ताव  )
 —

 हन  अनुच्छेदों  में  अनुच्छेद  249  है  जो  संसद  को  किन्हीं  विकयों  के  जिसमें  राज्य  सूचो
 के  विषय  भी  शामिल  हैं  ।  किसी  भी  समय  कम  से  कम  एक  वर्ष  के  लिए  कानून  बनाने  की  शव्ित  प्रदान
 करता  है  बशतें  राज्य  सभा  उसके  लिए  इस  आशय  का  प्रस्ताव  पास  इसे  प्रति  वर्ष  बढ़ाया  जा
 सकता  कुछ  और  भी  दूसरी  विशेषताएं  हैं  जो  केरद्र  को काफी  मजबूत  बनाती  देश  की  एकता
 और  राष्ट्र  की  प्रगति  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  केन्द्र  का अधिक  शवितशाली  होना  आवश्यक
 है  यहीं  नहीं  बल्कि  केन्द्र  को  प्राचीन  संस्कृति  और  देश  की  विरासत  की  अवश्य  रक्षा  करनी

 थाहिए  और  इस  प्रकार  अल्पसंब्यकों  के  हितों  की  भी  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 हमारे  यहां  की  संघात्मक  प्रणाली  पश्चिमी  देशों  ज॑सी  नहीं  जेसे  कनाडा  संघात्मक  प्रणाली
 या  अमरीकी  संघात्मक  हम  लोग  सहकारी  संघात्मक  प्रणाली  विकसित  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  हैं  जिसमें  केन्द्र  और  राज्य  कल्याण  ओर  राष्ट्र  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक  दूसरे  का  सहयोग
 करते  हैं  ।

 फिर  भी  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन  पर  भ्यायाधीश  सरकारिया  ने  ध्यान  नहीं  दिश्थ  है  ।  राज्यपालों
 की  भूमिका  का  वर्णन  करते  समय  वह  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  भूल  जाते  राज्यपाल  विश्वविद्यालयों  के

 कुलपति  भी  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  राज्यपाल  उपकुलपति  की  नियुवित  और  विए-विद्यालय  को  घन  राशि
 आबंटित  करने  में  एक  अहम  भूमिका  निभाते  हैं  |  मैं  चाहता  हूं  कि आयोग  को  इस  पहलू  पर  काफी  विस्तार
 से  चर्सा  करनी  चाहिए  थी  ओर  कुछ  सकारात्मक  सिफारिशें  करनी  चाहिए  राज्यपाल  की
 भ  मिका  की  चर्चा  न  तो  राज्य.की  विधाशिका  में  और  न  संसद  में  की  जा  सकती  है  फिर  भी  जब  राज्यपाल
 किसी  विश्वविद्यालय  का  कार्यभार  संभालता  है  तो  उस  समय  उसे  अपनी  भूमिका  की  कुछ  चर्चा
 करानी  चाहिए  या  शिक्षा  को  समवर्ती  सूची  में  रहने  के  कारण  उसकी  भूमिका  की  चर्चा  की  जानी
 चाहिए  ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  राज्यपालों  की  नियुक्त  करने  के  पहले  राज्य  के  मख्य  मंत्रियों  से
 मर्श  लेने  की  अच्छो  प्रणाली  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  और  अनियाय॑  न  होमे  के  बा  वजूट  भी

 यह  वांछतीय  है  कि  हस  प्रकार  की  परम्परा  चिकसित  की  जानो  हमें  एक  बात  पर  अवश्य  बल
 देना  पार्टी  जुडावों  को  छोड़कर  यदि  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  मन-मुटाव  पैदा  हो  जाए  तो  यह
 मनम्‌ट'व  एक  दिन  तनाव  के  रूप  में  विसित  होगा  और  यह  तनाव  अन्ततः  मदभेद  गें  बदल  जायेगा  न
 कि  सहयोग  यदि  हम  राज्यों  और  केन्द्र  के  बीच  सहकारी  संघात्मक  प्रणाली  सहयोग  के

 एक  नये  रुप  में  बिकसित  करने  में  वास्तव  में  तत्पर  है  तो  हमें  इसके  लिए  इस  पहलू  पर  अवश्य
 ध्यान  देना  चाहिए  |  केन्द्र  ही  राज्यपालों  की  नियुक्ति  करता  है  ओर  राज्यों  के  लिए  अनेक  काय॑
 करता  राज्यों  का सहज  सहयोग  तथा  सकारात्मक  रवैया  केन्द्र  तथा  स्वयं  राज्यों  के  लिए
 शक्ति  का  स्रोत

 मैं  मानतीय  पृह  मंत्री  जी  से  यह  भी  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  राज्यपाल  को  राज्यों
 के  विश्वविद्यालयों  का  कुलपति  बनाना  एक  स्वस्थ  परम्परा  क्‍या  हम  किसी  प्रमृथ्व  शिक्षाविद्‌
 प्रमुक्ष  अध्यापक  अथवा  प्रमुख  सा्वंजनिक  व्यक्ति  नहीं  ढूंढ  सकते  ।  जो  राज्यपाल  न  हो  लेकित
 विद्यालयों  के  कुलाधिपति  के  रूप  में  काये  कर  सके  ?  यदि  यहू  कार्य  राज्यपाल  से  वापिस  ले  लिया  जाए
 तो  इससे  राज्यपाल  का  सम्मान  कम  नहीं  होगा  ।  ‘

 क्रो  ध्रमर  राय  प्रथम  :  हम  आपके  प्रस्ताव  से  सहमत  कुलाधिपति

 शिक्षाविदों  में  से  चुना  जांवे  ।  हा
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 केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  कें
 प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  ४75)  ॥  1989

 हे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुलपति  के  बारे  में  आपका  क्‍या  किचार  :  वह  भी  शिक्षाविद्‌
 होता  है  पु

 ह  )'.  के

 प्रो०  नारायण  चम्द  पराशर  :  जब  हम  शासकीय  प्राधिकारी  के  बिना
 विश्रवविज्याल

 यके
 पति  को  विश्वविद्यालय  प्रधान  के  रूप  में  मानें  तो  फिर  यह  शिक्षा  गुणवत्ता  के  लिए  बेहतर
 होगा  ।

 मैं  उस  योजना  संबंधी  पहलू  की  भोर  भी  ध्यान  दिलाता  छाहता  हूं  । सरकारिया  आयोग
 ने  जिना  स्तर  पर  योजना  बनाने  के  लिये  विस्तार  से  चर्चा  की  है  और  सुझाव  दिया  है  कि  जिला  स्तर
 4२  योजना  बोर्ड  गठित  किये  जाएं  ।  मैं  इस  बात  पर  भी  बल  देना  चाहता  हूं  कि  केवल  योजना  बोर्ड
 गठित  करने  से  उद्देश्य  पूर्ण  नहीं  होगा  ओर  जब  तक  हम  पंचायत  समितियों  और  जिला
 परिषदों  को  अधिक  शक्तियां  नहीं  देते  और  योजना  की  प्रक्रिया  में  लोगों  के  प्रतिनिधियों  को  शामिल
 नहीं  करते  हैं  तब  तक  आरम्भ  किये  गये  पंचायती  राज  2  है;.कि  को  राजस्थान  में  जवाहर
 लाल  नेहरू  का  सपना  पूरा  नहीं  इसलिए  यह  कहना  उपयुक्त  है;.कि  सकारात्मक  और  सुदृढ़
 पंचायती  राज  के  मूल्यांकन  तथा  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  मजबत  करने  ओर  पर्याप्त  शक्तियां  देने  के
 लिये  पूरे  देश  में  बहस  चल  रही

 हमें  यह्‌  भी  सुनिश्चित  करना  है  कि  गांव  में  हमारे  मित्र  भी  लोकतांत्रिक  गांव
 प्रधान  अथवा  सरपंच  का  चयन  प्रत्यक्ष  रूप  से  न  होकर  सदस्यों  द्वारा  ही  अन्यथा  सदस्य  उन  पर  निर्भर

 हो  यदि  आप  गांव  प्रधान  का  चुनात्र  प्रत्यक्ष  रूप  से  गाँव  के  मतैदाताओं  में  से  करते  हैं  तो  पूरा
 गांव  चयनित  हो  जाएगा  तो  अंततः  गांव  जो  उस  पंचायत  का  सदस्य  का  कोई  जैधिकार  नहीं
 रह  जाएगा  ओर  वह  सरपंच  की  शुभेच्छा  पर  निर्भर  करेगा  जो  पक्षपांत  पूर्ण  ढंग  से  भी  कार्व  कर  सकता

 है  और  उसे  पंचायत  जिसका  वह  प्रधान  है  के  प्रति  उत्तरदायी  बनाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।
 लिए  यह  एक  राज्यपाल  चुनने  के  समान  होगा  ओर  जब  एक  राज्यपाल  धुनते  क़ा  प्रस्ताव  सृंविधान  सभा
 के  समक्ष  आयाथा  तो  केवल  श्री:जवाहर  लाल  नेहरू  ने  इसका  विरोध  किया  था  तथा  कहा  था  कि

 निर्वाचित  राज्यपाल  का  क्षेत्रीय  दृष्टिकोण  होगा  और  वह  उस  राज  में  निचले  स्व॒र  की  लोकतांतिक
 शक्तियों  के  दबाव  में  आकर  कार्य  कर  सकता  इसलिए  उनका  बिक्ञार  था  कि  राज्यपाल  राज्य  के

 बाहर  का  व्यक्ति  हो  और  यह  एक  स्वस्थ  प्रथा  इसी  प्रकार  पंचायत  अध्यक्ष  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं

 चुना  जाना  उसे  पंचों  द्वारा  चुना  जाना  चाहिए  भोर  इसी  प्रकार  यह  प्रक्रिया  आग्रे  बढ़ती  रहनी
 पंचायत  समिति  के  निर्वाचित  सदस्यों  को  पंचायत  समिति  अध्यक्ष  को  चुनना  चाहिए  और  जिला

 परिषद  के  निर्वाचित  सदस्यों  को  जिला  परिषद  के  अध्यक्ष  को  .  चुनना  चाहिए  ओर  पंज्रागत  समिति  व
 जिला  परिषद  के  अध्यक्षों  को  नौकरशाही  तंत्र  स ेअधिक  शक्तियां  दी  जाएं  ताकि  वे  योजना  को  लागू
 कर  सके  |  पंचायत  राज  तंत्र  को  पर्याप्त  वित्तीय  और  प्रशासनिक  शक्तियां  देने  का  कोई,लाभ  नहीं  है
 यदि  उन्हें  उपायुक्त  अथवा  उप-डियीजनल  जिलाधिकारी  अथवा  उस  व्यक्ति  जो  नोकरणशाही  तंत्र  में
 प्राधिकारी  है  के  अधीन  कर  दिया  जाये  ।  हमें  भारत  को  नौकरशाद्वी  भारतीय  गणतंत्र  में  नहीं  बदलना

 ल्कि  भारत  के  लोकतांत्रिक  गणतंत्र  की  विशेषता  को  बनाये  रखना  है  जिसमें  पंचायत  से  लेकर
 संसद  तक  पंच।यती  राज  संस्थान  की  शक्ति  निहित  इसलिए  मैं  मामले  के  इस  पहल  पर  जोर  देना
 चाहता  हूं

 कि  पंचायती  राज  को  और  विकसित  किया  मजबूत  जाए  तथा  और  वित्तीय  तथा
 प्रशासनिक  शक्ष्तियां  दी  जाएं  ताकि  एक  अलग  स्पष्ट  पहचान  हो

 इस  समय  संध  समवर्ती  राज्य  सूंची  नामक  तीन  सूचियाँ  इनमें  प्रत्येक  में
 अलग-अलग

 विषय संघ सूची में 97 राज्य सूची में 66 विषय और संमवर्ती सूची में 47 274



 14.95,  191]  )  के  नद्र-राज्य  संबंध  आयाग  के  प्रतिवेदन  ६  बारे  में  प्रस्ताव

 विषय  हैं  ।  इन  सूचियों  पर  आयोग  ने  कुछ  चर्चा  की  है  और  उसने  विस्तृत  प्रश्न  सूची  की  जिसके
 उत्तर  भी  दिये  गये  ।  इसमें  कुछ  व्यक्तियों  की  यह  स्पष्ट  मांग  थी  कि  समवर्ती  सूची  को  समाप्त  कर  वि

 जाए  तथा  समवर्ती  कै  सभी  विषय  राज्य  सूची  में  शामिल  कर  दिये  यह  संभव  नहीं  है
 क्योंकि  एकरूपता  और  समन्‍्वयता  के  हित  में  समवर्ती  सूची  जो  केर्द्र  और  राज्यों  के  बीच  सहयोग  का
 स्पष्ट  सूचक  को  बनाये  रक्षमां  इसी  प्रकार  संघ  ओर  राज्य  सूत्रियों  का  अपना  महत्व  है  ।
 लेकिन  मेरी  शिकायत  दूसरो  बात  के  लिये  केन्द्र  सरकार  कुछ  मामलों  में  अपनी  शक्तित  लागू  नहीं
 कर  सकती  उदाहरण  के  लिये  कुछ  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जो  संध  सूची  में  हैं  के  लिए  शक्तियां
 क्ेन्द  सरकार  ने  राज्यों  को  दे  दीं  जिसके  परिणामस्वरूप  उन्हें  उपयोग  करने  का  राज्यों  का  अपना
 तरीका  बन  गया  यहू  दलीय  विषय  नहीं  है  बल्कि  यह  केम्द्र  और  राज्यों  फे  कार्यक्रण  तथा  दोनों

 सूचियों  के  व्याख्या  का  प्रश्न  एक  मांग  यह  थी  कि  बेतार  के  शीषंक  वाली  मद  सं०  3।  जो
 रेडियो  भादि  से  संबंधित  है  का  लोप  किया  जाये  और  इसे  मंच  सूची  से  निकाल  दिया  जाये  |  सरकारिया

 आधोग  ने  इस  सुझाव  को  रह  कर  दिया  क्योंकि  हमारे  पास  प्रसारणों  का  सम्मिश्रण  नहीं  हम  इस
 मामले  में  राज्यों  को  पर्याप्त  शक्तियां  दे  सकते  उन्हें  शामिल  कर  सकते  हैं  और  उनका  सहयोग  ले
 सकते  हैं  लेकिन  एक  विशेष  राज्य  में  एक  भाषा  अथवा  संस्कृति  को  संवर्धित  करना  राज्य  सरकार  का
 दायित्व  क्यों  मैं  चाहसा  हूं  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  का  सरकार  अपना  दायित्व  निभाएं
 कि  छोटी-छोटी  भाषाओं  और  कमजोर  सांस्कृतिक  वर्गों  को  केन्द्र  पर्याप्त  संरक्षण  दे  और  माषाओं  के

 इन  सभी  वर्गों  के  संवधंन  के  लिये  केन्द्र  मीडिया  का  उपयोग  करे  क्‍योंकि  इस  देश  में  1400  से  अधिक

 मातुभाषाएं  अनेक  ऐसी  भाषाएं  हैं  जिनको  मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  और  उन्हें  आठवीं  अनुसूची  में
 शामिल  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  एक  लाख  से  अधिक  लोग  उन्हें  बोलते  उनके  हितों  की  ओर
 कौन  ध्यान  देगा  ?  राज्यों  के  पास  संसाधत  और  समय  नहीं  वे  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने
 और  छोटे-छोटे  कार्य  करने  में  व्यस्त  हैं  ।  इसलिये  केन्द्र  सरकार  का  यह  दायित्व  है  कि  वह  उन  क्षेत्रों  की
 भोर  ध्यान  दे  जिस  ओर  कोई  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि सरकारिया  आयोग
 को  इस  ओर  ध्य।न  देना  चाहिए  लेकिन  चुंकि  अब  आयोग  ने  इस  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  इसलिए  मैं  इस

 के  अधीन  भ[योग  की  सिफारिशों  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  कि

 राजभाषा  और  राजभाषा  समिति  का  राजभांषा  और  अनुसूचित  भाषा  समिति  के  रूप  में  नाम
 करण  किया  जाये  प्रकार  वह  चाहते  हैं  कि सभी  अनुसूचित  भाषाभों  को  इस  वर्ग  में  शामिल  कर
 लिया  जाये  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  आठवीं  अनुसूची  कोई  वेद  नहीं  है जिसका  विस्तार  नहीं  किया

 जा  सकता  है  ।  संविधान  के  इगृकीसवें  संशोधन  द्वारा  सिंधी  भाषा  को  इसमें  शामिल  किया  गया
 अंग्रेजी  अभी  भी  इस  अनुसूचीमें  शामिल  नहीं  है  और  इस  देश  में  अंग्रेजी  के  संवर्धन  के  लिये  अनेक  कदम

 उठाये  गये  इसलिए  यह  चाहता  हूं  कि  अनुसूचिन  भाषाओं  और  गेर-अनुसूचित  भाषाओं  फे  बजाय

 हमें  भारतीय  भाषाओं  संकल्प  को  अपनाना  चाहिए  ।  यदि  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशें  संघ

 सरकार  द्वारा  स्वीक।र  की  जानी  हैं  तो  यह  राजभाषा  समिति  या  राजभाषा  या  अनुसूचित  भाषा  समिति

 नहीं  होनी  चाहिए  बल्कि  यह  राजभाषा  और  अन्य  भारतीय  भाषा  समिति  होनी  चाहिए  जिसमें

 शब्द  को  बहुमत  और  अल्पमत  आदि  भाषाएं  जो  भारत  की

 परम  पावन  भूमि  में  बोली  जाती  है  को  शामिल  करते  हुए  विस्तार  से  व्याउ्या  करनी  जब  तक

 ऐसा  नहीं  हो  जाता  तब  तक  आप  पिछड़े  और  विकासशील  क्षेत्रों  में  ओभौर  अल्पसंद्यकों  में  विश्वास  पैदा

 नहीं  कर  सकते  हैं

 ः  मैं  भ्रति  पेचीदे  प्रश्म  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  जिसने  इस  समय  देश  को  हिला  दिया

 सरकारियां  आयोग  ने  इस  बात  को  स्पष्ट  किये  बिना  कि  जि-भाषा  सूत्र  का  क्या  अथ्थ  तजि-भाषा

 275  .
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 नारायण  चन्ट  पराशर  ]

 सूत्र के  बारे  में  उल्लेख  किया  उसमे  कहा  है  कि  ज़ि-भाषा  सूत्र  जो  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन में
 बनाया  गया  था  को  सभी  राज्यों  द्वारा  ईमानदारी  पूंक  लागू  किया  जाता  त्रि-भाषा  सूत्र

 मुन्नत-भाषा  सूत्र  क ेसमान  है  जिसकी  किसी  भी  व्यक्ति  अपने  ढंग  से  व्यास्या  की  जा  संकती
 जब  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस्त  सूत्र  को  अपनाया  गया  तो  यह  हिन्दी  और  भारतीय
 भाषाओों  में  से  एक  भाषा  पढ़ने  के  लिये

 बाद  में  उन्होंने  जो  कहा  था  वहू  यह  था  कि  इस  सभा  में  24  1968  को  रखे

 गए  नीति  संकल्प  में  भारत  सरकार  ने  आधुनिक  भारतीय  भाषाओं  में  से  एक  में  एक  अतिरिक्त  शअ्द
 दे  दिया  तथा  हाल  ही  में  पिछले  वर्ष  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  ने  मामले  को  कुछ  इस

 ढंग  से  तोड़ने-मरोड़मे  की  कोशिश  की  कि  संस्कृत  को  निकाल  दिया  गया  यद्यपि  इसी  फार्मूले  के
 अन्तर्गत  दिल्‍ली  और  पड़ोसी  राज्यों  में  वर्षों  स ेयह  पढ़ाई  जाती  रही  शब्द  को  शामिल
 कर  लिया  गया  तथा  यह  कहा  गया  कि  यह  आधुनिक  भाषा  नहीं  है  ।  साहित्य  अकादमी  22  भाषाओं
 को  मान्यता  देता  है  तथा  प्रत्येक  भाषा  में  सर्वोत्तम  रचनाओं  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  साहित्यकारों  को
 स्कार  दिए  जाते  हैं  तथा  संस्कृत  भी  प्रत्येक  वर्ष  एक  पुरस्कार  प्राप्त  कर  रही  है  तथा  इस  सभा  में  सदस्य
 संस्कृत  में  शपथ  लेते  रहे  जिनमें  माननीय  अध्यक्ष  भो  शामिल  हैं  जिन्होंने  संस्कृत  में  शपथ  ली
 संविधान  का  अनुच्छेद  351  संघ  को  हिन्दी  को  बढ़ावा  देने  तथा  संस्कृत  से  प्रेरणा  लेने  का  आदेश  देता

 यह्‌  उचित  समय  हे  कि  इस  अन्याय  से  पीछा.छुड़ाया  जाए  संस्क्ृत  को  प्राचीन  के  साथ-साथ  आधुनिक
 भाषा  भी  माना  जाता  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  हम  कहते  हैं  कि  भारतीय  संस्कृति  एक  है  चाहे  यह

 पुरातन  भारतीय  सं(कृति  है  अथवा  आधुनिक  भारतीय  इसी  हमें  इस  तथ्य  पर  जोर

 देना  चाहिए  कि  संस्कृत  एक  जीवित  और  अनवरत  भाषा  है  त्रिभाषा  फार्मूले  के  अन्तर्गत  इसे  बाहर  नहीं
 किया  जाए  बल्कि  स्वीकार  किया  त्रिभाषा  फार्मूले  को  उसी  मूल  स्वरूप  में  लाया  जाना  चाहिए
 जो  कि  यह  कहते  हैं  1961  में  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  बनाया  गया  था  कि  हिन्दी  और  मंग्रेजी  के

 साथ  कोई  अन्य  भारतीय  भाषा  भी  पढ़ाई  जानी  मैं  कहना  यह  चाहता  हूं  कि  त्रिभाषा

 फार्मूले  के  संबंध  में  सरकादिया  आयोग  की  सिफारिश  का  गहराई  से  अध्ययम  किया  जाना  चाहिए  तथा

 स्थिति  के  सभी  व्यापक  निहितार्थों  पर  विचार  किया  जाना  इस  समय  अमेकों  क्षेत्रीय  भाषाएं
 हैं  जिन्हें  क्षेत्रीय  भकादमियां  ही  मान्यता  देती  हैं  राज्य  सरकारें  यद्यपि  अनुच्छेद  347  के  अन्तगंत

 समूह  विशेष  के  सदस्यों  के  पास  राष्ट्रपति  को  लिखने  को  पर्याप्त  गुंजाइश  होती  तथा  राष्ट्रपति  इन
 भाधाओं  को  राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  करने  के  निर्देश  दे  सकते  यह  केवल  कागजों  पर  ही  होता

 क्योंकि  जब  किसी  कक्षा  में  उस  भाषा  को  पढ़ाने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  जब  साहित्य  के  मुद्रण
 और  प्रकाशन  जेसे  काम  करने  का  प्रावधान  नहीं  है  तो  य ेसब  चीजें  काल्पनिक  स्वरूप  की  संविधान

 में  आपने  चाहे  जो  प्रावधान  कर  दिए  सरकारिया  आयोग  रिपोर्ट  में  चाहे  जो  सिफारिशें  वे  केवल

 अवास्तक्रिक  स्थिति  को  बातें  कर  रहे  वास्तविक  स्थिति  केवल  तभी  ज्ञात  होगी  जब  हम  इससे

 हम  भारत  को  पवित्र  भूमि  पर  बोली  जाने  वाली  प्रत्येक  भाषा  का  संरक्षण  और  इसको  बढ़ावा  देने
 की  स्थिति  में  होने  चाहिए  तथा  उस  उद्देश्य  से  यह  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिए  कि  भाषा  को  किसी
 घाभिक  समूह  अथवा  किसी  राजनेतिक  दल  अथवा  किसी  क्षेत्रीय  संगठन  अथवा  किसी  राज्य  के  संरक्षण

 प्राप्त  हैं  अथवा  किसी  व्यक्ति  ओर  प्रत्येक  व्यक्ति  द्वारा  उपेक्षित  यदि  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  है  तो

 हम  इसका  पंरित्थाग  कर  दें  ओर  इस  कारण  से  भगशविवासी  भाषाएं  संभ  सरकार  के  हाथों  न्याय

 की गुद्दार  कर  रही  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  परीक्षा  कोजना  में  इन  भाषाओं  को  भी  शामिल  करना

 276



 रत

 14  1911  केम्द्र-राज्य  संबंध  आयोभ  के  प्रतिषेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  इन  भाषाओं  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  संरक्षण  भी  देना  चाहिए  ।
 हाल  ही  में  संघ  लोक  सेवा  भायोग  मनिपुरी  को  भी  अध्यमन  भौर  परीक्षा  के  एक  विषय  के  रूप  में  शामिल
 करने  की  सोच  रहा  मेरा  तक॑  है  कि  इसे  स्वीकार  किया  जाए  तथा  न  केवल  बल्कि  हिमाचल
 प्रदेश  की  पहाड़ी  और  मेघालय  को  खासो  जंसी  अन्य  भाषाओं  को  भी  स्वीकार  जाना
 लोगों  के  चाहे  जो  विचार  और  भावबनाएं  उन्हें  राज्य  से  मान्यता  और  सम्मान  मिलना  मैं
 संविधान  में  कुछ  अन्य  मामलों  का  भी  सन्दर्भ  देना  चाहता  हूं  और  इनमें  से  एक  है  राज्यों  के लिए  विशेष
 समस्याओं  का  प्रावधान  ।  जब  सरदार  स्वर्ण  सिह  को  अंखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  द्वारा  संविधान
 संशोधम  समिति  का  अध्यक्ष  भनोभीत  किया  भया  तो  पहाड़ी  राज्यों  के  कुछ  सदस्य  उनके  पास  गए  और

 कहा  कि  हटली  ओर  स्विटजरलैंड  जैसे  कुछ  दूसरे  वेशों  के  श्रविधान  की  पहाड़ी  जो
 कि  आमतोर  पर  देश  की  सीमा  पर  स्थित  होते  की  तरफ  घचिशेंष  ध्यान  के  लिए  एक  प्रावधान  किया
 जाना  क्योंकि  उनका  विशेष  भौगोलिक  भूभाग  होता  व्यापक  जनसंख्या  ओर  भन्य  चीजों  को

 कठिमाइयां  होती  उम्होंने  कहा  कि  यदि  केन्द्र  काहे  तो  पहाड़ी  राज्यों  के क्किस  के  रोकने  के  लिए
 संचिधान  में  ऐसा  कोई  प्राथधाम-नहीं  है  तथा  धीरे.पघीरे  केन्द्र  न ेइस  बात  पर  ध्यान  दिया  है  तथा  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  का  गठन  किया  गया  पहाड़ी  क्षेत्रीय  बरिषद  बनाई  गई  विशेष  श्रेणी  के  राज्य
 बने  हैं  लेकिन  सरकारिया  आयोग  ने  इन  पहलुओं  की  भोर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  यदि  कुछ  राज्य
 विशेष  श्रेणी  के  हैं  तो आयोग  को  उन  पर  टिप्पणियां  करनी  चाहिए  थीं  तथा  उनकी  कठिनाइयों  को
 झना  चाहिए  था  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  समस्या  का  गहराई  से  अध्ययन  करना  चाहिए  ।
 अति  महत्वप्रू्ण  मामलों  जिन्हें  मैं  संक्षिप्त  में  कहना  में  विशेष  श्रेणी  राज्यों  की  समस्याओं  को
 ध्यान  में  रखा  जाना  उद्यहरणार्थ  मिजोरम  में  एक  पूर्ण  राज्यपाल  नियुक्त  किया  जा  सकता  है
 लेकिन  मिजो रम  में  महाडाकपाल  रखता  नहीं  दूरसंचार  रखना  संभव  नहीं  है  ।
 शोधा  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  देला  संभव  लेकिन  सिदेशक  डाक  गोवा  नियुक्त  करना  सम्भव  नहीं
 है  क्योंकि  कार्यभा  र की  संकल्पना  बीच में  आ  जाती  है  की  यह  जो  कि  इकाइयों  को
 कॉयंभार  के  मानदंडों  से  जाबद्ध  करती  द्वारा  मियंत्रित  की  जाती  है  तथा  देश  में  वित्त
 मंत्रालय  निदेशक  के  रूप  में  कार्य  तथा  अस्य  कायंक्ाही  मंत्रालयों  के  गले  दबाने  की  चेष्टा  करता

 है  यह  कहते  हुए  कि  उनके  प्रस्ताव  एतदद्वारा  रह  किए  जाते  उन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता
 क्योंकि  वे  मानदंड  पूरा  नहीं  करते  ।  योजना  आयोग  जब  स्बय॑  यह  कहता  है  कि  विशेष  श्रेणी  राज्यों  के

 लिए  इन  मानदंडों  में  ढील  दी  जानी  सब  वित्त  मन्त्रालय  और  गृह  मन्त्रालय  को  केंद्रीय  मन्त्रालय
 के  रूप  में  उस  संकल्पना  को  क्‍यों  अस्वीक्रार  करना  चाहिए  ।  तथा  अपने  कार्यक  रण  में  क्यों  शामिल  करते

 हैं  ?  इन  राज्यों  में  मानदण्डों  में  ढील  देकर  प्रभाग  ओर  विभिन्‍न  अन्य  प्रशासनिक  इकाइयों  को  तरह  की
 प्रशासनिक  इकाइयां  क्‍यों  कहीं  बनाई  जातीं  तथा  पड़ोसी  इकाइयों  के  मानदण्ड  इन  पर  नहीं  थोपे  जाने

 यह  जानकर  हमें  बड़ा  दुःख.होता  है  कि  एक  छोटे  से  डाकघर  की  श्रेणी  बढ़ाने  अथवा  कोई
 छोटा-सा  डाकधर  छोलने  के  लिए  भी  वित्त  सचिव  को  डाकघर  निरीक्षक  ओर  सविव  डाक  व  तार  के
 प्रस्ताव  पर  निर्णय  लेना  पड़ता  है  ।  इसी  तरह  से  संबंद्ध  विभाग  की  तरह  से  एक  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र

 खोलने  के  लिए  इसकी  स्वीकृति  हेतु  वित्त  मंत्रालय  को  भेजना  पड़ता  केष्द्र-राज्य  सम्बन्धों  की  यह
 व्याक्ष्या  सही  नहीं  एक  तरफ्र  राज्य  शिकायत  वूसरी  तरफ  स्वयं  केम्द्रीय  सरकार

 के  विभाग  वित्त  मनत्रालय  के  विंगद  और  कठिन  भूभाग  भावि  के  बावजूद  सभी

 मन्त्रालयों  पर  समरत  चोपने  की  धारणा  के  क्दिद  शिकामत  रखते  हैं  |

 प्रधान  मम्त्री  और  मम्त्रिमण्डल  विशेष  भेणी  र/ज्यों  के  प्रति  काफी  अनुप्रह  रखते  लेकिन  जब

 तक  केस्ट्रीय  मस्त्रालयों  के  दृष्टिकोण  तथा  सिध्मंतर  स्तर  तक  विंभिम्न  घारणाओं  में'भी  परिवतंन
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 केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  से  प्रतिवेदन  के  बारे  में  अ्रस्त।व  )  1989
 कक  नातम+ततततता

 नारायण  च-द  पराक्षर  ]  म

 नहीं  भाता  है  तब  तक  ज्यादा  असर  नहीं  पड़ने  वाला  है  तथा  उनके  सपमों  को  साक।र  नहीं  किया  जा
 सकता  ।

 मैं  ग्राम  स्व  राज्य  की  गांधी  वादी  धारणा  का  पक्षधर  यही  सच्ची  धारणा  सभी  केस्द्रीयकृत
 चीजों  का  विकेन्द्रीकरण  किया  जब  तक  हम  विकेन्द्रीकरण  की  अपनी  प्रिय  धारणा  को  लागू  नहीं
 करते  तब  तक  लोकतांत्रिक  कार्यकरण  का  अनुभव  इस  देश  में  सफल  नहीं  हो  सकता  !

 जब  हम  मजबूत  केन्द्र  की  सोचते  हैं  तो  हम  मजबूत  राज्यों  की  भी  सोचते  लेकिन  यह
 संदेह  प्रभृत्व  से  नहीं  आ  यह  दमन  से  नहीं  आ  यह  राज्यों  से  ऐच्छिक  सहयोग

 लेकर  नहीं  आ  राज्यों  को  भी  पंचायती  राह्ष  हस्तांतरण  की  धारणा  को  स्वीकार  करना  चाहिए
 तथा  जिला  ह्तर  जिला  पंचायत  समितियों  ओर  ग्राम  पंचायतों  क|  वही  शक्तियां  देनी

 लोकतांत्रिक  कार्यंकरण  की  इस  पांच-टियर  प्रणाली  में  भारत  प्रत्येक  ध्यक्ति  की  सांस्कृतिक
 विरासत  की  सुरक्षा  ओर  संरक्षण  करने  में  अधिक  सक्षम  होगा  तथा  सभी  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  भविष्य  के
 विकास  के  अधिक  अवसर  प्रदान  कर

 भाइए  हम  राष्ट्र  हित  में  अपना  जोवनोत्सर्ग  करने  वाले  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  और
 कारियों  के  स्वप्नों  को  विकेन्द्रीकरण  और  सहकारी  संधव।द  की  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  साकार  करने  का
 संकल्प  लें  तथा  यदि  हम  भारत  के  नये  क्षितिज  और  नये  दर्शन  में  इन  पहलुओ  का  उपयोग  करें  तो

 हमारे  और  भावी  पीढ़ी  के  लिए  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  का  एक  अथं  और  सार  हो  सकता

 कओऔी  पो०  ऐेलवेलल  :  उपाध्यक्ष  सम्बन्धों  के  बारे  में
 सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  इस  सम्मान्य  सभा  के  विचारों  सं  सहमति  रखते  हुए  मुझे  बेहद  खुशी
 होती  मुझसे  पूर्व  बोलने  वाले  माननीय  सदस्यों  ने  विभिन्‍न  दुष्किण  से  इस  रिपोर्ट  का  विश्लेषण  किया

 है  तथा  विभिन्न  विचार  प्रकट  किए  इस  बिषय  मैं  इस  सभा  को  इस  विषय  वस्तु  पर  दलगत
 आधार  ओर  राजन  तिक  हितों  से ऊपर  उठकर  विचार  प्रकट  करने  की  का  स्मरण.कराना

 चाहूंगा  ।

 सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  ने  यहां  पर  मजबूत  केन्द्र  की  आवश्यकता  की  तरफदारी  की  गेर-संत्ता
 पक्ष  के  सदस्यों  ने  राज्यों  को  अतिरिक्त  शक्तियां  देने  की  हिमायत  की  उन्होंने  एकम्त  से
 शाली  राज्यों  बाले  शक्तिशाली  केन्द्र  का  समर्थन  किया  |  यदि  हम  भारत  मांता  के  हृदय  की  तुलना  केन्द्र
 में  करते  हैं  तो  राज्य  इसकी  सिर  और  अंन्य  महत्वपूर्ण  अंग  चेतबाश्हित  बाजू  ओर
 बिक्रुत  आंखों  एवं  दिमाग  वाले  एक  मजबूत  हृदय  से  भारतमांता  स्वस्थं  नहीं  हो  सकती  ।  इसी  तरह
 कमजोर  हृदय  वाले  मजबूत  बाजू  तथा  सुदर्शन  एवं  सुगठित  आँखें  ओर  दिमाग  भी  भारत  माता  के  स्वारंथ्य
 के  लिए  अच्छे  नहीं  भारत  माता  के  शरीर  का  प्रत्येक  अंग  रीष्ट्रं  की  सम्पूर्ण  समृद्धि  और  सम्पन्नता  के

 लिए  समाज  ओर  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करता  है  ।

 केन्द्र  और  राज्यों  के  मध्य  संबंध  उतने  ही  मधुर  भोर  पवित्र  होने  चाहिए  जितने  मां  भर  बेटी  के
 बीच  होते  दुर्भाग्य  के  न्द्र  ओर  राज्यों  के  मध्य  संबंध,.कई  द्वार  इस्र  हृद  तक़  बिगड़  जाते  हैं  तथा  इस

 हृद  तक  तनावग्रस्त  हो  जाते  हैं  जैसे  सास  और  बहू  के  संबंध  हो  इसके  परिणामस्वरूप  केन्द्र  ओर

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण के  क्षनुवाद  का  हिन्दी
 स्पान्त्र
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 राज्य  सरकारों  में  कटुता  और  परिहाय॑  वैचारिक  मतभेद  आ  जाते  हैं  ।

 पिछले  25  वर्षों  से  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां  देने  की  बात  इस  देश  के  प्रत्येक  कोने  से  आई
 धीरे-धीरे  इस  मांग  ने  के  लिए  स्वायत्तताਂ  के  नारे  का  स्थान  ले  लिया  बहुत  पहले  1963

 पेरारीगनार  श्री  प्ती०  एन०  द्रविड़  आंदोलन  के  वरिष्ठ  नेता  और  तमिलनाडु
 .  केभूतपूर्व  मुख्य  मस्त्री  ने  खेंदेपूर्ण  भाषा  में  राज्यों  की  स्थिति  का  वर्णन  कहा  कि  ये  राज्य  केन्द्र  सरकार

 के  अनुदान  पाने  वाली  नगरपालिकाएं  बनकर  रह  गई  राज्यों  के  पक्ष  में  शक्षितयों  के
 फरण  करने  की  मांग  के  संदर्भ  में  यह  विवरण  उचित  समझा  गया  था  ।  सभा  के  अत्यधिक  वरिष्ठ  नेता
 प्रोण  एन०  जी०  रंगा  उपस्थित  यह  एक  बजुर्ग  और  अनुभवी  रागनीतिक्ष  9
 1948  अभिकेन्द्रित  राज्य  को  संविधान  सपा  में  चर्चा  के  दोरान  भाग  लेते  उन्होंने  निम्न  शब्वों  में
 शक्तियों  के  विकेन्द्रीकरण  की  अनिवायं  परिकल्पना  की  थी  :  ---

 गांधी  ने  30  साल  से  विकेन्द्रीकरण  की  दलील  दी  कांग्रेसी  होने  के
 नाते  विकेन्द्रीकरण  के  लिए  वन्ननवद्ध  वास्तव  में  इस  समय  सारा  संसार  विकेन्द्रीकरण  के
 पक्ष  में  है  ।  दूसरी  ओर  यदि  हम्न  केन्द्रीयकरण  चाहते  हैं  तो  मैं  इस  सदन  को  चेतावनी  देना

 चाहूंगा  कि  इससे  केवल  साम्यवाद  और  सर्वाधिकारवाद  की  प्राप्ति  लोकतंत्र  की

 इसलिए  मैं  शक्तिशाली  केन्द्र  क ेतथाकथित  नारे  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।”

 संविधान  सभा  में  एक  पुराने  कांग्रेसी  द्वारा  तक॑  देने  का  कारण  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां
 प्रद्त  करना  बताया  जाता

 मुझे  अत्यधिक  दुख  के  साथ  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि  संविधान  का  आवरण  लेकर  राज्यों
 को  इतना  शक्तिहीन  दिया  गया  है  कि  उम्हें  छोटी-से-छोटी  बांत  के  लिए  केन्द्र  का  मुंह  ताकना

 पढ़ता  यहां  तक  कि  बहुत  ही  छोटे  स्तर  पर  विकास  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्र
 से  अनुमति  लेनी  होती  है  ।  वन  भूमि  में  कम  दूरी  के  लिए  सड़क  बनाने  के  लिए  भी  राज्यों  को  केन्द्र  से

 अनुमति  लेने  के  लिए  लम्बे  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  होती  उदाहरण  के  तमिलनाडु  के  ऊटी
 ओर  नीलगभिरी  में  जहां  पर  विस्तृतकन  भूमि  पानी  के  टैंकों  के  निर्माण  और  यहां  तक  पीने  के  पाती
 की  सप्लाई  करने  के  लिए  पाइप  लाइनें  बिछाने  हेतु  केन्द्र  सरकार  से  पूर्व  अनुमोदन  लेना  आवश्यक

 यह  एक  दयनीय  है  राज्यों  में  कम  किया  जाता  मेरी  अपने  संसदीय  निर्वाचन
 क्षेत्र  में  परी  याकुलम  सड़क  द्वारा  दोनों  स्थासों  को  जोड़ने  के  लिए  सीतुपेराई-अज  मालाई  सड़क  योजना

 सड़क  की  कुल  क्म्बई  22  कि०,मी०  केवल  5  कि०  मी०  सड़क  मार्य  वन  सीमा  में  इसकी
 चोड़ाई  3.5  मीटर  है  +  इस  धोजना  में  3.5  मीटर  की  बतंमान  चौड़ाई  के  स्थान  पर  5  मीटर  तक  वन
 की  भूमि  को  थोड़ा  करने  की  परिकल्पता  की  यई  यह  स्थान  वन  भूमि  में  स्थित  है  इसलिए
 केन्द्र  सरकार  का  पूर्व  अनूमोदत  लेना  आवश्यक  केन्द्र  सरकार  उसका  अनुमोदत  करने  में  5  वर्ष  से
 भी  अधिक  समय  का  विश्षम्ब  कर  रही  यह  उदाहरण  है  जिसका  मैंने  उल्लेख  किया  ऐसी
 सी  पवंतीय  और  जनजातीय  विकास  योजनाएं  हैं  जो  केवल  इस  कारण  से  पूरी  नहीं  हो  पाती  हैं  कि  ऐसे
 प्रस्ताव  लम्बे  समय  से  केला  सरकार  के  पस  अनुमोदन  के  लिए  पढ़े  रहते  इसलिए  मैं  पुरजोर
 रोध  करता  हूं  कि  विकाप्तकार्य  के  ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकारों  में  समुचित  रूप  से  अधिक  शक्ति

 निहित  होनी  चाहिए  ।.  दूसरे  उदाहरण  के  रूप  में  में  कृषि  का  उल्लेख  करना  राज्यों  में  किसास

 भूमि  जोतते  स्थानीय  मूख्थ  पर  बीज  छखरीवते  वे  उर्वरक  और  अन्य  आदान  राज्य  में

 प्रचलित  कीमतों  पर  खरीदते  क  थक  मजदूरों  को  राज्य  के  जीवन-स्तर  के  अनुरूप  मजदूरी  दी  जाती

 गह  बिशम्बना  है  कि  राज्य  किसानों  के  उत्पादन  का  मूल्य  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया
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 जाता  इस  घोर  चिसंगतति  कीःओर₹  ध्यान  दीजिए  ।  मुझे  अच्ानकਂ  ही  एक  लोक  गीत  स्मरण  हो
 आया  है  जो  किसान  ब्रिटिश  राज  कें  दौराम  धान  के  में  गुतमुनाया  करते  थे  :---

 खेतों  को  जोतता  मेहुचत-क  सा  है  भऔैर  ककड़ी  उग्राता

 समुद्रपार  से  अंग्रेज  चिट्ठी  भेजता  है  और  बताता  है  कि  इसकी  कीमत  2  के  लिए  एक
 पैनी

 यही  औपनिवेशिक  स्थित्ति  बनी  हुई  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  सभी  कृषि  की
 की मरते  राण्य  सरकारों  द्वारा  निर्धाश्ति  की  जानी  चाहिए  ओर  राज्य  सारकारों  हाशा  के"द्रीय  सरकार  को

 स्वीकृति  और  अधिसूचना  के  लिए  सिफारिश  की  जानी  परम्तु  ऐसे  अतेक  छोटे  मामलों  पर
 राज्यों  को  उनके  उचितः  लाभ  से  वंजित  किग्रा  है  ।  .

 मैं  एकल  सांविधिक  उपबन्ध  पर  अपने  विचार  प्रकट  करता  चाहूँगा  जो  अवाषित  राज्य
 कारों  को  गिराने  के  लिह  केन्द्र  सरकार  के  लिए  एक  जय  शदस्त  हथियार  का  काम  करता  संविधान
 का  अनुच्छेद  356  एक  ऐसा  खराब  उपचन्ध  है  जिसकी  वजह  से  माननीय  सदस्यों  को  अपने  दिल  से
 इसमें  दुरुप पोग  और  अति  उपयोग  के  विरुद्ध  बोलना  पड़ा  इस  उपबन्ध  का  व्यापक  रूप  से  दुरुपयोग
 करने  से  राज्यों  ओर  केन्द्र  के  मध्य  बहस  मतथेक  उत्पन्न  हो'गक़़  इस  अनुच्छेव  का  बार-बार
 योग  करने  से  राज्य  सरकारों  को  मजबूर  होकर  केन्द्र  सरकार  के  विरुद्ध  बिशकुल  ही  किपरीत  दिल्ला  में
 बोलना  पड़ा  है  ।

 स्वतंञ्ञता  प्राप्ति  के  बाद  40  वर्ष  से  इस  उपब्रन्ध  80:  बार  व्यापक  रूस  से  दुरुपकोग  किया
 भया  यह  उपयन्ध  सांविधानिक  असफक्ता  के  लिए  समबाण  मशता  जतक  यह  उपबन्ध  सर्जन
 के  हाथों  में  फाक्‌  बनने  के  हत्यारे  के  हाथों  का  चाकू  बच  गया  है  जिसके  उद्देश्य  क्पिक्षी  सरकारों
 क्य  बिराना  1950  से  1954  तक  इस  उचप्नबन्‍्ध  का  दुत्तपयोम  करके  पर  3  सरकारें  घिर  गई
 1955  से  1959  तक  3  बवर  इसका  वुरुपचोग  कियागया  भा  +  1960  से  964  ढक  के  बार  इसका
 पयोध  किया  गया  था  |  1964  से  1969  तक  9  बारः  इसका  दुरुपयोग  क्रिया  गया  1967-69  की
 दो  क्षों  की  छोटी-सी  अवधि  में  7  राज्य  सरकारों  को  अफ्मानभनक  ढंग  से  गिरा  दिया  गया
 घानिक  उपबम्ध  का  यह  दुरुषयोत्र  इस|समय  महत्वपूर्ण  हो  मया  जब  7  साज्मों  में  1967  में  कांग्रेस  पार्टी  *

 को  भारी  असफलता  मिली  की  ।  1970  से  1979  तक  19  सरकारों  को  विराया  1975  से  197»
 तक  29  स्रस्कारों  को  बिराबा  1977  में  ही  9  राज्य  सरकारों  को  बिना  किसी  का रण  के  यिरा
 दिया  सवा  1980  0  से  1987  तक  18  सरकारों  को  अपमानजमक  ढंग  से  गिरा  दिया  केवल
 1980  में  9  सरकारों  को  राजवेतिक  आधार  परबिरा  विदा  गया  1977  में  जब  जनता
 सरकार  ने  एक  ही  क्षटके  से  9  राज्ज  सरकारों  को  बखस्‍सस्‍त  किया  था  तो  राष्यों  में  संवैधानिक  तंत्र
 असफस  नहीं  हुआ  कानून  तथा  व्यवस्था  की  कोई  समस्या  नहीं  राष्यों  में  कोई  ऐसी  स्थिति
 उत्पन्न  नहीं  हुई  थी  जिससे  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करके  आकाय्कता  होती  ।  इन  सरकारों  को  केवल
 राजनेशिक  कारणों  से  बर्लास्त  किया  गयह  यह  |  इतिहाशਂ  स्वयं  को  केहरातां  1980  में  बिना  किसा
 खेद  के  यही  तंवेधानिक  अ्युति  की  गई  थी  ।  जब  राज्यों  में  9  जततः  श्रकारों  क्से  कर्षश्रेश्  ने  गिरा  दिया
 था  जो  केरद्र  में  फिर  से  सत्ता  में  मुझे  अत्यसिक  दुख  के  साथ  यह  कहतर  पड़  रहा  है  कि
 ककेद  356  कर  केन्द्र  सरकार  ते  राजनैतिक  लक्यों  कने  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यापक  पैमाने  पर
 दुष्प्योय  किया  था  ।  यह  उसयाज  हमारी  लोकतांलकिक  योजना  के  सिए  ठीक  नहीं  झह्‌
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 लोकतंत्र-विरोधी  यह  निरंकुश  यह  असामयिक  यह  लोकतंत्र  और  लाकतांत्रिक  तरीके  से

 चुने  गए  मुख्य  मन्त्रियों  के  सिर  पर  डेमोक्रेट्स  की  तलवार  की  भांति  लटक  रही  मैं  दृढ़ता  से  यह
 दलील  देता  हूं  कि  संविधान  से  इस  अनुच्छेद  का  लोप  कर  दिया  जाए  ।

 राज्यपालों  की  भूमिका  और  नियुक्ति  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करने  की  आवश्यकता

 कुछ  राज्यों  में  राज्यपाल  के  कार्यों  से  राज्यों  में  अव्यवस्था  उत्पन्न  हो  जाती  इससे  राज्यपाल  और
 सरकारों  के  बीच  झगड़े  उत्पन्न  होते  आन्ध्र  के  राज्यपाल  और  राज्य  के  मुख्य  मन्‍्त्री  के  बीच
 बार  होने  वाले  क्षाड़े  इस  सदन  में  उग्र  बहस  का  विषय  बन  गए  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 तमिलनाडु  के  दिवंगत  मुख्य  मन्त्री  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  सरकारिया  आयोग  के  समक्ष  राज्यपालों
 की  नियुक्ति  और  बर्खास्तगी  के  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव  रखे  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  अनुरोध  किया
 है  कि  राज्यपालों  की  नियुक्ति  मुख्य  मन्त्रियों  के  साथ  परामर्श  करके  की  जानी  चाहिए  ।  राज्य  के  मुथ्य
 मन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  चार  व्यक्तियों  के  नाम  की  एक  सूची  में  से  एक  व्यक्ति  को  राज्य  का  राज्यवाल

 नियुक्त  किया  जाना  1948  में  संविधान  सभा  में  एशिया  के  प्रकाश  पुंज  श्री  जवाहर  खास  नेहरू
 ने  ऐसा  ही  विचार  व्यक्त  किया  उन्होंने  कहा  था  कि  :  ---

 मेरा  विचार  हे  कि  यह  अत्यधिक  उत्तम  होगा  यदि  वह  प्रान्त  की  स्थानीय  राजनोति  से  धनिष्ठ
 रूप  से  जुड़े  हुए  नहीं  हों  की  सरकार  को  अवश्य  स्वीकायं  होना

 मैं  श्री  नेहरू  के  इन  शब्दों  को  दोहराता  की  सरकार  को  अवश्य  स्वीकायं  होना
 चाहिएਂ  आप  नेहरू  के  शब्दों  पर  क्‍यों  नहीं  अमल  करते  ?  आप  उनकी  आशाओं  को  रा  क्‍यों

 नहीं  करते  ?  आप  राज्य  सरकार  को  स्वीकायं  किसो  व्यक्ति  को  राज्यपाल  के  पद  पर  क्‍यों  नहीं
 नियुक्त  करते  ?

 राज्यपाल  के  पद  को  इस  समय  अत्यधिक  अवांछित  और  निरथंक  समझा  जाता

 हू  राज्यरूपी  उपकरण  का  अनावश्यक  भाग  जब  ऐसी  घारणाएं  प्रचलित  हो  जाती  हैं  तो  यह
 चित  होगा  कि  राज्यपालों  की  नियुक्ति  राज्य  के  मुख्य  मन्त्रियों  से  परामर्श  करके  की  राज्थ्पासरों

 को  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  काम  करना  चाहिए  ।  राज्पालों  द्वारा  पक्षपात  करने  से  राज्यपालों
 और  विधिवत  रूप  से  निर्वाचित  मुख्य  मन्त्रियों  के बीच  अपरिहाये  रूप  से  टकराव  इसलिए  डा०

 एम०  जी०  आर०  ने  ऐसे  संघर्षों  को  दूर  करने  के  लिए  एक  अन्य  प्रस्ताव  आयोग  के  समक्ष
 पाल  और  विधिवत  रूप  से  निर्वाचित  राज्य  सरकार  के  मध्य  उत्पन्न  हुए  संघर्ष  के  मःमले  राज्य  की
 विधान  सभा  को  इरा  संबंध  में  एक  संकल्प  पास  करके  राज्यपाल  को  हटाने  की  शक्ित  प्राप्त  होनी

 इससे  राज्यपालों  के  निरंकुश  होकर  काम  करने  की  प्रवृत्ति  पर  रोक  लगेगी  और  राज्य  की  चुनी
 हुई  सरकार  के  प्रति  राज्यपाल  का  उत्तरदायित्व  सुनिश्चित  होगा  ।

 राज्यपालों  की  नियुक्षितयों  के  संबंध  में  न्यायाधीश  श्री  सरकारिया  मे  कई  सिफारिशों  की

 उन्होंने  सिफारिश  की  है  कि  राज्यपाल  को  किसी  क्षेत्र  में  विष्यात  व्यक्ति  होना  उसे  ऐसा  व्यक्ति

 होना  चाहिए  तो  राजनीति  से  दूर  रहा  हो  विशेषकर  उसने  स्थानीय  राजनीति  में  सक्रिय  रूप

 से  भाग  नहीं  लिया  हुआ  होना  उसे  किसी  अन्य  राज्य  से  आना  ये  सिद्तारिशें  जायज  हैं
 और  इसलिए  स्वीकार  की  जानी  चाहिए  ।

 भाषा  संबंधी  समस्या  पर  कुछ  शब्द  कहकर  अपनी  बात  समाप्त  करना  यह

 नात्मक  पक्ष  इससे  कारण  बहुधा  केन्द्र  और  राज्यों  में  झगड़े  उत्पन्न  हुए  इस  संबंध  में  न्यायाधीश

 सरकारिया  मे  कुछ  सिफारिश  की  उन्होंने  सिफारिश  की  है  कि  राज्यों  और  संघ  सेवाओं  में  भर्ती  के

 281



 केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )  4  1989
 विलन--नन-++ कण  क्‍या

 [  श्री  सेलबेखल  ]

 लिए  एक  विशेष  भाषा  की  जानकारी  होने  की  आवश्यकता  की  पूर्व  शर्तं  नहीं  होनी  उन्होंने
 यह  भी  सिफारिश  की  कि  संध  और  राज्यों  के  कार्यों  में  उनकी  अपनी-अपनी  स्थानीय  भाषाओं  का  प्रयोग
 किया  जाना  उन्होंने  त्रिभाषा  सूत्र  को  जोरवार  तरीके  से  कार्याम्वित  करने  की  आवश्यकता
 पर  पुनः  जोर  दिया  मैं  इस  सम्माननीय  सदन  में  आह्वान  करता  हूं  कि  सभी  राज्यों  में  त्रिभाषा  सूत्र
 ईमानदारी  से  लागू  किया  जाना  सरकार  को  न्यायाधीश  सरकारिया  की  सिफारिशों  को
 स्वीकार  करना  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  अहिन्दी  भाषी  लोगों  को  नेहरु  द्वारा  दिए  गए
 आश्वासन  को  संवैधानिक  दर्जा

 अन्त  मैं  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वह  न्यायाधीश  सरकारिया  की
 जो  सरकार  को  स्वीकाये  पर  स्पष्ट  रूप  से  एक  वक्‍्तथ्य  दें  ।  इस  सम्माननीय  सदन  में  सिफारिशें

 प्रस्तुत  की  जाएं  और  उन  पर  व्यापक  रूप  से  बहस  इसके  बाद  सिफारिशें  स्वीकार  की  जानी

 चाहिएं  ताकि  यह  सरकार  और  परवर्ती  सरकारें  इन  सिफारिशों  पर  ईमानदारी  से  अमल  इस
 कार  को  यह  कहकर  मौखिक  बहसबाजी  में  शामिल  नहीं  होना  चाहिए  कि  यह  सरकार  इन  सिफारिशों
 पर  विचार  करेगी  और  इन  सिफारिशों  पर  समुचित  रूप  से  कार्यवाही  सरकार  को  ऐसे  खोखले
 वक्तव्य  देकर  इस  स्थिति  से  ऐसे  बच  नहीं  निकलना  चाहिए  एक  मछली  जाल  से  बच  निकलती

 है  ।  उन्हें  इन  सिफारिशों  को  कानून  का  जामा  पहनाना  चाहिए  ।

 श्री  द्रव  दिधे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट
 पर  अपने  कुछ  विचार  व्यक्त  करना  चाहता

 यह  आयोग  9  1983  को  नियुक्त  किया  गया  था  और  जहां  तक  संविधान  के  विभिन्‍न
 उपबन्धों  का  संबंध  उन  पर  उसने  एक  सुन्दर  रिपोर्ट  दी  हमारा  संविधान  26  1950  को

 लागू  हुआ  था  और  इन  वर्षों  के  दौरान  हमारे  संविधान  में  61  संशोधन  किए  गए  और  जब  मैं
 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  की  सूची  देखता  हूं  तो  पाता  हूं  कि  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयफों  में  से
 90  प्रतिशत  भी  संविधान  संशोधन  के  संबंध  में  होते  हैं  ।

 अतएवं  जो  अनुभव  हमें  हुआ  है  उसके  अनुसार  लोगों  के  दिमाग  में  अनेकों  सुझाव  आए  हैं  और
 विशेष  रूप  से  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  और  विभिन्‍न  सरकारों  के  अनुसार  इस  संविधान  में  कुछ  संशोधन
 आवश्यक  हैं  ।  इसलिए  योजना  और  संविधान  के  ढांचे  को  स्वीकार  करते  हुए  सरकारिया  आयोग  की

 नियुक्ति  संघ  और  राज्यों  के  मध्य  संबंधों  की  समीक्षा  ओर  जांच  करने  के  लिए  की  गई  विभिन्न
 घारणाओं  के  आधार  पर  व्यापक  रूप  से  सिफारिशें  की  गई  हैं  और  आयोग  ने  विभिन्न  संवैधानिक

 बंधों  की  जांच  की  है  और  संविधान  के  संबंध  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  और  प्राधिकारियों  ने  जो  अनेक
 प्रश्न  उठाए  उस  पर  उनके  द्वारा  विचार  किया  गया  यह  कहा  जा  सकता  है
 कि  यह  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  एक  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  है  जिसमें  वतंमान  मुद्दों  को  व्यायहारिक  रूप  से

 दर्ज  और  सुविचारित  किया  गया  है  और  आयोग  द्वारा  समाधान  भी  सुझाये  गये  हैं  ।

 इतने  कम  समय  में  आयोग  की  प्रत्येक  सिफारिश  की  जांच  करना  और  उस  पर  टिप्पणी  करना
 सम्भव  नहीं  मैं  अपने  को  केवल  विधायी  सम्बन्धों  एवं  राज्यपाल  के  कार्यों  तथा  उनके

 सम्बन्ध  में  दिए  गए  विभिन्‍न  सुझावों  तक  ही  सीमित

 संविधान  के  विभिन्‍न  प्रावधानों  पर  विचार  करते  समय  हमें  मुख्यतः  संविधान  के  मूल  ढांचे  को
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 ध्यान  में  रखना  चाहिए  और  जंसाकि  संघ  शक्तियों  सम्बन्धी  समिति  के  द्वितीय  प्रतिवेदन  में
 5  1947  को  कहा  गया  हमारे  संविधान  का  सुदृढ़  ढांचा  मजबूत  केन्द्र  वाला  संघ  है  ओर  यह्‌
 कथन  ऐतिहासिक  कारणों  की  दृष्टि  से  भी  सही  जब  हम  संविधान  का  इतिहास  देखते  हैं  तो  पता
 चलता  है  कि  देश  के  विभाजन  के  बाद  संविधान  सभा  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  थी  कि  देश  की  रक्षा  ओर
 उसकी  एकता  ओर  अखण्डता  को  अक्षुण्ण  रखने  के  लिए  केन्द्र  को  अत्यधिक  मजबूत  होना  चाहिए  ।

 अतएव  ऐतिहासिक  दृष्टि  से  भी  हमारे  संविधान  निर्माता  इस  बात  से  अवगत  थे  कि  अवांछित  केन्द्रीकरण

 बहुधा  उलटा  हानिकारक  सिद्ध  हुआ  है  और  विभाजक  शक्तियों  की  एक  श्यंखला-वत्त  प्रक्रिया  आरम्भ

 हुई  अतएव  इन  दोनों  सिद्धांतों  को  दिमाग  में  रखते  संविधान  बनाते  समय  एक  संतुलन  बनाये
 रखा  गया  यथा  एक  मजबूत  केन्द्र  क ेसाथ-साथ  नवनि्भित  राज्यों  ययासंभव  अधिकाधिक  स्वायत्तता
 प्रदान  करना  ।  संविधान  की  समग्र  रूपरेखा  से  स्पष्ट  होता  है  कि  राज्य  भी  स्वयम्‌  संसद  द्वारा  संविधान
 के  आधीन  ही  बनाये  गये  अनुच्छेद  2  और  3  भी  इस  बारे  में  स्पष्ट  है  कि  राज्य  भी  बनाये  जा  सकते

 उनकी  सीमापें  परिवर्तित  की  जा  सकती  हैं  और  ये  सभी  बातें  स्वथम्‌  संसद  की  शक्तियों  के  अन्तर्गत
 आती  इसी  प्रकार  संसद  की  विघायी  शक्तियां  सर्वोपरि  यहां  तक  कि  अनुच्छेद  249  के  अन्तगंत
 संसद  के  पास  राज्य  सूची  के  विषयों  पर  भी  विधान  बनाने  की  शक्ति  है  यदि  राज्य  सभा  इस  आशय  का
 संकल्प  पारित  करती  अतएब  सम्पूर्ण  मन्तब्य  एक  मजबूत  केन्द्र  क ेसाथ-साथ  विभिन्‍न  निर्धित  राज्यों
 को  सामान्य  समय  में  स्वायत्तता  प्रदान  करने  का  हमें  सरकारिया  आयोग  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न
 प्रस्तावों  का  इस  दृष्टि  से  परीक्षण  करना  चाहिए  ।  जहां  तक  विधायी  सम्बन्धों  का  सम्बन्ध  है  मुझे  यह
 देखकर  थोड़ा  आश्चर्य  हुआ  कि  सम्पूर्ण  मुद्देपर  विचार  करने  के  बाद  सरकारिया  आयोग  इस  निष्कर्ष
 पर  पहुंचता  है  कि  जहां  तक  अवशिष्ट  शक्तियों  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  दो  भागों  में  विभक्त  करना  चाहिए
 तथा  करारोपण  से  सम्बद्ध  प्रावधानों  को  संसद  के  पास  छोड़  देना  और  जहां  तक  अन्य  अवशिष्ट
 मदों  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  समवर्ती  सूची  में  रख  देना  यह  भी  कहा  गया  है  कि  समवर्ती

 सूची  के  किसी  विषय  पर  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  किसी  विधान  पर  राज्यों  के  साथ  परामश  करना

 श्रीमन्‌  मैं  समझता  हूं  कि  ये  दोनों  सिफारिशें  अत्यन्त  संघातक  हैं  जो  न  केवल  आयोग  के  समक्ष
 व्यक्त  किए  गए  विचारों  से  मेल  नहीं  खाती  हैं  अपितु  हमारे  संविधान  की  योजना  के  अनुरूप  भी  नहीं  हैं  ।

 आयोग  ने  स्वयम्‌  पृष्ठ  29  के  पैरा  2.6.04  में  कहा  है--जिसे  मैं  उद्धृत  कर  रहा  हूं  :--

 राज्य  सरकारें  अवशिष्ट  शक्तियों  सम्बन्धी  विद्यमान  उपबन्धों  में  कोई
 बतंन  नहीं  चाहती  चार  राज्य  सरकारों  मे  सुशाव  दिया  है  कि  अवशिष्ट  शक्तियों
 को  राज्यों  में  निहित  होना  और  दो  राज्य  सरकारों  ने  प्रस्तावित  किया  है  प्रथम  सूची
 को  प्रविष्टि  97  को  समवर्ती  सूची  में  अस्तरित  कर  वेना  चाहिए  ।”

 इस  केवल  दो  राज्य  सरकारों  ने  प्रथम  सूची  की  प्रविष्टि  97  को  समवर्ती  सूची  में

 अन्तरित  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।  इसके  साथ  ही  आयोग  ने  स्वयम्‌  पृष्ठ  31  में  कहा  है--मैं  उद्धघुत
 करता  है  :--

 पैरा  में  उल्लिखित  कारणों  स्रे  हम  इस  सुशाव  को  स्वीकार  कर  पाने  में  असमर्थ

 हैं  कि  अवशिष्ट  शक्तियों  को  राज्यों  में  निहित  होना  चाहिए  ।”

 इस  चरण  में  वे  अपने  सम्मुख  अभिव्यक्त  समस्त  दृष्टिकोणों  पर  विचार  करते  हुए  इस  निष्कर्ष

 पर  पहुंचे  ।  लेकिन  इसके  बाद  वे  अगले  पैरा  में  कहते  हैं--मैं  उद्धृत  कर  रहा  हूं  :

 यह  मत  है  कि  करारोपण  के  सम्बन्ध  मैं  विधायन  की  अवशिष्ट  शक्तियां  संसद
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 SS  ण्लॉ्स्‍््ि्ि्त्ान  55“  7  क+  न  अनजान  से  डबलडा-े  लि  वात  समवर्ती

 झ्रद

 के  पास  ही  रहनी  करारोपण  से  इतर  अवशिष्ट  क्षेत्र  समवर्ती  सूची में  अन्तरित

 किया  जा  सकता

 इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  के  बाद  कि  अवशिष्ट  शक्तियों  से  राज्यों  को  कुछ  भी  नहीं  दिया
 जाना  यह  आश्चरयंजनक  है  कि  अगले  पैरा  में  आयोग  बिना  कोई  ओचित्य  एक
 छोटे  पैरा  में  अपने  विचार  बदल  कर  कहता  है  कि  करारोपण  से  इतर  अवशिष्ट  शक्तियां  समवर्ती  सूची
 में  रखी  जानी  चाहिए  ।  भर्थात  उनमें  केन्द्र  और  राज्यों  की  भागीदारी  होनी  चाहिए  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  मूलतः  उसके  द्वारा  पहले  व्यक्त  किये  गये  विचारों  और  उसके

 सम्मुख  मौजूद  साक्ष्यों  तथा  उसी  अध्याय  में  स्वयं  उसके  द्वारा  दी  गई  दलीलों  का  अन्तविरोधी

 3.00  म०  प०

 मेरा  मत  है  कि  अवशिष्ट  शक्तितयों  को  समवर्ती  सूची  में  अन्तरित  करने  का  बिलकुल
 ही  ओऔचित्य  नहीं  है  ।  इन्हें  केन्द्र  के  पास  यथावत  बने  रहना  चाहिए  क्‍योंकि  एक  वार  यदि  आप  प्रथम

 सूची  को  प्रविष्टि  97  वस्तुतः  अन्तिम  समवर्ती  सूची  में  अन्तरित  कर  देते  है  तो  इसका  तात्पये

 यह  होगा  कि  अवशिष्ट  शक्तियां  समवर्ती  सूची  में  चली  जायेंगी  ।

 उसका  कहना  है  कि  संसद  में  तत्सम्बन्धी  विधान  प्रस्तुत  करने  के  पूर्व  परामर्श  करने  के  लिए
 संवैधानिक  उपबन्ध  बनाना  आवश्यक  नहीं  है  वरन  राज्यों  से  परामर्श  करने  की  एक  परम्परा  बनाई जा
 सकती  ऐसी  बोझिल  प्रक्रिया  संघातक  होगी  ।  एक  चरण  पर  उन्होंने  भी  इसे  अस्वीकार  कर  दिया

 पृष्ठ  51  पर  पैरा  2.12.04  में  आयोग  कहता  है  :--

 देखा  जायेगा  कि  यदि  यह  प्रस्ताव  क्रियान्वित  किया  जाता  है  तो  यह  सहायता
 पहंंच!ने  के  स्थान  पर  समवर्ती  सूची  के  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  रोक  और  संतुलन  की  संवेधानिक

 योज  ना  की  काय॑  प्रणाली  को  अत्यधिक  बोझिल  और  विलंबकारी  बना  हम  इस
 प्रस्ताव  की  अनुशंसा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।”

 आगे  पृष्ठ  52  में  वे  आश्चरयंजनक  ढंग  से  कहते  हैं  :

 मत  है  कि  समवर्ती  सूची  की  किसी  मद  पर  विधान  बनाने  के  सम्बन्ध में
 राज्य  परामर्श  को  एक  संवंधानिक  आवश्यकता  बनाना  आवश्यक  नहीं  यह  प्रक्रिया को
 अनावश्यक  रूप  से  कठिन  बना  लेकिन  इसे  एक  सुदुढ़  प्रथा  का  रूप  लेता  चाहिए  ।”

 पृष्ठ  66  में  पैरा  2.23.05  में  इसे  पुनः  दोहराया  गया  है  कि  :

 प्रमश्ध  नतीजे  जिसपर  पहुंचा  जा  सकता  है  कि  समवर्ती  सूची  के  विध  क्षेत्र  पर

 अधिकार  करना  कतई  बाध्यकारी  नहीं  उक्त  क्षेत्र  पर  अधिकार  जमाना  आवश्यक  नहीं  है
 अतएथ  हम  सिफारिश  करते  हैं  कि  सामान्यतया  संघ  को  समवर्ती  विषय  के  उतने  ही  क्षेत्र  प

 अधिकार  रखना  चाहिए  जिसमें  राष्ट्रहित  में  नीति  और  कायंवाही  में  एकरूपता  अनिवायं

 ओर  संघीय  विधि  में  निरूपति  नीति  की  मोटी  रूपरेखा  के  अधीन  रहते  हुए  बाकी  ब्योरों  को

 राज्यों  के  लिए  छोड़  देना  इसके  जब  कभी  संघ  समवर्ती  सूची के  किसी
 विषय  पर  विधान  बनाना  चाहे  तो  उसे  न  केबल  राज्य  सरकारों  से  पृथक-पृथक  पूर्व-परामर्श
 करना  चाहिए  वरन्‌  सामूहिक  रूप  से  अन्तर्रा्यीय  अनुच्छेद  263  के  अधीन  जिसकी

 स्थापना  की  हमने  सिफारिश  की  के  साथ  भी  परामर्श  करना
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 ध्ा्  गा

 ऐसी  बातें  यदि  मान  ली  जाती  हैं  तो  अत्यन्त  संधातक  होंगी  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  आयोग  ने

 परवर्ती  चरण  में  इसकी  सिफारिश  कंसे  कर  दी  जबकि  पहले  वह  इस  नतीजे  पर  पहुंचा  था  कि  यह
 यदि  स्वीकृत  हो  गया  बोझिल  प्रक्रिया  को  जन्म्र  देगा  अतएव  हमें  इसे  ह्वीकार  नहीं  करना

 चाहिए  ।  इस  मेरा  कहना  यह  है  कि  जहां  तक  राज्यों  से  परामर्श  करने  का  सम्बन्ध  है  आयोग  के

 एक  चरण  के  विचारों  और  अग्रेतर  रा  में  वि्ध:भारा  मेरा  कहना  है  कि  समवर्तो  सूची  के  विषयों
 पर  विधान  बनाते  समय  भी  राज्यों  से  परामर्श  करने  को  बाध्यकारी  बना  देना  अत्यन्त  खतरनाक
 ऐसा  कभी  नहीं  सुना  ऐसी  प्रक्रिया  में  इतना  समय  लगेगा  कि  इस  सदन  में  समवर्ती  सूची  पर
 विधान  बनना  ही  ठप्प  हो  हम  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  यह  परामशं  बहुत  सी

 मुसीबतें  पेदा  कर  जहां  तक  विधायी  पक्ष  का  सम्बन्ध  हैं  मुझे  यहो  निवेदन  करना

 राज्यपाल  के  सम्बन्ध  में  की  गई  सिफारिशों  पर  मैं  कुछ  समय  जहां  तक  राज्यपाल  के
 कार्य  का  सम्बन्ध  है  मैं  ब्योरे  में  नहीं  मैं  तो  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि  राज्यपाल  का  पद  राज्य
 के  संवेघानिक  मुखिया  का  ही  नहीं  है  संविधान  के  एक  प्रहरी  का  है  ओर  वह  राज्य  और  संघ  के
 बोच  एक  जीवन्त  सम्बन्ध  सूत्र  भी  अतएवं  वह  न  केवल  मन्त्रिपरिषद  की  सहायता  एवम्‌  परामशं
 से  संवंघानिक  मुखिया  के  अपने  दायित्वों  का  निर्वाह  करता  है  वरन्‌  कई  शक्तियां  ऐसी  हैं  जिनका  प्रयोग

 वह  स्वविवेकानुरूप  करता  है  ओर  ऐसा  करते  समय  वह  सविधाग  का  प्रहरी  होता  उसे  यह  सुनिश्चित
 करना  होता  है  कि  राज्य  सरकार  संवेधानिक  प्रावधानों  के  अनुरूप  चल  रही  उसे  केन्द्र  सरकार  को
 राज्य  की  विभिन्‍न  विभिन्‍न  पारित  विधानों  तथा  राजनैतिक  गनिविधियों  से  अवगत  करते

 रहना  होता  है  क्योकि  अन्तत्वोगत्वा  राज्य  के  राज्यपाल  को  ही  इस  बात  को  सूचना  देनी  होती  है  कि
 सरकार  संवंधानिक  प्रावधानों  के  अनुसार  चलाई  जा  रही  है  या  यह  सशबत  केन्द्र  के  हमारे  मुल
 विचार  की  दृष्टि  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  उसे  संविधान  भौर  विधि  के  प्रावधानों  के  कानून
 ओर  व्यवस्था  को  बनाये  विकासोन्मुख  परियोजनाओं  आदि  के  कार्यान्वयन  का  पयंवेक्षण  भी  करना
 होता  है  ।  यह  द।यित्व  भी  राज्यपाल  द्वारा  सम्पादित  होना  होता  है  ।

 इसलिए  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मेरा  निवेदन  यह  है**ਂ  )
 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  देश  की  एकता  भोर  अखंडता  भी  ।

 थो  शरव  विध  :  देश  की  एकता  गौर  अथण्डता  अनेक  सीम।वर्ती  राज्य  ऐसे  हैं  जहां
 केन्द्र  सरकार  को  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  निगरामी  रखनी  पड़ती  यह  कहना  निरथंक  है  कि  आप
 उनको  अपने  अधीन  नहीं  रख  सकते  हैं  ।  उनको  अधीन  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।  लेकिन
 राज्य  को  देश  की  एकता  ओर  अखंडता  बनाये  रखना  पड़ता  है  और  इसलिये  इसका  प्रहरी  और

 गील  सम्पर्क  सूत्र  राज्यपाल  है  ।  इस  दृष्टिकोण  से  मैं  उनके  द्वारा  दिये  गये  दो  सुझावों  से  सहमत  नहीं
 हं  और  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  इन  सुझावों  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  मैं  इस
 सक्लाव  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  वह  व्यक्ति  जो  राजनीति  में  काफी  सक्रिय  रहा  राज्यपाल  के  पद  पर
 नियक्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  समस्त  चर्चा  का  झुकाव  इसी  पर  है।यह  सिफारिश  की  गई  है  कि
 राज्यपाल  ऐसा  व्यक्ति  होना  चाहिए  जिसने  सामान्यतया  भोर  विशेषकर  हाल  में  राजनीति  में  भाग

 लिया  उस  प्रयोजन  के  निश्चय  ही  वे  लोग  हमारे  प्रथम  प्रधान  पंडित  जबाहर
 लाल  नेहरू  पर  आश्रित  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  उन  दिनों  की  स्थिति  काफ़ी  भिन्‍न  उस
 समय  कई  स्वतन्त्रता  रोेनानी  ओर  काफी  आदर  के  पात्र  व्यक्तित्व  वाले  ध्यक्ति  विद्यमान  थे  और  लोग

 उन्हें  आदर  फ्री  दृष्टि  से  देखते  थे  ।  इसलिए  जहां  कहीं  भी  वे  राज्यपाल  नियुक्त  किए  जाते  थे  वहां  कोई

 समस्या  नहीं  उस  समय  कहीं  भी  कोई  समस्याएं  नहीं  थीं  जंसा  कि  आज  हम  सामना
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 कर  रहे  आज  के  दृष्टिकोण  से  मेरा  मत  है  कि  यदि  राज्यपाल  को  संविधान  के  प्रहरी  के  रूप
 में  अपना  कार्य  करना  है  और  केन्द्र  के  साथ  क्रियाशील  सम्पर्क  सूत्र  बनाये  रखना  है  तो  मैं  महसूस  करता
 हूं  कि  यह  बिल्कुल  एक  राजनीतिक  भूमिका  है  और  उस  उद्देश्य  के  लिये  आप  यह  नहीं  कह  सकते कि
 आपके  पास  केवल  विद्वान  और  काफी  पढ़ें  लिखे  लोग  हों  तथा  वे  जीवन  के  कुछ  क्षेत्रां  में  महा  हस्तियां
 हों  ।  यह  कहना  निरथंक  यह  एक  राजनीतिक  भूमिका  है  जिसे  केवल  किसी  राजनीतिज्ञ  को  ही  अदा
 करना  आप  निश्चय  ही  यह  कह  सकते  हैं  कि  राज्यपाल  राज्य  को  अवश्य  स्वीकायं  आप
 उन  व्यक्तियों  को  किसी  राज्य  का  राज्यपाल  बनाकर  नहीं  भेज  सकते  जो  कि  उस  राज्य  से  दुश्मनी
 करता  हो  और  उस  राज्य  के  लिये  समस्याएं  उत्पन्न  कर  सकता  हो  ।  इस  प्रकार  का  विचार  नहीं  होना
 चाहिए  ।  उसको  मैं  समझता  हूं  और  उससे  सहमत  लेकिन  राजनीति  तौर  पर  राज्यपाल  केन्द्र  का
 संतरी  और  उसका  काम  यह  देखना  है  कि  राज्य  संविधान  के  प्रावधानों  के  अनुकूल  कार्य  कर  रहा  है
 तथा  प्रत्येक  काम  हम  लोगों  द्वारा  घोषित  राष्ट्रीय  नीतियों  के  अनुसार  हो  रहा  है  ।
 उस  दृष्टिकोण  से  मैं  कहता  हूं  कि अब  यह  समय  है  कि  हम  लोगों  को  इस  बात  पर  बल  देना  चाहिए  कि
 राज्यपाल  एक  राजनीतिज्ञ  उसे  अपनी  भूमिका  की  जानकारी  अवश्य  होनी  चाहिए  ओर  उस

 दृष्टिकोण  से  चुना  जाना  चाहिए  ।  निश्चय  ही  अच्छे  लोगों  पर  जो  स्वीकार  करने  योग्य  हैं  और  जिन्हें
 आम  जनता  सभी  राजनीतिक  दलों  का  सम्मान  भी  प्राप्त  विचार  किया  जा  सकता  यदि  ये  सभी
 बातें  वहां  हैं  तो  यह  कहना  निरर्थंक  होगा  कि  उसे  राजनीति  आदि  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  नहीं  लेना

 चाहिए  उसके  एक  अत्यन्त  खतरनाक  सुझाव  दिया  गया  है  कि  राज्यपालों  को

 चुनते  समय  भारत  के  उप-राष्ट्रपति  और  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  से  परामर्श  लेना  मेरी  यह  समझ
 में  नहीं  आता  कि  राज्यपाल  के  चयन  का  लोक  सपा  के  अध्यक्ष  और  भारत  के  उप  राष्ट्रपति  से  क्‍या
 सम्पर्क  है  ।  इसका  संसद  सदस्यों  के  अधिकारों  से  कोई  लेना  नहीं  इसका  संसदीय-कार्यं  प्रक्रिया
 से  भी  कोई  मतलब  नहीं  इसलिए  राज्यपाल  के  इस  महत्वपूर्ण  चुनाव  काये  में  नया  कार्य  लोक  सभा
 के  अध्यक्ष  और  भारत  के  उपराष्ट्रपति  को  बिल्कुल  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।।  इन्हें  यहां  काफी

 महत्वपूर्ण  जिम्मेवारियां  सोंपी  गई  हैं  भोर  दल-बदल  निवारक  कानून  के  पास  हो  जाने  के  बाद  हम  लोगों  ने
 राज्यपाल  पर  एक  जिम्मेदारी  और  सौंपी  है  कि  वह  देखें  कि  क्या  कोई  सदस्य  दल-बदल  निरोधक  कानून  के

 तहत  योग्य  है  अथवा  अयोग्य  है  ।  इसलिए  यह  काम  बिल्कुल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  यह  एक
 अत्यन्त  खतरनाक  प्रस्ताब  अध्यक्ष  और  भारत  के  उपराष्ट्रपति  के  प्रति  सम्मान  जताते  हुए  मैं  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  राज्यपाल  के  चयन  में  बिल्कुल  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 वूसरी  बात  यह  है  कि एक  और  खतरनाक  सिफारिश  की  गई  वे  लोग  कहते  हैं  कि  यदि
 पाल  को  5  वर्ष  का  कार्यकाल  समाप्त  होने  के  पहले  पद  त्याग  करने  को  कहा  जाता  है  तो  सदन  को
 इसका  स्पष्टीकरण  दिया  जाना  अभी  तक  इस  प्रकार  का  कोई  खतरनाक  प्रस्ताव  मेरे  सामने

 नहीं  लाया  गया  है  और  मैंने  इस  प्रकार  का  फोई  खतरनाक  प्रस्ताव  नहीं  देखा  यह  कहता  है  कि
 सरकार  को  दोनों  सदनों  के  समक्ष  राज्यपाल  का  कार्यकाल  समाप्त  करने  वाली  परिस्थितियों  का
 विवरण  रखना  चाहिए  और  यदि  कोई  राज्यपाल  का  स्पष्टीकरण  हो  तो  उसे  भी  रखा  जाना
 इसका  अर्थ  है  कि  समस्त  बातों  पर  फिर  से  चर्चा  की  जाएगी  ।  ज॑से  ही  राज्यपाल  का  कार्यकाल  समाप्त

 होता  है  वेसे  ही  सभी  बातों  पर  चर्चा  की  हम  लोगों  के  पास  चर्चा  के  लिये  पहले  ही  पर्याप्त
 विषय  यदि  आप  इन  पर  यहां  चर्चा  करने  की  अनुमति  देते  हैं  और  इन  विषयों  फो  यहां  लाया  जाता
 है  तो  मैं  सोचता  हूं  कि  प्रत्येक  राज्य  की  समस्त  शाजनीति  गौर  कार्यंपालिका  की  प्रत्येक  कायेबाही

 बदनामी  आदि  का  शिकार  हो  हम  लोग  यह  ही  नहीं  कहेंगे  कि  इन्हें  रिकार्ड
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 सदन  के  पटल  पर  पर  हम  लोगों  के  पास  दूसरे  महत्वपूर्ण  मुह्ों  पर  चर्चा  के  लिये  समय  नहीं
 अचेगा  ।  जहां  तक  दूसरी  चर्चाओं  का  सम्बन्ध  है  और  यदि  उन्हें  स्वीकार  किया  जाये  तो  हम  लोग

 विधान  आदि  पर  चर्चा  कभी  भी  नहीं  कर  हम  लोग  उन्हीं  विषयों  पर  चर्चा  करेंगे  जो  कि
 सदन  के  कार्य  के  अन्तगंत  नहीं  आता  और  हम  लोग  एक  बहुत  बड़ा  खतरनाक  प्रस्ताव  स्वीकार

 मेरी  अन्तिम  बात  यह  रिपोर्ट  में  एक  सिफारिश  है  कि  राज्यपाल  को  राष्ट्रपति  के
 पास  तदथ्थे  या  पाक्षिक  रिपोर्ट  भेजते  समय  सामान्यतया  मुख्य  मंत्री  को  विश्वास  में  लेना  अब
 राज्यपाल  को  केन्द्र  को  राज्य  में  सरकार  के  काय  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  देना  पड़ता  इसलिये  एक
 गोपनीय  रिपोर्ट  होनी  आप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  आप  रिपोर्ट  मुख्य  मंत्री  को  भी  दिखायें  ।
 तब  यह  मूख्य  मंत्री  के साथ  और  आगे  तकरार  की  शुरूआत  होगी  ।  मुख्य  मंत्री  राज्यपाल  को  कहेगा

 के  इसे  क्यों  लिखते  यह  सत्य  नहीं  है  और  वह  सत्य  नहीं  है
 ।”  और  इस  प्रकार  और  तकरार

 बढ़ेगी  ।  इसलिए  महोदय  इस  दृष्टिकोण  से  भी  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  बिल्कुल  स्वीकार  नहीं  किया

 जाना  इन  बातों  से  संविधान  के  बुनियादी  तत्व  अर्थात्‌  इस  मुख्य  भावना  को  कि  केन्द्र  को

 मजबूत  होना  एक  शक्तिशाली  संध  होना  चाहिए  आदि  को  आघात  पहुंचता  निश्चय  ही
 जहां  तक  राज्यों  का  सम्बन्ध  है  और  उनकी  आकांक्षाओं  का  सम्बन्ध  है  राज्यों  को  अधिक  से  अधिक

 स्वायत्तता  मिलनी

 ले  किन  प्रत्येक  समय  राज्य  को  शामिल  करना  या  केन्द्र  को  राज्यों  के  वीटो  के  अधीन  रखने  का

 प्रस्ताव  अच्छा  नहीं  यह  हमारे  संविधान  की  समूची  भावना  के  विपरीत  होगा  ।  यही  भेरा

 निवेदन

 शी  के०  एस०  राव  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  सरकारिया  को  महती  कार्य
 करने  और  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के  सम्बन्ध  में  बहुमूल्य  सिफारिशें  करने  के  लिये  बधाई  देता  मैं  यही

 महसूस  करता  हूं  कि  कई  सिफारिशें  अत्यधिक  वांछनीय  लेकिन  उन्होंने  विभिन्‍न  राष्यों  में

 उन  अनेक  नेताओं  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  है  जिनका  सोचने  का  तरीका  भिन्‍न  है  भर  उनमें  से  कुछ
 लोग  यह  भूल  जाते  हैं  कि  वे  लोक  तांत्रिक  प्रणाली  में  रह  रहे

 जैसा  कि  आप  सभी  जानते  हैं  कि  भारत  केवल  एक  हो  राष्ट्र  ह ैऔर  णो  राज्यों  का
 निर्माण  किया  गया  है  वह  विभिन्‍न  सरकारों  की  कार्य-कुशलता  बढ़ाने  या  राष्ट्रीय  सरकार  और  राज्य
 सरकारों  द्वारा  निर्धारित  नीतियों  तथा  कायंक्रमों  के  बेहतर  एवं  कुशल  कार्यान्वयन  के  उद्देश्य  से  किया
 गया  इस  प्रक्रिया  में  यदि  संघात्मक  प्रणाली  पर  विचार  किया  गया  है  तो  यह  एक  क्रियात्मक
 प्रबन्ध  है  ।  लेकिन  हमने  अपने  अनुभव  में  देखा  है  कि  कतिपय  मुख्य  मंत्री  जो  यह  सोचते  हैं  कि  जिस

 क्षण  वे  बहुमत  से  निर्वाचित  हो  जाते  हैं  बह  उनका  अपना  राज्य  हो  जाता  है  और  वे  उस  राज्य  के

 राजा  हो  जाते  वे  भूल  जाते  हैं  कि  उन्हें  संविधान  के  ढांचे  के  अन्तगंत  कार्य  करना  पड़ता  है  ओर  वे

 सोचते  हैं  कि  वे  सर्वोच्च  व ेअपना  काम  मनमाना  ढंग  से  कर  सकते  हैं  और  लोगों  पर  प्रभाव  डालने

 तथा  अपनी  विफलताओं  की  ओर  से  लोगों  का  ध्यान  हटाने  के  लिये  प्रत्येक  चीज  के  लिये  केन्द्र  सरकार
 की  आलोचना  करते  हैं  तथा  इस  प्रकार  की  परम्परा  सी  चल  पड़ी  भले  ही  यह  भारत  सरकार  से

 सम्बद्ध  हो  या  नहीं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कई  दृष्टांत  उद्धुत  कर  सकता  कुछ  वर्ष  पहले  करमचेड़  में

 जहां  गरीब  हरिजनों  को  शिकार  बनाया  गया  और  उसके  बाद  मार  डाला  गया  ओर  जब  राज्य  सरकार

 ने  उस  पर  समुचित  कार्यवाही  नहीं  की  तब  भारत  सरकार  ने  गृह  मंत्री  को  वहूं  भेजा  और  हमारी

 राज्य  सरकार  ने  महसूस  किया  और  यह  पूछा  कि  उसकी  अनुमति  के  बिना  गृह  मंत्री  आनप्न  प्रदेश  में
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 भ्रो  के०  एस०

 कैसे  आ  गये  ।  इससे  रपष्ट  रूप  से  पता  चलता  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  कुछ  व्णक्तियों  का  राज्य  है  और
 बिना  उस  राजा  की  अनुमति  से  कोई  भी  केन्‍्दीय  मंत्री  वहां  नहीं  आ  सकता  यह  एक  दयनीय  स्थिति
 है  ।  यदि  वे  इस  तरह  की  संघात्मक  प्रणाली  होने  की  वात  सोच  रहे  यदि  वे  सोचते  हैं  कि  संघात्मक
 प्रणाली  होने  के  कारण  वे  उस  क्षेत्र  का  राजा  बन  सकते  हैं  और  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  कोई  अधिकार
 नहीं  मिल  सकता  ओर  यदि  वे  यह  भूल  जाते  हैं  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  को  भी  लोकतांत्रिक  अधिकार  मिले

 हुए  हैं  तो  यह  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  केम्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  जिस  तरह  की  स्वतन्त्रता  अथवा
 उदा  रतावाद  वे  घाह  रहे  उससे  स्वतंत्र  राज्यों  का  ही  जन्म  होगा  ।  )

 एक  बार  नहीं  अनेक  अवसरों  हम  सभी  जानते  हैं  कि  राज्य  सरकार  और
 केन्द्र  सरकार  के  बीच  झगड़ा  करो  या  राजस्व  को  बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  जब  आप  आमन्ध्र  प्रदेश
 राज्य  सरकार  के  राजस्व  के  विवरणों  पर  ध्यान  देंगे--मैं  केवल  आन्ध्र  प्रदेश  के  बारे  में  बात  कर  रहा

 हैंਂ  अधिकांश  राजस्व  केन्द्र  सरकार  देती  राज्य  सरकार  के  बजट  का  लगभग  1100  करोड़  रुपये
 भारत  सरकार  के  राजस्व  से  प्राप्त  होता  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  भारत  सरकार  द्वारा  वसूल  किया
 गया  राजस्व  भारत  सरकार  का  ही  अपना  है  और  राज्य  सरकार  का  मैं  यह  भी  नहीं  कहता  हूं  कि
 राज्य  सरकार  द्वारा  वसूला  गया  राजस्व  राज्य  सरकार  का  अपना  है  ओर  भारत  सरकार  का  इस  पर

 कोई  अधिकार  नहीं  राज्य  के  नेताश्नों  और  केन्द्र  के  नेताओं  दोनों  के लिए  यह  समझना  आवश्यक  है
 कि  यह  साझ्षा  क्षेत्र  ह ैऔर  उन  दोनों  को  एक  दूसरे  के  सहयोग  से  राज्य  के  नागरिकों  या  भारत  के
 नागरिकों  के  कल्याण  के  लिए  कार्य  करना  चाहिए  ।  राज्य  के  लिए  कोई  विशेष  नागरिकता  नहीं  है  ।
 वे  इस  पहलुओं  को  भूल  जाते  यद्यपि  मैं  खुश  हूं  कि  न्यायाधीश  सरकारिया  ने  अनेक  वहुमूल्य  निर्णय
 किया  निर्णय  करते  समय  उन्होंने  उन  नेताओं  प्र  अवश्य  विचार  किया  होगा  जिनका  आन्ध्न  प्रदेश
 में  प्रभाव  बना  हुआ  राज्यपाल  के  औचित्य  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  हम  लोग  लोकतंत्र  में  रह

 रहे  हैं  ।  लोकत त्र  नियंत्रण  एवं  संतुलन  के  अलावा  और  कुछ  नहीं  इस  भश्रक्रिया  में  हमेशा  तनाव
 बना  रहेगा  ।  लेकिन  उन्हें  गंभीरता  से  नहीं  लेना  जब  आप  आन्ध्र  सरकार  प२  ध्यान
 देते  हैं  तो  लगता  है  कि  वह  सोचती  है  कि  राज्यपाल  भी  उनका  नौकर  है  जिसे  उनको  प्रत्येक  बात  को
 मानना  पड़ता  मैं  सहमत  हूं  कि  राज्यपाल  को  मंत्रिमंडल  की  सलाह  माननी  पड़ती  मैं  इसमें  कोई
 दोष  नहीं  पा  रहा  लेकिन  मंत्रिमंडल  का  अर्थ  केवल  एक  व्यक्ति  नहीं  जब  एक  व्यक्ति  सोचता
 है  कि  वह  मत्रिमंडल  से  परामर्श  लिए  बिना  कोई  आदेश  जारी  कर  सकता  है  और  यदि  राज्यपाल  इससे
 सहमत  न  हो  ता  गलती  क्या  है  ?

 भो  सो०  जंभा  रेड्डी  :  क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  इन्दिरा  जी  ने  आपातकाल  में  क्या
 किया  ?

 ]

 जिस  वक्‍त  इन्दिरा  जी  ने  देश  में  एमरजेंसी  लगाने  का  डिसीजन  लिया  उस  वक्‍त  इन्दिरा
 जी  ने  इस  देश  में  तानाशाही  रवैया  अख्तयार  किया  उन्होंने  किसी  से  कन्सहट  नहीं  किया  ।  इसलिए
 तानाशाही  यहा  से  चल  रही  आप  आन्प्न  प्रदेश  की  बात  कर  रहे  इतना  ही  उन्होंने
 शन  के  सारे  नेताओं  को  अन्दर  कर  दिया  इसलिए  आमन््न  प्रदेश  से  कांग्रेस में  यहां  वही  घीज
 चलती  रहो  है  ।  क्या  आप  ताताशाही  को  दूर  बाद  में  आन्प्र  प्रदेश  की  बात  करें  तो  ठीक

 रहेगा
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 थरो  के०  एस०  शाथ  :  वह  केन्द्र  में  निकालते  हैं  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  के  लोभों  को  भड़काते  हैं  ।

 सारी  समस्या  लोगों  से  वोट  बटोरने  की  राजरम॑तिक  नेता  समुदाय  और
 प्रत्येक  चीज  के  आधार  पर  दुर्भावना  फैलाने  तथा  सम्देहਂ  पैदा  करने  तक  की  हृद  तक  ण८हुंच्र  रहे  हैं  ।  उन्हें
 इसकी  फिक्र  नहीं  है  कि  यह  बात  किस  हद  तक  जाती  समय  के  साथ  क्षेत्रियताबाव  के  बीज  राष्ट्र
 की  अखंडता  को  किस  हद  तक  प्रभावित  करेंगेਂ  उन्हें  इसकी  चिन्ता  नहीं  है|  उन्हें  तो  सत्ता  को  केवल  अपने

 अपने  अपने  पौव/पौछियों  तक  सीमित  रखने  की  फिक्र  सदि  उन्हें  राजस्व  के  उचित
 वितरण  को  समझना  है  अथवा  इस  हेतु  लड़ना  है  अथवा  वास्तविक  कारण  को  समझना  है  तो  मैं  निश्चित
 रूप  से  उनका  समर्थन  |  आप  अन्तर्राज्यीय  नवी  विवाद  का  मामला  लीजिए  ।  जब  कर्नाटक

 महाराष्ट्र  ओर  आन्ध्र  प्रदेश  में  पाती  बांटने  की  बात  थी  तो  यह  आन्ध्र  प्रदेश  के  मंत्री  ही  थे  जिन्होंने
 कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के  मुख्यमंत्रियों  से बातचीत  करने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  आप  राज्य  और  राज्य
 में  तथा  राज्य  और  केन्द्र  में  अच्छे  संबंधों  की  आशा  बसे  कर  सकते  इस  बात  के  लिए  की  राज्य
 सरकार  भारत  सरकार  भें  दोष  निकालती  है  ।  यह  आम  बात  हो  चुकी  इन  परिस्थितियों  मे  न्यायाधीश
 सरकारिया  के  लिए  यह  अधिक  आवधपक  है  कि  उन्हें  इन  समस्याओं  पर  ग्रिचार  करने  के  बाद  ही  किसी
 निष्कर्ष  पर  पहुंचना  चाहिए  न  कि  काल्पनिक  आधार  पर  जोकतांतिक  ढांचे  के  बारे  में  विचार  करके  ।

 उन्होंने  उन  उभरने  वाली  प्रवृत्तियों  पर  विज्ञार  नहीं  किया  जो  केवल  राजनेतिक  सत्ता  के  सिधाय  कुछ  भी
 प्राप्त  नहीं  करना  चाहती  ।  हस  बात  पर  विचार  करना  होगा  तथा  सम्भवतः  न्यायाधीश  सरकारशिया  को
 अपने  काल्पनिक  ढंग  को  छोड़कर  इस  निष्कर्ष  का  पुनरीक्षण  करना  होगा  ।

 करन

 सीमा  संबंधी  मामलों  के  बारे  में  करतिपयं  लोगों  की  यह  धारणा  है  कि  यह  उनकी  अपनी  सम्पत्ति

 है  और  दूसरे  लोग  सोचते  हैं  कि  यह  उनकी  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  क्षेत्र  विशेष  का  मालिक  नहीं  है  ।

 इसका  निर्णय  तो  आमने-सामने  बैठकर  किया  जाना  इस  पर  ठीक  भावना  से  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  बे  लोगों  को  अापस  में  मरने  मारने  भड़काते  हैं  तो  यहे  दयनीय  बात  केन्द्र-राज्य
 संबंधों  पर  इस  परिप्रेक्ष्य  में  बिच)र  नह्हीं  ज़ा  सकता  ।  राज्य  सरकार  की  कार्यक्रुशलता  को  सुधा रने
 अथवा  नीतियों  एवं  काये  क्रमों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्र-'ाज्य  संबंधों  की  राज्य  के
 करण  की  हृद  तक  पुनरीक्षा  हो  सकती  यदि  इस  जहेश्य  के  लिए  इन  पर  चर्चा  को  जानी  है  अथवा
 निष्कर्षों  पर  पहुंचना  है  तो  यह  बात  आदशंपूर्ण

 ५  र्च ्कप डा०  वत्ता  सामस्त  दक्षिण  :  किसी  चीज  के  क्रियान्वयन  में  राज्य  सरकारें  सहायक
 होती  हैं  ।

 श्री  के०  cao  र।ध  :  यदि  किसी  राज्य  का  भुख्यमंत्री  राज्य  की  विकेन्द्रीकरण
 का  पक्षधर  हैं  और  इसी  ढंग  से  सोचता  है  तो  मैं  उसका  धुर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रिय  दत्ता  यदि  आप  आन््न  प्रदेश  जाएं  तो  आप  देखेंगे  कि  आन्श्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने

 सारी  शक्ति  को  अपने  हाथों  में  समेट  रखा  है  उन्होंने  जिला  परिषद  प्रणाली  का  उपहास  क्या

 हुआ  एक  भी  जिला  परिब्द  के  पास  वास्तविक  शक्ति  और  भधिकार  नहीं  आन्प्र  प्रदेश  के  एक

 जिला  परिषद  चेयर  मेन  का  :  ५  अथवा  15  ज्लाख  मतदाताओं  द्वारा  किया  जाता  लेकिन  वह

 कुछ  भी  नहीं  होता  ।  क्‍या  आपको  इसकी  जानकारी  उन्होंने  विधान  सभा  सदस्य  की  अध्यक्षता
 में  एक  विकास  बोर्ड  बनाया  है  और  वह  विधायक  उनका  चंम्रथा  होता  क्या  आप  सोचते  हैं  कि
 उसके  पास  सत्ता  मैं  भाप  लोगों  में  से  हर  व्यक्ति  का  समर्थन  करता  हूं  यदि  राउ्य  सरकार  अधिक
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 जअफिम+न्‍+े

 [  श्री  के०  एस०  राव  ]

 अधिक  विकेन्द्रीकरण  की  बात  उसके  लिए  लेकिन  सत्ता  के  केन्द्रीवकरुण  करनमे  के  बारे  में
 भी  उन्हें  उसी  प्रकार  सोचना  चाहिए  ।  यदि  आप  कहते  हैं  कि  सक्ता  केन्द्र  में  केग्द्रित  है  तो  मैं  ासका
 समथेन  करता  हूं  ।  लेकिन  जब  आप  ऐसा  करते  हैं  तो आपकी  विचारधारा  उस  समय  भी  ऐसी  हो  होनी

 यह  सत्ता  को  मुख्यमंत्री  में  निहित  करना  नहीं  अन्ततः  जब  यह  घटता  है  तो  प्रत्येक  मुख्यमंत्री
 कहता  है  कि  उसका  विश्वास  लोकतश्त्र  में  मैं  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  जब  मुख्य  मंत्रियों  का
 तन्त्र  में  विश्वास  नहीं  जब  मुख्यमंत्री  सोचते  हैं  कि  वे  ही  सब  कुछ  वे  स्व  शक्तिमान  वे
 भगवान  तब  समस्या  खड़ी  हो  जाती  आज  आप  केन्द्र  में  दोष  निकालते  कल  आपको  न  केवल

 इसी  लिए  विलाप  करना  पड़ेगा  कि  सत्ता  राज्यों  में  सिमट  के  रह  गई  बल्कि  इससे  राष्ट्र  खण्ड-खण्ड  भी

 हो  जाएगा  ।  जब  तक  राज्य  का  मुखिया  अथवा  राष्ष्य  के  प्रतिनिधि  और  केन्द्र  के  प्रतिनिधि  लोगों  का
 भला  करने  की  दृष्टि  से  वास्तविक  अर्थों  में  सत्ता  को  राजस्व  को  कासून  बनाने  के  लिए
 लोकतांत्रिक  ढंग  से  नहीं  सोचते  हैं  तब  तक  यहां  पर  चर्चा  का  कोई  अर्थ  नहीं  सरकारिया  आयोग
 की  रिपोर्ट  पर  चर्चा  करने  और  विपक्ष  को  ओभोर  से  लड़ने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  ये  विपक्षी  सदस्य

 जिन्होंने  यहां  पर  मानहानि  विधेयक  का  विरोध  किया  जो  चिल्लाए  थे  कि  प्रेस  की  आजादी  समाप्त
 की  जा  रही  है  अथवा  छोनी  जा  रही  है  उस  समय  एक  शब्द  भी  नहीं  बोले  जब  उनकी  अपनी  राज्य
 सरकार  ने  प्रेस  की  आजादी  के  विरुद्ध  एक  विधेयक  का  प्रस्ताव  किया  क्‍या  आप  केवल  दलों  और
 व्यक्तिगत  फायदों  के  हिसाब  से  सोचते  हैं  ?  क्या  आपको  सामान्य  ढंग  से  नहीं  सोचना  चाहिए  ?  हमें
 क्या  हो  रहा  है  ?  जब  हम  किसी  वस्तु  विशेष  को  सही  सोचते  हैं  तथा  उसे  लोगों  के  हित  में  मानते  हैं
 तो  वंसी  ही  बात  किसी  भी  और  प्रत्येक  जगह  कही  जानी  चाहिए  ।

 डा०  दत्ता  सामस्त  :  महाराष्ट्र  में  दस  वर्षों  स ेकिंसी  भी  जिला  परिषद  के  चुनाव  नहीं

 हुए  ॥

 ओर  के०  एस०  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  की  बात  कर  रहा  यह  सरकार  तो  एक  मअआक
 बन  कर  रही  गई  यह  कोई  सरकार  नहीं  यह  तो  राजा  का  शांसन  है  तथा  यह  एक  सांम्रांज्य

 है  ।

 आए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  राज्यपाल  की  आलोचना  करती  यह  क्‍या  बात  है  ?  वे  सोचते

 हैं  कि  राज्यपाल  मुख्यमंत्री  के  संरक्षण  बगेर  किसी  जिले  में  दौरा  नहीं  कर  सकता  ।  आंध्र  प्रदेश  के

 मुख्यमंत्री  इस  ह॒द  तक  जा  चुके  हैं  कि  उन्होंने  विभिन्‍न  जिला  समाहतामों  को  राज्यपाल  को  आदेशों  का

 अनुपालन  न  करने  के  लिए  परिपत्र  भी  जारी  किये  यह  कितनी  दयनीय  बात  है  ।  क्या  इसी  बात  को

 दृष्टिगत  करते  हुए  आप  राज्य  को  अधिक  शक्तियां  प्रत्यायोजित  करना  चाहते  हैं  ?  यदि  यह  ध्च  बात
 है  तो  मैं  इसके  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।  मुझे  खेद  मैं  निश्चित  रूप  से  भारत  सरकार  से  राज्य  सरकारों  को
 फिर  राज्य  सरकारों  से  जिलों  जिलों  से  पंचायती  राज  को  अधिकाधिक  सत्ता  के  विकेन्द्रीक रण  की
 बांत  समझ  सकता  हूं  यदि  इसे  समझ  लिया  गया  है  तो  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  विपक्षो

 विशेषकर  आंप्र  प्रदेश  में  रह  रहे  लोगों  की  प्रवृतियों  का  जायजा  लेते  हुए  मुझे  खेद  होता

 है  कि  सरकारिया  महोदय  को  बहुत  सी  सिफारिशों  की  समीक्षा  करनी  पड़ती  है  जो  सामास्य  स्वेरूप  की

 उन्हें  सभी  तानाशाहों  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  यदि  आप  चाहे  तो  चित्तौड़  जिले  के  बारे  में  बोलिए  ।

 भरी  के०  एस०  शराब  :  जहां  तक  ओद्योविक  बितियमन  अधितिमम  का  संबंध  हैतो  आमतौर  पर
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 गा  --- +.  राज्य और केन्द्र में

 राज्य  और  केन्द्र  में  विभिन्‍न  उद्योगों  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  विवाद  होता  हमने

 देखा  है  कि  प्रत्येक  राज्य  अधिकाधिक  लाइसेंस  लेने  के लिए  चिल्लाता  रहता  यदि  इससे  अथेबव्यवस्था
 में  असंतुलन  होता  तो  पुनः  सम्पन्न  राज्य  और  निर्धन  राज्य  में  टकराव  की  सम्भावना  होती  है  ।
 यश्षपि  सम्पन्न  राज्य  सम्पन्न  होते  लेकिन  वे  सोचते  हैं  कि  उनका  राजस्थ  निर्घन  राज्य  के  पास  जा

 रहा  है  ।

 जब  तक  क्षेत्रिय  असंतुलन  दूर  नहीं  किये  जब  तक  प्रत्येक  राज्य  को  उसी  ढंग  से  विकास
 करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  तथा  यदि  एक  राज्य  का  द्रुतगति  से  विकास  होता  है  तो  यह  राष्ट्र
 के  हित  में  नहीं  लेकिन  वास्तव  में  इस  पर  भिन्‍न  ढंग  से  विचार  करना  होगा  |  उदाहरण  के  लिए

 महाराष्ट्र  का मामला  लीजिए  |  लेकिन  मैं  जो  कह  रहा  हूं  वह  ग्रामीण  ओर  दूरवर्ती  क्षेत्रों  पर  लागू  नहीं

 होता  है  ।  लेकिन  बम्बई  और  अन्य  उपनग्ररों  की  बात  करते  समय  यह  कहा  जाता  है  कि  देश  की  एक

 तिहाई  दौलत  बम्बई  में  संग्रहित  यदि  बम्बई  में  धरती  के  बेटे  नीति  का  नारा  उठाया  जाए  तो

 उन  गरीब  लोगों  #  भाग्य  की  कल्पना  कीजिए  जो  इस  देश  के  अन्य  राज्यों  में  रह  रहे  मैं  समझ
 सकता  हूं  कि  विभिन्‍न  भोगोलिक  पहलू  होते

 डा०  दत्ता  सामनन्‍्त  :  बम्वह  में  भी  लोग  वेसे  ही  भूथों  मर  रहे  हैं  जंसे  आपके  बाहर  से

 बहुत  से  लोग  आ  गए  अनेक  म्यापारी  आ  गए  )

 श्री  के०एस०  राव  :  हम  जामते  हैं  कि  बम्बई  में  कितनी  दौलत  जमा  हो  गई  हमें  पता  है  कि  लोग

 क्यों  एक  अच्छी  आजीविका  के  लिए  अम्बई  में  अटे  पड़े  मैं  आपसे  सहमत  हूं  कि  इस  प्रक्रिया  में  कुछ
 कठिनाहयां  हो  सकती  लेकिन  उड़ीसा  जोकि  एक  पिछड़ा  हुआ  राण्य  के  बारे  में  सोचिए  ।  बिहार
 के  बारे  में  सोचिए  जो  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  कृपया  रायल  सीभा  जो  कि  मेरे  राज्य  में  के  बारे
 में  पीढ़ियों  से इसे  विकासित  नहीं  फिया  गया  है  इन  स्थामों  के  बारे  में  किसी  ने  कोई  चिन्ता  नहीं
 की  लोग  बम्बई  या  आसपास  अथवा  दूसरे  विकसित  क्षेत्र  में  ही  ये  उच्चोग  स्थापित  करते  रहते
 रायल  सीमा  क्षेत्र  में  एक  भी  बड़ा  उद्योग  नहीं  इसके  बारे  में  कभी  भी  नहीं  सोचा  गया  यह  एक

 बुरी  प्रवृत्ति  औद्योगिक  विनियम  के  सम्बन्ध  में  भी  लाईसेंस  देते  सरकार  को  क्षेत्रीय  असंतुलन
 से  बचने  के लिए  इसका  वितरण  करने  के  हिसाथ  से  सोचना  केन्द्र  और  राज्य  के  मध्य  आम
 विवाब  के  अन्य  क्षेत्र  हैं  विधेयकों  के  संबंध  में  |  मैं  इस  संबंध  में  केवल  एक  ही  उदाहरण  देना  चाहूंगा  जहां
 तक  समवर्ती  सूथी  का  संबंध  भारत  सरकार  ने  एक  अधिनियम  बताया  है  तथा  राज्य  सरकारों  को

 अनुवर्ती  संश्रोधन  करने  की  अनु  मति  होती  है  ।  क्या  इन  संशोधनों  को  केवल  उस  एक  व्यक्ति  के  फायदे  के

 लिए  किया  जाना  जो  राण्य  में  ज़ासन  कर  रहा  मैं  शहरी  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  के

 उदाहरभ  को  उद्धुत  करता  भारत  सरक्षा  र  का  एक्र  अधिनियम  है  जिसे  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  स्वीकार
 किया  बाद  में  भी  संशोधन  हुए  एक  व्यक्तित  जिध्के  पाप्त  अपना  मकान  नहीं  जिसके  पास  स्वयं
 300  वर्ग  गज  की  भूमि  नहीं  है  तथा  जिसने  सहकारी  संस्था  के  माध्यम  से  300  वर्ग  गज  जमीन  की

 अनुमति  लेनी  चाही  थी  उसे  इस  बात  प्र  अनुमति  नहीं  दी  ग़ई  कि  वह  नकली  संस्था  आन्ध्र  प्रदेश
 में  केवल  एक  ही  संस्था  को  बल्कि  सेकड़ों  आवास  संस्थाओं  को  इस  आधार  पर  अनुमति  नहीं  दी  गई
 कि  वे  संस्थाएं  जाली  हैं  उन  गरीब  जिनके  पास  300  गज  जमीन  नहीं  को  अनुमति  नहीं  दी

 लेकिन  क्या  आप  जानते  हैं'*****  #*  1,50,000  वर्ग  गज  की  अनुमति  ले  ली  ?

 समवर्ती  सूची  का  यह  अथं  तो  नहीं  कि  राज्य  सरकार  अपने  ही  हितों  के  लिए  नियम  बनाएगी  ।

 )

 के  आदेशानुसार  कारयंबाही-बुत्तान्‍्त  से  निकाल  दिया
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दस्तावेजों  क  देखूंगा
 ।

 भरी  के०  एस०  जो  मैं  बताना  चाहता  वह  यह  है  कि  पारस्परिक  समझ  के  कुछ  लक्षण
 तो  होने  ही  यह  पूर्णतः  संगत  है  ।  यह  अस्वंगत  नहीं  समवर्ती  यूची  के  अन्तर्गत  अधिनियम
 नागरिकों  के  हित  में  ही  बनाया  जाना  न  कि  अपने  हाथों  में  शक्ति  का  केन्द्रीक रण  करने  के
 लिए  ।  )

 श्री  सो  ०  जंगा  रेड्डी  :  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कर  रही  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  नगर

 भूमि  अधिकतम  सोमा  अधिनियम  को  लेकर  मन्त्रिमण्डल  में  ही  झगड़ा  चल  रहा

 शिन्दो  है| रे  ।

 कोई  बोलता  है  एबोलिशन  करो  और  कोई  कुछ  बोलता  अबंन  सीलिग  एक्ट
 को  निकालो  भगर  एन०  टी०  रामाराव  उसके  माफिक  लाभ  उठा  रहा  तो  उसको

 [  भ्रमवाद  ]

 भरी  के०  एस०  र₹.व:  नगर  भूमि  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  के  संशोघधनों  का  नागरिकों के
 कल्याण  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  इनका  उपयोग  विभिन्‍न  क्षेत्रों  पर  शासन  कर  रहे  कुछ
 व्यक्तियों  के  निजी  हितों  के  लिए  किया  जा  रहा  )  द्वारा  शासित  कुछ  र/ज्यों  की
 सरकारों  के  अनेक  प्रमुख  यह  रुख  अपना  रहे  यह  केवल  जाली  यह  हर  पहलू  से  सच
 लेकिन  जहां  कुछ  सत्यता  उस  पर  निश्चित  रूप  से  व्रिचार  किया  जा  सकता  मैं  आपस  में  अच्छी
 समझदारी  चाहता  हूं  ।  मैं  हूं  कि  हमारे  संबंध  शक्षित  तथा  राजस्व  बराबर  शेयर  करने  के
 बारे  में  अच्छे  हों  ।  सुचारू  रूप  से  कार्य  तभी  हं।गा  जबकि  राज्य  का  प्रत्येक  नेता  इस  तरीके  से  सोचे  ।
 जब  कोई  केन्द्र  से  किसी  चीज  की  अपेक्षा  करता  उसे  इसे  जिला  परिषदों  और  निचली  संस्थाओं
 को  भी  देना  चाहिए  ।  हम  केवल  तभी  केन्द्र  भर  राज्यों  के  ब्रीच  सही  प्रकार  का  सम्बन्ध  बना  सकते  हैं  ।

 हममें  से  प्रत्येक  को  उचित  प्रकार  के  शक्ति  के  विभाजन  और  अन्य  मामलों  का  एकमत  से
 समर्थन  करना

 मैं  ऐसी  भावना  पैदा  नहीं  करना  चाहता  कि  आपने  सामान्य  रूप  से  मुझे  जितना  समय
 दिया  मैं  उससे  अधिक  समय  ले  रहा  हूं  ।  न्यायमूत्ति  सरकारिया  को  बधाई  देते  हुए  मैं  यह  महसूस
 करता  हूं  कि  उन्होंने  इस  तथ्य  को  अवश्य  ध्यान  में  रखा  होगा  कि  देश  पर  एक  पार्टी  का  शासन  नहीं
 है--निस्संदेह  यह  गलत  नहीं  किन्तु  उन्हें  उन  क्षेत्रीय  दलों  की  प्रवृत्तियों  को  भी  अवश्य  ध्यांन  में
 रखना  चाहिए  जो  केवल  मत  और  सत्ता  में  बने  रहने  तथा  सभी  चीजों  का  निजी  हितों  की  पूर्ति  के  लिए
 उपयोग  करने  के  लिए  प्राप्त  करने  के  लिए  क्षेत्र  और  भाषा  के  नाम  पर  लोगों  को  भड़का

 रहे  हैं  ।

 भरी  हेत  राम  :  महोदय  आजादी  से  अब  तक  40  वर्ष  बीत  गए  किन्तु
 मकान  और  उचित  शिक्षा  को  तरसता  गरीब  आदगी  इन्हें  प्राप्त  नहीं  कर  सका  इससे  पता  चलता  है
 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  के  हाथों  को  रोक  रही  है  ताकि  संविधान  तन्त्र  जनता  को  समुचित  ढंग  से

 यापन  करने  में  सहायता  करने  के  लिए  उस  तक  न  पैहुंच  पाये  ।  संविधान  और  सरकार  का  उद्देश्य  आम
 जनता  का  कल्याण  करना  था  ।  किन्तु  जंब  हम  अपने  आसपास  देखते  तो  हम  देखते  हैं  कि  लोग  हर
 प्रकार  से  कष्ट  भोग  रहे  हैं  ।  यह  निम्न  से  निम्नतर  होता  जा  रहा  कपड़ा  और  मकान

 भूत  आवश्यकताएं  हैं  किन्तु  जनता  को  ये  उपलब्ध  नहीं  और  तो  और  जो  अनुसूचित  जाति  के  लोग
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 Sen  -  न  _  ना  आओ

 हैं  ओर  जिनका  आधथिक  और  सामाजिक  शक्ति  में  भाग  उन्हें  यह  नहीं  दिया  गया
 आज  कल  यह  बात  जोरों  पर  है  कि  पंचायती  व्यवस्था  को  विकसित  किया  जा  रहा  किन्तु  ऐसा
 चालीस  साल  बाद  क्‍यों  किया  जा  रहा  है  ?  अनुसूचित  जातियों  को  शक्ति  प्रदान  क्यों  नहीं  की  गई  है  ।
 उन्हें  इस  व्यवस्था  से  शब्षित  प्राप्त  क्‍यों  नहीं  हुई  ।  यह  केवल  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  गलतफहमी

 पंदा  करना  और  वे  लड़  रहे  जब  केन्द्र  को  निधियों  की  जरूरत  होती  यह  फिजूलखर्नी  करके
 निधियों  का  दुरुपयोग  करता  ओर  यह  गरीब  जनता  को  घन  प्रदान  नहीं  करता  जो  बाढ़  अथवा
 प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  कष्ट  में  प्राकृतिक  विपदाओं  के  तीन  चार  महीने  बाद  केन्द्रीय  सरकार
 विमान  से  सर्वेक्षण  करने  और  यह  देखने  के  लिए  अपना  दल  भेजती  है  कि  कया  वहां  कुछ  आनम्ददायक

 किन्तु  यह  सत्य  नहीं  दरअसल  हमारे  रान्त्र  को  इस  प्रकार  कार्य  करना  चाहिए  कि  आम  जनता
 को  लाभ  पहुंच  किन्तु  ऐसा  नहीं  किया  जाता  ।  इसका  मूल  कारण  क्या  है  ?  यह  केन्द्रीय  सरकार
 का  निरंकुश  शासन  है  क्योंकि  अब  केन्द्रीय  सरकार  80  प्रतिशत  सै  अधिक  संसाधनों  कुल  ऋणों  के

 80  प्रतिशत  से  अधिक  भाग  पर  नियंत्रण  किये  हुए  हैं  जो जनता  से  एकत्र  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय
 कार  विदेशी  एजेंसियों  से  अनुदान  अथवा  ऋण  के  रूप  में  जो  भी  प्राप्त  करतो  है  उसका  उपयोग  केस्द्रीय
 सरकार  की  इच्छा  के  अनुसार  किया  जाता  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  की  दया  पर  निर्भर  हैं  ।
 वे  भीख  का  कटोरा  लेकर  आती  हैं  और  कहती  आ  गई  कृपया  हमें  कुछ  कृपया
 हमें  दीजिए  ताकि  हम  राज्य  की  गरीब  जनता  का  पोषण  कर  सकें  ।”  केन्द्रीय  सरकार  में  दूरदलिता

 के  अभाव  के  कारण  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  इस  प्रकार  के  हो  गए  जनता  के  लिए  जिस  संवेधातिक

 तन्‍्त्र  की  पेशकश  की  गई  वह  सुचारू  रूप  से  काय  नहीं  कर  रहा

 ३3.38  म०१०

 रद  विधे  पीठासोस  हुए  )

 आज  भी  गांवों  में  विद्याथियों  के लिए  ठीक  प्रकार  की  स्कली  इमारतें  नहीं  हैं  भोर  छात्र  शिक्षा

 से  और  लोग  घरों  से  वंचित  केन्द्र  की  रचना  किन  अवयवबों  से  होती  है  ?  केन्द्र

 संसद  और  केन्द्र  के  मन्त्रियों  से बनता  बीच  में  राज्यपाल  सरकारिया  आयोग  ने  कहा  है  कि

 राज्यपाल  किसी  राजनीतिक  दल  का  नहीं  होना  च।हिए  अथवा  ऐसे  व्यक्ति  को  राज्यपाल  नहीं  बनाना

 चाहिए  जो  राजनीति  में  सक्रिय  हो  |  मैं  नहीं  समझता  की  राजनीति  किसी  को  भ्रध्ट  कर  रही  कितु
 न्यायमति  सरकारिया  का  भी  दोष  नहीं  है  क्योंकि  आज  हमारे  जो  राज्यपाल  वे  उस  स्तर के  नहीं  हैं

 जिसके  अनुरूप  उन्हें  होना  उन्होंने  राज्य  सरकारों  और  जनता  को  दुयंति  कर  दी  इस

 गरीब  देश  को  केवल  राज्यपाल  की  कार्मबाहियों  के  कारण  ही  आंध्र  प्रदेश  में  बेबात  उपचुनावों  का  बोझ

 सहना  इस  धन  को  देश  ओर  उसकी  जनता  की  समृद्धि  के लिए  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  था  ।

 हरियाणा  के  राज्यपाल  ने  भी  देवीलाल  सरकार  की  तबाही  कर  दी  राज्य  सरकार  को  ठग  दिया

 सभी  लोगों  को  एक  दल  से  दूसरे  दल  में  भेज  दिया  गया  और  किसी  को  सरकार  बनाने  की

 इजाजत  दे  दी  राज्यपाल  इस  प्रकार  कार्य  कर  रहे  वे  व्यावहारिक  रूप  से  राजनीतिश्न  हैं  और

 उनके  कोई  मानदण्ड  नहीं  हैं  ।  वे  शुद्ध  रूप  से  दलगत  राजनीति  पर  चल  रहे  उन्हें  +ेवल  राजनीति

 के  न  कि  अच्छी  पृष्ठभूमि  अथवा  महानता  को  ध्यान  में  रखकर  हटाकर

 पाल  नियुक्त  कर  दिया  जाता

 एक  राजनीतिज्ञ  भी  एक  अच्छा  व्यक्ति  हो  सकता  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  प्रो०  नुदुल

 हसन  ने  बहुत  सुचारू  रूप  से  कार्य  किया  था  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ओर  राज्यपाल  के  बीच  कोई

 समस्या  नहीं  किन्तु  अन्य  राज्यों  में  समस्या  जारी  जम्मू  ओर  कश्मीर  तथा  पंजाब  में  यह
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 [  भी  हेत

 समरया  श्री  धमंवीर  के  समय  प०  बंगाल  भ॑  यह  समस्या  इन  दोनों  के  बीच  सदा  ही  यह  कलह
 होती  रही  ऐसा  इसलिए  क्योंकि  राज्यपाल  सोचता  है  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  के  मालिकों  के  चाहने
 पर  वहां  है  व ेजब  तक  खुश  वह  वहां  रहेगा  और  ज॑से  ही  वे  नाखुश  व ेउसका  स्थानान्तरण
 कर  देंगे  अथवा  निकाल  बाहर  कर  देंगे  ।  राज्यपाल  का  पद  सुरक्षित  नहीं  है  भर  इसलिए  बह  केन्द्र
 कार  के  हाथों  की  कठपुतली  केन्द्रीय  सरकार  का  अर्थ  केवल  मन्त्रिपरिषद  से  हालांकि
 उसे  राष्ट्रपति  और  राष्ट्रपति  की  ओर  से  नियुक्स  किया  जाता  किन्तु  उसकी  नियुक्ति
 परिषद  द्वारा  की  जाती  है  ।

 --  कनन

 हमें  हूल  निकालना  संविधान  कहता  है  कि  राज्य  सरकारों  और  राज्यपाल  के  कार्यंकरण  के

 बीच  कोई  सम्बन्ध  होना  चाहिए  ताकि  बे.न्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  की  स्थिति  की  जानकारी  यह
 जरूरी  है  और  इसे  समाप्त  न  किया  जाए  ।  किन्तु  ऐसे  व्यक्ति  को  ही  राज्यपाल  नियुक्‍त  किया  जाना

 चाहिए  जो  तुच्छ  राजनीति  से  उठा  हुआ  जो  सुप्तंस्‍्कृत  हो ओर  जनता  को  स्वीकार्य  हो  ।  यदि  इसके

 लिए  मुख्यमन्त्री  स ेपरामश  किया  तो  इससे  कोई  हानि  नहीं  होगी  क्योंकि  मुख्यमन्त्री  कोई
 पाकिस्तानो  या  विदेशी  नहीं  वह  भारत  का  अभिन्न  अंग  है  ।  वह  भी  भारत  का  कल्याण  चाहता
 आप  यह  नहीं  सोच  सकते  कि  केवल  प्रधान  मन्त्री  ही  देशभक्त  है  ओर  मुख्यमन्त्री  देशभक्त  नहीं  है  ।  उन्हें
 भो  राज्यों  का  शासन  करना  है|  वे  भी  यही  सोचते  हैं  कि  यह  राष्ट्रीय  हितों  भौर  अखण्डता  के  विरुद्ध
 न  हो  ।  मुख्यमन्त्री  भी  प्रधान  मंत्री  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  को  भांति  राष्ट्र  की एकता  और  अखंडता  के

 लिए  समान  रूप  से  उत्तरदायी  आपको  मुख्यमन्त्रियों  की  निष्ठा  पर  इस  बात  को  लेकर  शंका  नहीं
 करनी  चाहिए  कि  वे  ऐसा  कुछ  करेंगे  जो  राष्ट्र  क ेहित  के  विरुद्ध  होगा  ।  आपको  मुख्यमंत्रियों  पर  भरोसा
 करना  ही  मेरा  कहना  है  कि  जेसाकि  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  में  भी  बताया  गया  है  कि

 मुख्य  मंत्रियों  स ेभी  परामर्श  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  लोकतांत्रिक  पद्धति  अपनाई  है  ।  इस  लोकत  त्िक  प्रक्रिया  को  दिन  ब  दिन  क्षीण  किया
 जा  रहा  कम  से  कम  जो  राज्य  के  कार्यपालक  प्रमुख  को  नियुक्ति  के  मामले  में
 तो  ऐसा  ही  हो  रहा  विशेषकर  कांग्रेस  दल  द्वारा  शासित  राज्यों  में  मुख्यमन्त्रियों  का  कोई
 रित  कार्यकाल  नहीं  आज  उसे  वहां  मुख्यमन्त्री  नियुक्त  किया  जाता  है  और  कल  उसको  केन्द्र  में
 ले  जाया  जा  सकता  है  ओर  अगले  दिन  सुबह  उसके  जागने  पर  उसे  बताया  जा  सकता  है  कि  उसे  उत्तर

 बिहार  अथवा  मध्य  प्रदेश  का  मुख्य  मन्त्री  बना  दिया  गया  इस  प्रकार  वह  हमेशा  बही  सोचता
 रहेगा  कि  कैम्द्र  क ेमालिकों  को  कैसे  खुश  रखा  वह  यही  सोचता  है  कि  राज्य  के  हित  भाड़  में

 उसके  केन्द्रीय  सरकार  में  बैठे  मालिक  खुश  रहने  चाहिये  ।  भौर  उतर  प्रदेश  तथा  मध्य
 प्रदेश  में  यही  हो  रहा  है  ।

 बिहार  में  कुछ  दिन  पूर्व  अनुसूचित  जातियों  के  कुछ  लोगों  की  नृशंस  हत्या  कर  दी  गई  ।
 भग  नो  महाने  पूर्व  इस  महान  सभा  में  प्रवेश  करने  के  बाद  मैं  यह  सुन  रहा  हूं  कि  बिहार  में  नृशंस
 हत्याओं  का  दौर  जारी  बिद्दार  में  भी  कांग्रेस  की  सरकार  है  और  केन्द्र  में  भी  कांग्रेस  की  सरकार
 शासन  कर  रहो  किन्तु  फिर  भी  हमेशा  नृशंस  हत्याएं  जारी  कोई  समाधान  नहीं  जब  तक
 उन्हें  सामाजिक  और  आधिक  शक्ति  प्रदान  नहीं  की  डा०  प॑  जवाहर
 लाल  मेहरू  और  महात्मा  गांधी  जैसे  हमारे  महान  नेताओं  का  स्वप्न  साकार  नहीं  होगा  ।  केवल  यहां  यह
 कहकर  कि  हम  पंचायती  राज  प्रणाली  का  विकास  करने  वाले  आप  उनके  हितों  का  ध्यान  नहीं  रख

 आपको  इस  बारे  में  महात्मा  गांधी  के इस  कथन  को  याद  करना  की  गरीब  से
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 अब  कब

 गरीब  जनता  भी  यही  सोचे  कि  वे  भारत  के  हैं  और  भारत  उनका

 अब  जहां  तक  हरियाणा  का  सम्बन्ध  सतलुज-यमुना  जोड़  नहर  हरियाणा  की  कृषि  के  लिए
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  शुष्क  भूमि  को  पानी  नहीं  मिल  रहा  इस  नहर  को  तेयार  क  ने  का  लक्ष्य
 दस  बार  निर्धारित  किया  जा  चुका  हरियाणा  सरकार  ने  हरियाणा  कृषि  विश्वविद्यालय  का  नाम
 बदलकर  चरणसिंह  कषि  विश्वविद्यालय  रखने  का  प्रस्ताव  किया  किन्तु  इसे  भी  स्वीकार  नहीं  किया
 गया  है  जबकि  विश्वविद्यालय  के  नामकरण  में  कोई  खच्च  नहीं  आता  ।  पता  नहीं  इसके  लिए  क्‍या  मानदंड
 अपनाया  जाता  है  ।  संजय  गांधी  का  देहांत  हो  जाने  पर  अनेक  गलियों  और  स्थानों  का  नामकरण  उसके
 नाम  पर  कर  दिया  गया  था  जबकि  भारतीय  राजनीति  ध्यवस्था  में  उसकी  कोई  हस्ती  नहीं  और
 तो  और  अगरोहा  स्थित  मेडिकल  कालेज  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  मंज्री  नहीं  दो  है  जबकि  इसके
 लिए  निध्ियां  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  करनाल  तेल  शोधक  कारखाना  बहुत  समय
 से  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  में  भूमि  ले  ली  गई  कितु  अथंक्षमता  और  व्यवहायंता  सम्बन्धी  रिपोर्ट

 नहीं  आई  भगवान  जाने  ये  रिपोर्ट  कब  आयेगी  ओर  इसका  निष्पादन  कब  होगा  ।  केश्द्रीय  सरकार
 इस  तरह  से  काम  कर  रही  वह  सहयोग  नहीं  दे  रही  ।  भारत  राज्यों  का  संघ  है  न  कि  फैडरेशन

 राज्यों  को  केन्द्र  स ेभीख  नहीं  मांगनी  चाहिए  ।  देश  के  संसाधनों  में  उनका  अपना  हिस्सा  होना
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 सरकारिया  आयोग  ने  कहा  है  कि  राज्यों  के  संसाधनों  में  बुद्धि  करने  क ेलिए  सामूहिक
 और  अधिशुल्क  कर  को  राज्यों  के  साथ  बांटा  जाना  चाहिए  ।  मुख्य  विषय  जैसे  स्वास्थ्य

 आदि  राज्यों  के  पास  है  ।  केवल  प्रतिरक्षा  का  प्रमुख  विभाग  केमद्र  क ेपास  ह ैजबकि  अधिकांश  संसाधन
 केन्द्र  सरकार  के  पास  हैं  और  राज्य  सरकारों  को  भीख  का  कटोरा  लेकर  केन्द्र  क ेपास  आना  पड़ता
 मैं  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  युक्ति  संगत  सम्बन्ध  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  इस  प्रणाली
 में  सामान्य  जनों  को  भी  अपनी  बात  कहने  का  मौका  मिल  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  स॑म्बन्ध

 मधुर  होने  चाहिएं  और  उसे  लोगों  न  कि  केन्द्र  अथवा  राज्यों  के  सत्ताधारियों  के  हित  में  हीना
 भाहिए  ।

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  सभापति  बिएव  भर  में  संभवाद  सामान्य  हितों
 के  मामलों  पर  संघ  सरकार  और  उसके  संघटक  एककों  के  बीच  सहयोग  प्राप्त  करने  की  समस्याओं  से
 ग्रस्त  यहां  तक  कि  भारत  में  ब्रिटिश  राज्य  में  प्रांतीय  सरकारों  भौर  संध  सरकार  के  बीच  मतभेद  थे

 हसलिए  संघवाद  के  तत्व  को  शामिल  करते  समय  उन्होंने  भारत  सरकार  1935  की  घारा

 135  के  अन्तगंत  इस  प्रकार  के  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  ऐसे  तंत्र  को  व्यवस्था  की

 हमारी  जैसी  राज्य  व्यवस्था  में  जिसमें  अनेक  विभिम्नताएं  हैं  कहां  पर  भीतियों  का
 -  समन्वय  और  उनका  क्रियान्वयन  विशेष  रूप  से  सामान्य  हित  के  विशाल  क्षेत्रों  और  संयुक्त  कार्यवाही

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  हो  जाता  भाथिक  प्रोद्योयिक  बिकास  ओर

 सामाजिक-आथिक  परिवतंनों  के  साथ  जनहित  के  नये  क्षेत्र  बढ़ते  हैं  भोर  इनसे  जो  श्रमस्याएं  पैदा  होती '
 हैं  उन्हें  सरकारी  यहां  तक  कि  मंत्रिमंडल  स्तर  पर  भी  आसानी  से  हल  नहीं  किया  जा  सकता  इसलिए
 घारा  163  के  अन्तर्गत  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  केन्द्र-राज्य  परिषद  जैसे  तंत्र  का  होन  छढूरी

 बात  सच  है  कि  राष्ट्रपति  को  राज्य  परिषद  नियुक्त  करने  की  प्रदत्त  शक्ति  का  स्वास्थ्य

 बिक्री-कर  आदि  के  क्षेत्र  में  सीमित  प्रयोजस  के  अलावा  कोई  उपयोग  नहीं  दिया  ग्रया  इस

 प्रकार  के  राज्य  परिषद  में  प्रधान  मंत्री  को  बेयपरमेन  नियुक्त  करने  का  सुझाव  देते  समय

 कारिया  आयोग  का  निर्णय  सही  था  ।  प्रश्सनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  भी  ऐसी  ही  सिफारिश  की  गई

 चूंकि  इस  प्रकार  का  तंत्र  संघ  और  राज्यों  के  बीच  संतोषजनक  धसंबंध  स्थापित  करने  के  लिए
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 बाई०  एस०  महाअन  ]

 आवश्यक  विशेष  रूप  से  उस  समय  जब  विभिन्‍न  राजन  तिक  दलों  द्वारा  उन्हें  शासित  किए  जाने  की
 सम्भावना  परिषद  के  पास  स्वतंत्र  और  पर्याप्त  सचिवालीय  समर्थन  होना  चाहिए  और  उसे
 अपनी  प्रक्रिया  चालन  के  तरीकों  क्र  पता  लगाना  इस  सम्बन्ध  में  आयोग  द्वारा  दिये  गए
 सुझाव  बहुमल्प

 संध  और  राज्यों  के  बीच  प्रशासनिक  सम्बन्धों  में  राज्यपाल  की  भूमिका  अति  महत्वपूर्ण
 हाल  में  इस  पद  की  कड़ी  आलोचना  हुई  और  यहां  तक  कि  कुछ  लोगों  ने  इस  कथित  आरोप  पर  कि  कुछ
 राज्यपाल  निष्पक्षता  के  ग्रुणों  को  अथवा  उनसे  अपेक्षित  निष्पक्षता  दर्शाने  में  असफल  रहे  हैं  अथवा
 अपनी  विवेकाधीन  शक्तियों  का  पालन  करने  में  उन्होंने  आवश्यक  वस्तुनिष्ठा  नहीं  दर्शाई  इस  पद  को
 समाप्त  किए  जाने  को  मांग  की

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  की  अधिकांश  आलोचना  का  मूल  कारण  पक्षपात  और  ऐसा
 कहने  वालों  का  इकतरफा  दृष्टिकोण  है  ।

 दूसरे  संविधान  के  ढांचे  के  अन्तगंत  राज्यपाल  के  पद  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  जैसा
 कि  सरकारिया  आयोग  ने  कहा  कि  हमारी  संवेधानिक  प्रणाली  और  उसके  कार्य  चालन  में  वह  महत्वपर्ण
 भूमिका  अदा  करता  है  ।  राज्य  के  संवेधानिक  ढांचे  में  वह  घुरी  की  कील  वह  आवश्यक  किस्म  के
 अनेक  कार्य  करता  है  ।  वह  आम  चुनावों  के  बाद  सबसे  पहले  मुख्य  मंत्री  का  चुनाव  करता  यह  कार्य
 उस  समय  बहुत  कठिन  और  जटिल  बन  जाता  है  जब  कोई  भी  दल  स्पष्ट  बहुमत  में  नहीं  होता  है  ।
 वह  राज्य  के  मुखिया  की  तरह  कार्य  करता  है  तथा  सामान्य  समय  दौरान  कुछ  चुने  हए  क्षेत्रों  में  और
 असामान्य  समय  के  दोरान  भनेक  क्षेत्रों  में  संघ  क ेएक  एजेन्ट  की  तरह  कार्य  करता  इस  प्रकार  वह
 संघ  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  एक  महत्वपूर्ण  कड़ी  यह  बात  स्वीकार  की  जानी  चाहिए
 कि  अधिकांश  आलोचना  राज्यपालों  के  रूप  में  नियुक्त  किए  गए  व्यक्तियों  के  ग्रुण  और  स्तर  की  हुई

 ऐसे  आरोप  लगाए  गए  हैं  कि  वे  पक्षपात  करते  हैं  अथवा  उन  पार्टियों  के  प्रति  दुर्भावना  रखते  हैं  जिस
 पार्टी  में  वे  नहीं  होते  है ंऔर  इस  प्रकार  का  व्यवहार  संसदीय  लोकतंत्र  के लिए  बाघक  है  और  राज्य  की
 स्वतंत्रता  से हटकर  इस  सम्माननीय  पद  पर  व्यक्तितयों  का  चयन  करते  समय  पंडित  जवाहर  लाल
 नेहरू  के  शब्द  हमेशा  याद  आते  संविधान  सभा  में  बोलते  हुए  उन्होंने  कहा  था  विचार  से*ਂ
 बेहतर  यह  होगा  कि  वह  राज्य  की  स्थानीय  राजनीति  से  गहराई  से  जुड़ा  हुआ  न  हो  ।”  उनके  विचार
 से  एक  वह  बाहर  का  असंयुकत  व्यक्ति  होना  चाहिए  जो  पार्टी  तंत्र  का  भाग  न  हो  और  जीवन  के  किसी
 क्षेत्र  में  प्र्यात  हो  ।

 सभी  किस्मों  के  लोकतंत्र  में  किसी  बहुस्तरीय  सरकार  में  वित्तीय  संबंध  निर्णायक  भूमिका
 अदा  करते  जब  मामले  पर  समझबूभझ  और  सोच  विचार  कर  कार्य  गहीं  किया  इससे  कठिन

 समस्याएं  उत्पन्न  होती  हमारे  देश  में  कुछ  राज्यों  ने  अपने  यहां  से  साधनों  की  कमी  होने  की  शिकायत

 की  है  और  संध  सरकार  के  राजस्व  से  अधिक  अंश  पर  दावा  किया  उन  मामलों  को  वित्त  आयोग

 जो  एक  अर्ध  न्यायिक  निकाय  है  और  योजना  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर

 जाता  वित्त  आायोग  प्रत्येक  पांच  वर्ष  के  लिए  नियुक्त  किया  जाता  जब  योजना  आयोग  एक
 स्थायी  निकाय  यथ्षपि  वह  संध  सरकार  के  कार्यकारी  आदेश  द्वारा  गठित  किया  जांता  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  से  राज्यों  को  हस्तांतरित  किए  गए  कुल  संसाधनों  में  से  40  प्रतिशत

 विक्त  आयोग  की  सलाह  से  हस्तांतरिंत  किए  गए  थे  और  43  प्रतिशत  योजना  आयोग  की  सलाह  पर
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 इनके  अलावा  कुल  के  :6  प्रतिशत  का  हस्तांतरण  संघ  सरकार  द्वारा  किया  गया  यह  संसाधनों
 अथवा  कराधान  शक्तियों  के  विभाजन  की  संवैधानिक  योजना  और  वित्त  तथा  योजना  आयोगों की
 सलाह  प्रर  हस्तांतरण  प्रणाली  ने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  राज्यों  के  लिए  सबसे  भ्रावश्यक  बात  यह
 है  कि  वे  अपने  संसाधनों  का  पूरा  दोहन  करें  और  अपने  ब्रित्तीय  स।घनों  का  प्रब-ध्र  अधिक  समभ्रप्तानी

 पृवंक  करें  ।  यदि  उन्होंने  ऐसा  किया  तो  उनको  भारतीय  बैंक  से  ओबर  ड्राफ्ट  लेने  अथवा  केन्द्र  को
 ओर  मदद  के  लिए  ताकने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  जो  दलगत  प्रतिबद्धता  के  बिना  हमेशा  प्रदाव  की
 गई

 सरकारिया  आयोग  की  नियुक्ति  अथवा  राज्यों  को  अधिक  राजनेतिक  स्वायत्तता  अथवा
 वित्तीय  शक्तियां  या  यहां  तक  कि  केन्द्र  स ेअलग  होने  की  मांग  करने  वाले  ऐसे  समहों  के  उत्पन्न  होते  से
 की  गई  थी  ।  आयोग  ने  संविधान  अथवा  इस  दंटसे  कन्द्र-राज  संबंधों  को  ऐतिहासिक  परिपध्रेक्ष  और
 किसी  ऐसे  विकासशील  देश  को  ध्यान  में  रखकर  जीवन  यापन  के  बेहतरीन  मानकों  की  दृच्छा  रखता

 के  क्रायंक रण  पर  विचार  किया  है  ।

 संविधान  के  निर्माताओं  को  विभ।जन  का  भयावह  अनुभव  था  जब  अकथनीय  कंगराली
 ओर  अत्याचारों  से  हजारों  लोग  मर  गये  थे  ।  पांच  नादेयों  की  भूमि  अर्थात  पंजाब  खून  और  उज़ाड़  के

 वुश्यों  से  भर  गया  था  ओर  चारों  ओोर  हजारों  लोगों  की  लाशें  फैली  हुई  दूसरे  भाग्यवश  निर्माताओं
 के  पास  एक  सशक्त  ऐतिहासिक  दुध्टिफोण  था  ।  इतिहास  इस  तथ्य  झा  गवाह  है  कि  जब  भी  भारत  में

 केन्द्रीय  शक्ति  कमजोर  भारतवर्ष  हमेशा  बाहरी  आक्रमणकर्ताओं  के  हाथों  शिकार  हुआ  |

 भारत  के  पास  पहले  a  ही  ब्रिटिश  शासन  के  अन्त४द  एक  एकात्मक  सरकार  थो  यरश्चपि
 भारत  सरकार  1935  के  अन्तगंत  संघवाद  के  कुछ  तत्व  शामिल  किए  गए

 ऐतिहासिक  आवश्यक्ता  को  महसूस  करते  हुए  और  विधटनकारी  ताकतों  का  मुकाबला  करने

 की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  संविधान  सभा  ने  संधीय  तत्वों  पर  जोर  देने  और  साथ  ही  साथ  एक

 मजबूत  कैन्द्र  पर  संविधान  स्थापित  परदे  का  वुद्धिमत्तापूर्ण  गिर्णण  इस  प्रकार  भारतीय
 संविधान  ऐतिहासिक  अनुभव  और  एक  ऐसी  स्थिति  का  परिणाम  है  जिसमें  भारत  की  एकता  और
 अखण्डता  ने  एक  अति  महत्वपूर्ण  स्थान  ग्रहण  कर  लिया  जेसा  कि  आयोग  ने  कहा  है

 के  निर्माताओं  ने  एक  केन्द्र  के  साथ  लोकतंत्र  गठित  करने  को  वृढ़
 धारणा  से  सरकारी  राज्यों  और  दंघ  बीच  प्रशासनिक  और  वित्तीय  का
 व्यापक  वितरण  किया  है  ।  इसे  मजबूत  बनाने  तथा  उसे  और  प्रभाव  तुलनात्मक  रूप  से  अधिक
 शक्तियों  का  आवंटन  करके  संघ  को  अधिक  महत्व  दिया  ।”

 यह  बात  नोट  की  जानी  चाहिए  कि  शक्तियों  का  यह  विभाजन  अविभाज्य  नहीं  है  ।

 देश  के  कुछ  भागों  में  भाषाई  संकीणंता  कुछ  समूहों  द्वारा  हिसा  का  राहारा  लेने  ओर  संविधानेत र
 तरीकों  और  क्षेत्रीय  ताकतों  के  भौंडेपन  से  उभरने  के  बावजूद  आयोग  के  शब्दों  में  अनुभव  से  पता

 बला  है  कि  आधा  रभूत  योजना  और  संविधान  के  उपबन्ध  अपने  विकास  सम्बन्धी  «क्ष्यों  के  परिप्रेक्ष्य  में
 बंविध्यपूर्ण  समाज  के  गतिविधियों  के  अपरिहायं  तनाव  को  बहुत  अच्टी  तरह  सफे

 इसमें  पर्याप्त  विभिग्नता  और  लक्षक  है  भोर  इसे  रोण्यों  को  शक्तियों  को  बढ़ाकर  और

 बढ़ाया  खत  नहीं  होगा  ।  जैसा  कि  1०  अम्बेडकर  ने  कहा  था  |  जब  किसो  दुहरी  राजनैतिक  व्यवस्था
 में  प्राधकार के  विभाजन  से  विभिन्‍नता  का  सृजन  किसी  निश्चित  बिन्दु  से  बाहर  चला  जाता है  तो  वह
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 uu  जप८  ि-ततत  तह

 वाई०  एस०  महाजन  ]

 अभ्यवस्था  पंदा  कर  सकता

 यद्यपि  संविधान  में  कोई  भारी  परिवर्तन  करने  की  जरूरत  नहीं  है  आयोग  द्वारा  संविधान  के
 कार्यकरण  में  प्रस्तावित  परिवतंन  महत्वपूर्ण  है  ।  वे  छुझाव  आचरणसंहिता  और  परम्पराओं  के  विकास
 के  लिए  हैं  जिससे  मतभेद  कम  होंगे  और  संविधान  के  कार्यंकरण  को  अधिक  सुगम  बनाएगा  और  इससे

 *

 मजबूत  भारत  का  निर्माण  हम  सभी  सुदृढ़  संघीय  राज्य  की  कामना  करते  एक  सुदृढ़  केन्द्र
 और  कमजोर  राज्यों  की  यदि  हम  सरकारिया  आयोग  के  निष्कर्षों  को  मोटे  तोर  पर  लें  न  कि
 ब्यापक  तोर  जिसका  आपने  विरोध  किया  तो  हम  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 आओ

 4.00  झ्०  प०

 हिभ्दो  ]

 श्री  वद्धि  चर  जन  :  सभापति  सरकारिया  कमीशन  ने  जो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 उसके  अधिकांश  हिस्सों  को  मैंने  पढ़ा  है  और  यहू  पाया  कि  काफी  सिफारिशें  स्वागत  योग्य  हैं

 और  सरकार  को  जिन  सिफारिशों  पर  कोई  भी  संघषं  नहीं  उन  सिफारिशों  को  तुरन्त  ही  मान्यता  !
 दे  देनी  इन  सिफारिशों  के  बारे  में  राब्य  सभा  में  और  होम  मिनिस्ट्री  की  कंसलटेटिव
 कमेटी  में  भी  डिसकशन  हो  अब  यट्टां  पर  डिसकशन  हो  रहा  उन्‍नीस  राज्यों  से  सुझाव
 आ  गए  वर्षाकालीन  अधिवेशन  के  अवसर  पर  जितनी  भी  सिफारिश  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 मानने  योग्य  उनको  मान्यता  दे  देनी  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  ने  यह  राय  दी  है  कि
 हमारा  केन्द्र  मजबूत  होना  चाहिए  ओर  राज्य  भी  मजबूत  होने  मैं  भी  यही  चाहता  हूं  कि
 राज्य  और  केन्द्र  मजबूत  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  राज्य  की  वित्तीय
 शक्तियां  बढ़ाई  हो  सकता  है  कि  ये  बढ़  इससे  केन्द्र  की  स्थिति  मजबूत  नहीं  होगी  ।

 यह  बड़ा  भारी  खतरा  इसलिए  यह  सोचने  की  आवश्यकता  है  कि  हम  किस  प्र+ार  केन्द्र  को  और
 राज्यों  को  मजबूत  करें  ।  यह  बड़ा  गम्भीर  विषय  अगर  कुछ  राज्य  कमजोर  भी  हों  तो  हर  छूरत  4

 में  केन्द्र  मजबूत  होना  चाहिए  ।  अगर  केन्द्र  मजबूत  नहीं  रहता  है  तो  देश  की  सुरक्षा  नहीं  हो
 आजादी  खतरे  में  पड़  सकती  अगर  राज्य  कुछ  कमजोर  भी  हों  तो  केन्द्र  को  मजबूत  होना  ही  चाहिए
 और  उसकी  फाइनेंशियल  पोजीशन  साउन्ड  होनी  अगर  केन्द्र  मजबूत  नहीं  हुआ  तो  का
 जो  गोरव  जो  प्रतिष्ठा  उस  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और  हमा  री  जो  शक्ति  है  उस  पर  भी  प्रभाव

 सन्‌  47  से  लेकर  हमने  बीस  साल  शासन  उस  वक्‍त  गवनंस  की  पावसे  के  बारे  में  कोई  डिस्प्यूट
 नहीं  था  क्‍योंकि  सभी  प्रदेशों  में  कांग्रेस  सरकारें  सन्‌  67  में  राज्यों  में  विरोधी  पार्टियों  की  सरकारें
 आइ'**

 4.

 प्रो०  मधु  दंश्वते  :  केन्द्र  में  90  में  आएंगी  ।

 जब  हम  गवनंसं  को  अपाइन्ट  करें  तो  उसके  लिए  नाम्से  नहीं  होने  चाहिए  यह  हमारे  लिए
 उचित  नहीं  होगा  ।  इसलिए  सरकारिया  कमीशन  ने  जो  कुछ  भी  गाइडलाइन्स  दी  है  उस  पर  विचार
 करने  की  आवश्यकता  उन्होंने  कहा  है  कि  ऐमीनेंट  परसन  होना  चाह  लिटरेट  हो  और  उसकी  *

 प्रतिष्ठा  होनी  यह  कहा  गया  कि  राजनीतिज्ञ  न  हो  |  क५  राजनीतिज्ञ  विद्वान  नहीं  उसे
 तो  प्रशासन  का  ज्ञान  होता  इस  प्रकार  का  राजनीतिज्ञ  नहीं  होना  चाहिए  जिसकी  प्रतिष्ठा न  जो
 जनता  की  नजरों  में  गिरा  हुआ  हो  और  कांग्रेस  में  भी  कहीं  स्थान  न  रखता  हो  उसको  हम  राज्यपाल
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 नियुक्त  कर  देते  हैं  तो  विरोधी  सरकारें  और  अन्य  राज्यों  की  सरकारें  उसको  पसन्द  न.रीं  कर  सकती  ।

 इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  उनकी  नियुक्ति  सोच-समझकर  की  राज्य  को  कई  काम  करने

 पड़ते  कभी-कभी  राज्य  में  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जाती  है  कि उसको  डिसमिस  करने  की  वात  उठती
 कभी-कभी  राज्यों  में  बहुमत  का  प्रश्न  आता  है  तो  इसके  बारे  में  सरकारिया  आयोग  ने  तय  किया  है
 कि  यह  मामला  विधान  सभा  के  अन्दर  मीटिंग  बुलाकर  तय  किया  जाना  अगर  कोई  मुख्य  मंत्री

 नियुक्त  होता  वह  सबसे  बड़ी  पार्टी  का  नेता  है  जो  उसके  लिए  जरूरी  है  कि  तीस  दिलों  के  अन्दर
 विश्वास  मत  हासिल  करे  ।  ये  सुझाव  जो  प्रस्तुत  किये  गये  मानने  योग्य  लेकिन  यह  बात  मानने
 के  काबिल  नहीं  है  कि  हम  राज्यपाल  को  आथिकल  311  को  लागू  करके  उसको  हम  नोटिस
 दें  और  कारण  बताओ  नोटिस  देकर  हटा  वह  कोई  सरकारी  नौकर  गहीं  इसलिए  यह
 प्रस्ताव  मानने  लायक  नहीं  अब  मैं  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता

 जिस  प्रकार  से  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  लोग  राज्यों  में  काम  कर  रहे  हैं  तो  उस  राज्य
 सरकार  ओर  केन्द्र  के  नौकरशाहों  के  बीच  एक  विवाद  पेदा  हो  गया  क्‍योंकि  अखिल  भारतीय
 सेवाओं  के  अधिकारी  राज्य  सरकारों  के  अनुश।सन  में  नहीं  रहना  वे  कहते  हैं  कि  हम  केन्द्र

 की  सबविस  में  हैं  और  प्रदेश  सरकारों  को  उन्हें  निलम्बित  करने  का  अधिकार  नहीं  है  या  उनके  खिलाफ

 अनुशासनात्मक  कार्यवाही  करने  का  अधिकार  नहीं  इसलिए  अनुशासन  में  न  होने  के  कारण

 उनमें  भी  प्रष्टाचार  फैल  गया  है  और  वे  लोग  संगठित  हैं  इसलिए  उनके  विरुद्ध  एक्शन  लेने

 में  कठिनाई  उत्पन्न  होती  यह  बहुत  चिन्ता  का  विषय  आई०  ए०  एस०  और  गाई०  पी०एस०
 अधिकारी  अगर  भ्रष्ट  हो  जाते  हैं  तो उनके  विरुद्ध  एक्शन  लेने  में  बहुत  कठिनाई  आती  उसके  लिए

 पहले  केन्द्र  सरकार  को  लिखना  पड़ता  है  और  केन्द्र  सरकार  भी  उनके  खिलाफ  कदम  नहीं  उठाती

 जब  हम  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों  को  अनुशासन  में  रखेंगे  और  उनके  विदद्ध

 एक्शन  नहीं  लेंगे  तो  भ्रष्टाचार  की  ओर  ये  बढ़ते  बहुत-सी  पाव्स  आई०  ए०  एस०  गौर

 आई०  पी०  एस»  के  अधिकारियों  को  दी  गई  हैं  इसलिए  उनके  ऊपर  कोई  कंट्रोल  नहीं  रहा  यह

 एक  चिन्ता  का  विषय  है  और  सोचने  का  विषय  है  कि  किस  प्रकार  प्रदेश  सरकारों  को  उनके

 निलम्बन  करने  के  अधिकार  बहुत  से  अधिकारियों  ने  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अघीन

 राज्यों  में  बहुत  अच्छे  कार्य  किए  हैं  और  वे  मैरिट  के  आधार  पर  स्टैंड  करते  इसलिए  हम

 चाहते  हैं  कि  अखिल  भारतीय  सेवाएं  सहकारिता  और  इंजीनियरिंग  के  क्षेत्र  में  भी

 शिक्षा  के  भी  क्षेत्र  में  होनी  चाहिए  ।  तमिलनाडु  इसका  विरोध  कर  रहा  लेकिन  उसे  यह  समझना

 चाहिए  कि  इनमें  भी  अखिल  भारतीय  सेबाओं  के  अधिकारी  होने  से  और  मैरिट्ट  के  आधार  पर

 होने  के  कारण  इनका  प्रशासन  अच्छे  ढंग  से  मैं  राजस्थान  की  बात  कहना  भाहता  हूं  ।

 हमारे  यहां  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  जिला  शिक्षा  उप  निदेशक  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण

 पोस्ट्स  लेकिन  यह्‌  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अन्दर  नहीं  आती  इनमें  लोग  प्रमोशन  से

 आते  हैं  और  इसमें  जो  शिक्षा  का  स्तर  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पाता  है  ।  इसी  प्रकार  से

 इंजीनिर्यारग  साइड  के  बारे  में  भी  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  लोग  आने  इसके  लिए

 आपको  तुरन्त  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  सरकारिया  आयोग  ने  अन्तर्राज्यीय  कॉसिल  के  बारे

 में  भी  सुशाव  दिया  यह  होना  बहुत  आवश्यक  है  ।  बहुत  से  राज्यों  के  अपने  पड़ीसी  राज्यों  से

 काफी  झगड़े  हैं  *-रीवर्स  के  संबंध  में  बहुत  से  स्टेट्स  में  डिस्प्यूट्स  चल  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार

 पब्लिक  सेक्टर  में  जो  इंडस्ट्रीज  स्थापित  करती  उसमें  भी  हुछ  क्षेत्र  काफी  आगे  चले  गये  हैं  ।

 ओर  कुछ  पोछे  रह  गए  राजस्थान  चाहता  है  कि  कोच  इंडस्ट्री  उनके  यहां  लगाई  दूसरे

 स्टेट  चाहते  हैं  कि  वह  इंडस्ट्री  बहां  कुछ  स्टेद्स  में  तो
 पब्लिक  संकक्‍्टर  इंडस्ट्रीज  सेंटर  की

 तरफ  से  बहुत  ज्यादा  स्थापित  की  कुछ  स्टेट्स  को  बिल्कुल  इगनोर  कर  दिया  गया  है  ।  इस
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 प्रो०  मधु  बंडवते ]

 तरफ  सोचने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  इससे  क्षेत्रीय  संतुलन  क्गड़ता  पब्लिक  सेक्टर  इं  हस्ट्रोज
 के  संबंध  में  जितने  डिस्प्यूट्स  उन्हें  डिसाइड  करने  के  लिये  प्राइम  भिनिस्टर  की  चेयरमेन  शिप
 और  स्टेट्स  के  चीफ  मिनिस्टर्स  को  मैम्बर  के  रूप  में  शामिल  करके  जो  इंटर-स्टेट  कौंसिल  निर्माण
 करने  का  सुझाव  दिया  गया  में  उससे  सहमत  हूं  क्योंकि  इस  तरह  के  डिस्प्यूट्स  का  निपटाया

 जाना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 यदि  हम  देश  में  एकता  और  अखण्डता  चाहने  हैं  तो  उसके  लिये  राष्ट्र  का  मजबूत  होना
 श्यक  है  ।  मजबूत  राष्ट्र  के  लिये  केन्द्र  का  णक्तिशाली  होना  आवश्यक  हमारा  केन्द्र  मजबूत  इसमें
 कोई  शक  नहीं  क्योंकि  गत  साल  राजस्थान  में  जो  भयंकर  सूखा  केन्द्र  मजबूत  होने  के  कारण  ही
 हमें  उसका  मुकाबला  करने  i:  लिए  585  करोड़  रुपये  की  सहायता  मिली  और  राजस्थान  सरकार  उस
 विपत्ति  का  सफलतापूर्वक  सामना  कर  यदि  सूखा  या  ड्राउट  का  मुकाबला  करने  की  जिम्मेदारी
 राज्य  सरकारों  पर  डाल  दी  जाये  तो  उनके  पास  इतने  रिसोस्नेंज  नहीं  होते  कि  वे असामयिक  विपदाओं
 फ्ा  बिना  किसी  केन्द्रीय  मदद  के  सामना  कर  भले  हीं  आ१  उन्हें  कितनी  फाइनेंश्यल  पावर  डेलीगेट

 कर  उनकी  सामथध्यं  बढ़ा  दें  परन्तु  वे  फमीन  का  अकेले  मुक।बला  नहीं  कर  सकती  ।  फ्लड  और

 भूकम्प  आदि  प्राकृतिक  समस्याओं  का  सशक्त  केन्द्र  होने  पर  ही  मुकाबला  किया  जा  सकता  और
 इन  समस्याओं  को  अच्छी  तरह  हल  किया  जा  सकता

 इन  सारी  वातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  गाडग्रिल  फामू  ले  में  समय  की
 आवश्यकता  के  अतुसार  परिवतंन  किया  जाये  ।.  क्योंकि  हमारे  कुछ  राज्य  तेजी  से  प्रर्गात  कर  रहे  आगे

 बढ़  रहे  हैं  परन्तु  कुछ  राज्य  पिछड़े  हुए  गाडगरिल  फामू ले  में  ऐसा  परिवर्तत  किया  जाना  चाहिए
 ताकि  सभी  राज्य  समान  रूप  से  प्रगति  कर  सकें  ।  इसके  लिये  भाप  उस  राज्य  के  क्षेत्रफल  को  मापदण्ड

 बनाएं  क्‍योंकि  जब  हम  राजस्थान  में  सड़क  बनाते  हैं  तो  उनकी  लम्बई  अधिक  होने  उन  पर  खर्चा
 ज्यावा  आता  हम  हर  गांव  तक  पीने  का  पानी  पहुंचाना  चाहते  हैं  तो  गांव  दूर-दूर  स्थित  होने  के
 कारण  उसमें  भी  खर्चा  ज्यादा  आता  ये  ऐसे  काम  हैं  जो  विकास  के  लिये  बहुत  जरूरी  सभी  को  पीने
 का  पानो  उपलब्ध  कराना  हमारा  कतंव्य  क्षेत्रफल  को  आधार  मान  कर  उस  राज्य  को  पैंसे  का
 टन  किया  जाना  बहुत  आवश्यक  इसलिए  क्षेत्रीय  संतुलन  को  दृष्टि  से  गाडगिल  फामू  ले  में  परिवर्तन
 किया  जाना  नितान्त  अवश्यक  है  ।  तभी  हम  समान  रूप  से  विकास  कर  पाएंगे  ।  दूसरे  हमारे  किसी  प्रान्त
 में  फेनीन  आमने  प्र  एडवांस  काम  के  लिए  राशि  दी  जाती  फ्लड-के  लिये  नॉन-प्लान  एक्सपैंडीचर
 होता  है  परन्तु  दोनों  विपत्तियों  में  सहायता  देने  का  मापदण्ड  भितन  फंमीन  में  50  परसेंट  अनुदान
 ओऔ  और  50  परसेंट  लोन  के  रूप  में  धतराशि  दी  जाती  जबकि  स्थिति  विकट  हो  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसी
 कारण  हमारे  बहुत  से  राज्य  जो  किसी-न-फिसी  प्राकृतिक  विरपत्ति  से  प्रभावित  रहते  ऋण  से  दब
 गये  हैं  और  उनकी  स्थिति  दिन-पर-दिन  खराब  होती  जा  रही  इसलिए  समय  की  आवश्यकता  को
 देखते  हुए  हमें  फमीन  और  भूकम्प  को  स्थिति  में  समान  मापदण्ड  के  आधार  पर  सभी  स्टेट्स
 को  राशि  देनो  फंमीन  में  भो  75  परसेंट  नॉन-प्लान  एक्सपेंडीचर  खर्च  करना  चाहिए  ।

 बहुत-सी  योजनाएं  क्षेत्रीय  अस्तुलन  को  भिटामे  के  लिये  बहुत  आवश्यक  जैसे  हमारे
 स्थान  के  लिये  ढैजर्ट  डंवलपमेंट  प्रोग्राम  बनाया  गया  है  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिये
 245  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  था  परन्तु  मुझे  यह  देखकर  आश्चयं  होता  है  कि  इस  राशि

 में

 कटोती  कर  दी  गई  और  मुश्किल  से  अब  तक  100  करोड़  रुपया  ही  खर्च  हुआ  ऐसे  महत्वपूर्ण
 कार्यक्रमों  ने ंकंटोती  नहीं  की  जानी  चाहिए  बहिक  ज्यादा-से-ज्यादां  पैसा  उपलब्ध  कराकर  क्षेत्रोय
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 जीत  व  जाथणाभपथपि/53्5++  —

 संतुलन  को  बनाये  रखना  वैसे  ही  बोर  एरियाज  डेंवलपमैंट  प्रोग्राम  उसके  लिए  भी  200

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  मगर  वह  राशि  भी  अभी  तक  खर्च  नहीं  की  कहने  का
 मतलब  यह  है  कि  हम  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  मिटाने  के  लिये  जो  कदम  उठाते  वे  ठोस  कदम  होने
 चाहिए  और  इस  उद्देश्य  के  लिये  जो  राशि  निर्धारित  की  उसे  (,  सी  भी  स्थिति  में  काटा  न  जाये

 ऐसे  प्रोग्राम्स  के  जरिये  ही  राजस्थान  अन्य  प्रदेशों  के  बराबर  आ  सकेगा  ओर  राष्ट्र  की  एकता
 और  अश्वण्डता  में  सहयोग  देगा  ।

 इन  शब्दों  के साथ  सरकारिया  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  को  गई  सिऊारिशों  का  मैं  स्वागत  करता

 हूँ  और  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  उन  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  आवश्यक  पग
 जल्दी-से-जल्दी  अपनी  सहमति  दे  ताफि  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  मध्य  मधुर  सम्बन्ध  स्थापित

 हो  सके  ।

 [  प्रमुषाद  |

 श्री  चरनजोत  सिह  बालिया  सभापति  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  अथवा
 केन्द्र  ओर  राज्यों  के  बीच  सम्बन्धों  के  पुनगं  ठन  पर  हुए  वाद-विवाद  ओर  चर्बचा  इस  देश  के  लोगों  का
 ध्यान  पिछले  दो  दशक  से  आक्रृष्ट  कर  रहे  है  क्योंकि  जब  संविघान  बना  था  संविधान  निर्माताओं  ने  उस
 समय  की  परिस्थितियों  के  अनुसार  कार्थ  किया  40  वर्ष  गुजर  जाने  के  बाद  इस  देश  को

 अधिक  परिस्थितियों  में  भारी  परिवतंन  आना  स्वाभाविक  इसलिए  इस  देश  के
 सभो  कोनों  ओर  क्षेत्रो  से  मांग  की  जा  रही  है  कि  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां  दी  जाएं  क्‍योंकि  उनके
 अपने  क्षेत्रों  के  समुचित  विकास  के  लिए  ऐसा  किया  जाना  उचित

 इसी  सन्दर्भ  में  सरकार  ने  सरकारिया  आयोग  नियुक्त  किया  था  और  आयोग  को  वतंमान  प्रणाली
 के  पुनगंठन  के  लिए  सिफारिश  करने  का  अच्छा  अवसर  मिला  यह  जरुरी  यह  उस  बात्ष  से  भी
 देखा  जा  सकता  है  कि  अब  तक  संविधान  में  62  संशोधन  किए  जा  चुके  जब  भी  हमने  परिवतंन
 करना  जरूरी  परिवर्तन  किए  परन्तु  मुझे  इस  बात  का  उल्लेख  करते  हुए  छेद  होता  है  कि
 सरकारिया  आयोग  इस  अव|र  का  उपयोग  नहीं  कर  सका  और  वह  भ्रमित  हो  गया  तथा  ये  श्विफारिशें
 संतोषजनक  स्तर  की  नहीं  है  ओर  निराशाजनक  है  ।

 जब  राज्यों  के  लिए  ज्यादा  अधिकारों  को  मांग  की  जाती  है  तो  मेरे  मित्र  कश्नी-कभी  चिल्तित

 हो  उठते  हैं  ।  वे  महश्ूस  करते  हैं  भर  उन्हें  आशंका  भी  है  मौर  उनके  मन  में  यह  भय  होता  है
 है  कि  जब  राज्य  ताकतवर  जब  राज्यों  को  अधिक  अधिकार  मिलेंगे  तो  इससे  स्रमम्र  राथ्ट्र  कमजोर

 हो  जाएगा  ।  परन्तु  मैं  कहता  हूं  कि उनका  भय  निराधार  काल्पनिक  याद  राज्य  सुवृढ़  होंगे  भोर

 यदि  वे  ताकतवर  हैं  तो  राष्ट्र  कंसे  कमजोर  हो  सकता  है  ?  यह  बहुत  ही  आश्चयं  को  बात  है  ।

 क्‍या  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  पूछ  सकता  हूं  कि  विश्व  में  बहुत  से  देश  हैं  जहां  राज्यों  को
 ज्यादा  अधिकार  मिले  हुए  हैं  उन  देशों  के  राज्यों  को  यहां  के  राज्यों  से  कहीं  अधिक  शक्तियां
 प्राप्त  हैं--क्‍्या  वे  देश  विखंडित  हो  रहे  क्‍या  उन  राष्ट्रों  का  राज्यों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं

 हमारी  सरकार  शोर  तो  बहुत  करती  है  और  इसी  बात  को  कहती  रहती  है  देश  सें
 पंचायतों  को  ज्यादा  अधिकार  प्रदान

 ाहे
 वे  प्रशासनिक  अथवा  वित्त  सम्बन्धी  अधिकार

 निचले  स्तर  तक  लोकतन्त्र  लाना  चाहते  हैं  ।”
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 चरनजोत  सिट  बालिया  ]

 क्‍या  मैं  सरकार  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  वे  इसके  प्रति  ईमानदार  हैं  ?  क्‍या  वे  सुदूर
 द्वारा  राज्यों  को  नियंत्रित  करना  चाहते  हैं  ?  यदि  वे  महसूस  करते  हैं  कि  पंचायतों  को  अधिक  शक्तियां
 देकर  निचले  स्तर  पर  अधिक  विकास  होगा  तो  अब  वे  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां  देने  से  इन्कार  क्‍यों
 कर  रहे  जबकि  राज्य  उनकी  मांग  कर  रहे  साथ  ही  साथ  वे  केन्द्र  से  अधिक  शक्तियों  की  मांग
 कर  रहे  इसमें  राज्यों  की  क्या  गलती  है  ।  जब  हम  मांग  करते  हैं  तो हम  शक्तिशाली  केन्द्र  और  देश
 की  मांग  करते  हैं  तो  इस  तथ्य  से  कोई  इन्कार  नहीं  करता  केन्द्र  के  पास  विदेशी

 संचार  जंसे  विभाग  हो  सकते  ओर  राज्यों  के  बेहतर  विकास  के  लिए  वे  केन्द्रीकरण  को  समाप्त
 करके  शक्तियों  का  बिकेन्द्रीकरण  कर  सकते  हैं  ताकि  क्षेत्रों  और  राज्यों  का  समुचित  विकास  किया  जा

 सके  ।  मेरे  विचार  से  उद्देश्य  के  लिए  सरकारिया  आयोग  ने  कोई  न्याय  नहीं  किया  ।  यह  केन्द्र  में

 शक्तियों  का  केन्द्रीकरण  इसके  परिणामस्वरूप  केन्द्र  ओर  गंर-कांग्रेसी  सरकारों  वाले  राज्यों  में

 भेद  पैदा  हुए  हैं  क्योंकि  छोटी-छोटी  बातों  की  मंजूरियों  के  लिए  उन्हें  केन्द्र  क ेपास  जाना  पड़ता
 वर्ती  सूची  भी  छोटी  होती  जा  रही  है  और  केन्द्र  का अधिकार  बढ़ता  जा  रहा  है  और  समवर्ती  सूची  के

 विषयों  अथवा  मामलों  से  सम्बन्धित  विधेयकों  को  रोका  जा  रहा  मेरे  विचार  से  राज्यों  को  अधिक

 शक्तियां  देना  देश  के  हित  में  है  और  इससे  देश  की  एकता  और  अखण्डता  को  कोई  हानि  नहीं  होगी
 बल्कि  इससे  देश  मजबूत  होगा  ओर  राज्यों  के  लोग  खुश  होंगे  तथा  राज्यों  को  मजबूत  करने  के  लिए

 अधिक  कार्य

 राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  रांबंध  में  सरकारिया  आयोग  ने  कुछ  किया  है  ओर  राज्यों  के

 पालों  के  चयन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शर्ते  रखी  वह  बिल्कुल  ठीक  हैं  और  ऐसा  होता  भी  कोई

 भी  व्यक्ति  जो  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  का  सक्रिय  राजनीतिक  नेता  हो  उसे  उस  राज्य  में  नियुक्त  नहीं

 करना  चाहिए  जहां  दूसरे  दल  की  सरकार  है  क्‍योंकि  इससे  मतभेद  पैदा  होंगे  और  असामंजस्य  बढ़ेगा

 और  इससे  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  दल  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वह  व्यक्ति

 बाधाएं  उत्पन्न  करेगा  ।  जेंसाकि  बंगाल  आदि  में  अनुभव  किया  जा  रहा  राज्यपाल  केन्द्र  का

 प्रतिनिधि  होता  वे  राज्यों  पर  नजर  रखने  वाले  केन्द्र  के  प्रतिनिधि  ही  नहीं  है  बल्कि  राज्यों  के

 प्रमख  भी  इसलिए  राज्यों  और  देश  के  कार्यकरण  के  हित  में  राज्य  सरकारों  ओर  केन्द्र  के  बीच

 आपसी  सामंजस्य  और  सदभावना  होनी  ऐसा  तभी  हो  सकता  है  जब  राज्यों  में

 राजनीतिक  हितों  का  विरोध  करने  वाले  व्यक्ति  राज्यपाल  न  बनाए  जाएं  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  स्वयं  भी  ऐसा  महसूस  किया  है  ओर  इसने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि

 अनुच्छेद  356  का  अक्सर  दुरुपयोग  किया  गया  मेरे  विचार  से  इस  अनुच्छेद  को  हटा  देना
 चाहिए

 ताकि  राज्यपाल  इस  अनुच्छेद  का  दुरुपयोग  करते  हुए  राज्य  में  सत्तारूढ़  दल  को  हानिन  पहुंचा  सके

 क्योंकि  अतीत  में  कुछ  राज्यपालों  ने  राज्यपाल  के  रूप  में  अपनी  भूमिका  निभाते  हुए  अपक्षपात  और

 समझदारी  का  परिचय  नहीं  दिया  है  ।

 अभ्त  में  मैं  जोर  देकर  इस  बात  का  समर्थन  करूंगा  कि  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  हमारा  देश

 बूत  हो  तो  केन्द्र  को  शक्तियों  के  केन्द्रीक रण  की  नीति  को  छोड़  देना  चाहिए  और  अपने  मस्तिष्क  से  इस

 डर  को  निकाल  देना  चाहिए  कि  राज्यों  को  शक्तियां  देने  से  देश  कमजोर  होगा  ।  ऐसा  डर  आधा  रहीन

 है  ।  सरकार  हमेशा  कहती  है  कि  यह  संविधान  के  अनुसार  ही  कार्य  करना
 चाहती  यह  लोकतांत्रिक

 तरीके  में  विश्वास  रश्नती  है  कि  लोकतंत्र  को  मजबूत  करना  चाहिए  ओर
 देश  में  इसकी  जड़ें  मजबूत

 होनी  चाहिएं  ताकि  देश  और  मजबूत  हो  सके  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  इसके  पास  कम  से  कम  शक्तियां
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 होनी  चाहिएं  ।  केन्द्र  के  पास  वेदेशिक  संचार  और  कुछ  अन्य  शक्तियां  जो  देश
 को  मजबूत  बनाने  के  लिए  आवश्यक  होनी  हमें  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन
 देश  के  हित  में  राज्यों  को  मजबूत  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 क्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  माननीय  सभापति  यह  सरकारिया  कमीशन
 की  जो  रिपोर्ट  आई  है  और  उसमें  जो  रिकमंडेशन्स  हैं  वह  बहुत  सारे  अच्छे  सुझावों  के  रूप  में  दी

 गई  केन्द्र  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  लोकतांत्रिक  व्यवस्थाओं  को  ज्यादा  मजबूत  बनाने  के  लिए
 उसकी  सिफारिशों  को  स्वीकार  करे  ।

 सबसे  पहले  इस  बात  को  देखने  की  आवश्यकता  है  कि  हम  अपने  देश  की  देश  की
 एकता  और  देश  की  स्वतंत्रता  को  किस  प्रकार  मजबूत  रख्व  सकते  ये  तभी  मजबूत  रह  सकती  हैं
 जब  एक  मजबूत  केन्द्र  हमारे  देश  का  इतिहास  यह  बताता  है  कि  जब-जब  भी  सेंटर  कमजोर  हुआ

 चाहे  गुप्त  साम्राज्य  रहा  चाहे  मुगल  साम्राज्य  रहा  हो  या  दूसरा  कोई  साम्राज्य

 हो  हो  उस  दौरान  हमारे  देश  का  डिसइंटीग्रेशन  ही  नहीं  हुआ  है  बल्कि  हमारा  देश  गुलाम  हुआ  है  ।

 उस  जमाने  की  ही  तो  बात  कर  रहा  यह  पुराने  इतिहास  की  ब्रात  वह  आप  को  याद  दिला
 रहा  हूं  ।  इसलिए  याद  दिला  रहा  हूं  कि  आने  वाले  समय  में  अगर  हम  इसी  प्रकार  से  कार्य  करते  रहे  और
 सैन्टर  को  कमजोर  बनाते  रहे  तो  निश्चित  तरीके  से  हमारे  देश  का  भविष्य  अंधका  रमय  बन  सकता
 सरकारिया  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  भी  यह  कहा  गया  है  कि  सैन्टर  को  मजबूत  बनाया  जाना  चाहिए
 ओर  इस  प्रकार  की  व्यवस्थायें  की  जानी  चाहिए  जिससे  सैन्‍्टर  ज्यादा-से-ज्यादा  मजबूत  हो  और  हमारे
 देश  की  सुरक्षा  ज्यादा  मजबूती  से  हो  सके  ।  मगर  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  स्टेट्स  को  बिल्कुल
 कमजोर  बना  दिया  स्टेट्स  को  भी  आप  मजबूत  मगर  किन  हल्‍्कों  में  उनको  मजबूत
 बनाना  उनको  ज्यादा  फाइनेंशियल  असिसटेंस  मिलनी  चाहिए  ताकि  वह  अपने  क्षेत्र  के  लोगों
 को  आर्थिक  दृष्टि  से  मजबूत  बना  वहां  का  डवलपमेंट  कर  वहां  के  रीजनल  इस्बेलेंसेज  को  दूर
 किया  जा  इन  व्यवस्थाओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  स्टेट्स  को  ज्यादा  अधिकार  मिलने
 अगर  इस  तरीके  से  अधिकार  मिलते  हैं  तो  सैन्टर  निश्चित  तरीके  से  मजबूत  बनता  है  और  स्टेट्स  भी

 मजबूत  बनते  हैं  जिससे  डे  मोक्रेटिक  व्यवस्था  ज्यादा-से-ज्यादा  आगे  बढ़  सकती  इस  तरीके  की  ध्यवस्था

 होनी  चाहिए  जिससे  हम  ज्यादा  आगे  बढ़  सके  ।

 दूसरा  प्रश्न  खास  तौर  से  गवनंसं  के  बारे  में  अभी  माननीय  सदस्य  भी  बोल  रहे  थे  और

 दूसरे  लोग  भी  बोले  हैं  कि  गवर्नंसं  राष्ट्रपति  के  रिप्रेजेण्टेटिग्ज  की  तरह  से  स्टेट  के  अन्दर  रहते  हैं  ।  उनकी
 जिम्मेदारी  है  कि  स्टेट  की  व्यवस्थाएं  ठीक  प्रकार  से  इसकी  देखरेख  उनके  जिम्मे  अगर  कोई  स्टेट

 कांस्टीट्यूणन  के  विपरीत  चलता  प्रजातांत्रिक  व्यवस्थाओं  के  विपरीत  चलता  है  या  कोई  ऐसा  काम
 करता  है  जिसकी  वजह  से  हमारी  डेमोक्रेसी  को  खतरा  पैदा  होता  है  या  अन्य  प्रकार  की  कार्यवाहियां
 करता  है  तो  गवर्नर  का  यह  कतंव्य  बनता  है  कि  उस  स्टेट  के  ऊपर  अंकुश  लगाया  उसको  रोका
 जाय  और  उस  व्यवस्था  को  इस  तरीके  से  किया  जाय  जिससे  वह  स्टेट  ठीक  प्रकार  से  चल  सके  |  अमर

 बह  इस  प्रकार  की  व्यवस्थायें  करता  है  मौर  अपनी  रिकमेण्डेशंस  प्रेसीडेण्ट  के  पास  भेजता  है  कि  स्टेट
 गवनंमैंट  इस  तरीके  की  गलत  कार्यवाहियां  कर  रही  है  तो  यह  उसका  कतंव्य  अगर  वह  इस  प्रकार
 से  काम  करता  है  तो  स्टेट  गवर्न॑मैंट  की  निगाहों  में  बह  कड़ा  तो  नजर  आयेगा  उसकी  हस  प्रकार
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 गिरधारी  लाल

 की  कार्यवाहियां  गलत  नजर  आयेंगी  मगर  क़तंव्य  के  अनुसार  उसको  काम  करना  अगर  वह  इस
 तरीके  से  कार्यवाही  करता  है  तो  स्टेट  गवनंमैंट  ठीक  प्रकार  से  चलती

 गवरनंर  के  एपाइंटमैंट  के  बारे  में  सरकारिया  कम्तीशन  के  अन्दर  जो  व्यवस्यायें  दी  गई  उनमें

 से  कुछ  तो  ठीक  हैं  कि  वह  पढ़ा  लिखा  आदमी  होना  लिट्रेट  होना  अन्य  प्रकार  की  बातें

 होनी  चाहिए  मगर  एक  बात  कही  कि  उसको  पोलिटिक्स  से  अलग  होना  चाहिए  ।  अगर  पोलिटिक्स  से
 अलग  आदमी  होगा  तो  वह  गवर्नर  कंसे  उसको  इस  चीज  का  ज्ञान  ही  क्या  रहेगा  कि  उसको  आगे
 शलफर  क्‍या  क़रमा  भाप  क्रिसी  एजुकेशनिस्ट  को  या  किसी  साइंटिस्ट  को  गवरनंर  बना  दें  तो

 वह  किस  प्रकार  से  काम  करेगा  अपनी  बात  खुद  मेरी  दिमाग  की  बात

 मैं  कह  रहा  चाहे  आपको  नहीं  जमती  हो  ।  अगर  पोलिटीशियत्  नहीं  होगा  तो  अप्स  एण्ड  डाउंस  को

 किस  प्रकार  से  समझेगा  ।  बंगाल  में  कम्युनिस्ट  माक॑सिस्ट  पार्टी  के  लोग  जो  ब्रेठे  हुए  यह  :0  पाइंट
 प्रोग्राम  क ेतहत  भारत  सरकार  जितना  पैसा  इनको  देती  उस  पेसे  का  ठीक  प्रकार  से  उपयोग  करते  हैं
 या  नहीं  करते  गवनंर  साहब  अगर  यह  देखें  कि  20  पाइंट  प्रोग्राम  का  सारा  पैसा  यह  अपने  कंडर  पर
 खर्च  कर  रहे  कम्युनिस्ट  माकसिस्ट  पार्टी  को  मजबूत  बनाने  में  खर्च  कर  रहे  हैं  तो  गवनंर  का  यह
 कतंथ्य  कनता  है  कि  अगर  ये  भारत  सरकार  के  दिये  हुए  पैसे  का  दुरुपयोग  क्रर  रहे  है  तो  भारत  सरकार
 को  प्रेसीडेश्ट  को  रिपोर्ट  यह  गवनंमैंट  इस  प्रकार  निकम्मी  जिस  निकम्मी  सरकार
 को  डिसमिस  किया  जाना  यह  रिकमेण्डेशन  करना  उसफा  कतंथ्य  है  ।  इसी  प्रकार  अन्य
 सरकारें  चाहे  आसप्र  प्रदेश  की सरकार  चाहे  भनन्‍य  प्रकार  की  सरकारें  जिसके  बारे  में  अभी
 राव  साहब  कह  रहे  थे/कि  आदमी  वहाँ  जिल्कुल  डिक्टेटर  घन  गया  है  और  डिक्टेटर  बनकर  किस

 तरह  से  काम  कर  रहा  कोई  रोक  ही  नहीं  सकता  है  ।  अगर  गवनंर  उसपर  अंकुश  लगाता

 है  तो  पह  उसका  करंथ्य  अगर  बह  कोई  भलत  काम  करता  है  तो  उसको  राकना  चाहिए  ।  एक  आदमी
 में  अपने  रिश्तेदारों  को  बडे  पैमाने  पर  जमीनें  दे  एलाट  कर  दीं  और  सहकारी  संभितियों  को

 नहीं  अमीनें  देसी  चाहिए  यह  कितमा  बड़ा  अभ्याय  है  ओर  इस  अन्याय  को  हमारे
 जंग्रा  रेड्डी  ओ  बर्वाक्त-करते  जा  रहे  वैसे  वे  बहुत  जंग  की  घात  करते  हैं  लेकिन  ऐसे  अत्याचा रों  को
 बराबर  अर्दाश्त  जा  रहे  हैं  भांधी जी  तो  वहत  बढ़िया  आदमी  हैं  और
 इस-वेश  की  व्यवस्था  को  बहुत  मजबूती  से  चला  रहे  हैं  ओर  ऐसे  लोगों  को  बर्दाश्त  कर  रहे  जो  लोग

 बिलकुल  काम  के  नहीं  इसलिए  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  अव्यवस्था  को
 रोकने  के  लिए  एक  मजबूत  आदगी  होना  चाहिए  और  ऐसा  आदमी  होना  चाहिए  जोकि  सेन्टर  की
 व्यवस्थाओं  को  ठोक  प्रकार  से  संचालित  करते  में  स्टेट  गवर्तमेंट्स  की  मदद  यह  जरूरी  नहीं  है  कि

 वह  स्टेट  गवर्न  मेंट  की खिलाफत  करे  ।  अगर  वह  अच्छा  काम  करती  तो  मिश्चित  तरीके  से  उसकी
 मदद  करनी  चाहिए  और  उसके  नहीं  जाना  चाहिए  लेकिन  कोई  स्टंट  गवनंमेंट  गलत
 काम  करती  तो-उसको  रोकने  की  आवश्यकता  है  ।  यह  उसका  कतंन्य  है  और  अगर  वह  उसका  पालन

 करता है  और  कोई  स्टेट  गवनेमेंट  उससे  नाशाज़  तो  उछ्तके  किसी  प्रकार  की  गड़बड़  नहीं
 होनी  अगर  व्यकितगत  रूप  से  वह  मेरे  खिलाफ  हैया  आपके  खिलाफ  है'या  और  लोगों  के
 खिलाफ  तो  उसने  जो  शपथ  लेक र  अपना  पद  है  और  वह  कांस्टीट्यूशन  में  विश्वास  रखता
 तो  उसका  यह  कतंथ्य  है  कि  इस  वेश  को  मज़बूत  बनाने  के  लिए  वह  अपने  कतंव्य  का  पालन  करे  और

 यह  जो  व्यवस्था  इसको  मजबूत  वनाने  को  आवश्यकता  इसलिए  सरकारिया  कमीशन  ने  जो
 अपनी  रिपोर्ट  में  इस  बात  को  इंकित  किया  है  कि  राज्यपाल  राजनीति-से  दूर  होना  मेरी  राय

 यह  बिलकुल  गलत  है  ।  यह  जरूर  है  कि  उसकी  इंटेगरिटी  और  जो  अन्य  प्रकार  की  क्वालीफिकेशंस
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 वे  ऐसी  होनी  जिन  पर  कोई  उंगली  न  उठा  सके  और  वह  सर्वमान्य  हो  ।

 न्न्ज््  नल  व  तततजत+_+  जलन  +-तत-भर+न  जन  न

 जूडिशियेरी  के  संबंध  में  जो सरकारिया  कमीशन  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  मैं  उससे  ६त्तिफाक
 नहीं  करता  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  जजेज  का  ट्रांसफर  नहीं  होना  चाहिए  ।  जजेज  का  ट्रांसफर  क्यों  नहीं
 होना  हम  कांग्रेस  के  लोग  हमारा  चीफ  मान  किसी  को  जज  बनाने  के

 लिए  एडवाइज  करता  है  या  आन्ध्र  प्रदेश  तेलुगु  देशम  पार्टो  का चीफ  मिनिस्टर  किसी  के  लिए  एडवाइज
 करता  या  वेस्ट  बयाल  में  सी०  पी०  एम०  का  चीफ  मिनिस्टर  किसी  के  लिए  एडवाइज  करता  है  और
 उनकी  एडवाइस  को  चीफ  जस्टिस  मान  लेता  है  और  वहां  पर  उस  आदमी  को  जज  बना  दिया  जाता  है
 लेकिन  जज  बनने  के  जिस  पार्टी  से  उसका  तालल्‍लुक  मान  लीजिए  वह  सी०  पी०  एम०  या
 बी०  जे  ०  पी०  से  ताल्लुक  रखता  है  या  अन्य  राजनीतिक  पार्टी  से  ताल्लुक  रखता  है  और  जूडिशियेरी  में
 आने  के  बाद  वह  वहां  के  लोगों  के  साथ  न्याय  नहीं  करता  है  और  पार्टी-पालिटिक्स  करता  तो  ऐसे
 आदमी  का  ट्रांसफर  किया  जाना  चाहिए  ओर  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  ऐसा  निश्चित  तरीके  से  होना

 चाहिए  ।  जो  लोग  इस  तरीके  से  गलत  काम  करते  हैं  और  पार्टी  लेविल  की  किसी  प्रकार  की  बात  करते

 तो उस  तरह  के  जजज  को  और  चीफ  जस्टिस  जोकि  ट्रांसफर  होने  लायक  लोग  ट्रांसप:र  किया
 जाना  तो  यह  जो  सिफारिश  सरकारिया  कभोशन  ने  को  है  यह  बिलकुल  मानने  याग्य  नहीं  है
 और  भारत  सरकार  अगर  ऐसे  जजेज  का  या  चीफ  जस्टिस  का  ट्रांसफर  दूसरी  स्टेट  में  करती  तो  यह
 उसके  अधिकार  क्षेत्र  में  इसमें  चीफ  जस्टिस  की  कान्क्रेन्स  लेनी  पड़ती  है  और  कायदे  के  अनुसार  वह
 ली  जाती  यह  जो  अभी  व्यवस्था  वह  बिलकुल  ठीक  है  ओर  उसको  बदलने  को  आवश्यकता
 नहीं  है  ।

 एक  निवेदन  और  करना  चाहता  इन्टर-स्टेट  कौंसिल  की  बात  कही  गई  ।  अभी  हमारे  यहां
 नेशनल  डेवलपमेंट  कौंसिल  बनी  हुई  जिसमें  स्टेट  चीफ  भिनिस्टप्त  मेम्बर  केबिनट  के  मिनिस्टर्स
 उसके  मेम्बर  हैं  और  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  उसके  चैयरमेन  वह  कौंसिल  तमाम  डेबलपमेंट्स  के  बारे
 में  डिस्कस  करती  रही  अलग-अलग  इस्टर-स्टेट  कौंसिल  अगर  बना  दी  गई  और  उसमें  हर  स्टेट  के
 झगड़े  प्रस्तुत  किये  और  उनका  कोई  सोल्यूशन  न  तो  बया  स्थिति  होगी  ।  इन्टर-ह्टेट
 कौंसिल  कभी  भी  इस  प्रकार  के  फैसले  नहीं  कर  सकती  ।  जेसे  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  का  बाऊ-डरी  का

 डिस्प्यूट  है  या  कावेरी  वाटर्स  का  डिस्प्यूट  दो-तीन  स्टेट्स  के  बीच  चल  रहा  हैं  या  असम  और  दूसरी
 स्टेट्स  का  बाउन्डरी  डिस्प्यूट  तो  इन्टर-स्टेट  कौंसिल  किस  प्रकार  से  इन  चीजों  को  तय

 इसलि  ए  अलग-अलग  कौंसिल  बनाना  मेरी  मान्यता  के  अनुसार  उचित  नहीं  है  और  इनसे  और  भ्रम  पैदा

 होंगे  और  आपस  में  वेमनस्य  पैदा  होगा  ।  हां  उन  चीजों  पर  ध्यान  रखने  की  जरूरत  है  ।  जैसे  कि  आपने

 प्लानिंग  कमीशन  बनाया  ।  उसमें  आपने  ऐसे  मेम्बर  बिठा  दिये  यह  कह  कर  कि  ये  योग्य  हैं  और  वे  सारे

 देश  का  प्लान  बनाने  की  कोशिश  करते  प्लानिंग  कमीशन  में  आपको  स्टेट  के  रिप्रेजेन्टेटिव  निश्चित

 तरीके  से  लेने  चाहिए  जिससे  कि  वे  हर  स्टेट  की  ढवलपमेंट  के  बारे  में  अपने  सुझाव  दे  फिर  उनके

 आधार  पर  प्लान  बनाएं  ।  हस  प्रकार  से  प्लानिंग  की  व्यवस्था  को  आगे  किया  जा  सकता  है  ।

 आप  स्वयं  स्वीकार  कर  रहे  हैं  कि  यहां  से  प्लाਂ  ग  के  चलते  स्टेट  लेवल  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर

 प्लान  उचित  प्रकार  से  इम्पलीमेंट  नहीं  हो  पाता  ।  इसी लिए  आप  पंचायती  राज  व्यवस्था  को  मजबूत  बना

 करके  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  प्लान  की  सारी  व्यवस्थाएं  सुपुर्द  करने  की  बात  करते  जब  आप  स्वयं  यह

 सोच  रहे  हैं  कि  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  प्लान  की  व्यवस्था  करें  और  उनके  विचारों  के  आधार  पर  सारे  देश

 में  डबलपमेंट  करना  चाहते  हैं  तो फिर  ऐसी  हालत  में  जो  यहां  प्लानिंग  कमीशन  बना  हुआ  है  उप्तमें
 -  अलग  स्टेट  के  रिप्रेजेन्टेटिवक  ले  करके  उसमें  उनके  विचारों  को  शामिल  करें  और  उनके  विचारों  के
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 गिरघारी  लाल  व्यास  ]

 अनुसार  प्जान  के  काम  को  तेज  गति  से  आगे  बढ़ाने  की  कोशिश  करें  ।  तभी  निश्चित  तरीके  से  प्लानिय
 के  काम  में  वृद्धि  होगी  और  जो  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  हैं  जिनमें  रीजनल  इम्बेलेस  दूसरी  कमियां

 उनको  दूर  करने  की  आप  कोशिश  कर  इसलिए  निश्चित  तरीके  से  ऐसी  व्यवस्था  की  जाने

 चाहिए  ।

 हैं
 |

 इसी  प्रकार  से  हर  पांच  साल  में  फाइनेनशल  कंमीशन  मुकरंरਂ  होता  इसलिए  मुकरंर  होता
 है  जो  यह  सुझाव  देता  है  कि अलग-अलग  स्टेट  को  किस  प्रकार  से  पेसा  जाएगा  ।  इसभें  भी  आपको

 स्टेट्स  के  रिप्रेजेन्टेटिग्ज  को  लेनां  चाहिए  ।  इसमें  भी  जाप  सेम्टर  की  तरफ  से  मेम्बर  मुकरंर  कर  देते

 हैं  और  उसमें  काफी  समय  लगता  है  ।  वह  इधर-उधर  घूमने  और  प्राप्त  फेਂ  बाव  ०हुत
 समय  के  बाद  अपने  सुझाव  दे  पाता  फिर  भी  उसमें  कमियां  रह  जाती  उसमें  भी  आप  स्टेट  के

 रिप्रेजेन्टेटिष्ज  को  शामिल  कर  लें  ।  इससे  स्टेट्स  को  काफी  बड़ा  फायदा  होगा  ।

 मैं  अपनी  स्टेट  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  जो  कमी  मुझे  वहां  के  बारे  में  नजर  आ  रही

 है  |  हमारी  स्टेट  के  बारे  में  अभी  वृद्धि  चन्द्र  जी  ने  भी  निवेदन  किया  राजस्थान  सबसे  पिछड़ा  हुआ

 प्रांत  है  और  गाडगिल  फार्मूले  के आधार  पर  उसको  सबसे  कम  पैसा  है  जिसकी  वजह  से  हमारी

 सबसे  कम  डवलपमेंट  हो  रही  हमारे  यहां  पापुलेशन  थोड़ी  है  लेकिन  जमीन  के  लिहाज  से  राजस्थान

 सबसे  बड़ा  एरिया  वाला  प्रांत  राजस्थान  की  पापुलेशन  कम  होने  के
 आधार  पर  हमको  बहुत  थोड़ा

 पैसा  मिलता  है  और  हमारा  विकास  तेज  गति  से  नहीं  हो  पाता  |  इसलिए  गाडगिल  फार्मूले  में  संशोधन

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  मिल  सके  और  हमारी  स्टेट  ज्यादा  से  ज्यादा

 विकास  कर  सके  ।

 इसी  तरीके  से  रीजनल  इम्बेलेंस  मिटाने  के  रेलवे  और  अन्य  प्रकार  की  चीजों  में  भी  हमको

 प्राथमिकता  नहीं  मिलती  और  हमारी  जरूरतों  के  मुताबिक  हमें  पूरा  शेअर  नहीं  मिल  पाता  ।  रेलवे

 बोर  जो  यहां  पर  बैठा  हुआ  उसको  पूरे  देश  की  जानकारी  नहीं  प्लानिंग  कमीशन  और  दूसरी

 डवलपमेंट  संस्थाओं  से  राजस्थान  को  एक  परसेंट  पैसा  मिलता  हमारी  पांच  परसेंट  पापुलेशन

 पापुलेशन  के  आधार  पर  भी  हमको  पांच  परसेंट  पैसा  तो  कम-से-कम  मिलना  ही  चाहिए  ।  वहां  पर

 रीजनल  इम्वेलेंस  को  दूर  करने  के  लिए  पब्लिक  सेक्टर  की  दृण्डस्ट्रीज  वहां  पर  लगनी  चाहिएं  ।  इन  सारी

 इण्डस्ट्रीज  की  वहां  पर  कमी

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  रीजनल  हम्बेलेंस  को
 मिटाने  के  लिएਂ  जिंतनी  भी

 फाइनेनशल  बोडीज  हैं  उनमें  स्टेट  गवने  मेंट  को  रिप्रेजे  स्टेशन  देना  चाहिए  जिससे  कि  स्टंट्स  की  ठीक  प्रकार

 से  पैसा  मिले  ।  हां  उनके  ऊपर  कंट्रोल  होना  आपकी  मोनेटरिंग  और  देखरेख  होनी  चाहिए

 ताफि  स्टेट  गवनं  पेंट  की  तरफ  से  गलत  तरीके  से  पैसा  खर्च  नहीं  हो  जाए  ।  इस  प्रकार  की  अव्यव॑स्था  को

 रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  को  देखना  चाहिए  ।

 यही  मुझे  निवेदन  करना  है  और  दसक  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं

 [  प्रनुवाद  ]

 श्री  एन०  टोम्बी  सिह  :  सभापति  यह  एक  व्यापक  और

 विस्तृत  प्रलेख  इसलिए  थोड़े  से  समय  में  सभी  पहलुओं  पर  बोलना  सम्भव  नहीं  भिन्न-भिन्न
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 विद्वान  वक्‍ताओं  ने  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  टिप्पणियां  की  हैं  और  सुझाव  किये  हैं  और  मैं  उन्हें  दोहराना  नहीं
 चाहता  हूं  ।

 निदेश  पदों  में  यह  स्पष्ट  ऋूम  से  बताया  गया  था  कि  भायोग  को  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दोरान  हुए
 सघ्माजिक्र-आथिक  विकास  के  संबंध  में  राज्यों  और  केन्द्र  के  बीच  संबंधों  की  जांच  करनी  यह
 बिल्कुल  है  कि  स्वतंत्रता  के  40  बर्ष-बाद  हम  अपनी  सांविधानिक  प्रावधानों  ओर  राज्यों
 ओर  संघ-े  संबंधों  ओर  देश  के  बिकास  के  लिए  उपलब्ध  तंत्र  की  जांच  कर  रहे
 संघवादਂ  शब्दों  का  उपयोग  प्रभावी  ओर  सही  तरीके  से  किया  गया  है  क्‍योंकि  सहयोग  और  प्रतिस्पर्धा
 के  बीच  अन्तर  राज्यों  और  संघ  को  सहयोग  की  भावना  से  कार्य  करना  इसका  अथं  है  कि

 यह  आपसी  अधीनस्थता  का  तत्व  जब  दो  सहकारिताएं  कार्य  करती  हैं  तो  वे  प्रतिस्पर्धा  करके  कार्य

 नहीं  करती  यदि  कोई  प्रतिस्पर्धा  होती  है  तो  बह  स्वस्थ  प्रतिस्पर्धा  होती  भापसी  सहयोग  के
 वरण  के  हित  में  प्रतिस्पर्धा  सहयोग  बन  जांती  है  और  फिर  यह  सहयोग  भापसी  अधीनस्थता  बन
 जाता  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  का  ध्यान  पिछड़े  राज्यों  विशेषरूप  मरे  अपने  क्षेत्र  द्वारा  प्रस्तुत  ज्ञापन  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जिसमें  से  उन्होंने  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  करते  समय  कुछ  आवश्यक
 सिफारिशों  को  अस्वीकृत  कर  मैं  राज्यों  क ेउस  समूह  द्वारा  जो  अभी  भी  आथिक  दृष्टि  से  सक्षम

 नहीं  हैं  के  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  जब  राज्यों  का
 ग्रंठन  किया  गया  था  तो  प्रश्न  अति  उच्च  स्तर  पर  उठाया  गया  था  और  पूरे  राष्ट्र  ने उस  पर  विचार
 किया  कि  कया  के  वल  अथंक्षम  क्षेत्रों  को  ही  राज्यों  का  दर्जा  दिया  पंडित  जी  और  जो  लोग  गांधी
 जी  तथा  पंडित  जी  के  दर्शन  में  विश्वास  रखते  थे  और  जिन्होंने  संविधान  उनका  विचार  है  कि
 भारत  एक  कल्याणकारी  राज्य  है  जिसमें  सहयोगी  संघवाद  होने  के  कारण  दिये  गये  समय  मे  अग्रणी
 राज्य  या  आर्थिक  दृष्टि  से  सक्षम  राज्य  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  हमें  भिन्‍न-भिन्‍न  वित्तीय  स्थिति
 वाले  औऔर  आर्थिक  सक्षमता  वासे  राज्यों  के  बीच  संतुलन  रखकर  प्रगति  करनी  जब  हम  पूरे
 धान  को  हैं  और  पिछले  4  दशकों  में  संविधान  के  कार्यकरण  के  इतिहास  को  देखते  हैं  तो  हम
 पाते  हैं  कि  राज्यों  के  पुनगंठन  आयोग  के  समय  जो  आध्िक  ओर  क्षेत्रीय  असंतुलन  था  वह  भब  भी

 यह  ठीक  है  कि  हमने  राज्यों  की  सूची  में  कुछ  नये  राज्य  जोड़े  हमें  इन  सभी  तथ्यों  को  ध्यान  में

 है  और  हमें  आर्थिक  रूप  से  भक्षम  राज्यों  को  सक्षम  राज्य  में  परिवर्तित  करना  है  ।

 सरकारिया  आयोग  के  इस  पहलू  से  संबंधित  सिफारिश  की  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित
 करना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  इन  छोटे  अथवा  वित्तीय  और  आधिक  रूप  से  क्षक्षम  राज्यों  की
 अखण्डता  और  कल्याण  के  आम  स्तर  तक  नहीं  उठाया  जाता  है  जो  कि  संविधान  की  भावना  के

 कूल  है  तो  इससे  समस्या  का  समाधान  नहीं  उस  उद्देश्य  के  लिए  प्रचलित  आथिक  और  क्षेत्रीय

 असंतुलन  को  समाप्त  करने  को  प्राथमिकता  देनी  उस  सीमा  तक  हमें  उद्योग  और

 अन्य  विकास  योजनाओं  की  ओर  जो  भिन्‍न-भिन्‍न  राज्यों  में  शुरू  की  गई  £  की  ओर  ध्यान  देना

 जो  वक्‍तब्य  पहले  हैं  उन्हें  मैंने  सुना  उनमें  राज्य  में  और  उसके  अन्दर-बाहर
 के

 असंतुलनों  का  उल्लेख  किया  गया  आंध्र  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  भी  अपने  पिछड़े  इलाके  उत्तर
 प्रदेश में  भी  पिछड़े  इलाके  बिद्वार  के  फ्छिड़े  इलाके  इतने  अधिक  हैं  कि  उसे  पिछड़े  राज्य  का  दर्जा
 विया-गया  लेकिन,हिमाच्त  अदणाचल  मणिपुर  और

 मिजोरम  जेसे  छोटे  राज्य  ओद्योगिक  दृष्टि  से  विकसित  बड़े  राज्यों  की  तुलना  में  कहीं  भो  नहीं  ठहरते
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 इस  क्षेत्रीय  राज्यों  क ेबीच  आधिक  असंतलन  तथा  एक  ही
 राज्य  के  बोच  असंतुलन  को  हटाने  के  लिए  सरकार  को  उद्योगों  को  लाइसेंस  देने  के  समय  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  वितीय  और  अन्य  सुविधाओं  के  प्रोत्साहन  को  प्राथमिफता  देनी  केवल  इस  पहल  पर  बल
 देकर  राज्य  मेंक्ष  त्रीथ  असंतुलन  हटाया  जा  सकता  है  और  हम  सहयोगी  संघवाद  के  आधार  पर  इस  संबंध
 को  आगे  बढ़ा  यह  संबंध  जिस  पर  हम  पहले  ही  चर्चा  कर  चके  हैं  एक  अति  नाजक  संबंध  है
 क्योंकि  राज्यों

 और  केन्द्र  के  बीच  अभिकेन्द्र  और  अपकेन्द्र  की  शक्तियों  को  साथनसाथ  नहीं
 बलाया  जा  सकता  है  ।

 राण्यों  को  स्वायत्तता  प्राप्त  होगी  और  इस  केन्द्र  को  अपनी  समन्वय  सुबिधा  और
 शक्ति  का  प्रयोग  भी  करना  लेकिन  इन  दोनों  में  सर्देंव  एक  सामंजस्य  होना
 कतानुरूप  इन  दोनों  केन्द्रापगामी  और  केन्द्राभिगामी  बलों  को  सदेव  पूर्ण  लचीलेपन  और  सामंजस्य
 से  काम  करना  इसके  लिए  मैं  इस  पक्ष  पर  अधिक  जोर  देने  की  आवश्यकता  पर  बल

 राज्यपालों  की  नियुक्ति  और  स्थानांतरण  से  सम्बन्धित  अन्य  पहलुओं  पर  हम  विचार  कर  चुके
 भारत  में  अथवा  किसी  अन्य  समाज  में  जनता  का  एक  ऐसा  होता  है  जो  राजनीति  और

 राजनंतिक  दलों  से  घृणा  रखता  वह  यह  नहीं  समझता  कि  यह  घृणा  भी  राजनीति  की  ही  एक  शेली

 यह  एक  प्रकार  की  नकारात्मक  राजनीति  है  ।  जब  हम  कहते  हैं  कि  कोई  राज्यपाल  निकट  भविष्य
 में  राजनीति  में  नहीं  रहा  है  और  उसमें  महत्वपूर्ण  तरीके  से  भाग  नहीं  लिया  यह  आरोप  अतीव
 योग्यता  ओर  प्रज्ञा  से  प्रेरित  होता  है  जिसे  सिफारिश  प्रस्तुत  करने  में  प्रदर्शित  किया  गया  है  ।  यह  गलत
 ढंग  से  र३  गया  है  ओर  हम  अधिक  ब्योरों  में  नहीं  जाना  चाहते  जेसा  कि  मेरे  मित्र  पहले  ही  उल्लेख
 कर  चुके  यह  रह  कर  दिया  गया

 अखिल  भारतीय  सेवाओं  का  अन्तर्राज्यीय  सम्बन्धों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  संविधान  को  लागू
 करने  में  और  सम्पूर्ण  देश  में  एकरूपता  बनाये  रखने  में  महंत्वपूर्ण  योगदान  इस  संबंध  में

 आयोग  की  प्रशंसा  करनी  होगी  क्योंकि  उसने  टिप्पणी  की  है  कि  उनके  प्रशिक्षण  में  सामास्यीकृत  चयन

 की  वर्तमान  प्रवृत्ति  को  रोकना  इसके  स्थान  पर  हमें  विशेषीकरण  पर  अधिक  जोर  देना

 चाहिए  ।  हमने  स्वानुभव  से  देखा  है  कि  भा०  प्र०  भा०  पु०  से०  जेसी  अखिल  भारतीय

 सेवाओं  में  वर्तमान  प्रवृत्ति  अपेक्षित  परिवतंन  की  ओर  एक  समय  जब  भा०  प्र०  भा०  पु०  से०

 जैसे  अखिल  भारतीय  सेवा  के  अधिकारी  समस्त  देश  में  अच्छी  तरह  से  वितरित  नहीं  हमने  अपने  क्षेत्र

 में  भा०  प्र०  से०  और  भा०  पु०  से०  के  अधिकारियों  को  औपचारिक  समा  रोहों  में  कदाचित  ही  बोलते

 देखा  है  ।  वे  कह  रहे  हैं  :  आपको  संरक्षण  दे  रहे  वे  कहते  हैं  कि  एक  समय  वे  औपनिवेशिक

 देश  में  साम्राज्यीय  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  स्थिति  में  अब  परिवर्तन  भाया

 है  ।  लेकिन  भा०  प्र०  भा०  पु०  से०  और  अन्य  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारी

 घिक  समस्त  देशमें  फंले  हुए  भब  ऐसा  कोई  छोटा  या  बड़ा  समुदाय  नहीं  है  जिसमें  भा०  प्र०

 भा०पु०  से०  और  अन्य  अधिकारी  न  लेकिन  दो  दशक  पूर्व  ऐसे  समुदाय  थे  जो  भा०  प्र०  से०  अथवा

 भा०पु०से०  के  एक  भी  अधिकारी  का  होना  हैसियत  का  प्रतीक  मानते  यह  प्रवुत्ति  अब  बदल

 गई  डर  स  संदर्भ  में  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहंगा  कि  हमें  विभिन्‍न  केडरों  में  विशेषीकरण  की  प्रवृत्ति

 को  बढ़ावा  देना  चाहिए  और  उनके  मस्तिष्क  में  राष्ट्रीय  एकता  को  भावना  को  जगाना  चाहिए  जससे  वे

 अपने  काय॑ं  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  दे  हमें  उनके  अन्दर  एकता  की  भावमाक  बैठाना  बैठाना
 उनमें  ऐसी  अहंकार  कीਂ  भाव  नहीं  होनी  चाहिए  कि  वे  अपने  आधीन  काय॑
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 करने  वाले  लोगों  के  स्वामी  हैं  ।  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  सुझाव  है  जिसे  मैं  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा  ।

 इन  टिप्पणियों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता

 ही  घम्र  राय  प्रधान  :  सभापति  पिछले  कुछ  दिनों  से  हम  केन्द्र-राज्य
 सम्बन्धों  के  बारे  में  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  रहे  मेरे  मन  में  एक  सन्देह  ओर
 शंका  है  कि  यदि  यह  सरकार  जो  शक्तियों  के  केन्द्रीकरण  के  पक्ष  में  है सत्तासीन  रहती  है  तो  क्या  हम
 भविध्य  में  ही  केन्द्र-र/ज्य  सम्बन्धों  पर  विचार  करने  में  समर्थ  हो  हालांकि  यह  एक  सतत
 प्रक्रिया  हम  इससे  इंकार  नहीं  कर  सकते  हैं  |  मैं  यह  बात  समझाना  चाहता  हूं  कि  कंसे  यह  सरकार
 राज्यपालों  की  नियुक्ति  ओर  स्थानांतरण  कर  रही  कि  केसे  यह  सरकार  अपनी  सत्ता  की  क्षुधा  की

 संतुष्टि  के  लिए  अनुल्छेद  356  का  दुरुपयोग  कर  रही  है  और  किस  तरीके  से  समवर्ती  सूची  के  अनेक
 राज्य  सम्बन्धी  विषयों  को  हथिया  रही  मैं  उस  पक्ष  के  सदस्यों  से  सहमत  हुं  जो  कहते  हैं  कि  केन्द्र
 राज्य  सम्बन्धों  में  दिन-प्रति-दिन  बिगाड़  आ  रहा  इसका  यहां  उल्लेख  होना  चाहिए  ।  सर्वाधिक
 श्यक  यह  है  कि  केन्द्र  के  थ्यवहा।र  से  ओपनिवेशिक  विरासत  का  उन्मूलन  किया  कुछ  राज्यपालों
 का  ऐसा  व्यवहार  होता  है  कि  वे  सोचते  हैं  कि  वे  सम्बद्ध  राज्य  की  सेवा  के  लिए  नहीं  वरन  अपने  केन्‍्द्रस्थ
 स्वामियों  की  सेवा  के  लिए  ऐसा  है  राज्यपालों  के  सोचने  का  ढंग  ।  इस  संदर्भ  अनेकानेक  मत
 व्यक्त  किये  जा  रहे  हैं  ।  कुछ  सदस्य  अत्यन्त  सशक्त  केन्द्र  के  पक्षधर  कुछ  अन्य  सदस्य  हैं  जो सशक्त
 राज्यों  के  पक्षधर  मेरा  ओर  विशेषकर  मेरी  पार्टी  का  मत  है  कि  सशक्त  क रद्र  की  अवधारणा  गलत

 यदि  राज्य  सशक्त  होंगे  तो  अन्तत्वोगत्वा  केन्द्र  भी  सशक्त  होगा  ।  इसी  पृष्ठभूमि  में  सरकारिया

 आयोग  की  नियुक्ति  की  गई  थी  ।  मुझे  यह  कहते  हुंए  दुख  है  कि  यवि  हम  सरकारिया  आयोग  को  रिपोर्ट

 को  देखें  तो  पाएंगे  कि  भायोग  की  सिफारिशों  ने  उसकी  नियुक्ति  के समय  जनता  के  मन  में  उठो

 क्षाओं  को  पूरा  नहीं  किया  मैं  यह  जोर  देकर  कहता  हूं  कि  सरकारिया  आयोग  ने  जो  सिफारिशें  की

 हैं  व ेबड़ी  सोच-समझकर को  हैं  ओर  एक  सशक्त  केन्द्र  बनाने  के  लक्ष्य  की  ओर  बहुत  सोच-समझकर

 उठाया  गया  कदम  है  ।  ऐसा  राज्यों  की  कोमत  पर  किया  गया  मैं  कहूंगा  कि  एक  सशक्त  केन्द्र

 की  अवधारणा  ही  गलत  सरकार  ने  संघवाद  के  बिचार  को  अलविदा  कहने  का  प्रयास  किया

 सत्तासीन  दल  ने  संविधान  सभा  में  ही  इस  विचार  के  प्रस्ताव  को  नकार  दिया  उसने  राज्यों  का

 संघ  बनाया  |  यह  सरकार  अनेकता  में  एकता  की  अवधारणा  को  भुला  बेठी
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 मैं  नहीं  जानता  ।  कुछ  समय  पूर्व  यहां  डा०  ढिललन  सदस्य  डा०  ढिल्‍लन  और  श्री  बी०

 आर०  भगत  इस  सदन  के  दो  पुराने  अनुभवी  सदस्य  मैं  उनके  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  की  प्रशंसा

 करता  हूं  ।  लेकिन  मैं  श्री  आर०  एल०  भाटिया  द्वारा  ध्यक्त  बिचा रों  से  सहमत  नहीं  वे  भनुक्छेद  263

 पर  इतना  अधिक  उत्तेजित  बयों  हैं  ।  मैं  सोचता  आप  पूरी  तरह  भूल  रहे  मैं  आपकी  पृष्ठभूमि

 जानता  1946  में  आपकी  कांग्रेस  पार्टी  के  घोषणा  पत्र  में  कहा  गया  था  :

 स्वतन्त्र  लोकतान्त्रिक  एक  संघीय  राज्य  जिससे  संघटक  इकाइयों  को

 स्वायत्तता  प्राप्त  ह ैऔर  जिसकी  संघटक  इकाइयों  को  अधिकाधिक  स्वतंत्रता  प्राप्त

 लेकिन  आप  इन  सबको  भूल  गए  मेरे  विघार  में  सरकारिया  आयोग  द्वारा  की  गई

 रिशें  सम्पूर्ण  रूप  में  बुरी  न  हीं  आयौग  की  सौच  नकारात्मक  नहीं  श्री  भाटिया  के  नद्र-शाज्य  संबंधी

 जिस  बात  से  सर्वाधिक  नाराज  हैं  वह  आयोग  की  सिफारिश  में  मौजूद  हैं  जिसे  मैं  उद्धृत  कर  रहा  हूं  :

 केन्द्र  में  सत्तार्ढु  दल  से  इतर  दल  और  दलीय  गठबन्धन  अनेक  राज्यों  में
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 प्रशर  राय  प्रधाम  ]

 सत्तासोन  रहे  विभिन्‍न  प्रकार  की  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्रीय  और  अन्‍्तर्राज्यीय  समस्याओं
 पर  अलम+अलग  मत  ऐसी  स्थिति  अनुच्छेद  263  के  अन्तर्गत  व्यापक  स्वरूप  वाली  एक
 अच्तरराज्यीय  परिषद  की  स्थापना  एक  बाध्यकारी  अनिवायेता  बन  गई  है।'*

 यह  सरकारिया  आयोग  द्वारा  की  गई  एक  सकारात्मक  सिफारिश  और  मैं  समझता  हूं  कि
 यदि  केन्द्र  सरकार  इस  मुह  को  ठीक  ढंग  से  लेती  है  तो  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  में  पैदा  हौने  वाली  अनेक
 समस्याओं  भौर  विकृतियों  को  दूर  किया  जा  सकता

 दूसरी  सकारात्मक  सिफारिश  योजना  आयोग  ओर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  बारे  में  झनेक
 सदस्यों  ने  कहा  है  कि  योजना  आयोग  और  राष्ट्रीय  धिकास  परिषद  के  मौजूद  होने  के  कारण  पृथक
 अन्तर्राज्यीय  परिथद  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  स्वयं  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  1952  के  बाद
 36  वर्षों  में  राष्ट्रीय  विकास  परिथद  की  केवल  39  बार  बंठक  हुई  कभी-कभी  तो  दो  बैठकों  के  बीच
 का  अन्तराल  दो  वर्ष  और  चार  माह  के  बीच  रहा  यदि  ऐसी  बात  है  तो  यह  कैसे  कार्य  कर  सकती

 इसके  लिए  कौन  उत्त  रदायी  है--राज्य  सरकारें  अथवा  केन्द्र  सरकार  ?  यह  केन्द्रीय  सरकार  है  जो

 सत्तारूढ़  है  और  वही  संविधान  के  उल्लघन  के  लिए  उत्तरदायी  मैं  समझता  हूं  कि  योजना  आयोग
 ओर  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  संबंध  में  सिफारिशों  को  बिना  और  अधिक  विलम्ब  के  तत्काल
 न्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  में  निगम  कर  के  बारे  में  को  गई  सिफारिश  का  स्वागत  करता

 हूँ  ।  साथ  ही  मैं  यह  भी  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  इस  पर  सदन  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी

 लेकिन  खेप  कर  के  बारे  में  क्‍या  करेंगे  ?  इस  खेप  कर  के  लिए  केवल  पश्चिम  बंगाल  अथवा
 केरल  की  सरकारें  ही  जोर  नहीं  दे  रही  सभापति  महोदय  आए  महाराष्ट्र  से  महाराष्ट्र  के  मुख्य
 मन्त्री  ने  ही  कहा  था  कि  खेप  कर  के  अहस्तान्तरण  के  कारण  ही  3000  करोड़  रुपये  से  लेकर  4000
 करोड़  रुपये  तक  की  राशि  राज्य  को  उपलब्ध  न  हो  सकी  ।  आप  इसमें  विलम्ब  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?  क्या

 ऐसे  ही  सम्बन्ध  होने  चाहिए  ?  आप  एक  राज्य  को  बर्खास्त  तो  कर  देते  हैं  लेकिन  राज्यों  को  घन  नही
 देते  ।

 कृषि  आय  कर  के  बारे  में  आप  क्‍या  कहेंगे  ?  सभी  राज्यों  में  समान  कराधान  नीति  होनी
 कृषि  आय  कर  सभो  राज्यों  में  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 राज्यपाल  की  भूमिका  के  बारे  में  अनुच्छेद  356  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  कहा  गया  इस  तरह  से

 कई  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इसका  लोप  किया  जाना  दूसरी  तरफ  डा०  ढिल्लों  ने  एक  दिन  कहा
 था  कि  उस  मामले  में  वहां  रिक्‍तता  आ  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  अनुच्छेद  356  का  किस

 प्रकार  उपभोग  किया  गया  है  ?  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  में  ही  यह्‌  बताया  गया  है  कि  1950  से

 1978  तक  के  38  वर्षों  में  इस  अनच्छेद  को  76  बार  लागू  किया  गया  उनकी  सूची  में  इसे  तमिलनाडु

 नागालैंड  में  लागू  किया  गया  है  मिजोरम  में  इसमें  से
 कवल  26  बार  ही  इसका  सही  तरह  से

 उपयोग  किया  जा  सका  और  शेष  50  बार  इसका  दुरुपयोग  किया  गया  ।  मैंआपके  माध्यम  से  इस  सबत्

 के  सदस्यों  से  पूछना  चाहता  हू--ढा०  ढिल्लों  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं--वे  इस  सदन  से  अनुभवी  सदस्य

 हैं--कि  क्या  अनुच्छेद  356  केवल  आपकी  हृष्छा  को  संतुष्ट  करने  के  लिए  है  ?  क्या  मैं  पूछ  सकता  हूं

 कि  इसे  यहां  रखने  का  ओचित्य  कया  है  ?  यह  केवल  दुरुपयोग  करने  के  लिए  है  ?
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 राज्यपाल  की  भूमिका  के  संदर्भ  में  कई  बातें  कही  गई  मैं  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  ।
 मैं  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  से  केवल  उद्ध  रण  देना  चाहूंगा  ।

 जिस  प्रकार  से  उन्होंने  दोहरी  भूमिका  निभाई  है  उसकी  काफी  आलोचना  हुई
 है  ।  राज्यपालों  के  व्यवहार  के  प्रति  अधिकांश  शिकायतें  यह  हैं  कि  वह  राज्यों  में  भिन्‍न-भिसन
 राजनीतिक  दलों  के  हाथ  कार्ये-ब्यवहार  करते  समय  अपनी  राजनीतिक  पूर्वकथनों
 और  पूर्वाग्रहों  को  छोड़  नहीं  पाते  जिसके  परिणामस्वरूप  अपने  स्वविवेकाधिकार  से
 लिया  गया  उनका  निर्णय  पक्षपातपूर्ण  तथए  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  के  हितों  की  रक्षा  करता  प्रतीत
 होता  है  ।”

 क्‍या  यही  राज्यपाल  के  क्रियाकलाप  इसलिए  हमारे  लिए  यह  सोचने  का  समय  आ  गया
 है  कि  क्‍या  राज्यपाल  के  इस  पद  को  संविधान  में  बनाए  रखना  चाहिए  अथवा  इसे  हमेशा  के  लिए  समाप्त
 कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 त्रि-भाषा  सूत्र  के  बारे  में--प्रो०  पराशर  ने  प्रश्न  उठाया  है--सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  में
 जो  त्रि-भाषा  सूत्र  है  उसमें  कौनसी  बात  स्पष्ट  नहीं  है  यदि  हम  वर्ष  1963  में  पारित  राजभाषा
 नियम  को  देखें  तो  उसका  क्‍या  सकल्प  था  ?  त्रि-भाषा  सूत्र  का  अर्थ  है  कि  दक्षिणी  राज्य  अपनी

 अंग्रेजी  और  हिन्दी  अवश्य  दूसरी  ओर  पूर्वी  राज्यों  में  लोग  अपनी  मातृभाषा
 ओऔर  अंग्रेजी  सीखें  ।  उत्तरी  राज्यों  में  आप  वाद-विवाद  को  पढ़ें  तो  आपको  ज्ञात  कि
 लोग  कम  से  कम  एक  दक्षिण  भारतीय  भाषा  लेकिन  इसका  क्‍या  हुआ  ?  केवल  एक  राज्य

 हरियाणा  ने  ही  तेलुगू  को  तीसरी  भाषा  के  रूप  में  शुरू  किया  था  लेकिन  उसने  भी  उसे  बहुत
 पहले  छोड़  दिया  ।  यह  आपकी  असफलता  है  क्योंकि  आपको  इसे  इस  प्रकार  विकसित  कस्ना  है  कि

 कुछ  विद्यार्थी  केवल  दो  भाषाएं  सीखें  और  अन्य  तीन  या  चार  भाषाएं

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि हम  संविधानिक  उपबन्धों  विशेष  रूप  से  केन्द्र-राध्य  संबंधों

 से  संबंधित  उपबंधों  की  पुनः  जांच  करें  ।  संविधान  में  परिवर्तत  किए  बिना  यह  संभव  नहीं  कमजोर

 राज्यों  क ेसाथ  शक्तिशाली  केन्द्र  प्रयोग  करना  ठीक  नहीं  बैठता  हम  सुदृढ़  केन्द्र  के साथ-साथ

 सुदृढ़  राज्य  भी  चाहते  हैं  ।

 डा०  विम्बिजय  सिंह  :  सभापति  महोदय  मैं  केन्द्र  और  राज्यों  के  बोच  संबंधों  पर

 सरकारिया  आथोग  के  रिपोर्ट  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 सबसे  पहले  मैं  इस  अमूल्य  और  महत्वपूर्ण  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रख  कर  सभी  सदस्यों  को  इस
 पर  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मेरे  विचार  से  इस  अति  महत्वपूर्ण
 विषय  पर  चर्चा  करने  का  यह  सही  समय  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि जब  हम  इस  पर  संसद
 के  दोनों  सदनों  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  यह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  हो  जाता  है  कि  ऐसी  चर्चाएं  विभिस्न  राज्य

 विधान  सभाओं  में  भी  हों  ।  यह  अत्यंत  रुचिकर  और  महत्वपूर्ण  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  की  प्रतिकिया

 और  उनके  दृष्टिकोण  देखकर  अन्त  में  इसका  विस्तृत  विश्लेषण  किया  जाए  ।

 राज्यपाल  की  भूमिका  आजकल  आलोचना  का  विषय  बनी  हुई  है  क्योंकि  दलीय  राजनीति

 काफी  कठिन  और  नाजुक  हो  गई  है  ।  यह  अत्यंत  नाजुक  संतुलन  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  अत्यंत  वा  रीक्री

 से  राज्यपाल  के  कृत्यों  का  वर्णन  करना  सरल  यह  व्यक्ति  विशेष  ओर  उस  समय  उत्पष्न  स्थिति  वर

 निर्भर  करता  आंप  इसका  विस्तृत  विश्लेषण  कैसे  कर  सकते  हैं  कि  क्या  एक  विशेष  दल  को  किधास
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 [Bio  विग्विजय  सिंह ]

 सभा  में  मुख्यमंत्री  पद  दिया  जाना  चाहिए  अथवा  मेरा  कहने  का  मतलब  है  कि  क्या  यह  विभिन्‍न
 दलों  का  गठबंधन  है  अथवा  भारी  बहुमत  है  ?  ऐसा  करना  भत्यंत  कठिन

 5.11  म०  प०

 महोदय  पोठासोन  हुए  )

 हसलिए  मेरा  विचार  यह  है  कि  यह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  है  कि  हम  राज्यपाल  के  पद  के  लिए  नामी
 व्यक्ति  का  चुनाव  करें  जिसे  गहन  ओर  पैना  ज्ञान  हो  और  जो  लोगों  की  नब्ज  को  जानता  हो  ।

 आज  हमें  एक  अत्यंत  दुखद  बात  का  अनुभव  हो  रहा  है  वह  थह  है  कि  राज्य  विधान
 सभाओं  के  राज्यपाल  विधान  सभाओं  में  अपना  भाषण  नहीं  दे  पात्ते  इस  देश  के  चालीस  वर्षों  के
 इतिहास  में  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ  कि  राज्यपाल  अपना  बजट  अभिभाषण  पढ़ने  के  लिए  उठे  हों  लेकिन

 उसे  पढ़  न  सके  चाहे  यह  कांग्रेसी  सरकार  हो  अथवा  गैर-कांग्रेसी  सरकार  मेरे  विचार  से  यह  अत्यन्त

 निम्वबनीय  है  और  इस  समस्‍या  का  हल  करने  के  लिए  हमें  कुछ  करना  होगा  ।

 मैं  विशेष  रूप  से  एक  और  पहलू  को  इसलिए  लाना  चाहता  हूं  क्योंक्रि  माननीय  प्रधान  मंत्री
 जी  ने  हाल  ही  में  हुई  सेमिनारों  में  जिला  स्तर  पर  निर्णय  लेने  के  अधिकार  को  देने  की  इच्छा
 व्यक्त  की  जब  हम  जिला  प्रशासन  को  मजबूत  करना  चाहते  हैं  तो  हम  केन्द्र  राज्य  संबंधों  के

 कोण  से  इस  पर  कायें  कंसे  करेंगे  ?  आप  दूसरे  दृष्टिकोण  से  पूरे  ढांचे  को  देखे  बिना  जिले  में  प्रशासन  को

 कंसे  मजबूत  कर  सकते  मैं  गलत  भी  हो  सकता  हूं  जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  सरकारिया  आयोग  के

 निदेश  पर  हस  समय  जानकारी  को  निचले  स्तर  तक  पहुंचाने  की  प्रवृत्ति  के साथ.साथ  अप्रचलित  हो
 गए  हैं  ।  पुराने  हो  गये  हैं  ।

 मैंने  रिपोर्ट  में  अखिल  भारतीय  सेवाओं  से  संबंधित  अध्याय  का  अध्ययन  किया  है  ।  उससे  मुझे

 यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों ,  क्षेत्रों  की  मांगें  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  अखिल  भारतीय  सेवाओं

 से  अलग  अपनी  सेवाएं  चाहता  है  ।  यह  अत्यन्त  विचारणीय  विषय  है  कि  वे  सेवाएंਂ  के  नाम  से

 एक  अलग  सेवा  क्‍यों  चाहते  मैं  समझ्षता  हूं  कि  अब  समय  आ  गया  है  कि  हम  इस  बात  पर  विचार

 करें  कि  राज्य  पुनगंठन  1950  में  क्या  विया  गया  था**“इसमें  ओनल  क्षेत्रों  और  भारत  के

 पांच  जोन  को  मजबूत  बनाने  के  बारे  में  कहा  गया  था  |  हम  यह  भी  विचार  करें  कि  एक  विशेष  जोन

 अपने  वर्तमान  की  तुलना  में  कुछ  ओर  मजबूंत  कंसे  हो  सकता  है  ।

 इससे  देश  में  एक  राज्य  और  दूसरे  राज्य  के  बीच  सीमा  विवादों  की  क्षुद्र  प्रवृत्तियों  को  समाप्त
 करने  में  सहायता  मिलेगी  और  एक  जो  काफी  हृद  तक  भौगोलिक  रूप  से  एक  को  मजबूत  एकक
 बनने  में  सहायता  मिलेगी  ।  जितनी  मुझे  जानकारी  है  उसके  अनुसार  पूर्वोत्तर  जोन  के  अलावा  देश  के

 अन्य  जोन  में  हस  सम्बन्ध  गें  कोई  प्रमति  नहीं  हुई

 47  प्रविष्टियां  शामिल  इस  संबंध  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  शायद  सारी  समस्या  को

 ग्रन्तर्राध्ट्रीय  स्तर  पर  देखने  का  समय  आ  गया  है  ।  विश्व  छोटा  होता  जा  रहा  है  ।  संचार  माध्यमों  में  सुधार
 हो  रहा  मैं  पर्यावरण  की  संकल्पना  पर  जोर  देना  चाहता  पर्यावरण  की  कोई  सीमाएं  नहीं  हैं  ।

 इसकी  कोई  सीमाएं  हो  भी  नहीं  सकती  हैं  ।  पथविरण  सम्बन्धी  समस्याएं  केवल  देश  के  एक  सिरे  से

 संछ  सूची  में  97  प्रबिष्टियां  राज्य  सूची  में  66  प्रविष्टियां  हैं  और  समवर्ती  सूची  में
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 दूसरे  सिरे  तक  की  नहीं  हैं  बल्कि  सावंभोमिक  और  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  की  जब  विश्व  छोटा  हो  रहा  है
 और  हम  विश्व  के  अन्य  भागों  में  पर्यावरण  के  बारे  में  अधिक  चिंतित  हो  रहे  हैं  तो आप  इस  विषय  पर

 विशुद्ध  रूप  से  प्रादेशिक  अथवा  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  कर  सकते  क्या  आप
 जानते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  पर्यावरण  ओर  विकास  के  लिए  एक  पृथक  सुरक्षा  परिषद  सयुकत
 राष्ट्र  संघ  के  युद्ध  और  शांति  संबंधी  परिषद  की  भांति  गठित  करने  का  प्रस्ताव  उसी  स्तर  पर  हम
 विश्वव्यापकता  के  आधार  पर  सोचते  जब  हम  अपनी  क्षेत्रीय  समस्याओं  को  विश्वथ्यापी  पहुलुओं  के
 आधार  पर  देखते  हैं  तो  इस  बारे  में  काफी  कुछ  विचारणीय

 अब  मैं  दो  आयोग  और  योजना  आयोग  बनाम  संघ  और  राज्यों  के  बीच  संबंधों
 के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  |  मैं  जानता  हूं  कि  जहां  तंक  मेरे  राज्य  का  संबंध  है  वित्त  आयोग  ने

 दो  विनिदिष्ट  सिफारिशें  की  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  पूरा  नहीं  किया  ।  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला

 जब  उन्होंने  उन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया  ?  वित्त  आयोग  द्वारा  एक  विनिदिष्ट  सिफारिश  की  गई  थी

 कि  दिन  का  जिसकी  लागत  250  करोड़  रु०  है  को  राज्य  में  फिर  से  शुरू  विया  जाना

 दूसरी  सिफारिश  यह  है  कि  वित्त  आयोग  ने  कहा  कि  जब  राज्य  में  धन  की  कमी  है  तो  राज्य  की  मद्चनिषेध

 की  नीति  के  बारे  में  सोचना  सही  नहीं  है  जिससे  200  करोड़  5०  तक  का  राजस्व  राज्य  को  प्राप्त

 होगा  जिसे  अवैध  ढंग  से  शराब  बनाने  वाले  ले  रहे  है  और  राज्य  को  कुछ  नहीं  मिल  रहा  इस  ओर

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  ये  विशिष्ट  विषय  वित्त  आयोग  ने  उठाए  लेकिन  उसका

 परिणाम  कया  रहा  जब  राज्य  सरकार  उनका  पालन  नहीं  वरती  इन  मुह्ों  को  ठीक  प्रकार  से  स्पष्ट

 करने  की  आवश्यकता  है  |

 योजना  आयोग  या  उसकी  संकल्पना  के  बारे  में  वे  हमेशा  कहते  हैं  कि  उनके  कोष  में  काफी  घन

 है  लेकिन  वे  कोष  में  भरने  के  लिए  और  धन  नहीं  लगाना  चाहते  ओर  वे  प्राथमिकता  बाले  क्षेत्रों  में  उस

 छन  को  वितरित  कर  सकते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  जब  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  विचार

 भिन्‍नता  बहुत  अधिक  होती  है  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकलते  मैं  पश्चिम  गुजरात  के  कच्छ  के

 सौराष्ट्र  शहर  जो  अद्ध-शहरी  नगश  है  का  रहने  वाला  हूं  ।  यह्‌  शहर  सामांतक  क्षेत्र  है  जहां  प्रत्येक  तीन  या

 चार  बर्षों  में  अक।ल  पड़ता  है  तथा  वहां  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  पीने  के  पानी  की  सिंचाई  के  लिए  पानी

 की  बात  छोडिए  ;  मैं  पीने  के  पायी  दारे  में  झह  रहा  हूं  ।  यौराष्ट्र  क ेअनेक  शहर  खाली  विए  जाने  की

 स्थिति  में  हैं  क्योंकि  वहां  पीने  का  पानी  नहीं  यदि  कोई  500  करोड़  रु०  को  लागत  फा  प्रस्ताव

 तैयार  किया  जा  रहा  है  जो  अथिक  रूप  से  संभव  है  तथा  इससे  नमंदा  से  पानी  लाया  जा  साता  है  और

 इसमें  शहरी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पानी  लाने  के  लिए  खग्बात  की  खाड़ी  पर  सड़क
 बनाई  जा  सकती  है  जिससे  चुंगी  कर  मिलेगा  तथा  इस  प्रकार  निवेश  किए  गए  घन  को  ;-  वर्षों  में

 प्राप्त  किया  जा  सकता  यदि  यह  प्रश्ताव  जो  योगना  आयोग  के  पास  लम्बित  पड़ा  है  ऐसे  ही  पड़ा

 रहेगा  और  उसे  प्राथमिकता  नहीं  मिलती  है  तब  आपकी  प्राथमिकता  या  क्‍या  होगा  ?  मेरे  विभार  से

 राज्य  सरकारों  की  तलना  में  इन  दो  आयोगों  अर्थात  वित्त  आयोग  और  योजना  आयोग  में  प्राथमिकताओं

 को  स्पष्ट  करने  का  यह  उचित  समय  हैं  ।

 अन्त  मैं  अखिल  भारतीय  न्‍्याण्कि  सेवा  बनाने  की  बात  कहना  चाहता  मेरे  बिचार  से

 यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।  इससे  लोगों  की  समस्याओं  का  समाधान  होगा  ।  और  जिला  उच्च

 न्यायाक्षयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  जमा  मामलों  के  देर  की  समस्या  को  सुलझाया  जा  यदि

 हमारेयहां  निर्यामत  अखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  हो  तो  यह  सम्भावना  हर  कि
 हम  ऐसे  योग्य  न्यायाधीक्षों

 को  नियुक्त  कर  सकेंगे  जो  अधिक  शीघ्रता  अ  छछे  और  उचित  ढंग  से  कार्य  करेंगे  जिससे  न्‍्यायिक  व्यवस्था
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 नि  वी  न  जन

 विग्विजय  सिह  ]

 में  इस  जमा  कार्य  की  समस्या  का  कुछ  हृद  तक  निदान  किया  जा  सकता  है  और  हम  जानते  हैं  कि  देर
 से  मिला  न्‍्थाए  न्याय  ने  मिलने  के  समान

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  की  सराहना  करता  हूं  तथा  यह  आशा
 करता  हूं  ।  यह  भारत  की  जनता  के  समक्ष  एक  व्यापक  मुद्दे  के  रूप  में  रखा  जाएगा  ओर  इसमें  राज्य
 विधान  सभाओं  की  राय  भो  ली  जाएगी  ।

 श्री  रामसिह  यादव  :  श्रीमन्‌  मुझे  बोलने  का  मौका  दिए  जाने  के  लिए  मैं  बहुत  आभारी

 हूं  । इस  सभा  में  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  विभिन्‍न  वक्‍ताओं  ने  टिप्पणियां  की  लेकिन

 विचारार्थ  विषयों  को  देखिएगा  ।  स्वयं  आयोग  ही  कतिपय  महत्वपूर्ण  संबंधानिक  जोकि  राष्यों
 के  साथ-साथ  केन्द्र  के  लिए  भी  बाध्यकारी  पर  ध्यान  देने  में  चूक  गया  मैं  आयोग  के  विचारार्थ

 विषयों  को  उद्धुत  करता  आयोग  सभी  क्षेत्रों  में  शक्ति  कार्य  ओर  उत्तरदायित्व  से  सम्बन्धित  संघ
 और  राज्यों  के  मध्य  मौजूदा  व्यवस्थाओं  के  का्यंकरण  की  जाँच  और  समीक्षा  करेगा  तथा  ऐसे
 वर्तनों  अथवा  अन्य  उपायों  की  सिफारिशें  करेगा  जो  आवश्यक  अब  ये  क्षेत्रਂ  क्या

 सभी  क्षेत्रों  का  अर्थ  केवल  विधायी  कार्यकारी  शक्तियों  और  वित्तीय  शक्तियों  का
 बंटवारा  दरना  नहीं  है  ।  संविधान  का  क्षेत्र  केवल  इतना  ही  नहीं  संविधान  का  क्षेत्र  काफी  व्यापक
 है  और  व्यक्ति  को  संविधान  में  उल्लिख्चित  निदेशक  सिद्धांतों  को  भी  ध्यात  में  रखना  पड़ता  ये
 सिद्धांत  एक  कल्याणकारी  राज्य  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से  ह ैसंविधान  अनुच्छेद  38  इस  प्रकार  है  :

 ऐसी  सामाजिक  व्यवस्था  जिसमें  आथिक  और  राजनैतिक
 न्याय  राष्ट्रीय  जीवन  की  सभी  संस्थाओं  को  अनुप्राणित  भरसक  प्रभावी  रूप  में  स्थापना
 ओर  संरक्षण  करके  लोक  कल्याण  की  अभिवृद्धि  का  प्रयास  करेगा  ।

 इस  अनुच्छेद  में  यह  निर्दिष्ट  किया  गया  है  कि  आथिक  ओर  राजनेतिकਂ
 जीधन  की  सभी  संस्थाओं  को  अनुप्राणित  करेंगे  ।  ये  सभी  संस्थाएँ  क्‍या  राज्य  विधानसभा  एकਂ
 संस्था  संसद  एफ  संस्था  ग्राम  पंचायत  एक  संस्था  इन  सभी  संस्थाओं  पर  एक
 निक  बाध्यता  है  कि  वे  कल्याणकारी  राज्य  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयास  करेंगे  तथा  उचित  कदंस  '

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  कल्याणकारी  राज्य  के  लिए  संबिधान  में  उल्लिखित  विभिन्‍न  उपाय  क्‍या
 हैं  ।  संविधान  का  अनुच्छेद  40  इस  प्रकार

 ग्राम  पंचायतों  का  संगठन  करने  के  लिए  कदम  उठाएगा  ओर  उनको  ऐसी
 शक्तियां  ओर  प्राधिकार  प्रदान  करेगा  जो  उन्हें  स्वायत्त  शासन  की  इकाइयों  के  रूप  में  कार्य
 करने  योग्य  बनाने  के  लिए  आंवश्यक  होंगे  1”

 उन्होंने  अनुसूचित  जातियों  मौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  फायदे  के  लिए  कतिपय  शक्तितंयां
 भी  दी

 हैं  तथा  ये  कार्य  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  साथ  राज्य  सरकारों  को  भी  दिए  गए  इस  एक
 विशिष्ट  अनज्छेद  है  जो  गरीब  वर्गों  के  बारे  में  है  तथा  इसमें  कहा  थया  है  कि  संद्य  गनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  सम्बन्धी  आयोग  के  रूप  में  ज्ञात  एक  आयोग  नियुक्त  करेणी  ।
 संबिधान  के  अनुच्छेद  340  के  अन्तगंत  अन्य  पिछड़े  श्रेणियों  के  उत्थान  के  लिए  एक  आयोग  बनाने  -

 सम्बन्धी  प्रावधान
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 अनुच्छेद  340  इस  प्रकार  है  :

 भारत  के  राज्य  क्षेत्र  के भीतर  सामाजिक  और  शैक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़े  वर्गों
 की  दशाओं  के  ओर  जिन  कठिनाइयों  को  वे  झेल  रहे  हैं  उनके  अम्वेषण  के  लिए  ओर  उन
 नाइयों  को  दूर  करने  और  उनकी  दशा  को  सुधारने  के  लिए  संघ  या  किसी  राज्य  द्वारा  जो  उपाय
 किए  जाने  चाहिए  उनके  बारे  में  और  उस  प्रयोजन  के  लिए  संघ  या  किसी  राज्य  द्वारा  जो
 अवृदान  दिए  जाने  चाहिए  ओर  जिन्‌  शर्तों  के  भधीन  वे  अनुदान  दिए  ज़ाने  उनके  बारे
 में  सिफारिश  करने  के  लिए  आदेश  द्वारा  एक  आयोग  नियुक्त  कर  सकेगा  जो  व्यक्तियों  से

 ,  मिलकर  बनेगा  ज़ितने  वह  ठीक  समझे  द्वारा

 तथा  रिपोर्ट  विस्तार  सहित  होगी  ।

 इसके  पश्चात  :

 प्रकार.नियुक्त  आयोग  अपने  को  निर्देशित  विषयों  का  अन्वेषण  करेगा  और  राष्ट्रवति
 को.रिपोर्ट  जिसमें  उसके  पाए  गए  ,  तथा  उपरव्णित  किए  जाएंगे  और  जिसमें  ऐसी
 सिफारिशें  की  जायेंगी  जिन्हें  आयोग  उचित  समझे  ।/”

 मण्डल  आयोग  स्थापित  किया  गया  था  तथा  इसकी  रिपोर्ट  भी  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  इस
 पर  कोई  कायंवाही  नहीं  कर  रही  रिपोर्ट  दिए  जाने  के  उसका  कोई  कार्यान्वयन  नहीं  किया
 गया  है  ।  संविधान  के  अन्तगंत  यह  अनिवायं  है  कि  राष्ट्रपति  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  उस
 पर  की  गई  कायंवाही  का  स्पष्टीकरण  देने  वाले  शापन  सहित  संसद  के  प्रत्येक  सदन  में  रखे  जाने  के  लिए
 उपलब्ध

 संविधान  के  अनुच्छेद  340  के  अन्तगंत  राज्य  और  संघ  को  जो  शक्तियां  दी  गई  हैं  संबंध
 में  न  तो  राज्य  सरकारों  ने और  न  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  कायंवाही  की

 सरकारिया  आयोग  ने  यह  उल्लेख  किया  कि  राज्य  प्तरकारों  द्वारा  गरोबी  कम
 करने  के  कार्य  क्रम  को  कंसे  लागू-किया  गया  है  ।  लिश्चय  ही  कुछ  राज्य  सरकारें  विशेषकर  गेर-कांग्रेस
 शासित  सरकारें  जोकि  इसे  उचित  हृप  से  क्िग्नात्वित  नहीं  रही  ये  कार्यक्रम  पूर्ण  रूप
 से  असफल  हो  गए  हैं  तथा  पंसे  को  राज्य  में  परियोजनाओं  ओर  अन्य  कार्यों  पर  ख्  किया  गया
 कारिया  आयोग  ने  कोई  स्पष्ट  निर्देश  नहीं  दिए  हैं  अथवा  कोई  स्पष्ट  सिफारिश  नहीं  की  है  कि  जो  पैसा
 गरीबी  कम  करने  के  कार्यक्रम  के  लिए  दिया  गया  है  उसे  अन्यशत्र  न  खर्चा  जाए  तथा  यदि  इसे  अन्यत्र
 खर्चा  गया  है  तो  उन  राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  इसने  उस  सम्बन्ध  मे
 कोई  भी  सिफारिश  नहीं  की  है  जोकि  बहुत  आवश्यक  थी  क्‍योंकि  संविधान  के  अन्तगंत  अंतिम  लक्ष्य
 एक  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  करना  संविधान  की  प्रस्तावना  में  भी  कहा  गया  है  कि  हम
 एक  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  के  लिए  प्रयासरत  कल्याणकारी  राज्य  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  साथ  राज्य  सरकारों  के  कार्यकरण  में  कुछ  सामंजस्य  होना
 विपक्ष  की  तरफ  से  किसी  भी  सदस्य  ने  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  की  भलाई  के  बारे  में

 कोई  बात  नहीं  की  ।  उत्होंते  गरीबी  कम  करने  के,कार्य  क्रम  के  बारे  में  बात  नहीं  की  ।  न  तो  विपक्ष  के
 सदस्यों  ने  और  न  ही  उन  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  ने  मण्डल  भायोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  बात  की  है
 कि  कंसे  अन्य  पिछड़े  वर्ग  के,ल़ोगों  के  भाग्य  और  उनकी  स्थित़ि  को  कंसे  सुधारा  जा  सकता

 कारिया  भ्ायोग  इन  बातों  पर  ध्याव  देने  में  क्‍यों  गया  है  ।
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 राम  िह

 वास्तव  में  विपक्ष  केवल  कार्यकारी  शक्तिथों  में  ही  रुचि  रखता  है  ।  वे  कहत ेहैं  कि  कार्यकारी
 शक्तियों  राज्यों  को  दे  दी  जानी  चाहिए  लेकिन  उन्हें  वास्तव  में  संविधान  में  प्रतिष्ठित  उद्देश्यों  के  संबंध
 में  कोई  परवाह  नहीं  कोई  न्निन्ता  नहीं  है  ।  आप  म॒  तो  इस  आधार  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  औभौर  न  ही
 इस  आधार  पर  सोच  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  राज्यपाल  की  नियुक्तित  का  संबंध  संविधान  के  अनुच्छेद  174  के

 पाल  की  नियुक्ति  के  लिए  अहंताएं  होती  यह  अपमाभमजनक  बात  है  कि  सरकारिया  आयोग  की
 रिपोर्ट  में  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  न्यायाधीश  ने  कहा  है  कि  एक  राज्यपाल  होने  के  लिए  ये  हैं

 अहुंताएं  ।  तथ्य  यह  है  कि  भारत  के  संविधान  के  अन्तगेंत  किसी  अथवा  किसी  संसद  सदस्य
 अथवा  भारत  के  राष्ट्रपति  पद  के  लिए  ही  इसे  छोड़कर  कोई  अहंता  नहीं  है  कि  वह  भारत  का  नागरिक

 होना  चाहिए  तथा  उसकी  यह  आयु  विशेष  होनी  चाहिए  ।  लेकिन  अपनी  रिपोर्ट  में  सरकारिया  महोदय
 ने  उल्लेख  किया  है  कि  राज्यपाल  होने  के  लिए  किसी  ध्यक्ति  को  कतिपय  अहंता  रखनी  यह
 तो  एक  तरह  से  अपमानकारी  बात  है  ।  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  कि  उस  व्यक्ति  को  जो  सक्रिय
 नीति  में  है  राज्यपाल  नियुक्त  नहीं  करना  क्‍या  उनका  अभिश्राय  यह  है  कि  कोई  राजनीतिश्ञ
 देश  भक्त  नहीं  होता  अथवा  वह  सर्वोच्च  पद  के  कार्य  के  लिए  ठीक  से  अभहंता  प्राप्त  नहीं  है  ?  जब  एक

 मुख्यमंत्री  राजनीतिश्ञ  हो  सकता  है  तो  एक  राज्यपाल  राजनेतिक  व्यक्ति  क्‍यों  नहीं  हो  सकता  ?  भत्त

 सरकारिया  आयोग  की  यह  रिपोर्ट  लोकतंत्र  की  भावना  तथा  हमारे  संविधान  के  संस्थापकों  की

 नाओं  के  विरुद्ध  है  ।  ऐसे  ही  अनेक  उदाहरण  श्रीमती  सरोजिनी  नायडु  और  श्री

 के०  एम०  जिन्होंने  हमारे  देश  की  आजादी  के  लिए  कार्य  किया  तथा  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  सक्रिय
 रूप  से  भाग  लिया  राज्यपाल  बने  थे  ।  यह  कहना  कि  राज्यपाल  को  एक  सक्रिय  राजनैतिक  व्यक्ति

 नहीं  होना  चाहिए  अथवा  उसे  स्थानीय  राजनीति  से  नहीं  जुड़ना  चाहिए  ठीक  बात  नहीं  है  ।

 क्या  वे  चाहते  हें  कि  राज्यपाल  केवल  नौकरश।ह  व्यक्ति  ही  होने  चाहिए  ?  एक  सेवानिवृत्त
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारी  अथवा  इस  हिसाब  से  कोई  भी  सेवानिवृत्त  अधिकारी  हो
 राज्यपाल  बन  सकता  है  लेकिन  एक  राजनोतिज्ञ  राज्यपाल  नहीं  बन  सकता  ।  ये  बातें  हैं  जोकि  देश  के
 लोकतांत्रिक  ढांचे  के  विरुद्ध  है  और  मैं  इनका  प्रबल  विरोध  करता  हूं  ।

 सरकारिया  महोदय  ने  कहा  है  कि  राज्यपाल  को  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत  दी

 गई  शक्तियों  का  यदाकदा  ही  उपयोग  करना  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  उन्हें  बता  दूं  कि  यदि  हम  राज्यपाल
 के  पद  की  बात  करें  तो  कुछ  आकस्मिकताएं  होती  हैं  तथा  कतिपय  आवश्यकताएं  हैं  तथा  राज्यपाल  को

 अनच्छेद  356  के  अन्तर्गत  शक्तियों  का  उपयोग  करना  पड़ता  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  जब  राज्यपाल  किसी
 बिधान  सभा  को  भंग  करने  सम्बन्धी  कोई  घोषणा  करने  वाला  हो  ता  घोषणा  समस्त  साक्ष्य  और  तथ्य
 का  ओचित्य  सिद्ध  करने  वाले  होने  चाहिए  ।  मैं  १  हूंगा  कि  यह  भावश्यक  नहीं  यह  तो  घोषणा  में  इन
 शर्तों  को  निरदिष्ट  करना  फालतू  सा  है  ।

 श्री  सरकारिया  का  विचार  है  कि  को  कार्यान्वित  करने  से  पहले  इसे  संसद  तथा  विधान
 सभा  के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए  तथा  सरकार  को  केवल  संसद  द्वारा  घोषणा  पर  अनुमोदन  देने  के

 बाद ही  भंग  करना  यह  बहुत  ही  भस्वाभाविक  तथा  अध्यवह्ारिक  है।जब  कोई  अत्यधिक
 आवश्यकता  होती  जब  राज्य  सरकार  किसी  विशेष  दल  अथवा  विशेष  मुख्य  मंत्री  के  द्वारा  नहीं
 चलाई  जा  जब  भ्रष्टाचार  के  तथा  कुप्रंशास्नन  के  आरोप  होते  तो  इस  प्रकार की  परि'स्थतियों
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 में  संविधान  के  अन्तर्गत  राज्यपाल  के  लिए  क्‍या  अनिवायं  होता  क्या  उसे  कुप्रशासन  तथा
 भ्रष्टाचार  को  चलते  रहने  देना  चाहिए  ?  क्‍या  उसे  इसे  ठीक  करमे  के  लिए  कार्यवाही  नहीं  करनी
 चाहिए  ?  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि सरकारिया  आयोग  की  ये  सिफारिशें  अव्यवहारिक

 अब  मैं  अवशिष्ट  शक्तियों  पर  आता  हूं  |  संविधान  सभा  में  यहां  तक  कि  पं०  जयाहुर  लाल
 नेहरू  ने  भी  इस  बात  का  पक्ष  लिया  था  कि  भारत  के  संविधान  में  अवशिष्ट  शक्तियां  केवल  संघ  को
 दी  जानी  चाहिए  तथा  इनका  राज्यों  के  द्वारा  उपभोग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जेसाकि  अमरीका
 तथा  आस्ट्रेलिया  में  होता  हमने  अपने  राजनीतिक  इतिहास  को  अपने  स्वतन्त्रता  संग्राम  आंदोलन

 अपनी  संस्कृति  को  तथा  अपने  देश  के  निर्माण  को  दिमाग  में  रखते  हुए  कनाडा  के  प्रतिमान  को
 वरीयता  दी  है  ।  इन  सभी  पहलुओं  की  यह  अपेक्षा  है  कि  केन्द्र  को  मजबूत  होना  चाहिए  तथा  अवशिष्ट
 शक्तियां  केवल  केन्द्र  को  ही  दी  जानी  चाहिए  ।

 हमारे  संविधान  में  कार्यान्वित  की  गई  योजना  के  अनुसार  विधानमंडल  वित्तीय
 तथा  अवशिष्ट  मामनों  के  सम्बन्ध  में  सर्वोच्चता  केंवल  केन्द्र  को  ही  दी  गई  हैं  ।  यह्‌  वह  योजना  है  जिसे
 संविधान  बनाते  समय  हमर  संविधान  निर्माताभों  द्वारा  ध्यान  में  रखा  गया

 मैं  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  के  उस  उत्तर  से  कुछ  अंश  उद्धुत  जिस  समय  वे  संध  को  दी

 जाने  वाली  अवशिष्ट  शक्तियों  के  वाद-विवाद  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  दे  रहे  इसका  सरकारिया

 आयोग  की  रिपोर्ट  में  भी  किया  गया  है  ।  मैं  रिपोर्ट  में  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  :

 लक्ष्य  के  दृढ़  अनुपालन  के  उन्होंने  ही  संघ  विधान  मंडल  को  विधान  बनाने

 की  व्यापक  तथा  प्रभावी  शक्तियां  प्रदान  की  ।  विशेषकर  कराधान  के  मामलों  में  संसद  को

 अवशिष्ट  शक्तियां  प्रदान  उनके  द्वारा  तेयार  की  गई  संवंधानिक  योजना  का  एक  अंग  है

 ताकि  एक  केन्द्रਂ  प्राप्त  किया  जा  शान्ति  सुनिश्चित  करने  तथा  सामान  हित  के

 महत्वपूर्ण  मामलों  के  समन्वय  की  क्षमता  वाले  सुदढ़  केन्द्रीय  प्राधिकार
 को

 आवश्यकता  पर  बल

 देने  क ेबाद  जवाहर  लाल  जो  कि  संघ  शक्ति  समिति  के  सभापति  ने  संविधान  सभा

 को  इस  प्रकार  बताया  :

 विधार  से  अवशिष्ट  शक्तियां  केन्द्र  के  पास  ही  बनी  रहनी  चाहिए  ।

 हमारे  द्वारा  तैयार  की  गई  तीनों  सूचियों  की  सुविस्तृत  प्रकृति  को  देखते  अवशिष्ट  विषयों

 से  केवल  वे  ही  मामले  संबंधित  हो  सकते  हैं  जब  वे  भविष्य  में  मान्यता  प्राप्त  कर  उनका

 इस  समय  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  इस  समय  सूचियों  में  शामिल  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 पंडित  नेहरू  ने  कहा  था  कि  वे  सभी  मर्दे  अथवा  बिषय  जो  इन  तीन  सूचियों  के  अन्तगंत

 रखे  जा  सकते  हैं  उन्हें  उसी  अनुसार  सूची-एक  अ”ति्‌  संघ  सूची-दो  भर्थात्‌  राज्य  सूची  तथा

 तीन  अर्थात्‌  समवर्ती  सूची  में  सूचीबद्ध  किया  गया  पं०
 नेहरू  ने  यह  भी  कहा  था

 कि
 उन  सभी

 विषयों  के  मामलों  में  जिन्हें  इस  समय  इन  सूचियों  के
 अन्तर्गत  नहीं  _  रखा

 जा  सकता  तथा  जिन  पर  यहि

 कानूनी  कायंवाही  करनी  पड़े  तो  वह  शक्ति  केवल  संसद  को  ही  देनी

 अब  मैं  वित्त  के  मामलों  पर  आता  हूं  ;  हमारे  संविधान  निर्माताओों  का  यह  विचार  था  कि  जहां

 तक  वित्त  का  सम्बन्ध  है  मेन्द्र  को  अवश्य  ही  मजबूत  होना  संघ  के  अनुच्छेद  355  के  अधीन

 ये  आदेश दे  दिये गये  थे  कि  वह  नागरिकों  के  राष्ट्रीय  व  कानून  और  व्यवस्था  की  रक्षा
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 कान  ५++भममकन  भ।झखओओ  ७::न्‍2।इीठ:ल्‍6₹क्‍ॉौसइअइि

 राम  सिंह

 करे  तथा  यहां  तक  कि  देश  के  नागरिकों  की  रक्षा  का  भी  संरक्षण  करें  ।  यदि  संघ  अथवा  केन्द्रीय
 कार  वित्तीय  रूप  से  सक्षम  नहीं  है  तो  इस  प्रकार  के  का  किस  प्रकार  किए  जा  सकते  चूंकि
 आपको  सेना  का  रख-रखाव  करना  भाषको  अन्य  देशों  के साथ  राजनयिक  संबंधों  को  बनाना  है'**

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कोई  सेना  के  सम्बन्ध  में  नहीं  पूछ  रहा  है  ।  हम  यह
 कहते  हैं  कि  सेना  केवल  केन्द्र  के पास  रहनी  चाहिए  |

 श्री  राम.सिह  यादव  :  मैं  मण्ड,कਂ  के  सम्बन्ध  में  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  जो  अपनी  छोटी  सी

 दुनिया  के  एक  क्षेत्र  विशेष  में  ही  रहता  यहां  मैं  एक  राष्ट्रीय  के  संबंध  में  बात  कर  रहा  हूं
 मैं  उन  लोगों  के  संबंध  में  बात  कर  रहा  हूं  जिनके  पास  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  केवल  वे  ही  लोग
 राजनयिक  संबंध  तथा  ऐसे  अन्य  महत्वपूर्ण  मामलों  के  संबंध  में  सोच  सकते  हैं  ।  अतः  इन  सबके  लिए
 हमें  संविधान  में  दी  गई  उन  योजनाओं  को  देखना  होगा  जो  हमारे  संविधान  निर्माताओं  द्वारा  उन

 बद्धिभान  व्यक्तियों  परिकल्पित  की  गई  हैं  जिन्हें  हमारे  संविधान  को  तैणार  करने  का  काय  सौंपा
 गया  संविधान  के  आरम्भ  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  भारत  फे  लोग  भाश्त  को

 सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  समाजवादी  पंथ  निरपेक्ष  लोकतंत्रात्मक  बनाने  की  शपथ  लेते  यह
 संविधान  केवल  राज्यों  के  लिए  नहीं  है  किन्तु  भारत  के  सभी  लोगों  के  ज्लिए  यहां  तक  कि  पंविघान
 की  के  आरम्भ  के  शब्द  कहते  हैं  कि  भारत  के  लोगਂ  ये  हमारे  संविधान  ब्ात्मा  को
 निर्दिष्ट  करते  हैं  तथा  उसकी  ओर  संकेत  करते  हैं  ।

 संविधान  के  बिल्कुल  प्रारम्भ  में  ही  यह  उल्लेख  हैं  भारत  के  भारत  को  एक

 सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  समाजवादी  पंथ  निरपेक्ष  लोकतंत्रात्मक  गणराज्य  बनाने  के  लिए  तथा  उसके  सभी
 नागरिकों  को  :  आर्थिक  तथा  राजनग्रिक  अधिकार  दिलाने  के  अतः  यह
 संविधान  भारत  के  सभी  नागरिकों  के  लिए  है  ।  यह्‌  भारत  के  सभी  लोगों  द्वारा  अधिनियमित  किया  गया

 है  तथा  पूरा  समाज  एक  केन्द्र  को  जो  भी  शक्तियां  दी  गई  हूँ  वह  जानबूझकर  दी  गई  हैं  तथा  ये

 सब  हमारे  संविधान  निर्माताओं  के  ध्यान  में  थीं  ।

 अब  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  249  पर  आता  हूं  जिसके  लिए  विपक्षी  सदस्यों  द्वारा  यह  विवाद

 किया  गया  है  कि  अनुच्छेद  249  के  उपबंधों  को  हटा  दिया.जाना  यहां  तक  कि  श्री  सरकारिया  _
 भी  इस.बात  से  सहमत  हैं  कि  अनुच्छेद  249  बहुत  ही  अथंपूर्ण  हैं  क्योंकि  दो  सथ्न  एक  सभा
 तथा  दूसरा  राज्य  सभा--लोक  सभा  के  पास.किसी  भी  कानून  के  सम्बन्ध  में  पहल  करने  की  शक्त्त

 राज्य  सभा  को  भो  कुछ  शक्तियां  दो  जानो  चाहिए  ताकि  यह  भी  कानून  के  संबंध  में  पहुल  कर  सके
 जिसके  लिए  उसके  पास  शक्ति  नहीं  यहां  तक  कि  वे  मामले  जो  छोड़  दिए  गए  वे  राज्य  सभा  में

 उठाए  जा  सकते  राज्य  सभा  से  पारित  होने  के  बाद  ये  लोक  सभा  में  आते  हैं  ।  जब  भी  इन  शक्तियों
 का  प्रयोग  किया  सरकारिया  आयोग  ने  नोट  किया  है  कि  इन  शक्तियों  का  इस्तेमाल  सोद्ेश्य
 तथा  विशेषकर  राष्ट्रीय  हित  में  किया  गया  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  राष्ट्रीय
 राष्ट्रीय  खुरक्षा  के  लाभ  के  लिए  जो  कुछ  भी  निर्धारित  किया  है  वह  युक्तियुकत  परिश्षप्ति

 अंत  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  इसका  श्रेय  हमारी  प्रिय  तथा  स्वर्गीय  प्रधानमन्त्री  श्रीमती
 इन्दिरा  ब्रांघी  को  जाता  है  कि  पहली  बार  1966  में  प्रशासनिक  सुधार  समिति  गठित  की  गई  जिसने
 1070 1970  तक  कार्य  किया  4  इसके  पश्चात  यह  प्रधानमंत्री  श्रीमती  गांधी  थी  जिन्होंने  2.  1५83

 को  यह  भोषणा  क्ये  कि  आमोस  नियुक्त  किया  जायेगा  तथा  वह  आयोग  तथा  सज्यों के  ब्रीच  के
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 करेबा  तथा  उसकी  रिपोर्ट  संसद  के  पास  आयेगी  । हट  ँ  4  है

 ग  यह  सदन  हमारी  प्रिय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  गांधी  के  प्रति  आभार  व्यक्त  करता  है  जिन्होंने सरकारिया
 के  है  वि श्री  सरकारिया  को  इन  संबंधों  का  अध्ययन  करने  का  अवसर  दिया  तथा  साथ  ही  संसद  के  माननीय ी

 भें सदस्यों  को  भी  यहां  इन  बहुत  ही  जटिल  समस्याओं  पर  भी  विचार-विमश  करने  का  अवसर
 दया  है  ह

 हु  दिय  हैं  ।

 इन  थोड़े  से  शब्दों  के  मैं  श्री  सरकारिया  की  रिपोर्ट  के  कुछ  महों  पर  सहमत

 भरो  एन०  सुस्वरराज  :  जहां  तक  केन्द्र  राज्यों  के  संबंधों  का  प्रश्न  न्यायमूर्ति
 5  सैरकारिया  की  अध्यक्षता  के  अधीन  एक  आयोग  नियुक्त  किया  शया  इसने  अपनी  रिपोर्ट

 30  1988  को  दी  ।  इस  संदर्भ  में  विपक्ष  के  बहुत  से  सदस्यों  ने  एक  विशेष  प्रकार  की  चर्चा
 के  लिए  कहा  ।  उनकी  मुख्य  मांगें  अनुश्छेद  356  को  हटाया  राज्यपाल  पद  को  समाप्त  किया

 केन्द्र  स ेअधिक  घन  प्राप्त  हो  तथा  राज्य  सरकारों  को  अधिक  कार्यका री  शक्तियां  दी  विपक्षी *
 दलों  की  ये  मांगें  थीं  ।  हमारा  देश  विविधता  में  एकता  के  सिद्धांत  पर  अःघारित  है  ।  हमारे  देश  में  अनेक

 हजारों  भाषाएं  तथा  बोलियां  तथा  हजारों  जातियां  तथा  मत  हैं  ।  किन्तु  सब  मिलाकर  हम  एक
 भारतीयों  के  रूप  में  हूम  एक  यह  सभी  राजनीतिक  दलों  के  द्वारा  स्वीकार  किया  जाना

 दुर्भाग्यवश  राजनेतिक  दल  यह  फार्मूला  अथवा  सिद्धांत  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं
 देश  का  नागरिक  बनने  की  बजाय  उन्हें  अपने  क्षेत्र  स ेअधिक  लगाब  कुछ  विपक्षी  दलों  की  यही
 दशा  है  ।

 मैं  ऐसे  लोगों  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  जो  अधिक  शक्तियाँ  प्राप्त  करने  के  लिए  विधाद  कर  रहे
 हम  संसद  के  सदस्य  केन्द्र  में  एक  सरकार  बनाने  के  लिए  घुने  गये  हैं  ।  हम  उन्हीं  लोगों  द्वारा  चुने  गये

 हैं  जो  राज्य  सरकारों  का  चुनाव  करते  हैं  ।  ये  बही  लोग  हैं  जो  ग्राम  पंचायत  तथा  पंचायत  संघों  का  भुनाव
 करते  हैं  ।  मैं  यहां  के  मतदाता  तथा  वहां  के  मतदाता  के  बीन  कोई  भिन्‍्नता  नहीं  पाता  ।.  क्योंकि  वही
 निर्वाचक-गण  संसद  सदस्य  का  चुनाव  करते  हैं  तथा  सरकार  का  ओर  राज्य  सरकार  व  ग्राम  स्तरीय
 पंचायतों  का  चुनाव  करते  हैं  ।  किन्तु  विपक्षी  दलों  द्वारा  एक  विशेष  प्रकार  को  भेदभाव  फेलाया  जा  रहा

 »  है  कि  केन्द्र  का  राज्य  सरकारों  के  प्रति  सौतेली  मां  का  सा  व्यवहार  ज॑से  कि  केस्त्रीय  सरकार  द्वारा
 कार्यान्वित  किए  गए  सभी  काये  क्रम  स्वयं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  हों  ।  किन्तु  ये  राज्य

 सरकारों  द्वारा  किए  जाते  सभी  कार्यक्रम  चाहे  वे  ग्रामीण  कार्य  क्रम  स्वास्थ्य  संबंधी  कार्यक्रम

 रोड  कार्यक्रम  हो  अथवा  कोई  भी  कार्यक्रम  हो  जो  गरीबों  की  सहायता  जो  राज्य  की  सहायता
 केन्द्रीय  सरकार  द्वाशा  चित्त  पोषण  किया  जा  रहा  किन्तु  दुर्भाग्यवश  विपक्षी  दल।जोः  राज्यों

 में  सत्ता  में  हैं  वे  यह  सोचते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  क  '  उनके  साथ  सौतेली  मां  का  सा  व्यवहार  है  तक

 उन्हें  विभिन्‍न  चीजों  से  बंचित  रखा  जा  रहा  है  भौर  इस  कारण  वे  अपने  कुछ  कार्यक्रम  निष्पादित  नहीं
 कर  पाते  ।  केन्द्र  के  प्रति  उनका  यह  दृष्टिकोण  है  ।

 »  जहां  तक  राज्यपाल  की  भूमिका  का  संबंध  श्री  सरकारिया  ने  कुछ  सिफारिशें  को  हैं  कि

 राज्यपाल  के  रूप  में  किसे  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  किन्तु  मेरे  विचार  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  जिसे

 किसी  राज्य  का  राज्यपान  किया  जाये  उसे'**

 श्री  सो०  जंगा  रेड्ड्रो  :  पेंशन
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 *गे  एन०  सुख्दरराज  :  पेंशन  उन्हें  राज्य  सरकार  से  कोई  इनाम  या  वस्तुएं  नहीं  मिलनी

 चाहिए  क्योंकि  एक  किस्म  से  यह  रिश्वत  है  ।  राज्यपाल  को  कुछ  देकर  वे  राज्य  सरकारें  उस

 किस्म  की  गतिविधियों  में  फंसते  हैं  जिन्हें  २/ज्यगाल  पसन्द  नहीं  करता  ।  कुछ  राज्यों  में  ऐसा  हुआ  मैं

 कुछ  उबाहग्ण

 क्रो  सो०  जंगा  रेड्डी  :  मुख्य  मंत्री  के  समक्ष  राज्यपाल  कुछ  भी  नहीं  हैं  ।

 श्री  एन०  सुन्दरराज  :  मुख्य  मंत्री  के  समक्ष  राज्यपाल  कुछ  नहीं  हैं  !  उनका  यही  रवेया
 इसीलिए  आप  आंघ्र  प्रदेश  के  राज्यपाल  के  लिए  समस्या  पैदा  कर  रहे

 जहाँ  तक  राज्य  सरकारों  का  संबंध  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  राज्य  सरकारें  राज्यपाल
 की  भी  जासूसी  कर  रहे  हैं  कि  राज्यपाल  के  पास  कौन  जाता  राज्यपाल  से  कौन  बात  करता  राज
 भवन  में  क्या  विचार  विमझं  एवं  चर्चायें  होती  हैं  ।  राज्य  सरकारें  उनकी  निगरानी  कर  रही  हैं  ।  दुर्भाग्य
 से  तमिलनाडु  रे  हाल  ही  में  कुछ  दिन  पहले  ऐसा  राज्यपाल  के  कोई  आगंतुक  से  विशेष
 सी०  आई०  डी०  ने  पूछताछ  की  ओऔर  राज्यपाल  ने  उसको  खबर  ली  ।  मामला  गृह  सचिव  को  बताया
 गया  जिसने  अधिकारी  को  निलम्बित  कर  श्रह्व  एक  अच्छा  उदाहरण  नहीं  है  ।  राज्यपाल  जोकि

 ज्य  प्रमुख  की  स्थानीय  राज्य  सर+#र  द्वारा  जासूसी  करना**ਂ  )

 भ्री  सो०  जंगा  रेडडी  :  वे  एक  एजेंट  के  रूप  में  काय॑  करते

 को  एन०  सुस्दर  राज  :  वह  उनका  तरीका  श्री मान्‌  ।

 झी  एन०  बो०  एन०  सोभू  :  उपाध्यक्ष  साथ  ही  राजभवन  कांग्रेस  कमेटी  का  कार्यालय

 नहीं  बन  जाना  चाहिए  ।

 श्रो  एन०  सुस्वर  राख  :  यह  ठोक  नहीं  राजभवन  कभी  भी  कांग्रेस  पार्टी  के  कार्यालय  नहीं
 बने  ।  राज्य  सरकार  के  किसी  पुलिस  अधिकारी  का  उस  व्यक्ति  से  पूछताछ  करने  का  क्‍या  मतलब  है
 जो  किसी  राज्य  के  राज्यपाल  से  मिलने  जा  रहा  है  ?  क्‍या  यह  राज्य  सरकार  का  काम  है  ?

 भो  सं  जंगा  रेडडो  :  राज्यपाल  बिल्कुल-*-को  तरह  व्यवह्वार  कर  रहे  हैं

 भ्रो  एन०  सुन्वरराज  :  महोदय  वह  एक  बुरा  शब्द  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  श्री  जंगा  रेड्डी  हमेशा
 हसी  प्रकार  मुसीबत  खड़ी  करते  हैं  ।

 कुमारी  समता  बनर्जी  :  उसे  कायंबाड़ी  वृत्तान्त  में  शामिल  न  किया

 उपाध्यक्ष  भहोबय  :  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया

 भ्रो  एन०सुन्दरराज  :  अन्य  राज्य  जहाँ  विपक्ष  सत्ता  में  राज्यों  के  लिए  और  शक्ति  चाहती
 मैं  मानता  हूं कि  हमें  उन्हें  और  शक्ति  देनी  साथ  मृख्य  मंत्रियों  के  बारे  में  क्या  बात

 नी  धलननन  7०%  उन  अल  जननी  जे  अमन  ee  अनननम«ं«थ
 $$  अध्यक्षपीठ  के  आवेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  स ेनिकाल  दिया  गया  ।
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 है  ?  वे  ऐसा  क्यों  चाहते  एक  ही  बार  कलम  चलाकर  दिन  मंत्रियों  को  मुअत्तल  करके  विल्‍ली  आकर

 चार  दिन  रुक  कर  वापिस  गौहाटी  जाते  हैं  और  वहाँ  दो  दिन  रुकते  हैं  सरकार  किसे  चल।नी  है
 सचिव  अधिकारियों  या  दफ्तरशाहियों  को  ।  क्या  यह  तरीका  एक  निर्वाचित  सरकार  एक  ही
 झटके  में  3।  मत्रियों  को  मुअत्तल  कर  दे  ?  से  मुअत्तन  कारण  कया  है  ?  उन्होंने  कहाँ  कि  बजट  संबंधी
 प्रस्तावों  के  बारे  में  पहले  से  पता  लग  जाने  से  उन्हें  मुअत्तन  कर  दिया  क्या  मुख्य  मंत्री  को  उसकी
 जिम्मेदारी  नहीं  लेनी  चाहिए  थी  ?  यदि  वे  एक  उचित  थ्यक्ति  हैं  तो  उन्हें  व्यागपत्र  देना  चाहिए'**

 )

 शो  एमन०  बो०  एन०  सोमू  :  महोदय  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  मंजिमण्डल  की  २होवक्‍्ल
 करने  में  रजत  जयन्ती  मनाने  वाले  हैं  ,  व्यवधान  )

 की  एन०  सुस्व  रराख  :  रहोबदल  मुअत्तली  से  अलग  हैं**  मुख्यमंत्री  जी
 फिल्म  में  काम  करना  चाहते  हैं  की  )  मुख्यमंत्री  जी  सिनेमा  में  की  भूमिका  क रना

 चाहते  क्या  यह  मुख्यमंत्री  की  व्यवहार  संहिता  है  ?

 श्री  सो०  जंगा  रेडडो  :  आप  मुख्य  मन्तियों  की  व्यवहार  संहिता  तैयार  हम  उससे  सहमत
 होंगे।***  )

 श्री  ए०  जे०  वी०  बो०  महेश्धर राय  )  :  महोदय  व्यक्तिगत  आरोपों  को  कार्यवाही

 वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 झो  एन०  सुम्वरराण  :  जय  कोई  व्यक्रित  मंत्री  बनता  है  तो  ऐसा  माना  जाता  है  कि  वह  किसी

 कम्पनी  के  साथ  किसी  किस्म  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  रखेगा  णा  वहू  किसो  दुकान  का  मालिक  नहीं
 यदि  मुख्यमंत्री  कई  घंटों  तक  सिनेमा  में  अभिनय  करेगा  तो  बह  राज्य  के  मामलों  को  केसे

 देखेगा  ?  **'  वे  राजनीति  छोड़कर  सिनेमा  में  अभिनय  करने  जा  सकते  कोई  समस्या

 नहीं  है***  )

 जहाँ  तक  अनच्छेद  356  का  संबंध  है  अधिकांश  लोगों  को  उस  अनुच्छेद  के  प्रति  एलर्जी  मैं

 यह  कहूंगा  कि  उन्हीं  लोगों  ने  इस  अनुच्छेद  का  उपयोग  नौ  कांग्रेस-आई  राज्य  सरकारों  को  भंग  करने  के

 सिए  किया  जब  होनी  में  उनकी  ऐसा  करने  की  हिम्मत  थी  तो  अब  भी  उनमें  इसका  सामना

 करने  की  हिम्मत  भी  होनी  चाहिए  ।  वे  अनुच्छेद  को  समाप्त  क-वाना  चाहते  हैं  क्योंकि
 वे

 अब  सत्ता  में

 नहीं  हैं***  )  हमने  कभी  भो  सत्ता  का  दुरुपयांग  नहीं  किया

 केरद्र  के पास  यह  देखने  की  और  शक्ति  होनी  चाहिए  कि  राज्पों  में  सीमा  संबंधी  तपा  जल

 संबंधी  विवाद  सुलझ  जाये  ।  इतने  वर्षोंसे  कनटिक  भोर  महाराष्ट्र  के  बीच  सीमा  संबंधी  विवाद  चल

 रहा  है  और  अब  तक  कोई  समाधान  नहीं  मिला  ।  तमिलनाडु  ओऔर  कनरटक  के  बीच  कावेरी  जल  विवाद

 चल  रहा  है  लोग  पानी  के  बिना  रहे  आप  से  पानी  के  अभाव  में  भूमि  सूख  गयी  अब
 तक  कोई  समाधान  नहीं  मिला  है  जनता  आप  आमने  सामने  वेठकर  बात  करके  मामलों  को

 क्‍यों  नहीं  सुलझाते  ?  कर्नाटक  में  जनता  सरकार  है  और  अब  तमिलनाडु  में  डी०  एम»  के०  सरकार

 आप  विवाद  का  समाधान  क्यों  नहीं  करते  ?

 हाल  ही  में  हमारे  त्रधानमंत्री  ने  कहा  कि  गरीबों  के  उद्धार  के  लिए  राज्य  सरकारों  को

 आवंटित  दस  रुपयों  में  से  संबंधित  व्यक्ति  को  केवल  एक  रुपया  पहुंचता  वह  बिल्कुल  ठीक  बात

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जेसे  भारत  सरकार

 के
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 अमल  निकल क  कक  न  कक  कल  नकल

 एन०  सुस्वर

 कअमीभिपप+

 संभी  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकारें  करती  दुर्भाग्य  इने  कार्यक्रमों  क ेलिए  धन  कई
 ल्रोतों  जेसे  केन्द्र  से  राज्यों  की  राज्यों  की  राजधॉनियों  से  जिला  जिला  स्तर  से

 ताल्लुक  फिर  पंचायत  ग्राम  स्तर  और  अंततः  स॑बंधित  थ्यंक्ति  तक  पहुंचता  है  ।  अंततः
 व्यक्ति  तक  दस  में  से  केवल  एंक  रुपया  पहुंचता  इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वह  सीधे  इन  कार्यक्रमों  को  देखे  और  यह  देंखने  के  लिए  उनकी  निगरानी  करें  कि  घन  उचित  हंग
 से  उचित  व्यक्ति  तक  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ओर  शक्तियां  प्राप्त  करके

 योजनाओं  का  कार्यान्वयन  उचित  ढंग  से  करें  ।

 बहुत  से  लोग  इस  देश  का  प्रधान  मंत्री  बनना  चांहते  विपक्षी  नेताओं  की  यह  प्रवृत्ति
 जेसा  कि  एक  मित्र  ने  कहा  वे  गरीबों  पिछड़े  हरिजनों  आदिवासियों  की  परवाह  नहीं  करते  ।

 वास्तव  में  वे  सत्ता  के  पीछ  वेसत्ता  चाहते  हैं  ।  उसके  परिणाम  स्वरूप  एक  मुख्य  मंत्री  कहता  है  कि
 केवल  एक  किसान  ही  भारत  का  प्रधान  मंत्री  दूसरा  जिसने  कांग्रेस  को  धोख
 दिया  कहता  है  कि  केवल  एक  राजा  ही  भारत  का  प्रधान  मंत्री  बन  सकता  दूसरा  व्यक्ति  कहता है
 कि  केवल  एक  संन्‍्यासी  जो  65  वर्ष  का  होने  के  बाद  18  वर्ष  की  लड़की  से  शादी  भारत  का
 प्रधान  मंत्री  बन  सकता  है  ।

 डा०  दत्ता  सामन्‍त  :  वह  खुशकिस्मत  कौन  है  ?

 थ्री  त्ती०  जंगा  रेड्डी  :  वह  उस  शादी  का  एक  साक्षी  )

 श्री  एन०  सुन्दर  राज  :  दूसरा  व्यक्ति  ज़ो  हाल  ही  में  तमिलनाडु  को  मुख्य  मंत्री  ने  एक  वक्‍तथ्य
 में  कहा  कि--नई  दिल्‍ली  में  कुछ  विपक्ष  के  नेताओं  ने  उन्हें  प्रधान  मंत्री  बनने  के  लिए  चुना  किम्तु  वह
 प्रधान  मंत्री  नहीं  बनना  वह  तमिलमादु  वासियों  के  साथ  वे  इस  ढंग  से  सोच  रहे  हैं  ।
 जब  कोई  व्यक्ति  मुख्य  मंत्री  बनता  है  तो  वह  केबल  प्रधान  मंत्री  बनने  की  बात  सोचता  भारत  को
 समग्र  रूप  से  शासित  करने  का  केवल  सत्ता  ही  अन्तिम  लक्ष्य  )

 जहां  तक  तमिलनाडु  का  संबंध  है  कोई  घटना  28  1988  को  घटी  ।  उसी  किस्म की
 घटना  21  1989  को  भी  घटी  थी  ।  केबल  विपक्ष  को  नेता  एक  महिला  सदस्य  जो  पहले  राज्य
 सभा  को  सदस्य  अब  वे  विपक्ष  में  हैं  को  मुख्य  भन्य  मंत्रियों  और  वहां  उपस्थित  सभी  ब्यक्तियों
 के  सामने  तंग  किया  गया-**  )

 श्री  एन०  वो०  एन०  सोमू  :  वह  दुबारा  वही  बात  कह  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  देखूंगा  ।

 श्री  एन०  सुमंदरराज  :  मंत्री  महोदय  उस  बड़ी  मेज  तक  गये  जो  विपक्ष  और  सत्तारुढ़  दल  को
 विभाजित  करती  हैं  तथा  उसके  गले  पर  प्रहार  उन्होंने  जो  विपक्ष  की  एकमात्र  महिला  नेता

 कहा  कि  में  मेरे  मेरे  लिए  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  इसलिए  मैं  सभा  की  बैठक  में  शामिल  नहीं
 होऊंगी***ਂ  )

 थ्री  एन०  वी०  एन०सोसू  :  मेरा  एक  व्यवरथा  का  प्रश्न  वह  विधान  सभा  की  कार्यवाही  के
 बारे  में  यहां  कैसे  चर्चा  कर  सकते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोंबय  :  कृपया  इस  प्रशन  से  ही,संबंधित बात  करें  ।.  -
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 “““  —
 थ्रो  एन०  सुन्दर  राज  :  हमारे  नेता  श्री  जी०  के  मूपनार  की  सदन  में  पिटाई  की

 6.00  म०प०

 नेता  ने  कहा  कि  सदन  में  उनकी  कोई  सुरक्षा  नहीं  इस  तरीके  से  वे  तमिलनाडु  विधान  सभा
 में  भ्यवहार  कर  रहे  इसके  लिए  कौन  उतरदायी  है  ?  ***(सैवबधान  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  की  आपको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  उन्हें  अपनी  बात  समाप्त
 करने  मैं  हस  प्रकार  से  दो  व्यक्तितयों  को  ऐस्ले  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  **

 (  व्यवधान  )
 **

 थो  एन०  सुस्वरशाज  :  महोदय  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिए  एक  आचार
 संहिता  होनी  पुलिस  आयुक्त  के  दर्जे  के  एक  आई०  पी०  एस०  अधिकारी  ने  तमिलनाडु  के

 पु्य  मंत्री  के  संदेशवाहक  के  रूप  में  कार्य  किया  ।  उन्होंने  विपक्षी  नेता  के  सचिव  के  घर  पर  छ!पा

 वहां  से  त्यागपत्र  लेकर  अध्यक्ष  महोदय  को  दिया  क्षोर  शहर  में  प्रेस  के  लोगों  को  भी  दे  दियाਂ  **  (  ध्य  बधान  )
 महोदय  वे  इस  प्रकार  तमिलनाडु  में  ब्यवह्वार  कर  रहे  ऐसी  बातों  को  रोका  जाना
 भारत  सरकार  द्वारा  वहां  उचित  ध्यवस्था  बनाई  रख्ली  जाती  केवल  अनुच्छेद  356  के  द्वारा
 ही  राज्य  सरकारों  को  ठौक  प्रकार  से  कार्य  करने  के  लिए  कहा  जा  सकता  इस  देश  के  लिए
 शक्तिशाली  केन्द्र  की  आवश्यकता  है  कुछ  वर्ष  पहले  द्वविड़  मुनेत्र  कड़गम  ने  कहा  कि  वह  पृथक
 द्रविड़नादु  चाहते  हैं  यद्यपि  वे  बाद  में  इस  बात  पर  आ  गए  कि***  )

 श्री  एन०  थी०  एन०  स्रोमू  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  कण  वह  इसे  साबित  कर
 सकते  हैं  ?  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  विरोध  की  ओर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 भो  एन०  सुन्दरराज  :  महोदय  केवल  शक्तिशाली  केन्द्र  ही  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोक
 सकता  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  एक  शुक्तिशालो  केन्द्र  हो  ।  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  सहोवस  :  श्री  बज़वन्त  सिह  रासूबालिया  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  महोदय  6.00  बज  गए

 उपाध्यक्ष  घहोदय  :  हम  सात  बजे  तक

 है

 थ्रो  बलबम्त  सह  रामृबालिया  उपाध्यक्ष  हम  सेंटर-स्टेट  रिलेशन  पर
 कारिया  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  विभ्ञार  कर  रहे  तो  मेरी  राय  में  सरकारिया  कमीशम  ने  कुछ
 यादी  मुद्दों  को  टर्च  किया  उसने  उन  एरियाज  को  जो  कृन्फ्न्टेशन  ओर  कंसी  लिएशन  के  एरियाज

 उनको  अइडेंटीफाई  किया  है  और  जो  सिस्ट्रेमेटिक  एन्क्रोचप्रेंट  है  स्टेट्स  के  राइट्स  सेंद्रलाइजेशन

 भाफ  जो  केन्द्र  की  तरफ  से  की  जा  रही  उम्रके  बारे  में
 भी

 उसने  अपने  विज्वार  दिए  हैं  और

 +++++++++  —  —  —

 $#  क्षायंवाही  व॒त्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  सया  ।
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 |  थी  बलबत  सिह  रामूबालिया  ]

 स्टेट  तथा  सेंटर  में  टकराव  बिलकुल  न  इसके  बारे  में  भी  विचार  दिए  हें  और  सरकारिया  कमीशन
 ने  स्टेट  की  हम्पूवमेंट्स  ओर  स्टेट  के  रोल  के  बारे  में  भी  विचार  दिए  सरकारिया  कमीशन  ने  यह  भी

 माना  है  कि  आडिनरी  आम  शहरी  जो  दिल्‍ली  तक  केन्द्र  तक  उसकी  पहुंच  मुश्किल  से

 होती  है  और  उसके  वेलफंयर  और  डवजपर्मट  की  बेसिकली  और  प्राइमेरिली  रेस्पांसिबिसिटी  स्टेट  पर
 सरकारिया  कमीशन  ने  यह  भी  महसूस  किया  है  कि  कांकरेंट  लिस्ट  जो  उसका  कितना  दायरा  होना
 चाहिए  और  आम  भावना  यह  समझी  जा  रही  है  कि  कांकरेंट  लिस्ट  यूनियन  लिस्ट  बनती  जा  रही  है  ।

 स्टेट्स  की  रेस्पांसिबिलिटी  का  जिक्र  करते  हुए  सरकारिया  कमीशन  ने  यह  भी  कहा  है  कि  जो  स्कोमें

 सेंट्रली  स्पोंसडं  वे  भी  स्टेट  को  इम्पलीमेंट  करनी  पड़ती  हमारा  तजुर्बा  है  कि  कई  बार  ड्रिकिंग
 बाटर  की  इंडस्ट्रीयलाइजेशन  ओर  बड़े  कारखाने  के  लिए  भी  स्टेट्स  को  सेंटर  के  पास  जाना

 पड़ता  क्‍या  किया  जाए  ।  यही  नहीं  जो  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  उसमें  भी  स्टेट्स  की
 भ्रावाज  जीरो  है  हम  रोज  यहाँ  कहते  प्रधान  मन्त्री  जी  और  बड़े-बड़े  नेता  कहते  हैं  कि  हमें
 किसान  को  मजबूत  करना  किसान  को  कीमत  देनी  किसात  की  तरक्की  के  लिए  काम  करना

 लेकिन  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  में  स्टेट्स  की  आवाज  निल  यह  बात  भी  महसूसू  की
 गई  ।  सरकारिया  कमीशन  में  कि  ट्रिमेंडस  ग्रोथ  आफ  ब्यूरोक्रेटिक  मशीनरी  की  हुई  अफसर  हो
 अफसर  पैदा  किए  जा  रहे  जजों  को  एप्वाइन्टमेंट्स  में  भी  स्टेट्स  की  आवाज  खत्म  होती  जा  रहो  है
 ओर  वह  रिक्‍्मैंडेटरी  रह  गई  है  ।  हाई  कोर्ट  जजेज  का  डिसीजन  भी  सेंट्रल  गवनंमेंठ  ही  करती  है  भोर
 उनके  ट्रांस्फर  भी  सैंट्रल  गवनंमैंट  के  हाथ  में  चले  गए  यहीं  तक  ही  जो  कस्टम  ओर  एक्साइज

 ड्यूटी  से  पेसे  इकट्ठे  होते  उनमें  स्टेट्स  का  हिस्सा  पहले  ही  बहुत  कम  था  और  आज  का  नया
 तरीका  सरचाज  हेडिग  से  निकाल  कर  जो  पंसा  बढ़ाया  जाता  वह  सारे  का  सारा  केन्द्र  के  पास  रह
 जाता  स्टेट्स  को  उसमें  से  कोई  हिस्सा  बिल्कुल  नहीं  मिलता  ।

 हमें  इस  सारी  सिचुएशन  को  मदहनजर  रखकर  पिछले  40  बरसों  में  जो  सेन्ट्रलाइजेशन  किया  बया
 उसके  रिजल्ट्स  से सबक  सीखना  चाहिए  ।  मैं  श्री  संतोष  मोहन  देव  और  भारत  सरकार  से  कहना

 चाहता  हूं  कि  पिछले  40  वर्षों  में  जो  अधिकार  केन्द्रित  कर  दिए  गए  ओर  स्टेट्स  के  अधिकारों  को  कम
 कर  दिया  उसमें  से  अकाली  दल  और  ए०  जो०  पी०  निकले  ।  जंसे-जंसे
 केन्द्र  अधिकार  छींनता  वंसे-वंसे  रीजन॒लिउम  बढ़ता  इसलिए  हम  बहुत  लाइट  मूड  में

 गंभी  रता  से  आप  कह  रहे  हैं  कि  कैन्द्र  मुजबूत  होना  चाहिए  तो  केन्द्र  6]  औरंगजेब  के  वक्‍त  बहुत

 मजबूत  तो  क्या  उस  समय  भारत  प्रसन्‍न  था  ?  जितना  सैंटर  औरंगजेब  के  वक्‍त  मजबूत  उतना

 मजबूत  आप  नहीं  कर  आप  तो  लोक  राज  से  चुनकर  आए  हैं  लेकिन  फिर  भी  एक  नहीं  रह
 भारत  में  असंतोष  था  !  इसलिए  मैं  अपनी  आदत  और  स्वभाव  के  मृताबिक  बहुत  गंभीरता  से  कहना
 चाहता  हुं  कि  आज  हम  इस  विषय  को  डिस्कस  कर  रहे  एक  दूसरे  पर  लांछन  लगाने  को  बात  नहीं
 कर  रहे  हम  इस  देश  के  ताकत  को  एक  जगह  इकट्ठा  करने  से  निकल  रही  बुराइयों  से
 भारत  को  बचाने  की  कोशिश  कर  रहे

 पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  के  वक्‍त  में  1946  में  आल  इंडिया  कांग्रेस  कमेटी  का  एक  इलंक्शन
 मैनिफंस्टो  उसमें  कांग्रेस  ने  कहा  कि  हम  देश  में  टर  फैडरल  सिस्टम  लाएंगे  लेकिन  आप  लाए  यूनि
 टरी  सिस्टम  |  जबकि  वायदा  किया  ट्र  फैडरल  सिस्टम  1935  में  इन-टमं  गवर्नमेंट  के  वक्‍त  कांग्रेस
 पार्टी ने खुद  एक  रैज्युलूशन  किया  आप  नाराज  न  उसमें  कहा  गया
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 [  प्रनुषाद  ]

 भारत  सरकार  के  अधिनियम  में  प्रांतों  फो  पूरी  स्वायत्तता  दो  गई

 महोदय  इस  प्रकार  भारत  सरकार  1935  में  स्वायत्तता  को  सुनिश्चित  किया
 गया

 ]
 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  हम  इस  तरीके  से  सोचें  ।

 अभी  आनन्दपुर  साहब  का  रैज्यूलशन  हमने  कर  मैं  कड़वी  बात  नहीं  करता  लेकिस
 ठंडे  दिल  और  ईमानवारी  से  आप  सुनना  कि  जो  कुछ  1946  में  1925  में  पंडित  जी  ने

 मेरे  पास  एक  किताब  है  उसमें  मैं  श्री  प्रकाश  सिंह  बादल  और  श्री  गुरचरण  सिंह  तोहरा  के  बयान
 पढ़कर  सुनाता  लेकिन  क्‍या  ज्यादा  गिनती  के  बलबते  आप  कम  गिनती  को  जो  मर्जी  ब्रांड  कर

 यह  भी  बेइंसाफी  बादल  साहब  की  एक  स्पीच  है  जो  कि  मैं  आपको  सुनाना  चाहता  श्री  टोहरा
 ने  एक  रेजोल्यूशन  मृव  किया  और  बादल ने  सेकेन्ड  किया  ।

 ]

 अकाली  दलने  देश  के  ढांचे  के  वास्तविक  और  सार्थक  संधवादी
 सिद्धांतों  और  राष्ट्रीय  एकता  तथा  देश  को  अखण्डता  के  लिए  किसी  खतरे  की  संभावना  को

 समाप्त  करने  के  लिए  भिन्‍न-भिन्‍न  विपक्षी  दलों  भाषायी  और  सांस्कृतिक  घामिक
 संब्यकों  और  लाथों  लोगों  की  आवाज  पर  सावधानीपूर्वंक  विचार  करने  के  बाद  आनंदपुर
 साहब  संकल्प  को  स्वीकार  किया  और  राज्य  अपने-अपने  क्षेत्रों  मे ंअपनी  शक्तियों  के  साथंक
 उपयोग  द्वारा  भारतीय  जनता  की  प्रगति  और  समृद्धि  के  लिए  अधिक  उपयोगी

 भूमिका  निभा  सके  ।  हस  संकल्प  में  कहा  गया  है  कि  चार  महत्वपूर्ण  विषय
 आम  संचार  भर  मुद्रा  केला  सरकार  के  पास  रहने  चाहिए  अम्य  विभाग

 राज्य  सरकारों  पंजाब  द्वारा  के  पास  होने  चाहिएं  जिनके  लिए  राज्यों  को  आवश्यक

 कानून  बनाने  का  पूर्ण  हक  होना  अनुच्छेद  3:6  द्वारा  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  के

 लिए  केन्द्र  को  व्यापक  शक्तियां  दी  गई  हैं  भोर  इस  शक्ति  का  दुर्पयोग  किया  गया

 आनंदपुर  साहब  संकल्प  में  वही  बात  कही  गई  है  जो  सरकारिया  आयोग  ने  कही  है  कि

 समय  पर  धोर  दुरुपयोग  किया  गया  है  ।

 अनुच्छेद  356  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  छोटे-छोटे  कारणों  के  आधार  पर

 राज्य  सरकारों  को  बर्खास्त  का  कोई  अधिकार  नहीं  होना  भाहिए  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  आनन्दपुर  साहब  का  रोजोल्यूशन  भारत  को  अखंडता
 फंडरल  स्टेट्स  को  ज्यादा  अधिकार  ओर  ज्यादा  मानिटरी  पावर  देने  का  जिक्र  करता

 यह  रेजोल्यूशन  1978  में  लुधियाना  में  पास  किया  गया  था  और  उस  वक्‍त  श्री  चम्द्रशेश्वर  स्टेज  पर

 मौजूद  थे  ।  मैं  आपका  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  मैं  इसके  लिए  सरकार पर  ज्यावा
 जोर  डालना  चाहता हूं

 ।
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 सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  गहराई  से  चर्चा  की  जानी

 ]
 यह  लोगों  के  फ्यूचर  का  मामला  है  ।  आप  तो  जानते  ही  है  कि  मुख्य  मंत्री  लोगों  से  सीधे  मिलते

 हैं  जबकि  प्रधान  मंत्री  जी  से  मिलने  के  लिए  15-15  दिन  तक  इंतजार  करना  पड़ता  है  ।  मेरा  कहना  यह्‌
 है  कि  मुश््य  मंजियों  से  इस  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  जाना

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राज्यों  को  अपने  रिसोर्सिज  मोबिलाइज  करने  के  लिए  बांड  इशू  करने  की

 इजाजत  मिलनी  इसके  साथ  ही  जो  बाडइंर  स्टेट्स  ज॑से  राजस्थान  और
 असम  उनकी  स्पेशल  असिस्‍्टेंस  देने  के  लिए  कोई  प्रवीजन  किया  जाना  जो  सेंसटिव  बोडंर  है
 उनकी  तरफ  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  से  एकक्‍्साइज  ओर  कस्टम  पर  सरचारज  की  हैडिंग  के  नीचे  जो  पंसे  लिए  जाते  है  उसमें

 से  स्टेट्स  को  भी  हिस्सा  देना  चाहिए  ।  जो  माइनारिटी  कमीशन  है  उसको  स्टंट्यूटरी  पावर  देकर  उसका

 स्टेट्स  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  किसी  स्टेट  में  आर्मी  भेजने  से  पहले  वहां  के  ज्लीफ  मिनिस्टर  से  इसके  लिए
 इजाजत  लेती  चाहिए  |  इसके  अलावा  टेलिविजन  का  सेकिड  चेनल  स्टेट  गवनंमेट  के  कंट्रोल  में  लाना

 किसी  एक  एक  एक  नेता  या  किसी  एक  सज्जन  को  मनापली  नहीं  चल  सकती

 हम  सभी  देशभक्त  है  ।  इसलिए  स्टेट्स  कभी  टी०बी०  का  दुरुपयोग  नहीं  करेंगे  ।  इस  रिकेमेण्डेशन

 को  मैं  बहुत  जोर  से  कहता  इसको  माना  ज़ाना  चाहिए  ।

 मैं  अगखिर  में  यह  कहता  हूं  कि  हाई  कोर्ट  के  जजेज  के  एपाइन्टमैंट  में  स्टेट्स  का  फर्स्ट  प्रिफरेंस

 हो  और  द्रांसक्र  आफ  जजेज  में  जिस  स्टेड  में  जाना  है और  जिससे  जाना  दोनों  से मशविरा  किया

 जाना  चाहिए  ।  हमें  इस  तरह  से  देश  को  चलाना  होगा  कि  स्टेट  गवनंमेंट्र  की  पावर  पर  दएन्क्रोच्  न

 आए  ।  ए०एस०  गौर  आई०पी  ०एस०  सविसेज  के  आफिससं  यही  भावना  देते  हैं  कि  हमारे  असली

 मास्टर  तो  दिल्‍ली  में  इस  प्रबन्ध  में  तब्वीली  की  जानो  चाहिए  |  अगर  उन  को  स्टेट  गवनंमेंट्स
 सस्पेण्ड  कर  दें  तो उसका  फैसला  संण्ट्रल  मबनंमेंट  न  उन  को  रीइन्सटेट  न  करे  बल्कि  इसके  लिए
 सेपरेट  ट्रिब्यूनल  हो  ।  स्टेट  का  माहौल  सुहावना  बनाने  क ेलिए  सरकारिया  कमीशन  को  यहां  डिसकस

 क्रते  के  दाद  मुख्य  संत्रियों  से डिस्कस  किया  जाए  ।

 [  प्रभुवाद  |
 भरी  विजय  एन०  पा  हिल  :  उपाध्यक्ष  महोदय  सरकारिया  आयोग ने  व्याप्त

 परिस्थितियों  और  संविधान के  क्षेत्र  में  भीतर  रहकर  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  और  इससे  बेहतर  रिपोर्ट
 की  कल्पना  ही  नहीं  की  जा  सकती

 मेरे  मित्र  श्री  रामूवालिया  ने आरोप  लगाया  है  कि  क्‍योंकि  केन्द्र  के  पास  अधिक  शक्तियां हैं
 इसलिए  असम  गण  अकाली  दल  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  दल  उभर  कर  सामने  आए  और  अन्य  दल
 भी  उभरे  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हूं  ।  हमारे  लोकतंत्र  में  बेसी  ही  व्यवस्था  जैसा  अन्य  देशों
 के  लोकतंत्र  पतियों  में  है  कि  दो  या  तीन  मुख्य  दल  होंगे  ताकि  यदि  लोग  एक  दल  की  सरकार  से

 अद्चंतुष्ठ  हों  तो  कुछ  समय  के  लिए  दूसरे  वल  को  कुछ  समय  के  लिए  सत्तारूढ़  कर  सकें  झौर  उनके  कार्य
 निष्पादन  का  अवलोकन  कर  सके  ।  लेकिन  भारत  में  कांग्रेस  दल  के  अलावा  कोई  अन्य  दल  उभर  नहीं
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 सकता  ।  जब  कोई  दल  उभरना  शुरू  करता  है  तो  तत्काल  ही  विश्वण्डन  शुरू  हो  जाता  है  चाहे  यह
 सोशलिस्ट  पार्टी  हो  जो  प्रजा  सोशलिस्ट  पार्टी  में  विभक्त  हो  यहां  तक  कि  जनसंभ  में  भी  विभाजन

 हो  गया  क्योंकि  जनता  को  उनकी  विचारधारा  पसंद  नहीं  स्वतंत्र  पार्टी  भी  टिक  नहीं
 साम्यवादी  दल  में  भी  विभाजन  हो  इसीलिए  लोगों  के  पास  केवल  कांग्रेस  दल  का  ही  विकल्प  है
 और  इस  विकासशील  राष्ट्र  के  लिए  यह  विकल्प  सही  भी

 सत्तालोलुप  लोग  सीमा  और  अन्य  विषयों  ज॑से  क्षेत्रीय  विषय  उठाकर  राज्य  में  सत्ता

 ग्रहण  कर  लेते  क्षेत्रीय  विषयों  के  आधार  पर  सत्ता  पाकर  वह  अपने  नियंत्रण  में  अधिक  वित्तीय
 शक्तियां  चाहते  हैं  अथवा  अपनी  असफलताओं  को  छिपाने  के  लिए  वे  केन्द्र  पर  आरोप  लगाते  हैं  कि  केन्द्र

 उन्हें  घन  देने  में  असफल  रहा  वह  उन्हें  शक्ति  नहीं  दे  रहा  है  अथवा  कोई  राशि  अनुमत  नहीं  कर

 रहा

 उपाध्यक्ष  श्री  हेगड़े  ने  आरोप  लगाया  है  कि  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  का

 केन्द्राभिमुख  रवेया  उनका  आरोप  सही  नहीं  है  ।  यदि  श्री  हेगड़े  को  भी  आयोग  का  अध्यक्ष  नियुक्त
 किया  गया  होता  और  उन्होंने  भारत  की  लोगों  की  आवश्यकताओ ं,  केस्द्र  और  राज्यों  के  बीच

 उपयुक्त  मंत्रीपूर्ण  संबंधों  तथा  उचित  तरीके  से  सोचा  होता  तो  वह  भी  इसी  प्रकार  की  सिफारिशें
 करते  |  लेकिन  किसी  दूसरे  पर  आरोप  लगाना  बहुत  आसान

 हमने  अनुण्छेद  356  और  केदर्द्र  में  कांग्रेस  दल  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  गिराने  की  काफी
 आलोचना  सुनी  लेकिन  वे  यह  भूल  गये  कि  वर्ष  1977-78  में  जनता  सरकार  ने  इंस  अधिकार  का
 दुरुपयोग  अधिक  किया  था  ।  यह  कहा  गया  था  कि  जब  थे  केन्द्र  में  सत्ता  में  आ  गये  हैं  तो  राज्यों  में  भी

 उम्हें  ही  सत्ता  में  आना  उस  समय  नौ  विधान  सभाओं  को  भंग  करने  का  और  कोई  कारण
 नहीं  एक  सीधी  भाषा  का  उपयोग  किया  गया  कि  कमीज  जिस  कपड़े  की  है  धोती  को  भी  उसी

 कपड़े  की  होना  चाहिए  और  विधान  सभाएं  भंग  कर  वी

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  वर्ष  1980  में  भी  ऐसा  किया  गया  ।

 श्री  विश्य  एन०  पाठिल  :  पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान  के  25  उदाहरण  गये  यंदि  आप
 पिछले  37  वर्षों  में  देखें  तो  पाएंगे  कि किसी  भी  समय  एक  साथ  नो  विधान  सभाओं  को  भंभ  नहीं  किया

 गया  ।

 राज्य  सरकारें  कैन्द्र  स ेअधिक  शक्ति  ओर  घन  चाहती  पहले  छठे  दशक  में  राज्य  अपने
 बजट  का  लगभग  25%  केन्द्र  से  लेते  थे  । अब  अनेक  ऐसे  राज्य  हैं  जो  अपने  बजट  का  44%  केन्द्र  से

 चाहते  वे  और  अधिक  घन  की  मांग  कर  रहे  वे  अपना  व्यय  कम  करने  और  वित्तीय  सुधारों  को
 अपनाने  को  ते  यार  नहीं  हैं  ।  वे  केन्द्र  से  अधिक  घन  की  मांग  कर  रहे  मोडिया  के  बारे  में  क्या  है  ?

 वे  दूसरे  चैनल  की  गांग  कर  रहे  हैं  और  उनका  कहता  है  कि  सरकॉरिया  आयोग  मे  इस  करे  में  कुछ
 नहीं  कहा  इस  विवाद  के  बारे  में  कुछ  न  कहना  सरकारिया  आयोग  के  लिए  सही  है  क्योंकि  यदि  वे

 राज्य  सरकार  को  दूसरे  चेनल  की  अनुमति  देते  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  इसे  कोई  दूसरा  दर्जा  इससे
 विवाद  होगा  ।

 डा०  वत्ता  सामंत  :  वे  राष्ट्र  विरोधी  हैं  और  आप  धम्म  निरपेक्ष  हैं  ।

 श्री  विजय  एन०  मैं  यह  नहीं  कह  हूं  कि  बे  राष्ट्र  विरोधी  हैं  ।:  हितों  में  टकराव  है  ।

 सरकारिया  आयोग का  यह  उद्देश्य  नहीं  सरकारिया  आयोग  केवल  प्रणाली  भोौर  तरीके  बताने  तथा
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 बिज्वण०  एन०  पाठिल  ]

 केन्द्र-राज्य  संबंधों  को  सुधारने  संबंधी  सिफारिशें  करने  के  लिए  गठित  किया  गया  इस  मुद्दे  से  केन्द्र
 राज्य  सम्बन्धों  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  दूसरे  चेनल  की  मांग  करना  एक  अलग  बात  है  लेकिन  सरकारिया
 आयोग  ने  दूसरे  चैनल  की  सिफारिश  करते  हुए  अपना  कार्य  सही  ढंग  से  नहीं  किया  सही  नहीं  है  ।

 पिछले  वर्षों  में  राज्यों  ने  केन्द्र  पर  अधिक  से  अधिक  निर्भर  करना  शुरू  कर  दिया  राज्य

 कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  के  लिए  पूर्णतः  केन्द्र  पर  निर्भर  करते  आम  तौर  पर  सड़क  यातायात
 नियंत्रण  अथवा  सिपाही  की  रात  की  ड्यूटी  अथवा  कुछ  डकंतियों  के  कार्यों  का  वे  निपटान  कर  देते  हैं

 लेकिन  यदि  छोटे-मोटे  दंगे  हो  जाते  कुछ  घटनाएं  हो  जाती  हैं  तो  वे  तत्काल  के०आ०पु०ब०  की  मांग

 करते  हैं  अथवा  केन्द्र  सरकार  से  अन्य  सहायता  की  मांग  करते  हैं  ओर  कई  बार  सेना  को  भी  बुलाना  पड़ता

 कानून  और  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  है  लेकिन  फिर  भी  केन्द्र  को  अनेक  बार  उनकी  सहायता
 करनी  पड़सी

 आई०ए०एस  और  आई०पी०एस०  के  अधिकारियों  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया  मैं

 इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि इन  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  कुछ  अधिकार  दिए

 जाएं  |  आज  हम  देखते  हैं  कि  भा०प्रस्सेਂ  ओर  भा०पु०से०  के  अनेक  अधिकारी  उसी  राज्य  के  रहने
 वाले  हैं  जहां  उन्हें  नियुक्त  किया  गया  पहले  यह  प्रथा  थी  कि  भा०प्र०से०  और  भा०पु०्से०  के

 अधिकारियों  को  अपने  गृह  राज्यों  में  नहीं  बल्कि  दूसरे  राज्यों  में  नियुक्त  किया  जाता  अब  ये

 कारी  अधिक  राजनीतिक  रवेया  अपना  रहे  सरकारिया  आयोग  रिपोर्ट  में  और  इस  देश  के  लोगों

 द्वारा  जो  चिता  व्यक्त  की  गई  है  बह  काफी  गंभीर  हमें  उन  में  उनकी  कुशलता  और

 राजनीतिक  गतिविधियों  में  अहस्तक्षेप  पर  विचार  करना  आज  हम  देखते  हैं  कि  सारे

 कारी  नहीं  बल्कि  कुछ  अधिकारी  स्थानीय  क्षेत्रों  और  जिला  स्तर  के  राजनीतिक  वातावरण  में  हस्तक्षेप
 करके  समस्याएं  उत्पन्न  करते  हैं  ।  मै ंकेवल  एक  बात  का  उल्लेख  करके  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा

 हूं  ।  रक्षा  और  अन्य  विषय  जो  केन्द्र  पास  पहले  ही  हैं  के  अलावा  ऊर्जा  के  मामले  में
 भी  केर्द्र  का अधिक  अधिकार  हम  चाहते  हैं  कि समस्त  राज्यों  के  पास  ऊर्जा  का  समुचित  अंश  हो  ।

 पूरे  देश  में  प्रिड  प्रणाली  है  ।  यदि  ऊर्जा  के  उत्पादन  और  वितरण  में  केश्द्र  का  अधिक  अधिकार  है
 तो  इससे  वेश  और  समस्त  राज्यों  को  लाभ  जल  संसाधनों  के  मामले  में  भी  आन्ध्र  प्रदेश

 और  तमिलनाडु  जैसे  विपक्षी  दलों  द्वारा  शासित  राज्य  भी  गोदावरी  और  कावेरी  नदियों  के

 बंटवारे  के  मामले  का  समाधान  नहीं  कर  पाये  ॥  अंततः  सरकार  को  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए

 हस्तक्षेप  करना  पड़ा  ।  सरकारिया  आयोग  ने  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  बारे  में  जो  भी  सिफारिशें  की  हैं  वे

 अच्छी  सिफारिशें  अंतर-राज्यीय  परिषद  गठित  करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  विचार  करना

 चाहिए  ।  जो  सिफारिशें  उपयुक्त  है  उन्हें  शी  घ्रातिशीघ्र  लागू  किया  जा  सकता  है  ।

 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  जंगा  रेझ्डी  कृपया  आप  संक्षेप  में  आप  बात  आप

 पहले  भी  अपने  विशार  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ।  संक्षेप  में  बोलिए  अन्यथा  मैं  बीच  में  हस्तक्षेप  करता  रहूंगा
 जैसा  कि  आपने  अन्य  सदस्यों  के  मामले  में  किया

 ]

 श्री  ती०  जंगा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  सरकारिया  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  बारे
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 उकलमम-मम  ष्  जपन्््पपययणणणयणयणयणयण+

 में  जो  चर्चा  हो  रही  उसमें  खास  मुद्दा  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  है  ।  राज्यपालों  के अधिकार
 होते  हुए  भी  अधिकार  नहीं  हैं  !  जेसा  कि  हमने  राज्यपालों  के  बारे  में  देखा  पिछली  जनता  सरकार
 के  रेजीम  में  जिनको  आंखों  से  नजर  नहीं  आता  और  जिनको  कान  से  सुनाई  नहीं  पुराने  दोस्त

 होने  क ेकारण  ओर  राजनीति  से  संबंध  रखने  वालों  को  भी  हमने  नियुक्त  किया  आन्ध्न  प्रदेश  में

 अब्राहम  साहुब  आए  थे  ।  वे  मोरारजी  देसाई  की  भोल्ड  कांग्रेस  के  **  मैं  यही
 बोल  रहा  हूं  कि  जनता  सरकार  के  लोगों  ने  भी  अपनी  द्ाजनीतिक  भित्रता  क  कारण  राजनीति,वाले

 लोगों  को  किया  ।.  उसी  चक्कर  में  आप  हैं  ओर  उसी  चक्कर  में  वे  यह  मैं  कहना

 चाहता  हूं  ।  आपने  राज्य  सभा  से  निकाल  कर  कुमुद  बेन  जोशी  को  आन्न  प्रदेश  का  राज्यपाल  बना  दिया

 और  उनका  एन०टी०आर०  के  साथ  झगड़ा  हो  रहा  पेपर  में  यह  सब  आ  रहा  इस  पर  आपको

 गौर  करना  पिछले  30,  40  साल  के  अन्दर  किसी  भो  राज्यपाल  के  बारे  में  पेपरों  में  इतनी

 चर्चा  नहीं  आई  ।

 यह  मंत्री  जूठा  :  कुमुद  बेन  जोशी  की  जगह  आप  भी  तो  आपसे  भी
 लड़ाई  होती  ।

 हरी  सो०  जंगा  रेड्डी  :  यह  बात  नहीं  है  )
 **'

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  बात  को  बीच में  क्‍यों ला  रहे  कोई  बता  रहा  था  आप  इसका
 विरोध  करते  आप  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  आचार-बव्यवहार  कें  बारे  में  कंसे  बोल  सकते  हैं  ?  ऐसा

 हमेशा  न  करें  ।  जब  कोई  बोलता  है  तो  आप  व्यवधान  डालते  रहते  हैं  ।

 )

 [frat  हिल्दो  ]

 भो  सो०  छंगा  रेड्डी  :  कुमुद  बेन  जोशी  के  बारे  में
 जो

 आजकल  चर्चा  हो  रही  वह  मैं  बता

 बुका  हू  व्यववधान )
 ***

 जनता  की  तरफ  देख  रहे  हैं  यह  ठीक  तो  मेरा  यही  कहना  है  कि  राजनीतिक  दलों  से  सम्बन्ध

 रखने  वालों  को  राज्यपालों  की  नियुक्ति  में  नहीं  लेना  चाहिए  |  जनता  पार्टी  वालों  मोरारजी  देसाई  की

 सरकार  ने  भी  किया  ।  इसी  लि०  हम  संविधान  में  तब्दोला  चाहते  हैं  ।  जो  सरकारिया  कमीशन  ने

 सिफारिश  की  है  कि  रिटायड  रिटायर्ड  अफसर  जो  कि  संविधान  के  पूरी  तरह  से  जानने  वासे

 उनको  २  खना  चाहिए  ।

 कभी-कभी  जब  हम  राज्यपालों  की  बात  करते  हैं  तो  हमको  दु:ख  मालूम  होत  है  ।
 जो  आपके

 राज्यपाल  आज  वे  विरोधी  दल  मे  आ  गये  राम  लाल  यह  शम्र  करन
 की  बात

 यही  मैं  कह  रहा  हूं  ।  तरह  जनता  दल  हो  या  नेशनल  फ्रट  अभी
 आपको  उन्होंने  छोड़  दिया

 मेरा  कहना  यही  है  कि  जिस  व्यक्ति  ने  1984  में  एन०टी  ०भार०
 को  निकाल  द्या

 और
 ु

 ही
 इुबासा

 संक  रदयाल  जी  ने  उनको  बताया  ।  उन्होंने  एन  ०टी०आर०  को
 बिना  बहुमत  के

 देख
 हुए

 ०,
 बिना  भाके

 सदस्यों की  राय  जाने  एकदम  निकाल  खाली  दस्तखत  करके  निकाल
 विधान  सभा  प्र

 बल  की  परीक्षा  नहीं  हुई  ।  स्पीकर  की  नियुक्ति  हुई  स्पीकर  की  नियृ  क्‍्ति
 में  जो  कुछ  करना  था  वह  नहीं

 ,  डर  गये  ।  एक  भ्रादमी  बिठाया  जो  चार  को  दो  और  दो  को  एक  बोलने  वाला  था  ।  उसकी
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 [  श्री  सो०  छंगा  रेड्डी  ]

 स्पीकर  की  नियुक्ति  हुई  ।  आप  तो  जानते  जब  विधान  सभा  में  बल  परीक्षा  करानी  पड़ी तो  बल

 परीक्षा  नहीं  करा  सके  |

 इसका  क्‍या  कारण  है  ?  यही  कारण  है  कि  राजनीतिक  कारणों  से  राज्यपाल  ने  जो  निर्णय  लिया
 उसको  निभाने  के  लिए  आपने  अपने  स्पीकर  को  नियुक्त  अब  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ओो  उस
 बबत  काँग्रेस  पार्टी  क ेजनरल  सेक्रेटरी  उन्होंने  बता  दिया  था  कि  यह  आदि  आंध्र  प्रदेश  में  यह
 प्रारंभ  ह ैऔर  अंतिम  पिक्चर  बाद  में  आयेगी  ।  यही  हुआ  कि  एन  ०टी०आर०  को  दुबारा  सरकार  में  आना

 पड़ा  ।

 मेरा  कहना  यही  है  कि  राज्यपाल  किसी  भी  राजनीतिक  दल  से  दूर  रहता  है  तो  कम  से  कम
 सोच  सकता  था  कि  कया  सहो  क्या  गलत  अब  राज्यपाल  को  कांग्रेस  वाले  या  सी  ०पी  ०एम०  वाले

 विधान  सभा  में  यह  बिहकुल  गलत  बात  अगर  तमिलनाडु  वहां  की  विधान  सभा  में

 जयललिता  का  अपमान  या  मुख्य  मंत्री  का  अपमान  हो  तो  वह  भी  गलत  बात  है  ।  लोग  सोच  रहे
 हैं  कि विधान  सभा  लोक  सभा  में  सदस्य  क्या  करते  उनके  बारे  में  लोग  कंसा  सोच  रहे
 लिए  अच्छे  लोग  राणनीति  से  दूर  भाग  रहे  दंगा  करने  वाले  लोग  विधान  सभा  में  लोक  सभा

 में  यह  नौबत  नहीं  आनी  इसलिए  राज्यपाल  को  राणनीति  से  दूर  करने  की  कोशिश

 कीजिए  |  सरकारिया  कमीशन  ने  जो  सिफारिश  की  है  कम  से  कम  इसको  तो  आप  एक्सेप्ट  कीजिए  ।  यह
 मैं  कद्द  रहा  हूं  ।

 मैं  जनता  सरकार  के  बारे  में  बोल  रहा  था  |  मोरारजी  देसाई  ने  भी  किया  और  आप  लोबों  ने

 भी  किया  ।  केरल  के  एक  व्यक्ति  थे  जो  आंध्र  प्रदेश  के  गवनंर  बनाये  मैं  उस  वक्त  विधान  सभा  में

 सना  ही  देखा  ही  नहीं  और  वे  गवर्नर  बन  इसीलिए  हम  चाहते  हैं  कि  ऐसे  लोगों  को
 नियक्त  नहीं  करना  आपने  तो  एकदम  से  राज्य  सभा  से  निकाल  करके  आंध्र  प्रदेश  का  गवर्नर
 बना  दिया  ।  )

 मैं  बोल  रहा  हूं  कि हमने  गलती  को  ।  उसको  मैं  मान  रहा  हूं  ।  हमने  क्‍यों  गलती  की  क्ष्योंकि

 संविधान  ने  हमको  अधिकार  इस.लए  उसे  बदलने  के  लिए  बोल  रहा  हूं  ।  जब  मुझे  मालूम  है
 कि  कानन  संविधान  में  प्रावधान  उसके  कारण  हम  मनमानी  कर  रहे  इसी लिए  हम  ठीक  तरह  -

 से  काम  नहीं  कर  रहे

 इसी  लिए  सरकारिया  कमीशन  ने  जो  कुछ  उसके  माफिक  चलने  के  लिए  हमको  कोशिश

 करनी

 दूसरी  हमारी  गलती  है.आटोनोमस  की  ।  40  सालों  में  आटोनोमस  के  बारे  में  हम  सिखा  रहे

 बच्चा-बच्चा  कभी  पूछता  है  काबूलीवाला  ओर  कोई  भी  अभी  रामूवालिया  जी

 ने  आटोगोमस  के  बारे  में  बता  आटोनोमंस  के  काबिल  हम  नहीं  हैं  ।  इसलिए  सेंटर  को  मजबूत
 होना  लेकिन  स्टेट्स  को  भी  फाइनांशल  इंस्टीट्यूशंस  से  या  हर  छखीज  के  लिए  आपके  पास  आने

 की  जरूरत  न  रहे  ।  बिहार  के  एक  मित्र  ने  पिछले  दिनों  भाषण  देते  हुए  रोते  हुए  कहा  कि  हमारे  यहां

 बाढ़  आई  है  और  मुख्य  मन्त्री  पैसा  नहीं  केन्द्र  से  पैसा  इसलिए  नहीं  लेते  क्योंकि  केन्द्र  कर्जे  की  बात

 करता  मुख्य  मन्‍्त्री  पैसा  नहीं  केन्द्र  कर्जा  देता  है  ओर  परेशान  वहां  की
 जनता  इस  तरह  की

 बात  बिहार  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  यहां  पर  इस  तरह  से  स्टेट्स  के  पास  पैसे  की  कमी  महीं
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 14  1911  कन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  (  --  जारी ) कि

 होनी  इस  सिस्टम  को  बदता  जाए  |  हम  आंध्र  वाले  जब  खाना  खाते  हैं  तो  थोड़ा  खाना  अचार

 से  खाते  थोड़ा  साग  से  खाते  हैं  ओर  अंत  में  दही  डाल  कर  खाते  इस  तरह  से  दही  ज्यादा  हो  जाता
 है  ।  इसी  तरह  से  एक्साइज  ड्यूटी  कम  लगती  है  और  सरचाजं  ज्यादा  लग  जाता  पेट्रोल  पर  सरचार्ज
 लग  जाता  क्‍योंकि  एक्साइज  ड्यूटी  का  परसेंटेज  स्टेट्स  को  देना  होता  सरचार्ज  का

 एक्साइज  ड्यूटी  10  रुपए  है  तो  सरचार्ज  15  रुपए  यह  कैसे  हो  सकता  यह  वही  हो  गया  कि
 साथ  का  खाना  कम  और  दही  का  खाना  यह  ठीक  नहीं  बंठ  खाना  कम  खाएं  और

 सुपारी  ज्यादा  खाना  एक  पाव  और  सुपारी  आधा  किलो  खाएं  तो  यह  ठीक  नहीं  बंठेगा  ।  इसलिए
 सरकारिया  कमीशन  ने  कहा  या  नहीं  स्टेट्स  को  इस  तरह  से  संपन्‍न  बनाना  चाहिए  कि  उसके  पास

 पैसे  की  कमी  न  रहे  ।  आज  हर  राण्य  में  जो  बातें  चल  रही  आसाम  में  पश्चिम  बंगाल  में

 तेलंगाना  अगर  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  सही  मदद  दी  जाए  तो  इस  तरह  की

 बातें  बैकवर्ड  राज्यों  की  तरफ  से  नहीं  आएंगी  ।  आसाम  के  सात  भाग  हो  इस  तरह  का  क्षेत्रीय

 असंतुलन  दूर  होना  स्टेट्स  के  लिए  फाइनांशल  आस्पेक्ट्स  बनाने

 सरदार  बूदा  अब  तो  बी०  जे०  पी०  वाले  भी  उत्तरांचल  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 थी  सो०  जंगा  रेडडो  :  हां  उत्तरांचल  पूर्वांचल  की  भी  बात  हो  रही  है  आप  क्‍या  समझते  हैं
 कि  इन  चीजों  पर  मोनोपली  दूसरे  लोग  भी  इस  तरह  की  बात  कर  सकते  लोगों  को  उचकाक

 बहकाकर  इस  तरह  की  बातें  पैदा  की  जाती  पंजाब  में  भिण्डरावाले  का  लाया  पश्चिम  बंग्राल

 में  सुभाष  धीसिंग  को  लाया  इसी  तरह  से  आसाम  मिजो रम  में  आंदोलन  मिजोरम  में

 आपका  बहुमत  होते  हुए  लालडेंगा  को  बिठाया  इस  प्रकार  को  नीति  से  काम  नहीं  इससे

 देश  का  नुक्सान  होगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  बाड्डर  स्ठेट्स  उनको  स्ट्रांग  बनाया  जाए  भोर

 इसमें  हम  आपका  साथ  देंगे  ।  सुरक्षा  पट्टी  बनाने  की  बात  कई  लोगों  ने  इस  बात  का  विरोध

 लेकिन  हमने  आपका  साथ  इसी  तरह  से  हम  कहते  हैं  कि
 आर्टिकल  370  को  समाप्त  किया

 जाए  ।  अभी  सोज्ञ  साहब  ने  बताया  कि  कश्मीर  में  दंगा  करने  वाले  कौन  लोग  आप  जानते  बंगाल

 में  दंगा  करने  वाले  लोग  कौन  आप  जानते  लेकिन  उनके  खिलाफ  आप  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 अगर  एक  भी  कमीशन  ने  यह  कहा  हो  कि  किसी  दंगे  में  बी०  जे०  पी०  या  आर०  एस०  एस०

 वालों  का  हाथ  है  तो  हम  मान

 अन्त  में  एक  बात  कहकर  समाप्त  करूंगा  |  हमारी  थ्यूरी  बिल्कुल  गलत  वन  वन

 वन  वन  नेशनलिजम  की  ध्यूरी  होनी  लेकिन  यहां  पर  14  भाषाओं  के

 साथ-साथ  14  नेशनलिटीज  की  बात  की  जाती  है  ।

 श्री  हुरोह्  राधत  :  अब  तो  वी०  पी०  सिंह  भी  यही  बात  कह  रहे

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  कोई  भी  लेकिन  हम  इस  वात  का  साथ  नहीं  दे  गे  ।

 सरबार  बूटा  सिंह  :  हमने  तो  पहले  विन  ही  कहा  ६  कि  एक  नेशन  और  एक  संविधान  है  ।  भाज

 वे  सब  लोग  आपके  साथ  हैं  जो  इस  बात  को  कहते
 वे सब

 झी  सो०  जंगा  रेड्री  :  हमारे  साथ  बेठे  लेकिन  मैं  वही  बात  कह  रहा  हूं  ।  मैं  आपको  यही

 बता  रहा  हूं  कि  हम  लोग  देश  हित  में  विरोधी  दलों  को  छोड़कर  आपके  साथ  यह  सब  जानते

 हम  मिजोरम  के  मामले  में  आपके  साथ  नहीं  रहे  लेकिन  पंजाब  के  मामले  में  आपका  साथ
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 केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  से
 प्रतिवेदन  से  बारे  मैं  प्रस्ताव  )  4  1989

 $$

 मिजीरम  में  आज  नहीं  तो  कल  आपको  मालूम  हो  जायेगा  ।  लालडेंगा  को  बना  निकाल  दिया

 भौर फिर
 बना  इसके  बाद  आपको  मालम  हो  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  नेशनल

 लेंगवेज  को  भी  जल्दी  से  इम्पलीमेंट  करना  चाहिए  ।  लेंगवेज  के कारण  रीजनल  पार्टीज  बन  रही  **

 )

 [  प्रमुवाद ]
 उपाध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  आप  बेठ  मैं  अगले  वक्ता  को  बुला  रहा  हूं॥॥  भी  रिकार्ड

 में  नहीं  जाएगा  ।
 हे

 )
 के

 |

 श्री  हरीश  शावत  :  उपाध्यक्ष  जिस  प्रकार  से  सरकारियां  कमीशन  ने  जिन
 हालात  में  अपनी  रिपोर्ट  दी  उसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देना  उन्होंने  इस  आवश्यकता  को
 महसूस  किया  कि  देश  के  वर्तमान  हालात  में  जिस  प्रकार  का  बाहुरी  और  आंतरिक  दबाव  उसमें  किसी
 प्रकार  का  स्ट्रक्चरल  चेंज  न  करके  उसके  बजाय  प्रोसीजरल  चेंज  करने  के  लिए  उन्होंने  सजेस्ट
 हमारे  विपक्षों  के  मित्रों  की  तरफ  से  और  उनकी  सरकारों  की  तरफ  से  यह  दबाव  बराबर  बना  हुआ  थ
 कि  वे  कुछ  स्ट्रक्चरल  चेंज  सर्जस्ट  करें  । आज  भी  जब  यह  बहस  चली  है  तो  हमारे  विपक्ष  के  भ्िन्रों  ने
 यह  सज्जेस्ट  करने  की  कोशिश  की  है  कि  कुछ  बुनियादी  तब्दीली  लायी  जानी  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  इस
 प्रकार  के  चेंजेस  होने  से  देश  की  अखण्डता  ओर  सुरक्षा  को  खतरा  हो  सकता  सभी  सदस्यों  को  इस
 बात  को  मह॒धूस  करना  चाहिए  कि  हम  ऐसा  सुझाव  न  दें  जिससे  देश  की  एकता  और  अश्वण्डता  के  लिए
 खतरा  केन्द्र  और  दोनों  का  उद्देश्य  समान  है  ।  मजबूत  केन्द्र  राज्यों  के  लिए  जरूरी  है  ओर
 राज्य  सरकारें  केन्द्र  की  नीतियों  का  क्रियान्वयन  करती  केन्द्र  पूरे  तरीके  से  इम्पलीमेंटेशन  के  लिए
 राज्यों  पर  निर्भर  रहता  है  ।  दोनों  को  एक  दूसरे  की  आवश्यकता  को  समझना  चाहिए  और  उस
 आवश्यकता  को  समझते  हुए  दोनों  के  बीच  मे  समन्वय  लाने  की  कोशिश  करनी  हम  बहुधा  यहां
 पर  देखते  हैं  कि  केन्द्र  को  राज्यों  क ेखिलाफ  सिद्ध  करमे  की  कोशिश  की  जाती  हैं  ओर  राज्यों  को  केन्द्र  के
 खिलाफ  बताने  की  चेष्टा  को  जाती  यह  एक  खतरनाक  परिपाटी  हमारे  और  विपक्षी  सदस्यों  के  *

 राजनीतिक  मतभेद  हो  सकते  हैं  भोर  सोचने  के  तरीके  अलग-अलग  हो  सकते  हैं  लेकिन  देश  के  लिए  दोनों
 का  कमिटमेंट  बराबर  अपने  राजनीतिक  उद्देश्यों  के  लिए  कोई  ऐसी  बात  न  कहें  जिससे  केन्द्र  ओर
 राज्यों  के  संबंधों  में  तनाव  पंदा  हो  ओर  उसका  असर  हमारे  संविधान  तथा  प्रंजातांत्रिक  प्रणाली  पर

 यह  नितांत  अनुचित  हमारे  विपक्ष  के  मित्रों  को  सोच-समझकर  अपनी  बात  कहनी
 हमारी  कई  राज्य  सरकारें  जहां  विपक्ष  के  मुख्यमंत्री  हैं  अपनी  असमंथंता  और  अक्षमता  को  छिपाने  के
 लिए  बहुधा  केन्द्र  क ेऊपर  दोषारोपण  करती  यदि  वह्‌  जायज  मांगों  पर  विचार  करें  तो  बात  समझ
 में  आ  सकती  लेकिन  अपनी  अक्षमता  को  छिप।ने  के  लिए  यदि  वह  केन्द्र  के  ऊपर  दोषारोपण  करेंगी
 तो  उंससे  न  केवल  उस  राज्य  सरकार  ओर  केन्द्र  संरकार  के  सम्बन्धों  में  फर्क  बल्कि  राज्य  की
 जनता  को  भी  गलत  भ्रान्ति  हो  सकती  है  और  वह  हमारे  देश  के  अन्दर  सही  चीज  नहीं  क्योंकि
 हमारे  देश  का  ढांचा  फेडरल  हमने  परिसंघ  को  नहीं  इसलिए  हमें  फ़ेडरेल  ढांचे  क्रो  श्षीमा  के

 ननत+-त-+-तनतनुन्तत ला

 *कार्यवांहीं  वृत्तान्त  में  सभ्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अन्दर  ही  काम  करना  चाहिए  और  हर  राज्य  सरकार  को  इस  बात  को  मानकर  चलन  आजਂ
 कुछ  राज्यों  में  कांग्रेस  की  सरकारें  हैं  और  कुछ  राज्यों  में  विपक्ष  की  सरकारें  जिस  लोकतान्त्रिक
 प्रणाली  को  हमने  अपनाया  है  उसमें  परिस्थितियां  उलट  भी  सकती  हैं  यानि  कभी  राज्यों  और  केन्द्र  में
 कांग्रेस  की  सरकारें  हो  सकती  हैं  ओर  कभी  यह  परिस्थिति  भिन्‍न  भी  हो  सकती  देखने  की  चोज  पह्‌
 है  कि  जब  हम  पंच  खम्भा  सरकार  में  विश्वास  करते  हैं  यानि  जिला  पंचायत  और
 ग्राम  सभायें  तो  उसमें  केवल  राज्यों  के  लिए  ज्यादा  अधिकार  मांगने  से  काम  नहीं  यह  राण्यों
 को  समझना  होगा  ।  जो  ग्राम  पंचायते  ग्राम  सभायें  हैं  उनको  भी  पैसा  देना  होगा  ।  अथी  मेरे  एक  मित्र
 ने  कहा  कि  एक  सो  रुपये  दिये  जाते  हैकेन्द्र  से तो  उसमें  से  सिर्फ़  एक  रुपया  मुझ  तक  पहुंचता  जो  कि

 मुझ  जंसे  व्यक्ति  को  निर्दिष्ट  करके  दिये  जाते  वह  इसलिए  कि  पैसे  का  दुर्पयोग  हो  रहा  है  |  वह
 दुरुपयोग  इसलिए  हो  रहा  है  कि  केन्द्र  जो  पैसा  देती  है  राज्य  को  तो  वह  राज्य  सरकार  उसे  अपने  तरीके
 से  खर्च  करना  चाहती  हैं  ओर  इससे  उसका  सही  तरीके  से  हृम्प्लीमेटेशन  नहीं  होने  देती  ।  यदि  वह  पैसा
 पंचायतों  के  स्तरों  पर  दिया  जाता  तो  उसका  सदुपयोग  होता  ।  इसलिए  हमें  पंचायतों  को
 ज्यादा  अधिकार  देने  राज्यों  को  चाहिए  कि  वे  पंचायतों  को  ज्यादा  अधिकार  दें  इससे
 राज्य  सरकार  कमजोर  होने  वाली  नहीं  इसी  तरह  से  केन्द्र  को  समझना  पड़ेगा  कि  राज्य  को
 यदि  और  अधिक  वित्तीय  अधिकार  बह  देती  है  और  योजना  के  विषय  में  अधिकार  देती  है  तो  उससे  वह
 कमजोर  नहीं  होगी  ।  आज  नई  क्षेत्रीय  पार्टियों  के उदय  के  साथ  कुछ  नई  शक्तियां  उभर  कर  भा  रही  हैं
 जो  अधिक  स्वायत्ता  की  मांग  कर  रही  जो  और  अधिक  इन्वोल्वमेंट  धाहती  यदि  केन्द्र  सरकार  इस
 बात  को  नहीं  समझेगी  तो  वह  भी  प्रदेशों  को  अनदेखा  करना  इसलिए  सरकारिया  आयोग  ने
 योजना  आयोग  के  बारे  में  जो  कहा  है  और  जो  सुझाव  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  केन्द्र  सरकार
 उसको  मान  ले  और  वित्तीय  परिस्थितियों  के  विषय  में  भी  जो  कुछ  सरकारिया  आयोग  मे  कहा  है
 कि  किस  सीमा  तक  राज्यों  को  देना  म्युनिसिपेलिटी  को  देना  चाहिए  किसी  सीमा  तक  बेंकों  से
 कर्जा  लेने  का  अधिकार  देना  बेंक  ड्राफ्ट  का  अधिकार  किस  सीमा  तक  दिया  जामा  भाहिए  इन

 सुझावों  को  केन्द्र  सरकार  को  अमल  में  लाना  यदि  राज्यों  को  अधिक  वित्तीय  अधिकार  विये
 प्लानिंग  के  विषय  में  अधिक  अधिकार  दिये  जायें  तो  निश्चित  रूप  से  उसका  फायदा  क्षेत्रीय

 असस्तुलन  को  दूर  करने  में  मिलेगा  ।

 जो  वर्तमान  गाडगिल  फार्मूला  यह  कुछ  ही  राज्यों  को  मदद  कर  रहा  उन  राज्यों  में

 कर्नाटक  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जिनको  लगातार  ज्यादा  संसाधन  दिये  जा  रहे

 ज्यादा  पैसा  दिया  जा  रहा  है  ।  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जिनके  पास  अकूत  प्राकृतिक  सम्पदा  है  लेकिन  उनको

 समचित  पैसा  नहीं  मिलने  के  कारण  वे  उसका  उपयोग  नहीं  कर  पा  रहो  हैं  जिनमें  बिहार  भौर  उत्तर

 प्रदेश  और  भी  कई  ऐसे  राज्य  हैं  जिनको  इस  गाडगिल  फार्मूला  के  अन्दर  बहुत  कम  पैसा  दिया  जा

 रहा  है  ।  आज  उन  राज्यों  की  जनता  में  इस  फार्मूले  के  प्रति  बहुत  बड़ा  असन्तोष  व्याप्त  इसलिए

 गाड़गिल  फार्मले  पर  भी  पुनविचार  होना  चाहिए  और  जो  जस्टिसं  सरकारिया  नें  सुझाव  दिया  है

 प्लानिंग  समितियों  पर  विचार  करने  के  लिए  कि  एक  स्थाई  बोडी  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए'**

 उस  तरह  की  स्थायी  बौडी  का  निर्माण  करने  में  कोई  हज  नहीं  है  ।  यदि  वह  बीौडी  बनती  है  तो

 कम  सेन्टर  के  ऊपर  जो  ब्लेम  आता  दबाव  पड़ता  है  कि  केन्द्र  से  इतना  पैसा  वह  दबाव  दूर

 हो

 हमारे  मित्रों  ने  यहां  गवर्नर  के  रोल  और  उनके  अंधिकारों  के  विषय  सें  चर्चा  बहुत  सी  बातें

 कह  संविधान  निर्माताओं  ने  संविधान  का  निर्माण  करते  समय  अनेक  विषयों  पर  अध्ययन  किया
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 कि  गवनेर  कसा  होना  उसकी  योग्यताएं  क्या  होनी  उसके  अधिकार क्या  होने
 चाहिये  और  उन्होंने  संविधान  में  जो  व्यव/था  मैं  समझता  हूं  कि  वह  समय  की  कसौटी  पर  खरी
 उतरी  है  ।  जब  केन्द्र  में  विपक्ष  की सरकार  बनी  तो  यह  इस  वात  का  प्रमाण  है  कि  उन्होंने  भी  उस  समय

 उन्हीं  अधिकारों  का  उपयोग  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  काम  आज  गवनेर  ओर  राज्य  सरकारों
 के  बीच  सम्बन्धों  फो  लेकर  जो  कुछ

 *  हा  जा  रहा  मैं  समझ्षता  हूं  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  संतुलन
 कायम  करने  के  लिए  गवर्नर  का  होना  बहुत  जरूरी  ह ैऔर  भाज  जिस  तरह  की  परिस्थितियां  विद्यमान

 उनमें  तो  गवर्नर  की  भूमिका  और  भी  जरूरी  हो  गयी  जस्टिस  सरकारिया  ने  इस  सम्बन्ध  में

 कुछ  हृद  तक  उपदेशोत्मक  होने  की  कोशिश  की  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  राज्यों  में  जो  गबनंर  नियुक्त
 किया  जाये  वह  पोलिटीशियन  नहीं  होना  चाहिये  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  पोलिटीशियन  ही  ऐसा
 व्यक्षित  व्यक्तित्व  है  जो  सारी  रियलिटीज  को  अपने  अनुभव  के  आधघार  पर  अच्छी  तरह  समझ  सकता

 उसे  सामाजिक  और  राजनीतिक  अनुभव  काफी  होता  है  ।  यदि  आज  हम  कहते  हैं  कि  किसी
 नीतिक  को  गवनंर  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  तो  कल्न  को  यह  आवाज  भी  उठायी  जायेगी  कि  किसी

 राष्ट्रपति  किसी  मंत्री  को  या  प्रधानमंत्री  को  राजनीतिज्ञों  में  स ेनहीं  बनाया  जाना  वह
 कैसे  सम्भव  हो  सकता  है  ।  जिस  तरह  की  परम्परा  आजकल  हमारे  देश  में  राजनीतिज्ञों  पर  दोषा  रोपण
 फरने  को  चल  पड़ी  मैं  समझता  हूं  कि  उससे  वे  लोग  भी  अछूते  नहीं  रह  पाये  हैं  जिन्होंने  यह  सुझ।व
 देने  को  कोशिश  की  है  कि  किसी  राजनीतिज्ञ  को  गवर्नर  के  पद  पर  नही  किया  जाना  चाहिये  ।
 इस  सुझाव  को  नहीं  माना  जाना  चाहिये  ।

 भाल  इण्डिया  स्विसेज  के  सभ्बन्ध  में  अस्टिस  सरकारिया  ने  जो  सुझाव  दिए  मैं  माननीय

 गृह  मंत्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  आल  इण्डिया  सविसेज  या  आई०ए०एस+  या  आई०पी०एस०

 भादि  को  ज्यादा  स्वायत्तता  देने  की  आवश्यकता  नहीं  हम  उन्हें  छु  नहीं  यदि  उनमें  ऐसी
 भावना  आ  जायेगी  तो  वह  उचित  नहीं  है  क्योंकि  केन्द्र  अपनी  नीतियों  के  अन्तगंत  राज्यों  को  काफी  पैसा

 उन  योज़ना  की  इम्पलोमैंटेशन  के  लिए  उपलब्ध  कराता  इसीलिए  केन्द्र  को  आल  हृण्डिदा  सविसेज
 के  ऊपर  क्यादा  से  ज्यादा  कन्ट्रोल  एक्सरसाइज  करने  की  छूट  होनी  यदि  ऐसा  नहीं  होगा  तो

 अदरवाइज  भी  हो  सकता  आल  दृण्डिया  सर्विसेज  वरसिस  स्टेट  गवनंमैंट  भी  हो  सकता  है  और  उस

 तरह  की  परिस्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।  इसलिए  भाल  इण्डिया  सविसेज  के  ऊपर  राज्य  सरकारों  को

 भो  ज्यादा  से  ज्यादा  अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  ।

 जहां  तक  हाई  कोर्ट  में  जजों  की  नियुक्ति  का  सवाल  मैं  नहीं  मानता  कि  स्टेट  के  चीफ  मिनिस्टर

 से  परामर्श  करने  की  कोई  आवश्यकता  या  ओऔषित्य  है  या  उनके  ट्रांसफर  के  विषय  में  जो  कुछ  कहा
 गया  उसका  कोई  ओचित्य  केन्द्र  सरकार  जेसा  उचित  उसे  वही  करना  चाहिए  क्योंकि  यह

 हाइयस्ट  ण्यूडीशियरी  का  मामला  यदि  इसमें  हम  ज्यादा  लोगों  को  इन्वाल्व  करने  की  कोशिश

 करेंगे  तो  ज्यूडोशियरी  का  मापदण्ड  गिर  सकता  मैं  इस  बात  से  अवश्य  सहमत  हूं  कि  राज्यों  की

 हाई  कोर्टंस  में  इस  समय  जजों  के  जितने  पद  रिक्त  पड़े  उन्हें  अविलम्ब  भरा  जाना  चाहिए  क्योंकि

 बड़े-बड़े  कई  राज्यों  के  अन्दर  आधी  जजेज  की  पोस्ट्स  काफी  समय  से  खाली  पड़ी  हैं  मौर  वहां  स्थिति

 दिनों-दिन  विकराल  रूप  धारण  करती  जा  रही  केसों  के  अम्बार  लगे  हुए  यदि  हम  वहां  अजेज  की

 नियूक्ति  नहीं  करेंगे  तो  निश्चित  रूप  से  ज्यूडीशियरी  के  प्रति  लोगों  का  विश्वास  कम  हो  लोगों

 में  असन्तोष  इसलिए  रिक्त  पदों  को  जल्वी  से  जल्दी  भरा  जाना  बहुत  आवश्यक

 मैं  एक  बार  फिर  इस  बात  फा  स्वागत  करता  हूँ  कि  श्रीमती  इन्दिरा  मांधी  केन्द्र  ओर  राज्यों
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 क्या  लत

 के  संबंधों  को  निरूपित  करने  के  लिए  जस्टिस  सरकारिया  कमीशन  की  नियुक्ति  करके  सराहुनीय पग
 उठाया  हम  उन्हें  श्रद्धांजलि  अपित  करते  उन्होंने  बहुत  बुद्धि  मत्ता  का  परिचय  देकर  इस  कमीक्षन
 की  नियुक्ति  जबकि  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  भयंकर  तनाव  की  स्थिति  व्याप्त  थी  ।  आज  भी  वे
 परिस्थितियां  बनी  हुई  आज  भी  बहुत  से  तत्व  केन्द्र  और  राज्यों  क॑  सम्बन्धों  को  बिगाड़ना  चाहते

 एक  दूसरे  के  खिलाफ  भड़काने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  यह  सिद्ध  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि
 केन्द्र  राज्यों  को  दबा  रहा  ऐसी  परिध्थितियों  में  कन्द्रीय  सरकार  को  संतुलित  तरीके  से  निर्णय  लेने
 की  जरूरत  इन  शब्दों  क ेसाथ  जस्टिस  सरकारिया  ने  जो  अच्छे  सुझाव  दिए  मैं  उनका  सम्ंन
 करता  हूं  ।

 ]

 डा०  दत्ता  सामंत  दक्षिण  :  वर्ष  1967  से  जब  से  राज्यों  में  विपक्षी
 दलों  की  सरकारें  बनी  हैं  तभी  से  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  तथा  अन्तर-राज्यीय  विवाद  शुरू  हो  गए

 सत्ता  ग्रहण  करना  ओर  सत्ता  को  बनाए  रखना  मानवीय  प्रवृत्ति  इसलिए  ऐसे  विवाद  बढ़  रहे
 इसलिए  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  विवादों  का  समाधान  करने  के  सम्बन्ध  में  दोनों  की  शक्तियों  के

 निर्धारण  हेतु  कुछ  विशिष्ट  नियम  बनाने  अथवा  संविधान  में  संशोधन  यदि  आवश्यक  हो  के

 लिए  यह  सही  समय  मैं  जानता  हूं  कि आप  मुझे  अधिक  समय  नहीं  देगें  इसलिए  मैं  सीधे  ही

 मुख्य  मुद्दे  पर  आता  हूं  ।

 अनुच्छेद  263  में  अन्त  र-राज्यीय  परिषद  गठित  करने  का  प्रावधान  लेकिन  मेरा  कहना  है
 कि  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  देश  में  यह  चर्चा  चल  रही  है  कि  दब  देश  अनेक  समस्याओं  का

 सामना  कर  रहा  है  तो  पिछले  40  वर्षों  के दौरान  इस  प्रावधान  का  उपयोग  क्यों  नहीं  किया

 आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  के  बीच  जल-विवाद  जैसे  अनेक  मामले  हमारे  सामने  हैं  जो  लम्बे  समय  से

 लम्बित  पड़े  इस  समस्या  का  समाधान  करना  सरकार  का  दायित्व  दोनों  विवादप्रस्त  पक्ष  स्वयं

 इसका  समाधान  नहीं  कर  सकते  खाद्य  औद्योगिक  भाषा  अन्तर-राज्यीय  जल

 विवाद  जेसे  विषयों  का  जो  विभाजन  संविधान  में  दिया  गणा  है  वह  बिलकुल  सही  है  लेकिन  आपने  अभी

 तक  इसका  उपयोग  नहीं  किया  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  की  स्वीकृति  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  30  वर्षों  से  लम्बित  महाराष्ट्र-कर्नांटटक  सीमा  विवाद  का

 घान  करने  के  लिए  आपने  कौन  से  कौन  से  कदम  उठाए

 वर्ष  1970  में  बम्बई  में  10  -  व्यक्ति  मारे  गये  ओर  अब  फिर  से  बेलगाम  में  12  व्यक्ति  मारे

 लेकिन  आप  उनके  प्रति  न  तो  उदासीन  हैं  भौर  न  ही  सह्षानुभूति  रखते  हैं  क्योंकि  अब  तक  कुछ  नहीं

 किया  गया  माननीय  बूटा  सिंह  जी  पिछले  चार  वर्षों
 से  इस

 सभा  को  बता  रहे  हैं  कि इस  बिवाद  का

 समाधान  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  किया  जाना  लेकिन  दोनों  मुख्य  मंत्री  कभी  नहीं

 मिले  हैं  और  न  हो  श्री  बूटा  सिंह  जी  ने  दोनों  को  एक  साथ  बुलाया  इस  विवाद  का  समाधान  करने

 का  दायित्व  केन्द्र  का  इसलिए  मेरा  यह  प्रस्ताव  है  कि  इस  विवाद  को  सुलझ्षाने  के  लिए  एक

 राज्यीय  परिषद  की  आवश्यकता  नहीं  मेरा  कहना  है  कि  एक  निकाय  का  गठन  किया  जाए  जिसमें

 श्री  बूटा  सिंह  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  दोनों  के  मुख्यमन्त्री  सदस्य  हों  तथा  उच्चतम  न्यायालय

 के  दो  न्यायाधीशों  को  भी  शामिल  किया  जाए  और  फिर  इस  बिबाद  का  समाधान  करने  के  लिए  कुछ
 भार्गनिर्देशों  के  बारे  में  निर्णय  लिए  इसे  तीन  माह  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सुलझाना

 -  335



 केसर  संबंध  आयोग  के  प्रतिवेवन  के  में  प्रस्ताव  (  )  4  1989

 ,  झ०जत्ता.स्ामंत  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  क्‍यों  नहीं  किया  भया  ।  आप  राज्य  सरकार  पर  आरोप  क्यों  लगाते

 हैं  ?  मेरे  विचार  से  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  आप  कर्नाटक  में  सत्ता  चाहते  आप  जानते  हैं
 कि  चुनाव  भा  रहे  हैं  और  यदि  ये  विवादग्रस्त  क्षेत्र  महा  राष्ट्र  को  दे  दिए  गये  तो  आप  कर्नाटक  में  सत्त
 ग्रहण  नहीं  कर  पाएंगे  ।  इसलिए  मेरा  यह  कहना  है  कि  यह  एक  चॉल  है  जो  केन्द्र  द्वारा  चली  जा  रही  है  ।
 माननीय  मंत्री  जी  ने  अनेक  बार  कहा  है  कि  इसका  समाधान  दोनों  मुख्य  मन्त्रियों  के  बीच  चर्चा  करके
 किया  जाना

 अब  मैं  आई०पी  ०एस०  और  आई  ०ए०एस०  जैसी  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  बारे  में  कहना

 चाहता  हूं  ।  अंग्रेज  चले  गए  हैं  लेकिन  उनकी  पद्धति  अभी  भी  मैं  जानता  हूं  कि  उनका  बोद्धिक
 स्तर  आपसे  ओर  मुझसे  ओर  यहां  तक  कि  कुछ  मंत्रियों  से  भी  बेहतर  जबकि  मंत्री  अनेक
 बार  बदले  नए  मंत्रिमण्डल  बने  हैं  लेकिन  ये  भा०पु०से०  और  भा०प्र०से०  के  अधिकारी  वहीं  रहते  हैं
 कौर  नियम  बनाते  उनकी  शक्तियां  कम  की  जानी  चाहिएं  ।  आपने  सही  है  कि  जनता  के
 प्रतिनिधियों  को  शासन  करना  लेकिन  फिर  भी  हम  पुरानी  अंग्रेजी  प्रणाली  चला  रहे  राज्य
 कारें  समस्याएं  उत्पन्त  कर  रही  क्स़ोंकि  वे  उत्तरदायी  नहीं  भा०पु०से०  और

 भा०प्र०से०  के  अश्लिकारियों  की.नियुक्ति  केन्द्र  द्वाराकी  जाती  है  ।  प्रिछले  बर्ष  700  व्यक्ति  इन  सेवाओं
 में  चुने  गए  जिसमें  से  50  प्रतिशत  केवल  उत्तर  प्रदेश  से  20  प्रतिशत  केरल  से  हैं  भोर  केवल  3.
 शत  महाराष्ट्र  से  मैं  जानना  च।हृता  हूं  कि  ऐसा  पक्षपात  क्‍यों  कया  आप  यह  समझते  हैं  कि  दूसरे
 राज्यों  के  व्यक्ति  इन  सेवाओं  में  आने  के  योग्य  नहीं  सारे  अपने  व्यक्ति  रखना  सत्ता  हथियाने  की

 तरफ  एक  कदम  मैं  नहीं  समझता  कि  चयन  ठीक  प्रकार  से  होता  मेरा  विचार  है  कि  अखिल

 भारतीय  सेवा  अधिकारियों  की  प्रोन्नति  चयन  और  उनसे  संबंधित  अन्य  विषयों
 को  देखने  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  जंसा  एक  स्वायत्त  निकाय  होना  चाहिए  |  कृपया  इसे  मंत्री

 महोदय  के  पास  न  छोड़ें  क्योंकि  उम्मीदवारों  के  चयन  में  हर  प्रकार  का  पक्षपात  किया  जाता  वे

 सभी  नौकरशाह  हैं  और  वे  जानते  हैं  कि  मंत्री  क ेसाथ  कसा  व्यवहार  करना  है  और  गरीब  व्यक्ति  के

 साथ  कैसा  व्यवहार  करना

 अब  मैं  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा  ।  मैं  इस  बारे  में  विस्तार  से  कुछ

 नहीं  कहूंगा  लेकिन  मैं  च।हता  हुं  कि जब  तक  राज्य  सरकार  सुरक्षा  बल  की  मांग  न  करे  तब  तक  आपको

 किसी  भी  राज्य  में  केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  नहीं  भेजना  केन्द्र  अथवा  राज्यों  में  पुलिस  बल  के

 योग  के  लिए  विस्तुत  रूपरेखा  के  बारे  में  निर्णय  लेने  के  लिए  यह  सही  समय

 ल्‍+  7.00  म०्प  ०

 जो  आंदोलम  और  बन्द  शांतिपूर्ण  होते  हैं  उनके  बारे  में  हमें  कतिपय  मार्गनिर्देश  बनाने  चाहिए  ।

 पुलिस  का  राजनीतिक  उद्देश्यों  के  लिए  प्रयोग  नहीं  किया  जाना  पिछले  माह  बम्बई  में  दी

 स्टेनिक  बसेअ  के  विरोध  में  एक  मोर्चा  किया  गया  मैं  उससे  सहमत  नहीं  कुछ  व्यक्तियों  ने

 मोर्चा  निकालकर  ब्रिटिश  कांसुलेट  को  एक  शापन  मैं  यह  बात  समझ  नहीं  पाया  कि  पूलिस  को

 इस  पर  प्रतिबंध  क्‍यों  लगाना  उन्हें  अपनी  गाड़ियां  लाठी  चार्ज  गोलियां  चलाने

 और  लोगों  को  मारने  को  क्या  आवश्यकता  उन्होंने  12  व्यक्तियों  को  मार  हमारा

 देश  लोकतांत्रिक  देश  है  और  ऐसी  घटनाएं  हमारे  देश  के  हित  में  नहीं  इससे  केवल  हमारी  समस्याएं

 ही  बढ़ती  हमारे  देश  में  लगभग  7  करोड़  बेरोजगार  लोग  हैं  और  अनेक  लोग  मर  रहे
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 14  1911  केन्द्र-_ाज्य  संबंध  आयोग
 के

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  री  )
 नकल
 सामाजिक  और  धाभिक  मुद्दों  को  लेकर  अनेक  समस्याएं  हमें  इन  समस्याओं  का  समाधान  करने  का
 प्रयास  करना  चाहिए  और  इन  मामलों  पर  कुछ  निश्चित  विस्तुत  मार्गनिर्देश  बनाने  चाहिए  ।

 अब  मैं  संचार  माध्यमों  के  पहलू  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  सरकारिया  आयोग  का
 यह  दृढ़  मत  है  कि  देश  की  एकता  और  अखण्डता  के  लिए  रेडियो  और  दूरदशंन  केन्द्र  सरकार  के  हाथ  में

 होना  चाहिए  ।  मैं  यह  बात  समझ  नहीं  पाया  हूं  कि  सचार  गाध्यम  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  भी  क्यों

 नहीं  होना  सरकारिया  आयोग  की  इस  सिफारिश  से  मैं  सहमत  नहीं  मैं  इस  महे  पर  भी
 बल  देना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  संचार  माध्यमों  का  दुरुपयोग  कर  रही  उदाहरण  के

 तमिलनाडु  चुनावों  में  क्या  हुआ  ?  हर  रोज  प्रधान  मंत्री  वहां  जाते  पुलिस  सहित  अनेक  लोग  उनका
 स्वागत  करते  थे  और  तत्पश्चात्‌  वह  अपना  भाषण  देते  थे  ?  अन्य  दलों  को  समान  रूप  से  प्रचार  का
 अवसर  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?  चाहे  हों  या  आम  दिन  हों  क-द्व  में  सत्तारूढ़  दल  संचार  माध्यमों
 का  दुरुपयोग  करता  कल  मैंने  प्रधान  मंत्री  को  दूरदर्शन  समाचार  में  चार  बार  मैं  इसका
 विरोधी  नहीं  हूं  ।  लेकिन  में  संचार  माध्यमों  के  इस  अधिक  उपयोग  और  दुरुपयोग  को  समझ  नहीं  पाया

 हर  दूसरे  दिन  प्रसारण  मंत्री  श्री  एच०के०एल०  भगत  कुछ  उद्घाटन  करते  हुए  अषवा  कुछ  बांद्ते

 हुए  सिर  पर  टोपी  लगएए  दूरदशंन  में  दिखाई  दे  जाते  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  संचार  माध्यमों  का
 योग  है  ।  संचार  माध्यमों  के  उपयोग  के  बारे  में  कुछ  सिद्धांत  होने  चाहिए  ओर  मेरा  सुझाव  है  कि  संचार

 माध्यमों  का  स्वायरा  निकाय  होना  चाहिए  अथया  राज्यों  को  दूसरा  चेनल  अवश्य  दे  देना  चाहिए  ।

 सत्तर  के  दशक  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  समय  में  इस  पहलू  की  जांच  करने  के  लिए  एक  चंदा  समिति

 नियक्त  की  गई  थी  ।  बाद  में  जब  जनता  सरकार  सत्ता  में  आई  तो  एक  और  समिति  गठित  की

 इन  दोनों  समितियों  ने  सिफारिश  की  थी  कि  इसे  स्वायत्त  निकाय  बनाया  जाए  |  इसलिए  संचार  माध्यमों

 के  बारे  में  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिश  से  मैं  सहमत  नहीं

 वे  सभी  कह  रहे  हैं  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  आबंटित  धन

 लाभा्थियों  तक  नहीं  पहुंच  रहा  लेकिन  हमारे  सरकारो  क्षेत्र  के  प्रबंधन  के  बारे  में  आपको  क्‍या

 कहना  है  ?  क्‍या  आप  नहीं  जानते  हैं  कि  निहित  स्वार्थ  कुछ  लोगों  द्वाधा  हजा  करोड़ों  रुपयों

 का  दुरुपयोग  किया  गया  है  ?  हमें  इन  सभी  मामलों  के  लिए  एक  दूसरे  पर  आरोप  नहीं  लगाना

 बल्कि  हमें  समाधान  खोजने  चाहिए  ।

 मैं  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  वित्त  के  आवंटन  के  बारे  में  भी  एक  बात  कहना  चाहता  वित्त

 आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  रेलवे  यानी  कर  राज्यों  को  दि  ज।ना  चाहिए  ।  यह  इस  आयोग  की

 सिफारिश  नहीं  है  लेकिन  फिर  भी  इसे  लागू  किया  जाना  सरकारिया  भायोग
 गे

 सिफारिश  की

 है  कि  खनिजों  की  रायल्टी  दरें  राज्यों  को  दी  जानी
 े  चाहिए  ॥  मैं  एक

 भति  7
 हत्वप्रूण  मुद्दा  उठा  रहा

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  महाराष्ट्र  राज्य  के
 क्षेत्राधिकार  में

 आता  सम॒द्र  तटीय

 नियम  के  अधीन  यह  महाराष्ट्र  राज्य  का  एक  हिस्सा  प्रूरा  देश  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  से

 गैस  और  अन्य  उत्पाद  प्राप्त  करता  लेकिन  महाराष्ट्र  राज्य  की  मांग  को  नकार  जाता  है  ।  इसके

 अलावा  महाराष्ट्र  से  रायबरेली  तक  एक  पाइप  लाइन
 जाती  है

 और
 700

 करोड़  Fo  का  एक

 रसायन  संयंत्र  बनाया  जा  रहा  इसका  उद्घाटन
 प्रधान  मंत्री

 द्वारा
 किया  गया

 था  ।  भ्रुजरात  में  भी

 एक  और  परियोजना  का  उद्घाटन  किया  गया  ।  लेकिन  महा  राष्ट्र  में  एक  भी  परियोजना  शुरू  नहीं  की

 जा  रही  हमने  मराठवाड़ा  और  विदर्भ  के  बीच  पाइप  लाइन
 बिछाने  के  लिए  जबह  दी  लेकिन

 हमारा  प्रस्ताव  10  बार  से  भी  अधिक  दुकरा  दिया  दूसरा
 और

 पूरत-भुसवाल-इटा  रसी

 लाइन  बनाई  गई  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  लाभ  पहुंचाने  के  रि.ए  औौर
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 वत्ता  सामंत  ]

 रसायन  तथा  उच्रक  संयंत्र  कसाने  अभी  भी  हंनक्ो  तज़रजंदज  किया  जा  रहा  है  |  मेरें  विचार
 से  केन्द्र  सरकार  को  महाराष्ट्र  से  कुछ  ईर्ष्या  बम्बई  का  विकास  अंग्रेजों  ने  किया  हुमें  इस  बात
 की  प्रशंसा  करनी  चाहिए  कि  बम्बई  में  उच्चयोग  विकसित  लेकिन  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  आप

 वहाँ  उद्योग  बन्द  कर  दें  |  अब  मैं  उद्योगों  के  स्थान  के  वारे  में  कुछ  बताना  चाहता  बम्बई  आय  कर
 और  उत्पाद  कर  के  रूप  में  3000  करोड़  रु०  केन्द्र  सरकार  को  दे  रहा  आप  बम्बई  को  इसका
 क्‍या  लाभ दे  रहे  हैं  ?  बम्बई  केवल  अमीरों  का  शहर  नहीं  हमारे  कामगर  लोग  भी  उसी  धरती  के
 बेटे  इसलिए  वम्बई  से  उद्योग  दूर  ले  जाने  का  प्रस्ताव  एक  अच्छा  प्रस्ताव  नहीं  इस  शहर  से
 प्राप्त  होने  वाले  3000  करोड़  रुपयों  में  से 200  अथवा  300  करोड़  रु०  कामगरों  और  गरीब  लोगों
 की  स्थिति  सुधा  उन्हें  आवास  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  आदि  के  लिए  व्यय  पांच  वर्ष  पहले
 आपने  स्थिति  करोड़  रु०  बम्बई  के  लिए  घोषित  किए  थे  ।  लेकिन  अभी  तक  30)  करोड़  र०  भी  नहीं  दिए
 गए  हैं  ।

 जबकि  कुछ  मुद्दों  के  बारे  में  मैं  सरकारिया  आयोग  से  सहमत  नहीं  हूं  लेकिन  फिर  भी  मैं  अपील
 करता  हूं  कि  कुछ  सिफारिशों  को  तत्काल  लागू  किया  पूरे  वेश  में  कुछ  विस्तुत  मान॑निर्देशों  का
 पता  लगाने  और  उन्हें  लागू  करने  का  यही  समम

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  सात  बज  चुके  अभी  सूची  में  तीन  और  सदस्यों  के  नाम  टै  ।  यदि  सभा
 सहमत  हो  तो  हम  आधे  घंटे  के  लिए  समय  बढ़ा  सकते

 कुछ  सानमीय  सदस्य  :  जी  महोक्य  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ओर  आधे  घंटे  के  लिए  समय  बढ़ाया  जाता

 धो  महाबोर  प्रसाव  यावव  :  महोदय  मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  प्रत्येक  देश  का
 इतिहास  और  भूगोल  होता  है  ।  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  उसके  आधार  पर  स्थिति  की

 भूमि  पर  विचार  कर  यह  निर्णय  लिया  कि  इण्डिया  जो  भारत  राज्यों  का  एक  संघ  होगा  ।

 हमारे  संविधान  के  निर्माता  न्यायाधीश  सरकारिया  से  कम  योज्य  नहीं  उन्होंने  राष्ट्र  की

 पृष्ठभूमि  नेः  आधार  पर  विचार  करके  संविधान  यहां  मैं  संघ  की  शक्तियों  से  संबंधित  समिति
 को  उद्धृत  कर  रहा  हूं  जबकि  विभाजन  एक  ठोस  वास्तविकता  है  हमारा  सर्वसम्मत  मत  है  कि
 शांति  सुनिश्चित  करने  तथा  आम  हित  के  महत्वपूर्ण  मामलों  में  समन्वय  स्थापित  में  असमर्थ  कमजोर
 केन्द्र  बनाना  देश  के  हितों  के  लिए  हानिकर॑  होगा  और  यह  कि  शक्तिशाली  केन्द्र  के  साथ  संध  बनाने  से

 हमारे  संविधान  का  ढांचा  अत्यधिक  मजबूत  बनेगा  ।  उन्होंने  निणंय  लिया  कि  केन्द्र  सुदृढ़  होना  चाहिए  ।

 उन्होंने  कभी  नहीं  कहा  कि  एक  संघ  नहीं  होना  चाहिए  ।  उन्होंने  ऐसा  थी  कभी  नहीं  कहा  क#ि  राज्यों
 को  उनको  देय  नहीं  मिलना  वे  सर्देव  उदारवादी  नीति  में  विश्वास  र्षते  इसलिए  संविधान
 में  राज्यों  को उचित  स्थान  दिया  गया  ।  संविधान  के  निर्माता  इस  बात  के  प्रति  सावधान  थे  कि  राष्ट्रवाद
 की  भावना  अभी  बन  रही  मेरा  भी  विचार  है  कि  राष्ट्रवाद  अभी  भी  पनप  रहा  है  और  भारत  की
 स्थिति  में  सुधार  नहीं  हुआ  राष्ट्रीय  स्थिति  उसी  प्रकार  की  इसमें  कोई  सुधार  नह्डीं  हुआ
 उन्होंने  कहा  कि  इसका  सावधानी  पूर्वक  विकास  आवश्यक  है  और  उन्हें  अविभाजित  तथा  अखंड  भारत
 के  लिए  शक्तिशाली  केन्द्र  सरकार  के  साथ  एक  संविधानिक  ढांचा  बनाना  एक  दिन मैं  श्री
 दिनेश  गोस्वामी'का  भाषण  सुन  रहा  वे  कह  रहे  थे  कि  सम्लाट  अशोक  के  राज्यकाल  में  भारत
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 शक्तिशाली  उन्होंने  औरंगजंब  के  बारे  में  भी  कहा  लेकिन  मैं  कुछ  और  बात  जब

 समुद्रयुप्त  के  सज्मकाल  में  भी  भारत  शक्तिशाली  था  लेकिन  जब  कुमार  गुप्त  आया  तो  भारत  कमजोर

 हो  यथा  ।  जब्र  अशोक  ने  कलिंग  युद्ध  क ेबाव  बोडमत  अपना  लिया  तो  मौर्य  शासक  कमजोर  हो  गये  ।

 नेपोलियम  बोनापार्ट  ले  कहा  था  लोंगे  कंहतें  हैं  कि  राजा  दयालु  है  तो  साम्राज्य  सम।प्त

 हो  जाता  है  ।'  मेरा  विचार  हैं  कि  यदि  केम्द्र  कमजोर  होगां  तो  भारत  की  एकता  और  अखण्डता  को
 खतरां  उत्पन्न  ही

 मैं  इस  बात  का  शी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि आज  भारत  को  अनेक  अस्थिरताओं  का  सामना
 करना  पड़  रहा  उदाहरण  के  पश्ख्रिम  बंबाल  में  एक  अलग  पहाड़ी  राज्य  क्री  असम  में
 बोडो  आंदोलन  और  में  झारखंड  भश्रांबोलन  चल  रहे  कया  केम्त्र  को  मूक  वशंक  बने  रहना

 चाहिए  ?  क्‍या  इसे  इन  प्रवृत्तियों  को  बढ़मे  देना  चाहिए  ?  मेरा  विचार  है  कि  यदि  केन्द्र  इस  ओर  कोई

 ध्यान  नहीं  देगा  तो  वे  आगे  बढ़ते  जाएंगे  ।

 साम्यश्रादी  दल  काफ़ो  कुछ  कहता  उन्होंने  रेल  रोकों  शवियान  सुरू  क्‍या  उनका

 राष्ट्रीय  दुष्टिकोण  है  ?  उन्होंने  गाड़िमां  रोकों  और  अनेक  दिमों  तक  गाड़ियां  ८को  रहीं  ।

 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशें  केन्द्र  के  कमजोर  न  होने  तक

 मानी  जानी  चाहिए  ।

 यहां  मैं  डॉ०  राधाकृष्णन  को  उद्धृत  कर  रहा  उन्होंने  कहा  :

 हुदय  से  महान  और  कुलीन  नहीं  है  ।

 डॉ०  राधाकृष्णन  ने  कहां  :

 दायित्व  प्राप्त  करता  कढित  है  लेकिन  तावाक्षाही  ओर  स्वेज्छाचार  का  कोई

 ओज़ित्स  नहीं  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  ओर  स्रामाजिक  दायित्वों  के  बीच  सुनियोजित  सामजस्प

 की  स्वततन्द्रता  संतुलन  बना  आदर्श  होना  चाहिए  ।”

 इसका  अथे  है  मानव  की  अधोप्रवृति  होती  सोचना  व्यर्थ  है  कि  वे
 एक  समय

 अच्छे  थे  लेकिन  किसी  दूसरे  समय  अच्छे  नहीं  थे  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  किं  यदि  मानव  को  व्यवहारिक

 दृष्टि  से  देखा  जाए  तो  विधि  का  शासन  हमेशा  शक्तिशाक्ती  द्वोता  चाहिए  ताकि  मानव  की  मूल  प्रवृत्तियों

 को  नियंत्रण  में  रखा  जा  सके  ।  जब  तक  हम  यह  समझते  रहेंगे  कि  कोई  शाश्वत  मूल्य  अपवा  आध्यात्मिक

 सच्चाई  नहीं  मनुष्य  व्यक्तिंगेत  तौर  पर  स्वार्थी  एवं  इल्छाओं  का  दास  लालच  और  दुभ
 लाओं  का  शिकार  है  और  केवल  जबरदस्ती  ही  सामाजिक  दायित्वों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार

 है  ।  मैं  पुनः  डा०  राधाकृष्णन  को  उद्धृत  कर  रहा  हूँ  ।

 एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  कही  जमती  हम  उसी  प्रकार  से
 काये

 करें  जंसा  हम  चाहते  हैं  ।

 यह  बात  हतनी  सही  नहीं  है  कि  प्रश्येक  व्कषित  को  वेसा  ही  स्वच्छेचार  करने  का  अधिकार  है  जेसा  वह

 चाहुक्षा  है  ।

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  भारत  की  एकता  और  अख्ण्डता  को  बनाये  रखने  के  लिए  यह  आवश्यक

 है  कि  केन्द्र अपनी  शत  बनाये  रखे  ।

 मैं  एक  और  बात  कहना  चाहता  डा०
 अम्बेडकर ने  कहा  संधीय  नहीं यह
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 महाबोर  प्रसाद  थादव  |

 एकात्मक  भी  नहीं  हैਂ  जिसका  अर्थ  था  कि  उन्होंने  दोंनों  प्रकार  की  स्वरकारों  के  मिले  जुले  रूप  को

 नाया  -  संघीय  और  एकात्मक  ।  यह  संघीय  किन्तु  कभी-कभी  यह  एकात्मक  सरकार  का
 स्वरूप  ग्रहण  कर  लेती  हमारे  कुछ  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  राज्यपाल  बुरा  है  या  वह
 राज्यपाल  बुरा  था  ।  यह  भी  सम्भव  हो  सकता  है  कि  एक  विशेष  राज्यपाल  उनकी  पसन्द  का  नहीं  है
 या  उनका  चरित्र  और  योग्यता  उस  स्तर  की  नहीं  है  जितना  कि  वे  अपेक्षा  कर  रहे  श्री
 श्री  श्री  माधव  एनी  जेसे  बहुत  से  राज्यपाल  जिनका  व्यक्तित्व  महान  था  और  जो  ऊंची
 योग्यता  रखते  थे  ।  एक  उदाहरण  को  अन्तिम  उदाहरण  के  रूप  में  नहीं  लेना  कुछ  लोगों
 का  मक्खी  जंसा  स्वभाव  होता  है  ।  शरीर  के  किसी  भाग  से  निकलने  वाले  पीप  पर  बैठेगी  ।  यद्यपि

 प्रा  शरीर  साफ  होता  शरीर  का  केवल  गन्दा  भाग  ही  मक्खी  का  ध्यान  अ|क्ृष्ट  करता  अतः  हो
 सकता  है  कि  एक  या  दो  राज्यपाल  उस  स्तर  के  नहीं  हों  जेंसा  कि  वे  सोच  रहे  लेकिन  इसका  यह
 अर्थ.नहीं  कि  सभी  राज्यपाल  बुरे

 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  भारत  अब  तक  उस  परिपक्कता  तक  नहीं  पहुंचा  है  जिसमें  केन्द्र  को

 कमजोर  होने  दिया  मैं  अपने  कथन  के  समर्थन  में  एक  वात  गौर  कहना  दक्षिण  बिहार
 में  झारखण्ड  आन्दोलन  चल  रहा  हैं  ।  के-द्र  को  क्या  करना  चाहिए  ?

 हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  अपने  बच्चों  को  उन्मुक्त  वातावरण  में  शिक्षा  के लिए
 सकल  में  प्रवेश  दिलाने  की  स्वतन्त्रता  नहीं  कया  राष्ट्र  की  यह  दशा  है  ?  इस  परिस्थिति  मेरा
 विचार  है  कि  केन्द्र  को  मजबूत  होना  चाहिए  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  में  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  इस  समय  देश  में  सबसे

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  ०क  तरह  के  व्यक्तिबाद  ५7  प्रवृत्ति.उभर  रही  मेरे  मित्र  बता  रह ेथे  कि

 दक्षिणी  प्रांतों  के  लोग  हिन्दी  की  शिक्षा  प्राप्त  करना  चाहते  मैं  मद्रास  गया  मेरे  एक  बिहारी

 मित्र  ने  मुझे  बताया  कि  75%,  तमिलनाडु  नागरिक  हिन्दी  जानते  यद्यपि  वे  हिन्दी  जानते  वे

 हिन्दी  को  एक  सम्पक  भाषा  के  रूप  में  नहीं  अपना  रहे  मैं  इस  उदाहरण  को  अपनी  इस  बात  के

 समर्थन  में  उद्धृत  कर  रहा  हूं  कि  दक्षिणी  और  उत्तरी  राज्यों  के  उस  स्रीमा  तक  परस्पर  मंत्रीपूर्ण
 नहीं  हैं  जहां  तक  उन्हें  होना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भांषण  समाप्त  करता

 *श्री  ए०  जे०  बो०  बो०  महेशवरराब  ७पाध्यक्ष  मैं  न्यायमूर्ति
 सरकारिया  द्वारा  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  की  गई  विभिन्‍न  सिफारिशों  का  पूर्ण  समर्थन
 करता  केन्द्र  और  राज्यों  में  सम्बन्ध  शरीर  और  दिमाग  के  शरीर  के  सम्बन्ध  के  समान  दिमाग  केवल
 तब  ही  स्वस्थ  हो  सकता  है  जब  शरीर  स्वस्थ  हों  ।  यदि  सभी  अंग  ढंग  से  काम  तो  तब  ही
 दिमाग  उचित  रूप  से  कायं  कर  सकता  यह  आवश्यक  है  कि  समस्त  शरीर  के  स्वास्थ्य  को
 उचित  रूप  से  रखा  जाये  ताकि  इसका  नियंत्रक  भाग  अर्थात्‌  खिर  सामान्य  रूप  से  कार्य करे  ।  अतः
 यदि  केवल  केन्द्र  ही  मजबूत  हो  तो  काफी  नहीं  है  ।  राज्यों  को  भी  मजबूत  होना  एक  तरफा
 विकास से  न  तो  केनद्र  को  लाभ  होगा  और  न  ही  राज्यों  को  ।
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 महोदय  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  दिन-प्रति-विन  बिगड़ती  जा  रही  वित्तीय  राहययता  के
 लिए  राज्यों  का  के  द्र  पर  निर्भर  रहना  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  है  प्रत्येक  काम  के  र।ज्यों  को  केन्द्र
 का  मुंह  देखना  पड़ता  कारण  यह  है  कि  उनके  पास  धन  का  इतना  अभाव  है  कि  वे  स्वयं  कुछ  भी  करने
 में  समर्थ  नहीं  उनके  स्रोत  काफी  सीमित  दूसरी  तरफ  राजस्व  का  काफी  भाग  केन्द्र  के  खजानों
 में  चला  जाता  उत्पाद  शुल्क  सीमा  शुल्क  से  वसूल  की  जाने  वाली  राशि  और  निर्धारित  को
 गई  कीमरलें  केवल  केन्द्र  के  पास  जा  रहो  राज्यों  को  उनकी  जनसं्या  के  अनुपात  में  अपना
 उचित  भाग  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  राजस्व  के  इस  असमान  वितरण  से  केन्द्र  और  राज्यों  के  सम्बन्ध

 बिगड़  रहे  इस  असंगति  को  दूर  करन  के  लिये  सरकारिया  आयोग  ने  कुछ  सिफारिशें  की  केन्द्र
 सरकार  को  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि  केन्द्र  और  राज्यों
 के  बीच  वित्तीय  संबंध  भूतकाल  में  राज्यपाल  संस्था  का  काफी  सम्मान  किया  जाता
 इसने  केन्द्र  और  राज्यों  के बीच  एक  महत्वपूर्ण  सम्षक  का  काम  किया  लेकिन  दुर्भाग्य  से  इसने  अपनी
 गरिमा  खो  दी  है  ओर  अत्यधिक  विवादास्पद  बन  गया  राज्यपाल  एक  जोड़ने  वाली  शक्ति
 के  रूप  में  काम  करने  की  अपेक्षा  केन्द्र  ओर  राज्यों  के  बिगड़ते  सम्बन्धों  में  सहायता  कर  रही  केन्द्र
 सरकार  गैर  कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  राज्यपालों  की  नियुवित  करते  समय  विचित्र  तरीके  अपना
 रही  वे  जो  कांग्रेस  से  संबंधित  जो  कल  तक  सक्रिय  राजनीति  में  उनको  आज
 पैर  कांग्रेस  शासित  राण्यों  में  राज्यपालों  के  रूप  में  भेजा  जा  रहा  जिन  व्यक्तियों  को  चुनाथों  में
 अस्वीकार  कर  दिया  जाता  उनके  मामों  पर  राज्यपाल  के  पद  के  विचार  किया  जाता

 पाल  संस्था  सभी  अस्घीकृत  राजनीतिज्ञों  के  लिए  एक  पुनर्वास  केन्द्र  वत  गया  इसमें  कोई  आश्चये

 नहीं  कि  जब  ऐसे  लोगों  को  राज्यपालों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाता  तो  वे  केन्द्र  मे ंसल्ताधारी  दल
 के  एजेन्ट  के  रूप  में  अधिक  काम  करते  इसकी  बजाए  कि  वे  सम्बनधत  राज्य  के  मुल्िया  के  रूप  में
 काम  यही  कारण  है  कि  हम  राज्यपालों  ओर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  बीच  इतना  अधिक
 संघर्ष  पाते  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  सदभावनापूर्ण  सम्बन्ध  बनाने  की  वे  उनके  बीच
 अन्तराल  पेंदा  कर  रहे  है  और  उसे  बढ़ा  रहे  हैं  |  पांच  वर्षों  से  आंध्र  पश्चिम  बंगाल  ओर
 नागालैंड  में  राज्यपालों  का  व्यवहार  बिल्कुल  विवादास्पद  बन  गया  है  ।  उनके  बीच  ओर  उनकी  राज्य

 सरकारों  के  बीच  कोई  सदभावनापूर्ण  सम्बन्ध  नहीं  राज्य  सर।।रों  को  राज्यपालों  द्वारा  पंदा  की

 गई  एक  या  अन्य  बड़चनों  का  सामना  करन  पड़  रहा  राज्यपाल  भोर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 के  बीच  इस  तरह  का  संघर्ष  न  केन्द्र  के  लिए ओर  न  ही  राज्य  के  लिए  मष्छा  केन्द्र  और  राज्य

 दोनों  में  सरकारों  को  अच्छी  तरह  चलाने  के  लिए  उचित  वातावरण  पंदा  करना  और  राज्यपाल  के  पद

 के  लिए  राज्य  सर+र  के  साथ  विचार  बिमश  से  एक  उचित  व्यक्ति  को  चुनता  है  ।  एक  आदक्श

 पाल  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  के  लिये  परिसम्पत्ति  मुझे  आशा  भविष्य  में  राज्यों  के  लिए
 पालों  को  चुनते  हुए  सरकार  बहुत  सावधान  रहेगी  ।

 केन्द्र  सरकार  के  नियंत्रण  में  अत्यधिक  विषय  केन्द्र  सरकार  का  क्षेत्र  दिन-प्रतिविन

 बढ़  रहा  केन्द्र  और  समवर्ती  सूची  के  अनेक  विषयों  से  सन्तुष्ट  न  रहते  राण्य  सूची  से  कई  और

 विषय  छीने  जा  रहे  हैं  और  इस  तरह  से  राज्यों  को  अधिक  से  अधिक  कमजोर  बनाया  जा  रहा  अब

 स्थिति  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  केन्द्र  से  स्वीकृति  लिए  बिना  स्वयं  कोई  विकास  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।

 विभिन्‍न  कल्याणात्मक  ल्‍्याणात्मक  कार्यों  के  क्रियान्वयन  में  केन्द्र  कई  कानूनों  को  सहायता  से  राण्य  प्तरकारों  के

 लिए  अड़चनें  पैदा  कर  रहा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिदिन  के  कार्यों  में  केन्द्र  सरकार  का  अत्यधिक

 हस्तक्षेप  है  ।  केन्द्रीय  मंत्री  जो  राज्यों  का
 दौरा  करते  उस  सरकार

 के
 प्रयासों  की  सराहना  नहीं

 करते  ।  इसके  वे  किसी  न  विसी  बहाने  राज्य  सरकारों  की  आलोचना  करते  रहते  जब  वे
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 एक  राज्य  का  दौरा  करते  हैं  तो  अब  केन्द्रीय  मंत्रियों  की  राज्य  सरकार  और  उसके  मुख्य  मंत्रियों  की
 आलोचना  करना  एक  आदत  बन  गई  है  ।  किसी  भी  अच्छे  कार्य  की  प्रशंसा  करनी  होती
 ताओं  के  लिये  राक्ष्य  सरकारों  की  आलोचना  करने  का  उन्हें  अधिकार  अच्छी  मंशा  सेकी  गई
 आलोचना  का  सदा  स्वागत  किया  जाता  लेकिन  केवल  इस  कारण  से  कि  उन  राज्यों  में  गेर-कांग्रेस

 दलों  की  सरकारें  केन्द्रीय  मंत्रियों  को उनकी  आलोचना  नहीं  करनी  उन्हें  सरकार

 द्वारा  प्रा  रम्भ  की  गई  विभिन्‍न  नीतियों  और  कायंक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  में  सहायता  करनी
 केन्द्र  सरकार  को  नीतियों  ओर  कायंत्रमों  के  क्रियाम्वयन  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  लेनी  चाहिए  ।

 आजकल  जिला  कलेक्टर  और  मेजिस्ट्रेटों  स ेसीधे  सम्पकं  करके  राज्य  सरकारों  की  अवहेलना  करने  का
 प्रयास  किया  जा  रहा  जिला  प्रशासन  से  केवल  राज्य  प्रशासन  के  माध्यम  से  ही  सम्पर्क  किया  ज।ना

 राज्य  प्रशासन  की  अबहेलना  करना  केन्द्र  के  हित  में  नहीं  जिला  स्तर  पर  विभिन्‍न
 कल्याणात्मक  कार्यों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  आबंटित  किया  गया  धन  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  आना

 केन्द्रीय  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  राज्य  प्रशासन  की  अनदेस्थी  करने  का  कोई  आओचित्य

 नहीं  है  ।

 कहा  गया  है  कि  किसान  देश  की  रीढ़  की  हड्डी  कृषि  मूल्य  आयोग  कृषि  की  उपज
 की  कीमतें  निर्धारित  करता  है  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  निर्धारित  की  गई  कीमतें  किसानों  के  लिये
 लाभका री  नहीं  है  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  कृषि  उपज  की  कीमतें  निर्धारित  करने  में  सीजन  खत्म  होने  से
 बाद  तक  काफ़ो  समय  लेता  है  ।  इस  दोराम  किसान  पुरानी  कीमत  पर  अपनी  उपज  को  बेच  देता
 इस  तरह  वह  फसल  उमाने  में  किए  गये  खर्च  से  काफी  कम  प्राप्त  करता  इस  तरह  की  व्यवस्था
 से  किसानों  को  सहायता  नहीं  भिल  रही  यह  किसानों  के  अधिक  हित  में  यदि  कृषि  उपज
 को  कीमतें  निर्धारित  करने  की  शक्ति  राज्य  सरकारों  को  दे  दी  केवल  राज्य  सरकार  ही  एक
 फसल  को  उगाने  में  होने  वाले  खर्च  का  उचित  रूप  से  आंकलन  कर  सकती  है  और  उपज  के  लिए  समय
 पर  ठीक  कीमत  निर्धारित  कर  सकती  इससे  किसान  को  काफी  सहायता  मिलती  वह  अपनी

 उपज  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  प्राप्त  करेगा  ।  अतः  कृषि  उपज  की  कीमतें  निर्धारित  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  शक्ति  देने  का  मैं  अत्यधिक  समर्थन  करता  रप्ज्य  सरकारें  केन्द्र  सरकार
 से  टी०वी०  का  दूसरा  चनस  उन्हें  देने  के  लिए  अनुरोध  कर  रही  लेकिन  केन्द्र  सरकार  राज्यों  की

 इस  न्यायोत्रित  मांग  की  अवहेलना  कर  रही  राज्य  सरकार  स्थानीय  लोगों  की  भलाई  के  लिए  दूसरे
 चैनल  का  अच्छी  तरह  से  प्रयोग  कर  सकती  श्रमिकों  और  विद्यार्थियों  के  लिए  अनेक

 कार्यक्रम  दूसरे  चेनल  के  माध्यम  से  उनकी  अपनी  भाषा  में  प्रसारित  किए  जा  सकते  इससे  देश  के

 प्रत्येक  क्षेत्र  के  शीघ्र  और  पूर्ण  विकास  में  सहायता  मिलेगी  ।

 उच्च  न्यायालयों  में  न्‍्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  समय  राज्य  सरकारों  के  मत  की  अवद्ेलना
 की  जा  रही  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  राज्य  राज्य

 कारों  की  सिफारिशों  को  यथा  महत्व  दिया  जाना

 शिक्षा  को  उतना  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा  है  जितना  कि  दिया  जाना

 मान  शिक्षा  नीति  विशाहीन  तथा  भ्रम  पैदा  करने  वाली  है  ।  इस  बजट  में  शिक्षा  के  लिये  जो  धनराशि

 आबंटित  की  बहुत  कम  शिक्षा  नीति  के  लिये  आवंटित  थोड़ी  सी  घनराशि  पर  कई  राफ्यों  ते

 अपनी  निराशा  ब्यक्त  की  इस  क्षेत्र  में  राज्यों  को  इसमें  सफलतापूर्वक  कार्यान्वयन  के  लिये  अधिक
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 घनराशि  आबंटित  करने  के  लिये  कोई  प्रयास  नहीं  किया  राज्यों  के  संश्ाथन  बहुत  ही  सीमित  हैं
 और  इसलिए  वे  शिक्षा  पर  अधिक  घनराशि  खथं  तहीं  कर  शिक्षा  पर  वर्तमान  व्यय  उनके  लिए
 बोझ्ष  बन  गया  है  ।  सीमित  संसाधन  हमारी  सम्पूर्ण  शिक्षा  पद्धति  को  बुरी  तरह  प्रभावित  कर  सकते  हैं  ।
 इसलिए  शिक्षा  के  लिए  राज्यों  को  अधिक  धनराज्ि  अबंटित  करने  के  लिये  मैं  निवेदन  करता

 उद्योग  लगाने  में  गेर-कांग्रेसी  राउ्यों  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा
 करण  में  बहुत  अधिक  क्षेत्रीय  असमानता  ऐसे  राज्य  जहां  विपक्षी  पा्टियाँ  सत्ता  में  हैं  उनमें  सभी
 प्राकृतिक  संसाधनों  तथा  आधारभूत  सुविधाओं  के  होते  हुए  भी  कोई  उद्योग  नहीं  लगाया  जा  रहा
 कारण  यह  है  कि  उन  राज्यों  में  विपक्षी  दलों  की  सरकारें  जिन  राज्यों  में  विपक्ष  सत्तारूढ़  है  उनमें
 हाल  ही  में  कोई  प्रमुख  उद्योग  नहीं  लगाया  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  उन  राज्यों  में  बेरोजगारी

 बढ़  रही  है  ।  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  उन  राज्य  सरकारों  को  बहुत  कठिनाई
 का  सामना  करना  पड़  रहा  मैं  केन्द्र  सरकार  से  इस  नीति  को  छोड़ने  तथा  उन  राज्यों  में  प्रमुश्च
 उद्योग  लगाकर  उनके  साथ  न्याय  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  विपक्षी  सत्तारूढ़  राज्य  सरकारों

 द्वारा  भेजी  गई  परियोजनाओं  को  केन्द्र  सरकार  स्वीकृति  नहीं  दे  रही  उन  प्रस्ताबों  को  लम्बित

 रखकर  अधिकाधिक  क्षेत्रों  में सिंचाई  सुविध।एं  प्रदान  करने  में  इस  से  बहुत  बाधाएं  आ  रही  इससे
 अधिक  वया  कहा  जाए  कि  केन्द्र  सरकार  एक  राज्य  के  विरुद्ध  दूसरे  राज्य  को  उकसा  रही  और

 इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में  देरी  करने  की  लिहाज  से  वहां  झगड़े  पैदा  करने  की  कोशिश  कर

 रही  है  जहां  झगड़ा  नहीं  है  ।  यदि  कोई  झगड़े  हैं  भो  तो  इन्टें  सौहादंपूर्ण  ढंग  से  निपटाया  जाना  चाहिए
 और  लम्बित  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  देनी  यदि  इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा
 कर  लिया  जाता  है  तो  हम  अपने  जल-संसाघनों  का  प्रयोग  बेहतर  ढंग  से  कर  सकते  हम  अधिक

 क्षेत्र  को  कृषि  के  अन्तगंत  ला  सकते  केन्द्रीय  मंत्री  जब  राज्यों  का  दौरा  करते  हैं  तो

 आई०ए०एस०  एवं  आई०पी०एस०  अधिकारियों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करते  ये  केग्द्रीय  मंत्री

 उन  नौक  रशाहों  को  राज्यों  में  सरकारों  के  जो  उतको  आबंटित  किये  गये  बगावत  करने

 तथा  उनकी  आलोचना  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देते  यदि  राज्य  सरकार  उनके  विरुद्ध  कोई

 शासनात्मक  कार्यवाही  करती  है  तो  केर्द्र  सरकार  उन्हें  पुनः  नियुक्ति  देकर  उन्हीं  स्थानों  पर  भेज  देती

 इस  तरह  केन्द्र  सरकार  नौकरशाहों  में  अनुशासनहीनता  को  बढ़ावा  दे  रही  यह  बहुत
 जनक  है  ।

 [  प्रनुवाव
 कद  सरकार  की  सर्वोच्च  नौक  रशाही  को  राज्य  सरकार  के  आदेशों  को  सही  ढंग  से  मानने  के

 लिए  कहकर  अनुशासन  बनाए  रखने  में  अवश्य  सहायता  करनी  सर्वोच्च  अधिकारियों  में

 शासनहीनता  राज्यों  की  प्रगति  में  बाधक  सिद्ध  होगी  और  इसीलिए  केन्द्र  सकार  को  आई०ए०एस०»

 तथा  आई०पी०एस०  अधिकारियों  में  अनुशासन  बनाये  रखने  में  राज्यों  को  हर  प्रकार  की  सहायता  देनी

 हम  लोग  भारतीय  हैं  और  जीक्न  की  अन्तिम  सांस  तक  भारतीय  हमारी

 क्षेत्रीय  पहचान  बाद  में  आती  है  ।  हमारी  संस्कृति  का  मलाधार  अनेकता  में  एकता  भौर  एकता  में

 कता  है  ।  हम  सभी  एक  मजबूत  केन्द्र  के  जिसमें  मजबूत  राज्य
 अन्त

 विष्ट  और  अफ्ते  संक्धिन

 की  वास्तविक  संघात्मक  प्रकृति  क ेलिए  अवश्य  कोशिण  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाकज  समाच्त

 करता  हूं  ।  मैं  आपका  अभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  अपने  विचार  स्यक्‍त  करमे  का  अवसर  प्रधान

 किया
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 कजयणायाः  जज  +

 श्री  भीबल्लम  पानिग्नही  :  उपाध्यक्ष  यह  राज्य  सम्बन्ध  के  विषय  पर

 एक  बहुत  महत्वपूर्ण  चर्चा  इस  विषय  पर  न्यायमूर्ति  सरकारिया  ने  कुछ  अन्य  प्रमुख  प्रशासन  अनुभवी
 व्यक्तियों  क ेसाथ  काफी  विचार  विमर्श  किया  5  ।  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  श्रस्तुत  कर  दी  है  जिसमें
 247  सिफारिशें  की  गई  रिपोर्ट  राज्यों  तथा  अनेक  चिन्तकों  को  भेजी  गई  इस  पर  ससद  में  भी

 चर्ना  की  जा  रही  है  और  स्वाभाविक  रूप  से  केन्द्र  इनमें  स ेकौन  सी  सिफारिशें  स्वीकार  की

 जाए  के  सम्बन्ध  में  सभी  मतों  पर  विचार  करेगी  ।

 जेसाकि  आप  जानते  हैं  कि  भारत  केवल  एक  देश  ही  नहीं  है  ।  यह  एक  केवल  देश  नहीं
 बल्कि  उससे  कुछ  ओर  यह  एक  उप-महाद्वीप  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  यह  विपुल
 विविध  संस्कृतियों  का  एक  लधु  विश्व  देश  की  एकता  को  इस  प्रकार  की  अनेकताओं  के  बीच  बनाए
 रखना  यह  देश  के  लिए  अत्यन्त  आवश्यक  है  और  देश  की  एकता  रखना  भी  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 कया  यह  काम  एक  मजबूत  बे-द्र  के  बिना  किया  जा  सकता  है  ?  निश्चय  ही  मैं

 कारिया  आयोग  को  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  संघात्मकता  की  ढांचा

 और  आत्मा  दोनों  भारत  में  पूर्ण  रूप  से  लागू  हुए  और  अच्छे  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  मेरी  बधाई
 देने  का  कारण  यह  है  कि  एक  ऐसी  धारणा  पैदा  कर  दी  गई  थी  कि  स्थिति  बिगड़  रही  है  और  राज्य
 को  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  चाहिए  तथा  केन्द्र  की  शक्षितयों  में  कमी  की  जानी

 कुछ  मुख्य  मंत्री  आयोग  के  सामने  उपस्थित  हुए  और  उन्होंने  केन्द्र  की  शक्तियों  में  कमी
 करने  तथा  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां  प्रदान  करने  की  दलील  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  न ेआयोग  के

 सामने  यह  दलील  दी  कि  केन्द्र  को  केवल  चार  बातों  पर  ही  अधिकार  दिया  जाए  ।  ये  चार  बात

 विदेश  संचार  तथा  मुद्रा  और  शेष  राज्यों  को  दिया  अतः  आप  इस  विचार
 पर  ध्यान  दें  ।  वे  कौन  लोग  हैं  जोकि  अपने  राज्यों  में  पंचायतों  को  वास्तविक  शक्तित  या  अधिक  शक्ति

 प्रदान  करने  के  विरुद्ध  जेसा  कि  आप  जानते  हैं  भारत  विश्व  में  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र  है
 ओऔर  लोकतंत्र  में  जनता  ही  सब  कुछ  होती  है  भोर  जब  तक  हम  उन्हें  आयोजना  प्रशासनिक

 प्रक्रिया  में  शामिल  नहीं  तब  तक  लोकतंत्र  प्रभावशाली  नहीं  हो  सकता  तथा  लोकतंत्र  को  साथंक

 और  प्रभावशाली  बनाने  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  हम  जो  विपुल  घनराशि  योजनाओं  पर  श्व॑  कर  रहे

 वह  फलीभूत  होना  चाहिए  ।  यह  स्वाभाविक  है  कि  हम  त्रुटियों  को  दूर  और  पोजना  को

 लोकप्रिय  बनाने  तथा  आयोजमना  प्रक्रिया  प्रशासन  में  जनता  की  साझेदारी  को  कोशिश  कर  रहे

 इसीलिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  पंचायत  राज  को  मजबूत  बनाने  की  सोच  रहे  कल  एक  समारोह  में

 जिसका  उद्धाटन  प्रधान  मंत्री  ने  मेरे  सश्झ  से  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  वहां  उपध्थित

 पंचायती  राज  के  निर्वाचित  अध्यक्षणमण  तथा  स्थानीय  निकायों  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  का

 एक  सम्मेलन  कलकत्ता  में  हुआ  और  वहां  भी  मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  पंचायती  राज्य  सरकार  के

 अधीन  जारी  रखा  शक्ति  का  अपहरण  कौन  कर  रहा  है  ?  राष्ट्रीय  मोर्चा  का  दूसरा  अध्यक्ष  इस

 निर्णय  के  बिल्कुल  विरुद्ध  हँम।रे  यहां  दो-टी यर  राज्य  प्रशासन  और  केन्द्र

 सन  मैं  यह्‌  कह  सकता  हूं  कि  भारत  में  राज्य  प्रणान्नी  नतो  पूर्णतया  संघात्मक  हैं  और  न  ही
 त्मक  ।  संघात्मक  हैं  लेकिन  शुकाव  एकात्मकता  की  ओर  हम  लोग  पूर्णरूप  से  एकात्मक  भी  नहीं

 हैं  ।  हम  लोग  पूर्णरूप  से  संधात्मक  भी  नहीं  हैं  ।  निश्चय  यहां  राज्य  प्रणाली  संधात्मक  लेकिन

 झुकाव  एकात्मकता  की  ओर  और  भारत  जंसे  देश  क ेलिए  इसकी  आवश्यकता  हमारे  संविधान

 के  निर्माताओं  ने  पूर्ण  विचार-विमभ  के  पश्चात  इस  प्रणाली  को  लागू

 पुनः  महानगरों  वाले  कुछ  बड़े  राज्य  अधिक  राज्य
 के  लिए  अधिक  वित्तीय  शक्तियों
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 को  दलील  दे  रहे  कृपया  विचार  करें  कि  वे  बड़े  राज्य  अपने  राज्यों  में  बड़े  हैं  जिनके  पाल  महामगर
 वे  राज्य-के  लिश  अधिक  विशीय  शज्तियों  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ताकि  थे  अधिक  अधिक  आग  .

 प्राप्ल  कर  सके  ।  सेकिन  गरीब  पिछड़े  राज्यों  उड़ीसा  क्या  उदाहरण  के  उत्तर-पूर्वी
 राध्य  ?  उत्तरःके  कश्मी  राज्य  ओर  बिहार  तथा  उड़ीसा  जेसे  पिछड़े  राज्यों  का  कया  होगा  ?  भारत  मे ं-
 सभी  राज्य  भाक  भाधिक  और  विभिन्‍न  तरीकों  में  समान-नहीं  इन  बालों  के
 भिम्न  और  काफ़ी-एक-बूसरे.से  अलय  कोन  हन  राज्योंकी  देखभात्र  करेमा  ?  यदि  राज्य
 शक्तिशाली  बन  जायेंगे  तो  कुछ  राज्य  वित्तीय  रूप  से  काफी  सुदृढ़  हो  लेकिन
 अधिक  पिछड़े  राज्यों  का  क्‍्या.होगा  ?  तब  भारत  एक  देश  रह  जाएगा  जंसमकि  यह  है  ?

 मैं  सरक्रारिया  आयोग  की  सिफारिशों  से  सहमत  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  भाषण  समाप्त

 औश्जीबेश्लम  पालिप्रही  :  मुझे  कुछ  और  समय  दें  ।  आज  आपने  वास्तव  में  सराहनीय
 धैये  दिखाया  है  ।  अब  तक  आपने  सभी  वक्‍ताओं  को  पर्याप्त  समय  दिया  इसलिए  आप  मुझ  पर  भी
 दया  मैं  एक  शब्द  भी  असंगत  नहीं  थोलਂ  रहा  हूं  ।  यदि  मैं  कोई  अनुपयुक्त  बात  बोलता  हूं  तो  कृपया
 उसे  कार्यवोही-वृत्तांत  से  निकाल  दें  )

 राज्यपाल  के  शक्तियों  और  कार्यों  के  बारे  में  कतिपय  सिफारिशं

 हमले  इस  पर  एक  दिन  एक  गैर-सरकारी  प्रस्ताव  के  रूप  में  वाद-विवादਂ

 राज्ज्वाल  जैसा कि  मैंने  कहा  राज्यों  में  देश  की  प्रशासनिक  पद्धति  या  संधात्मक  प्रणाली  में  एक

 प्रमुखत्और  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ओर  जेसाकि  आप  जानते  हैं  कि  राज्यों  का  देश  थी  प्रशाक्षनिक

 प्रणाली  जो  महत्वपूर्ण  स्थान  है  क्योंकि  वे  राज्यों  की  कायंक्रमों  तथा  नीतियों  के  कार्या०

 न्वयन  के  सर  रवायी  है  ।  अधिकांश  जो  घिकास  औ्रर  प्रशासन  के  घटक  है  राज्यों  के

 घिकार  के  अन्तर्गत  पृर्णरूप  से  आते  हैं  और  वास्तव  में  राज्यों  को  केन्द्रीय  परियोजनाओं  की  योजना

 प्रक्रिया  तथा  कार्यान्वयन  के  साथ  जोड़ा  जाता  वास्तव  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  यह  एक  साझे

 का  प्रजातैन्‍त्न  और  साझे  का  प्रशासन  है  दूसरे  शब्दों  में  संघात्मक  प्रणालीਂ  कह
 सकते  हैं  |

 इसी  लिएःस्महोद  इस  पृ८ठभूमि'में  जब  राज्य  इन  सारी  शक्तिथों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  मैं

 कहूंका  राज्यमाल  की  इस  प्रणाली  को  जारी  रखा  राज्यपाल  एक  सेतु  है
 और  जेसाकि

 आप  जानते  हैं  कि समय  बदल  मया  है  पूरे  देश  की  राजनीतिक  स्थिति  में  भारी  परिवर्तन  हो  गयाਂ

 राज्य  और  केन्द्र  में  एक  पार्टी  का  शासन  नहीं  है  जैसाकि  संविधान  निर्माताओं  द्वारा  संविधान  का  निर्माण

 करने  के  समय  था  |  स्वभाविक  रूप  से  राज्यपाल  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  एक  महत्वपूर्ण  सेतु

 और  संक्षेप  में  मैं  एक  बात  कहूंगा  तथा  माननीय  गृह  कार्य  राज्य  मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाऊंमा  कि

 पंडिस  अग/हर  लाल  नेहरु  ने  कई  बातों  के  सम्बन्ध  में  मार्ग  दर्शाया  हम  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू

 जन्म  शल्राम्दी  मम  रहे  हैं  ओर  जवाहर  लाल  ने  राज्यपालों  को  नियुक्ति  के  कतिपय

 समय  विकसित  किये  सरकारिया  आयोग  के  मार्गनिदेशों  में  कोई  नवीनता  नहीं  इसकच़््वे  मैं

 इस  बात  पर  थोर  देता  हूं  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  आदि  के  लिए  जवाहर  लाल  नेहरु  ने  जो  भी

 अभिसमय  विकसित  किए  उसका  अनुसरण  किया  जाए  और  इस  सम्बन्ध  में  और  किसी  बात  की

 श्यकता  नहीं  राजनीतिशों  को  राज्यपाल  के  रूप  में  नियुक्ति  से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमारा  देश  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र  कौन  राज्यपाल  बनेगा  ?  राज  भवनों  पर  नौक  पु्ंभूत
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 सचिवों  और  भूतपूर्व  जनरलों  और  कई  अन्य  लोगों  का  प्रभुत्व  आप  देखते  हैं  कि  हमारे  पास
 बलिदानों  और  कई  चीजों  का  रिकार्ड  रखने  वाले  प्रतिभाशाली  राजनीतिज्ञ  क्‍या  ये  राज्यपाल  के
 रूप  में  राज  भवनों  में  रहने  योग्य  नहीं  यह  एक  कैसी  गलत  अवधारणा  है  ?  जैसा  कि  अन्य
 सदस्यों  ने  सही  कहा  है  कि  यहां  वहां  एक  या  दूसरे  व्यक्ति  के  साथ  ही  कुछ  गलती  हुई  फिर  भी
 ऐसे  व्यक्ति  अब  भी  उनके  साथ  हैं  |  क्या  श्री  राम  लाल  उनके  साथ  हैं  ?  जब  वे  आंध्र  प्रदेश  के
 पाल  थे  तो  बहुत  बूरे  थे  ।  निश्चय  उन्होंने  उस  सम्मानजनक  पद  को  बदनाम  किया  जब  वे  उसके
 साथ  शामिल  हो  गये  हैं  तो  अब  वे  बिल्कुल  ठीक  विपक्ष  का  यही  रवेया  लेकिन  इस
 व्यक्ति  या  उस  व्यक्षित  के  लिए  हमें  यह  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  राजनीतिज्ञ  राज्यपालों  के  रूप  में

 नियुक्ति  के  अयोग्य  हैं  ।

 वित्तीय  क्षेत्र  में  राज्य  अधिक  शक्षितयों  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  यह  एक  चिन्ताजनक  प्रवृत्ति  है
 ब्रिषमता  बढ़ती  जा  रही  है  और  राष्ट्रीय  एकता  और  अखण्डता  पर  काफी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  क्या

 हो  रद्दा  है  ?  क्षेत्रीयवाद  भी  अपना  कुरूप  सिर  उठा  रहा  यह  हमारे  राष्ट्रीय  एकता  के
 लिए  खतरा  है  और  इसे  काफी  सुदृढ़तापूर्वक  प्रशासनिक  रूप  से  सुलझाने  की  आवश्यकता  लेकिन
 जब  तक  सभी  राज्यों  के  लोगों  की  आथिक  आर्काक्षाओं  को  समुचित  रूप  से  पूरा  नहीं  किया  जाता  तब
 तक  हम  इसे  नहीं  रोक  सकते  ।  इस  राज्यों  क ेलिए  अधिक  वित्तीय  प्रबन्ध  करने  होंगे  और  वह  भी
 राज्यों  राज्यों  के  लोगों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  के  रूप  में  तीन  श्रेणियों  में  विभाजित  किया  जाना

 वित्त  आयोग  के  गठन  करने  और  विभिन्‍न  स्तरों  पर  शक्ति  सौंपने  के  लिए  अनुच्छेद  258  में
 संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  अच्छी  सिफारिशें  क्री  गई  मैं  उनका  स्वामत  करता  प्रेषित
 माल  निगमित  कर  राज्यों  को  सौंप  देना  चाहिए  और  शाज्यों  की उनकी  अपनी  योजना
 रित  करने  तथा  उनके  अपने  संसाधनों  को  वित्त  प्रदान  करने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।

 राजनीति  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  मैं  कहूंगा  कि  अन्तर्राज्यीय  परिषद्‌  की  आवश्यकता  यदि

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  और  क्षेत्रीय  परिषद  हों  तो  सरकार  को  इस  प्रश्न  की  जांच  सावधानीपूर्वक
 करनी  यदि  क्षेत्रीय  परिषद्‌  समुचित  ढंग  से  का्य  करती  है  तो  मेरी  समझ्न  से  अन्त्राज्यीय

 परिषद्‌  स्थापित  क  रना  आवश्यक  नहीं  है  ।  इसलिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  को  भी  समुचित  ढंग  से  कार्य
 करना  चाहिए  ओर  उसकी  बेठक  बार-बार  बुलाई  जानी  निश्चय  ही  अनुच्छेद  356  के  तहत
 आपातकालीन  शक्तियां  होनी  चाहिए  ओर  हसका  प्राबधान  संविधान  में  किया  गया  है  तरकिਂ  जब  कभी
 भी  आवश्यक  हो  अंतिम  अवस्था  में  ही  उसका  प्रयोग  केन्द्र  द्वारा  किया  जाना

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ओर  सरकार  से  इन  प्रश्नों  पर  गम्भी  रतापूर्वक
 विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 श्री  प्रस्बुल  रक्षीब  काब्ुलो  :  उपाध्यक्ष  यह  हमारे  प्रजातंत्र  में  अऑत्मविश्वास
 और  शक्ति  का  दयोतक  है  कि  हम  सरकारिया  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  वाद-विवाद  कर  रहे  जेसा
 कि  हकबाल  ने  कहा  था  :
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 हम  बुलबुलें  हैं  इसको  ये  गुलिस्तां  हमारा  ।
 मिल्न  और  रोमा  सब  मिट  गये  जहां  से

 मगर  अब  तक  है  बाकी  नामो  निश्लां  हमारा ।”

 नि
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 हे  हि
 !  |  हे  ८  डे (2५८  (/  (५

 (८  (2९  ८7  ५.८

 [  प्रमुवाव

 -  इकबाल  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  कि  भारत  सभी  प्रकार  के  सांस्कृतिक  आक्रमणों  के  बावजूद
 भी  शिला  की  भांति  अडिग  रहा  है  और  यह  इसकी  अपनी  आंतरिक  शक्ति  है  जिसे  मिटाया  नहीं  जा

 जिसका  दमन  नहीं  हो  सका  ।  यह  एक  गुलिस्तां  है  ।

 गुलिस्तां  का  अर्थ  है  कि  इसकी  सांस्कृतिक  एकता  की  एक  अलग  पहचान  यदि  हम
 उन  क्षेत्रीय  आकांक्षाओं  को  जो  देश  की  एकता  के  लिए  हानिकारक  नहीं  है  ।  संवर्धित  नहीं  करते  तो  यह
 दुर्भाग्यपूर्ण  बात  दुर्भाग्यवश  इस  बड़े  देश  में  कुछ  ऐसी  ताकतें  हैं  जो  प्रजातंत्र  के
 यादी  सिद्धांतों  के  विरुद्ध  कायं  कर  रही

 ये  काली  प्रतिक्रियावादी  ताकतें  साम्प्रदायिक  और  जातीय  आधार  पर  बहुसंक्यकों  के  बोट
 जीतने  की  कोशिश  कर  रही  इस  प्रकार  एक  भर  थे  प्रमाणित  करने  को  कोशिश  करते  हैं  कि  वे
 भारत  की  एकता  ओर  अखण्डता  चाहते  लेकिन  ह_ूसरी  भोर  व्यावहारिक  रूप  से  वे  लोग  देश  को

 विभाजित  और  नष्ट  करने  के  लिए  का  कर  रहे  भिन्न  भिन्‍न  सम्प्रदाय  होते  हुए  भी

 हमारा  संविधान  हमारे  लोगों  के  लिए  कल्याणकारी  भारतीय  संविधान  के  निर्माता  ऐविज्ासिक
 वातावरण  तथा  हमारे  लोगों  की  संवेदनशीलताओं  के  परिणित  वे  क्षेत्रीय  आकांक्षाओं  को

 जानते  थे  और  इस  संदर्भ  में  जम्मू  और  कश्मीर  को  अनुच्छेद  370  विया  इसमें  समुचित  वजन

 है  ।  भारत  संविधांस  सभा  में  जवाहर  लाल  मौलाना  अब्दुल  कन्षाम  सरदार  पटेल  जैसे

 उत्कृष्ट  व्यक्तित्व  के  व्यक्ति  तथा  इस  देश  के  सेकड़ों  महान  तेजस्वी  व्यक्ति  थे  जिन्होंने  गहन  बितन  के

 पश्चात्‌  जम्मू  और  कश्मीर  की  जनता  को  उनकी  पुरातन  विरासत  एवं  विशिष्ट

 आधिक  पृष्ठभूमि  को  स्वीकार  करते  हुए  उन्हें  अनुच्छेद  370  दिया  ।  एक  दल  जो  कि  पूरे  देश  में  कार्य

 कर  रहा  हैं  कहता  है  कि  यह  अनुच्छेद  कश्मीर  को  अजग  कर  देगा  ।  इस  अलगाबवादी  शक्ति  का  कहना
 है  कि  हम  हस  अनुच्छेद  को  संविधान  से  समाप्त  कर  इसके  द्वारा  वे  लाभ  तथा  और  बोट  पकड़ना

 बाहते
 किस  तरह  हम  लोग  भारत  में  इस  प्रकार  की  शक्तियों  को  सहन  करने  जा  रहे  क्या  इस

 347.
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 प्रल्भुस  रक्षीद  काबली  ]

 विचार  विक्ुति  से  भारत  की  एकता  बनाए  रखने  में  शहु।क्क  होभी

 आर०  एस  ०एस०  समर्थित  बी०जे०पी  ०  कभी  दक्षिण  में  तो  कभी  उत्तरःमें  अपनी  बेठक  बुलाती
 जिस  समय  वे  चर्चा  करते  हैं  उस  समय  ये  लोगों  को  अलग  करने  की  इस  तरह  कोशिश  करते  हैं  मानो

 यह  हिन्दू  और  मुस्लिम  एक  बहुसंख्यक  औरਂ  अल्पसंध्यक  के  बीचਂ  एक  “  समस्या है  ।  थह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण
 है  ओर  हमें  सावधान  रहना  चाहिए  ।  अनुच्छेद  370  एक  उपहार  है  ।  यह  जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों
 की  लड़ाई  की  पहचान  है  जिन्होंने  सामम्तबादी  प्रधा  के खिलाफ  लड़पई  लड़ी  और  अपने  महान  बलिदान
 का  परिचय  दिया  ।  यह  मुस्लिम  बहुसंज्यक  समुदाय  ही  था  जो  दो-राष्ट्र  सिंद्धाब्त  के  खिलाफ  पत्थर  के
 समान  अडिग  रहा  और  भारत  की  एकता  का  समर्थत  किया  तथा  बलिदान  दिया  ।  साम्प्रदायिक  संगठनों
 की  ये  कोशिशें  प्रति.फलोल्पादक  सिद्ध  हुई  हैं  ।  ये  संफठन  सह।यक  सिद्ध  नहीं  होंगे  ।  ये  लोगों  और  धर्मों
 के  बीच  खाई  उत्पन्न  कर  रहे

 मुझे  स्मरण  है  कि  1947  में  जब  शेख  मुहम्मद  अब्दुल्ला  कश्मीर  के  प्रधान  मंत्री  थे  तब  उन्होंने
 देश  के  साथ  जम्मू  औरकश्मीर  के  विलय  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  व्यक्तित्व  के
 व्यक्ति  थे  ।  वे  एक  ऐसे  व्यक्षिति  थे  जिन्होंने  राष्ट्रीय  हित  के  लिए  कार्य  किया  और  कष्ट  झेला  ।  उनके
 प्रधान  मंत्री  बनने  के  तुरन्त  बाद  जम्मू  के  जनसंघ  ने  उनके  खिलाफ़  आंदोलन  शुरू  अनुच्छेद  370
 की  आवश्यकता  पर  संदेह  व्यक्त  किया  ?  उन्होंने  कहा  इस  भनुण्छेद  ने  हिन्दू  और  मुसलमानों  के  थीच

 एक  झगड़ा  खशातकर  किया  जाता  चाहिए  ।'  इस'संक्ठत  के  कश्मीर  के
 संबेदसशी लਂ  प्रश्नों  क ेसाथ  विषल्‍्व  उत्पस्न  कर  दिया  था/ओर  उसके  दुष्परिणाक्र  हम  लोग  अाज  भोत॑

 रहे  हैं  ।  वहां  हमेशा  तनाव  बना  रहा  कश्मीर  को  जई।पीढ़ीः  को  विश्वास  है  किये  लोगਂ देश  भें

 बनाए  जा  रहे  उनके  अधिकारों  का  अपहरण  किया  जा  रहा  लेकिन  मैं  भारत  के  प्रगतिशील
 धर्म  निर्षेक्ष  प्रजातांत्रिंक  कम्युनिस्ट  पार्टी  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  संगठनों  से  जोभक  मूल
 कारण  जानते  हैं  कि  क्यों  और  किस  ऐतिहाहिक  पृष्ठभूमि  में  कश्मीर  को  यह  अधिकार  दिया

 आग्रह  करता  हूं  कि  सतर्क  यह  केवल  कश्मीर  की  ही  बात  नहीं  नेफां  और  नागालैंड  के  लोगौंਂ

 को  भी  विशेषाधिकार  दिए  गए  थे  ।  संविधान  ने  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  को  भावनाओं  पर  कतिपंव  विचार

 किया  है  |  एक  सास्भ्रदाधिक दल  अनुच्छेद  370  कोਂ  समाच्त करने  की  कस्ते  हुए  हर  जगह  सभाएं
 कर  रहा  है  ओर  कोई  व्यक्ति  नहीं'है  जोਂ  सास्फ्रदानिकिकॉदियों  के  इस  प्रकाइ  के  को  रोक

 सके  ।  हम  हस  '  मालसिकताਂ  काशसमथ॑न  स  यदि  हम  वास्तक  यें  देश  भें  एकताਂ  चाहते  हैं  |  पंडित

 जकाहरलास  नेहरू:मे  वही  कहा  जो/हम  कि  भाशत  में  अनेकतम-मरें  एकता  निबंभय

 ही-हमारे  याक्तविभिरत  प्रकार  की  संसक्ृशियांਂ  हमारेਂ  पास  मसलमाभम  महान-भौश  सुन्दर

 संस्कृष्टि  हमारे  पास  उड़िया  बंगाली  पंजाबी  संरकृच्निंतथा  ये  संस्कृतियां

 एक  दूसरे'कोः  प्रभक्ति  है  इस  तरह  बनाए  ८रखने
 में  सहामक  सिद्ध  होती  भावकी

 अजभलि  से  मैं  अंतः  में  एक  का  उल्लेखः  करतः  चाहश।हैँ  ।  निश्चय  ही  कुछ  ते  कुछ  धामिक

 कह  रफंक्षियों  पते  पंभाव  की  शुद्ध  भाषाई  शमस्थास्में  हस्तक्षष/ईकिय!।  पंजाब  में  हिल्खुओं  के  एक  भाग  से  एक

 यात  हिन्दुओं'को  बतभणलक  में  अपती  घातु  णावानहिरदी-योजने  कोकहाग्रया  जबकि  वे  पंजाबी

 बोलते  थे  ।  अलकक्‍्थादीःओरू  पुथक  वा  की  थां०  हिल्दुकों  न्‍्को-भपती
 arte.

 भाषा  कित्दी
 लिखने  पर  सहमत

 कसकर  सबलत  मई-+  इस  प्रकाद-इन  शक्कतियों-के  श्रंयात  में  हिन्दुओं ओर  सिद्धों  केबीच  मतभेद  उत्पन्न

 कर  दिम्रा  4  दृष्पस्मिमः  हम  लोक  भुगतः  रहे  हैं+  भारत  एक  -  देश  बना  रहे  जैसा  कि

 इकबाल  ने  कहाः  है  :

 848:
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 सारे  जहां  से  अच्छा  हिन्दो
 हम  बुलबुल  हैं  इसकी  ये  गलिस्तां  हमारा

 मिश्र  और  रोमा  सब  मिट  गए  जहां  से
 मगर  अब  तक  है  बाकी  नामोनिशां  हमाराਂ
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 हम  जानते  हैं  कि  रोमन  साम्राज्य  का  उदय  हुआ  और  अन्त  में  ध्वस्त  कर  दिया  उसी
 तरह  मिस्र  की  सभ्यता  का  भी  अन्त  हो  लेकिन  भारत  के  पास  अण्क्षुन्न  और  जीवन्त  बने  रहने  की
 आन्तरिक  क्षमता  इसके  पास  आन्तरिक  शक्ति-अक्षय  क्षमता  है।यह  सभो  प्रकार  की  पृथकबादी
 शक्तियों  से  लड़  सकती  कोई  भी  बाहरी  शक्ति  हम  से  मुकाबला  नहीं  कर  सकती  ।  कोई  भी  आहरी
 शक्ति  हमें  पृथक  नहीं  कर  सकती  और  कोई  बाहरी  शक्ति  हमें  नष्ट  नहीं  कर  सकती  ।  लेकिन  देश  के
 अन्दर  कुछ  आपराधिक  ओर  पृथकवादी  शक्तियां  हैं  और  सदन  को  इन  शक्तियों  की  आवाज  को
 घिक  घोषित  करना  हम  इस  ब्रकार  की  शक्तियों  को  कभी  भी  देश  में  काम  करने  या  एक  दूसरे
 को  प्रभावित  करने  की  अनुमति  न  दें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  चर्चा  का  उत्तर  कल  सदन  को  कार्यवाही  कल
 11  बजे  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 7.52  मण्प०

 तत्पदन्नात  लोक  समा  5  1989/15  1911
 ग्यारह  बजे  म०पू०  तक  के  लिए  स्पगित

 मुब्रक  :  विन्ध्यवासिनी  पैकेजिंग  न्यू


